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 लोक  सभा  ग्यारह  बजकर  2  मिनट  पर  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 ee ee

 प्रदनों  के  मौखिक  उत्तर

 गजरात  में  जिला  उद्योग  arg  कार्य  क्रम

 *866.  श्री  Sto  डी०  देसाई  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 क्या  गुजरात  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  में  सभी  र  से  आगे हैं  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  श्रौर

 (Gs)  क्या  राज्य  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  अच्छे  कार्यकरण  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इस  कार्यक्रम  को  शीघ्रता  पवक  लागू  करने  की  hex  की  योजनाए  हैं  ।

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  फर्नाडिस  गुजरात  राज्य  उन  कुछ  राज्यों में
 |

 से  एक  है
 जिनके  सभी  जिलों  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  किए  जा  चके  हैं  ।

 राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  164  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  बारे  में  वास्तविक
 उपलब्धि  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ।  प्रत्येक  जिला

 उद्योग  केन्द्र  भौसत  वास्तविक
 उपलब्धि  at

 जिसमें  पता  लगाए  गए  उद्यमियों  की  स्यापित  एककों  की  der  किए

 गए  अतिरिक्त  रोजगार  के  अवसर  तथा  राज्यों/संघ  दासित  प्रदेशों  में  प्रदान  कीं  गई  विभिन्‍न
 प्रकार  की  अन्य  सहायता  की  जानकारी  सभा  पटल  पर  रखें  गये  में  दी  गई

 हैं  |

 गुजरात  सरकार  ने  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  क्रियान्वयन  में  कुछ  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में
 अच्छी

 प्रगति  की  है  ।  गुजरात  में  स्वीकृत  10  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  वास्तविक  उपलब्धियों  को  cai

 बाला  भी  सभा  भी  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 (1)  राज्य  सरकार  को  वर्ष  1978-79  के  दौरान  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन

 के  लिए  साधारण  नीति  के  अनुसार  155.02  लाख  रुपये  की  वित्त  सहायता  प्रदान  की  गई  थी  ।

 इस  बारे  में  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  मनुसार  राज्य  सरकार  को  ऐसी  कोई  अन्य

 सहायता  देने
 में

 केन्द्र  को  प्रसन्नता  होगी  जिससे  राज्य  सरकार  अपने  कार्यक्रमों  में  तेजी  ला  सके  ।

 1



 मौखिक  उत्तर
 $$$

 25  1979

 वास्तविक
 उपलब्धियां

 उद्योग  केन्द्र  कार्य क्रम  )

 राज्य/सिंघ  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  सरकार  पता  लगाए  तयार  किए  नए

 शासित  ee  a  उद्यमियों  गए  पंजीकरणों

 प्रदेश  की  योजना  की  स०

 स्वीकृत  प्राप्त
 fp

 प्रोफा  इलों
 की  सं

 ०

 2  3

 99 आन्पघ्र  प्रदेद  14  11  30  29

 असाम  5  49  20  62

 बिहार  31  444  70  311

 17  10  253  14  123 गुजरात

 हरियाणा  11  72  90  40

 हिमाचल  प्रदेश  12  82  119  150

 जम्मू  भौर  काइमीर  10  10  58  44  121

 कर्नाटक  13  214  107  142

 11 केरल  244  20  359

 10  मध्य  प्रदेश  45  22  449  77  308

 11  महाराष्ट्र  25  14  644  220  96

 12  मेघालय  130 450

 13  उड़ीसा  13  13  516  108  237

 14  पंजाब  55  105  85

 15  राजस्थान  16  "9  281  22  548

 16  faaq  30  15

 17  तमिलनाडू  14  369  124  455

 18  त्रिपुरा  38

 19  उत्तर  56  13  227  63  192

 20  afeaqat  बंगाल  15  15  303  156  358

 21.  एण्ड  एन  इंसलेड |  20  34  75

 27.0  ड  एण्ड  हबेली  49  49  33

 23.  - qifsa  री  210  40  194

 योग
 *  f ज  ला  उद्योग  327  164  316  82  230

 जद  की
 अखिल  भारतीय



 5  1901  मौखिक
 उत्तर

 1978-79  जिला  उद्योग
 केन्द्र  ey  ee

 रुपयों  मे ं)

 सहायता  वित्तीय  मूल  नगद  पैदा  किए  ora

 नए  एककों  की  संख्या  प्राप्त  रुगण  संस्थानों  गए  अतिरिक्त  सहायता
 एएए  एककों  की  द्वारा  सहायता  रॉजगार

 संख्या  कें  अवसर कामगर  लघु  उद्योग  योग  ऋण

 9  10  11  12  14 र  8  13  15

 258  37  295  93.78  5  28  32.51  679  70

 12  2d  39  1.40  oul  1.80  193  69

 349  134  483  28.15  0.11  1,00  1388  60

 248  81  329  15.09  21  99  890  297

 2  40  42  11.00  0.27  78  42

 11  29  40  0.12  144  36 57,50  0.34

 23  63  86  20.70  1,11  4.20  430  114

 440  70  510  13  63.85  1(  5.45  392  1402

 84  85  3,86  0.21  2.44  301.  1111

 89  100  189  10.00  1.26  458  126

 392  64  456  22.96  3.49  0.05  107  120

 84  88  —  638  362

 126  57  183  22.32  0.18  2.4]  880  145

 44  35  79  0.04  0.81  1.30  281  89

 84  71  155  64.07  0.22  4.80  814  583

 16  20  45  4

 225  109  334  78.11  0.13  0.75  2029  128

 95  38  133  17  3,14  1.67  83  67

 34  65  99  18.52  0.04  383  280

 54  111  165  10.29  0.72  0.25  1005  235

 5,80  30  50
 है 36  3  34.70  18.60  500  570

 14  49  9.38  534  570 35

 155  75  230  3  23.78  0.89  5  09  710  229

 (*)  देशा  में  कुल  346  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  स्वीकृति  दी  गई  ।  च  कि  कहीं-कहीं  एक  से  afam
 जिले  के  एक  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्वीकृत  किया  गया  हैं  अतः  ये  जिला  उद्योग  केन्द्र  258
 जिलों  के  लिए  हैं  ।  कालम -2  में  उन  जिला  उद्योग  केर  द्रों  की  कुल  संख्या  दी  गई  है  जिनके
 बारे  में  राज्यों  ने  रिपोर्ट  मेंजी  है  ।

 लघु  उद्योग  के.कार्यालय  के  frat  उद्योग  केन्द्र  सेल  में  16.479  को  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  ।

 डे
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 25  1979 मौखिक  उत्तर

 श्री  डी०  डी०  देसाई  :  किसी  गांव  को  उत्पादन  में  प्राप्त  कराने  के

 लिये--कुछ  erat-tr fat  व्यय  करना  अधिकारियों  की  नियुक्ति  करना  कार्यान्वयन  के  लिये  कुछ

 भवनों  की  व्यवस्था  क्या  ये  सब  बातें  प्रभावकारी  सिद्ध  हुई  हैं  ?  क्या  मंत्री  उन

 सभी  अनेकानेक  उद्योगों  को  सुनिश्चित  कर  चुके  जिन्हें  ग्रामीण  क्षेत्र  में  स्थापित  जाना

 है  ?  कया  उन  कार्मिकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  कोई  प्रबन्ध  कर  गया  जो  ग्रामीण  लोगों  में

 भवश्यक  ज्ञान  का  प्रचार-प्रसार  जिससे  कि  माल  का  संचलन  सीमित  और  aren-fra car रता

 जो  कि  सरकार  का  अन्तिम  उद्देश्य  है  प्राप्त  की  जा  सके  ?  वे  कौन  से  कार्यक्रम  जो  मन्त्री

 महोदय  ने  इस  सम्बन्ध  में  बनाये  हैं  ?

 श्री  जाज  फर्नान्डीस  :  उद्यमियों  के  प्रशिक्षण  का  सम्बन्घ  तो  जिला-केन्द्रों  से  है  ।  कई

 योजनाएं  चालू  हैं  ।  हम  जिला  स्तर  पर  पाठ्यक्रमों  को  चला  रहे  हैं  जहां  उद्यमियों  की  पहचान  कौ

 जाती  है  और  खादी  एवं  ग्रामोद्योग  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थान  और  अन्य  सरकारी

 अभिकरणों  के  सहयोग  से  ऐसे  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  नियमित  रूप  से  चलाये  जाते  अखिल  भारतीय

 हस्तकला  ave  भी  एक  बड़े  पैमाने  दस्तकारों  ate  कारीगरों  को  प्रशिक्षण  देने  में  लगा

 हुआ

 जहां  तक  set  के  प्रथम  भाग  का  सम्बन्ध  जिला  केंद्रों  की  एक  विशेष  भूमिका  उनका

 एक  विशेष  दायित्व  है  ।  एक  तो  प्रशासनिक  भूमिका  जिसमें  वे  एक  प्रकार  के  विकेन्द्रित

 सचिवालयों  के  रूप  में  कार्य  करते  हैं  ।  और  जहां  एक  ही  स्थान  पर  हम  उद्यमी  को  उसके

 द्वारा  किसी  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  लिए  मांगी  गई  हर  प्रकार  की  सहायता  उपलब्ध  कराने

 का  प्रयत्न  करते  हैं  और  इसके  साथ  ही  साथ  उसे  उस  उद्योग  की  पहचान  करने  योग्य  बनाने

 जिसमें  वह  जाना  हम  सहायता  करते  हैं  ।  दूसरी  भूमिका  उसको  कच्चा  वित्त  विपणन

 तथा  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  की  है  ।  तीसरा  भूमिका  है  उद्योगों  की  अभिवृद्धि  करना

 इसमें  प्रशिक्षण  कायंक्रम  तथा  अन्य  गतिविधियां  भी  सम्मिलित  हैं  जिसमें  ये  ez  बहुत  ही  अच्छा

 काम  करते  रहे  हैं  ।

 गुजरात  में  दस  सूचना  भेजने  वाले  जिलों  पिछले  जिन  कुछ  महिनों  में  वे  कार्यरत  रहे
 9000  लोगों  को  रोजगार  के  साधन  जुटाए  हैं  और  आगामी  12  मास  के  लिए  उन्होंने  कार्यरूप
 देने  के  लिये  जो  योजना  तैयार  की  उससे  पता  चलता  है  कि  इन॑  दस  जिलों  में  वे  कम  से  कम

 25000  अतिरिक्त  रोजगार  के  साधन  जुटा  रहे  हैं  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  ये  अच्छा  are  कर

 रहे  हैं  ।

 at  डी०  डी०  देसाई  :  प्रदन  उन  कामिकों  की  योग्यता  के  संबंध  में  था  जो  उन  केन्द्रों  पर

 नियुक्त  किये  जायेंगे  दूसरे  शब्दों  में  कहे  कया  व्यक्ति  की  योग्यता  उसकी  शैंक्षणिक  अहंताओं
 से  जांची-परखी  जायेगी  या  उनकी  कार्य-निपुणता  से  ?  मन्त्री  महोदय  का  कहना  है  कि
 उनको  प्रशिक्षित  कर  दिया  गया है

 ।  परन्तु  प्रतिवेन  से  मुझे  पता  चलता  है  कि  कुछ  प्रकार  के
 कार्मिकों  के  लिये  उच्च  वेतनमान  लागू  किये  हैं  ।  दूसरे  ayaay  में  यूं  कह  सकते  हैं  कि  सम्पत्नता  के
 उन  केन्द्रों  भथवा  कुछ  ऐसे  उच्च  वेतन  पाने  बाले  कार्मिकों  से  सम्पन्न  केन्द्रों  जो  मुश्किल  से  ही

 6.0
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 कार्यकुशल  at  जिनसे  बात  करते  हुए  ग्रामीणों  को  हिचक-झिझक  aqua  करते  की  सम्भावना

 स्थापना  करने  से  ५  इय  निष्फल  हो  रहा  है  ।  परन्तु  मैं  इस  विषय  को  अलग  छोड़ता  हूं  ।

 दूसरा  प्रदन  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछता  हूं  कि  क्या  उनके  पास  प्रत्येक  गांव  का  सर्वेक्षण

 उपलब्ध  हैं  जिससे  ag  पता  चल  सके  कि  उनकी  आवश्यकता  की  वस्तुओं  और  सेवाओं  की

 वास्तविक  सूची  क्या  अर्थात  प्रत्येक  गांव  में  कितनी  सीमा  तक  कितने  क्षेत्रों  में  वे विकास  किये

 जाने  की  आशा  करते  जिससे  कि  इन  जिला  विकास  केन्द्रों  द्वारा  स्थापित  किये  जाने  वाले

 विभिन्‍न  उद्योगों  at उस  ग्राम-विशेष  में  स्थापना  की  जा  सके  ।

 श्री  जाज॑  फर्नान्डीस  :  प्रत्येक  जिले  का  जो  आर्थिक  राज्य  सरकार  तथा  अन्य  जिला

 दोनों  ने  मिलकर  किया  है  विशेषकर  जो  जिले  के  अग्रणी  बेंकों  पथप्रदर्शन  करने

 वाले  aa  ने  किया  उसमें  ये  सब  सूचना  विवरण  दिये  गये  हैं  तथा  जिला  भौद्योगिक  केन्द्रों

 अपनी  गतिविधियां  उसी  आर्थिक  सर्वेक्षण  से  अनुप्राणित  हैं  ।  कायें-योजना  भी  अपरिहायंरूप

 जिले  में  किये  गये  आर्थिक  सर्वेक्षण  पर  आधारित  जिसमें  उन  सभी  तथ्यों  को  जो  कि  मातनीय

 सदस्य  ने  गिनाये  समेट  लिया  गया  है  ।

 श्री  mara  दवे  :  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हुं  कि  गुजरात  में  जितने  डिस्ट्रिक्ट

 इण्डस्ट्रीज  ez  शुरू  हुए  हैं  उनमें  कुछ  ऐसी  जगहें  भी  हैं  जो  कि  बेकवड  डिस्ट्रिक्ट  हैं  तो  gray

 डिस्ट्रिक्ट्स  के  लिए  कोई  इंसेन्टिव  देने  की  बात  सोच  रहे  हैं  ?

 श्री  जाज  फर्नान्डीस  :  अध्यक्ष  iY  जो  बैकवर्ड  जिले  उनमें  अभी  जो  इन्वेस्टमेन्ट  सब्सीडी

 वगेरह  है  वह  जिला  arenfra  केन्द्रों  के  माध्यम  जो  उद्योग  लगाए  उनपर  लागू  हो

 जाएगी  ।  इसके  अलावा  जिला  भौद्योगिक  केन्द्र  के  माध्यम  से  कोई  सुविधा  देने  का  सवाल  नहीं  है  ।

 गाज  जब्र  विकास  काम  को  जिला  स्तर  से  शुरू  किया  गया  है  तब  इन्सेन्टिव  का  कोई  महत्व  रहता

 ऐसा  मैं  नहीं  मानता  aa  जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  को  लोकल  लोकज्  ca

 att  लोकल  मार्केट  को  महेनजर  रखकर  काम  गुरू  करना  है  |

 श्री  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  गुजरात  में  औद्योगिक  केन्द्रों  का  सामान्य  कार्यनिष्पादन  अच्छा  ही

 पाया  गया  है  ।  मन्त्री  महोदय  इस  तथ्य  से  अवगत हैं  कि  अभी  भी  सुघार  की  बड़ी  गुंजाइदा  है  और

 योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  में  असाधरण  विलम्ब  होता है  ।  मुख्य  रूप  से  वित्तीय  अभिकरणों  द्वारा

 और  योजनाओं  की  जांच  में  किया  जाता  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  सरकार  ने  इन  असाधारण  विलम्बों  को  दूर  करने  के  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 श्री  जाजें  फर्नान्डीस  :  जहां  तक  बेकों  का  प्रइन  हमने  प्रत्येक  जिला  औद्योगिक

 केन्द्र  में  प्रबन्धक  रखे  हुए  हैं  ।  अभी  अधिकांश  प्रबन्धकों  को  बेंकों  ने  स्वयं  वर्ष

 के  दत्तका्य  के  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजा  हैं  ।  जिला  भौद्योगिक  केन्द्रों  के  नेतृत्व  में  स्थापित

 किये  जाने  वाले  नये  एककों  के  जो  छोटे  उद्यमी  अपनी  ऋण  आवश्यकताओं  को  लेकर  जिला

 गबौद्योग्रिक  केन्द्रों  के  पास  आते  तथा  जिला
 औद्योगिक

 केन्द्रों  के  कार्यक्षेत्र  में  पड़ने  वाले  छोटे

 q
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 एककों  की  वित्तीय  आवश्यकताओं  की  पूरि  उचित  सीमा  तक  की  जाती  है  ।  मैं  a4  लिए

 कहता  चूंकि  बेंकों  ने  कुछ  ऐसा  रवैया  अपनाया  हुआ  है  कि  वे  छोटे  एककों  पर  उतना  घ्यान

 न  अभी  भी  बड़े  कार्यभागों  की  ओर  अधिक  ध्यान  देते  हैं  ।  परन्तु  जहां  कहीं  भी  इस  समस्या

 पर  घ्यान  आकृष्ट  हुआ  सरकार  ने  अनेक  frig  लिये  आज  भारतीय  रिज  बेक  तथा

 बेकिंग-संस्थान  अपने  को  जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  के  कार्यक्रमों  से  भली-भांति  सम्बद्ध  fet  हुए  हैं

 गौर  हमारा  निरन्तर  यह  देखने  का  प्रयास  रहता है  कि  कोई  कठिनाई  पैदा  न  हो  ।

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  :  मन्त्री  महोदय  ने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  गुजरात  में

 fra  विकास  कायक्रम  पर्याप्त  तेज  तथा  काफी  संतोषजनक  रहा  है  और  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि

 10  जिला  केन्द्रों  ने  संतोषजनक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किए  हैं  1  उस  सनद  में  कया  मैं  यह  जान  सकता

 हुं  कि  कुल  19  जिलो  में  वे  9  कौन  से  जिला  केन्द्र  हैं  जो  इससे  कहीं  कम  संतोषजनक  प्रगति

 qafsra  करते  रहे  हैं  तथा  क्या  सरकार  ने  इस  प्रइन  पर  भी  विचार  किया  है  कि  थे  भी  संतोषजनक

 ढंग  से  प्रगति  क्यों  नहीं  कर  रहे  ?  इससे  आगे  क्या  वे  यह  भी  सुनिदिचत  करेंगे  कि  ये  जिला  उद्योग

 caf  यह  भी  देखने  का  प्रयत्न  करेगे  कि  उद्योगों  की  विशेषकर  उन  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्रों  में  फले

 उद्योगों  की  जो  कि  पहले  ही  से  अच्छा  काम  कर  रहे  परन्तु  जिन्हें  कुछ  नौकरशाही  तथा  अन्य

 अड़चनों  द्वारा  तंग  किया  जाता  है  या  उनके  काय  में  बाधा  डाली  जाती  उचित  ढंग  से  सहायता

 की  जाएगी  ?

 श्री  जाज॑  फर्तान्डीस  :  मैंने  यह  तो  नहीं  कहा  कि  9  जिलों  में  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं

 हो  रहा  ।  मेरा  तो  यह  कहना  कि  10  जिलों  ने  रिपोर्टे  भेजी  हैं  ।  हमें  नौ  जिलों  से  भी  प्रतिवेदन

 मिले  हैं  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  भोद्योगिक  केन्द्र  कार्यक्रम  गुजरात  में  चालू  किया

 गया  परन्तु  राज्य  सरकार  ने  प्रथमतः  10  जिलों  को  लेने  का  fanaa  किया  ।  यह  गत  ag

 की  प्रथम  मई  की  बात  है  शेष  9  जिलों  में  उन्होंने  गत  वर्ष  2  अक्तूबर  को  काम  चालू  किया

 केन्द्रों  को  स्थापित  करने  तथा  कमंचारियों  आदि  को  वहां  भेजने  के  जिस  समय  का  उन्होंने
 निर्णय  तब  से  अब  तक  frate  करने  की  कोई  खास  काम  नहीं  हुम  है  |  यह  भी  तो  देखना

 है  कि  कमंचारियों  को  काम  की  पहचान  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  आदि  में  दो  या  तीन  मास

 का  समय  निकल  जाता  है  ।  फिर  इन  कोष  9  जिलों  द्वारा  dare  की  गई  कार्य-योजना  के

 साथ  उनके  द्वारा  किये  जा  रहे  कार्य  को  लेखा  हमें  बराबर  मिलता  रहा  है  ।  जहां  तक  उन

 शाही  समस्याओं  का  प्रइन  है  जो  कि  उनकी  गतिविधियों  के  दौरान  छोटे  उद्योगपतियों  को  wart

 पड़ती  महोदय  मेरा  यह  कहना  है  कि  हमारे  मत  से  श्रि०  औ०  के ०  यह  प्रयास  करते  रहते  हैं

 कि  नौकरदाही  की  अड़चनें  कम  से  कम  हों  ।

 भूमिगत  नागाश्रों  द्वारा  कोहिमा  में  मारे  गए  सेनिक

 *867.  श्री  पी०  एम०  सईद  :

 श्री  जनाद॑न  पुजारी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  27  1979  को  कोहिमा  में  भूमिगत  द्वारा  सात

 सैनिक  मारे  गये

 3x
 यदि  तो  घटना  का  व्यौरा  क्या  ह

 क्या  बहुत  से  सुरक्षा  कमंचारी  भी  घायल  हुए  और

 यदि  तो  क्या  कोई  भूमिगत  गिरफ्तार  किए  गए  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से  :  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर
 रखा

 जाता

 विवरण

 27  1979  को  6-40  बजे  असम  राइफल  का  एक प्रशासकीय  गदती  दल

 जिसमें  21  जवान  (10  बिना  शास्त्र  भर  11
 मोन  जिला  के  वांगती  से  टुएनसांग  जिला

 के  छंगलगसू  स्थित  ‘fa  जंकशन  चौकी  की  और  डिफेंस  स्टोर  लाने  के  लिए  जा  रहा  उस  पर

 असम  राइफल  के  बांगती  और  ग्त्रि  जंकशन  चौकियों  के  बीच  में  कुछ  बदमाशों  ने  गोली  चलीई  ।

 असम  राइफल  दल  ने  जवाब  में  गोली  चलायी  ।  लगभग  20  मिनट  तक  मुकाबला  होता  रहा  और

 जब  दोनों  चौकियों  से  और  कुमुक  पहुंची  तो  बदमाश  भाग  गए  ।  7  व्यक्ति  मारे  गए  तथा  4  घायल

 ये  सभी  अपम  राइफल  गदती  दल  के  थे  ।  बताया  गया  है  कि  मृतक  कार्मिकों  से  बदमाश  एक

 एल  एम  3  राइफल  और  कुछ  गोला  बारूद  ले  गए  ।  चौकी  से  एक  सदाकत  दल

 तथा  वांगती  से  अतिरिक्त  जवान  इन  क्षेत्रों  में  छानबीन  आदि  के  निए  भेजें  गए  हैं  अंभी  तक

 कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  ।

 श्री  पी०  एस  सईद  :  विवरण  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  हमारी  तरफ  के  21  जवानों  में  से

 7  मारे  गये  और  4  घायल  हुए  ।  बदमाद  मृतकों  के  हथियार  ले  गये  बताते  हैं  ।  हमारे  21  जवान

 (10  बिना  शस्त्र  और  11  ।  तो  11  व्यक्तियों  का  तो  पता  चल  गया  जिसमें  7  मर

 गये  और  4  घायल  परन्तु  दोष  10  लोगों  का  क्या  हुआ  ?  विवरण  से  यह  स्थिति  tqte

 नहीं हुई  यह  घटना  27  ard  घटी  और  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  किसी  को  भी

 गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  इस  घटना  को  गम्भी  रता  पूबक  लेने  में  सरकार  निष्फल  है  ।

 यह  घटना  घटी  भी  तो  एक  ऐसे  संक्षोभ्य  क्षत्र  में  उन्होंने  यह  नहीं  बताया  कि  उन  दोष  aq

 10  व्यवितयों  का  क्या  हुआ  ।

 श्री  afag  लाल  मण्डल  :  ag  ठीक  है  कि  अमस  राइफल  गती  दल  घात  लगाकर
 गोली  चलाई  TE  भौर  बदमाशों  तथा  असम  राइफल  हल  में  बीस  मिनट  तक  गोली  चली  जिसमें

 कद््ठ  ह
 बस्तत ठ  7  व्यक्ति  मारे  गये  और  4  घायल  हुए  ।  और  बदमाश  ऊँ  ्  faatz  भी  ले  गये

 भध्यक्ष  महोदय  :  शेष  बचे  व्यक्तियों  का  क्य  बना  ?  (aaata)



 घौख़िक  उत्तर  25  1979
 «----'

 श्री  धनिक  लाल  जो  कोई  भी  नाम  आप  दें  आप  दे  सकते  है  ;  आप  कह  सकते  हैं  :

 भूमिगत  विद्वोही  नागे  ।

 झध्यक्ष  महोदय  :  रेड्डी  आप  तो  इसका  उत्तर  नहीं  दे  केवल  एक  मात्र  प्रश्न

 यह  है  कि  अन्य  दस  व्यक्तियों  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  वे  सुरक्षित  उस  घटना  के  बाद  खोज  पर  खोज  हुई  और  कुछ

 हथियार  बरामद  किये  गये  ।  कुछ  लोगों  से  पूछताछ  भी  की  गई  परन्तु  हमें  कोई  निश्चित  सूचना  नहीं

 मिली  है  ।  परन्तु  हमें  ऐसा  संदेश  है  कि  ये  वे  भूमिगत  नागे  है  जो  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  के  उस  पार

 बर्मा  में  डेर  जमाये  हुए

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  उन्होंने  बताया  है  कि  कुछ  लोगों  से  पूछताछ  की  गई  है  ।  अभी  तक

 कोई  गिरफ्तारी  नहीं  हुई  है  ।  क्या  मैं  यही  समझूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  यही  बतलाया  |

 श्री  धनिक  लाल  भण्डल  :  मैंने  यही  कहा  है  ।

 meget  महोदय  :  प्रस्तुत  किये  गये  विवरण  यह  बात  कही  गई

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  यह  बत  नही  है  कि  सभी  नागा  लोग  बुर ेहैं  ।  नागा  छात्र  जब

 मागालेंड  से  निकलकर  बाहर  आते  हैं  यही  कहते  हैं  कि  सभी  भारतवासी  बुरे  नहीं  हैं  भौर

 उनमें  aes  लोग  भी  यह  तो  उनसे  व्यवहार  करने  का  भरत  है  ।  मैं  एक  ऐसे  क्षे  त्र  का  रहने

 बाला  हूं  जहां  नौकरशाहों  को  पूरी  छूट  दी  जाती  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  जिस  बात  की  आप  चर्चा  कर  रहे  है  यह  तो  नीति  से  संबंध  हैं  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  मैं  एक  प्रदन  पूछ  रहा  हूं  ।  उन्हें  मानव  अधिकार  नही  दिये  जाते  ।

 यह  एक  सच्चाई  है  ।  यह  मुझे  लक्ष्य  द्वीप  स्वयं  के  अनुभव से  पता है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  परन्तु  यहा  पर  यह  प्रइन  नहीं  है  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  नौकरदयाह  उनके  साथ  ऐसा  व्यवहार  कर  रहे  हैं  जेसे  वे  कोई  दास

 यह  बात  में  निश्चित  रुप  से  जानता  हूं  यह  घटना  कोई  एक  मास  पूर  घटी  है  ।  अब  तक

 किसी  को  भी  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  है  ।  में  महोदय  और  सरकार  को  भी  यह  सुझाव  दूंगा

 कि  दुष्यंवहार  की  घटना  की  जांच  घटना  की  न्यायिक  जांच  कराने  के  लिए  एक  आयोग

 की  नियुक्ति  करें  ।

 गृह  मंत्री  :  मेरे  माननीय  मित्र  का  व  हना  है  कि  उन्हे  अनुभव है  ।

 में  यह  नहीं  जानता  कि  उन्हें  लक्ष  बारे  में  क्या  अनुभव  हैं  ।

 (=ta9T7)
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 श्री  पी०  एस०  सईद  :  हमें  भापकी  नौकरशाही  का  अनुभव  है

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  कृपया  मेरी  बात  सुनिए  ।  यह  घटना-विदशेष  नागालेंड  और  बर्मा

 की  सीमा  पर  घटित  हुई  ।  वहां  पर  तो  पहले  से  ही  कुछ  कुछ  चीन  लौटकर  आये

 विद्रोही  जिनका  मुख्यालय  बर्मा  में  जो  सींगा  के  इस  ओर  आ  जाते  हैं  और  अभी  तक  भी

 उपद्रव  करते  रहते  हैं  ।  इसी  कारण  से  इस  असम  राफल्स  को  वहाँ  भेजा  गया है  ।  (saaeTA)  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कवर  लाल  गुप्त  जी  यह  सब  क्या  हो  रहा  हैं  ?  आप  सब  इस  तरह  से

 खड़े  क्या  यह  ठीक  हैं  ?

 श्री  एच०.एम०  पटेल  :  घात  लगाकर  हमला  करने  का  अर्थ  यह  हैं  कि  लोग  किसी  भौगोलिक

 स्थिति  का  लाभ  उठाते  हैं  और  इस  प्रकार  वे  हस  दल  को  अकस्मात  अपना  दिकार  बना  बेठ  भौर

 इसलिए  ही  वे  बहुत  संख्या  मे  लोगों  को  मार  डालने  में  सफल  हो  गये  ।  आप  एक  जगह  खड़े  नहीं

 रह  सकते  |  भापको  घूमते  रहना  पड़ता  हैं  ।  जब  बे  यह  कहते  है  कि  शेष  बचे  लोगों  का  क्या
 तो  यह  कोई  गणना  का  प्रव्न  नहीं  हो  सकता  है.वे  स्थानों  पर  हों  esa  उपस्थित

 करना  सम्भव  नहीं  परन्तु  यह  बात  निदिचित  रुप  से  सत्य  है  कि  उन्होंने  भी  जबाब  में  गोली

 चलाई  |  कोई  यही  कह  सकता  है  कि  यह  एक  घटना  थी  जो  यहां  घटी  ।

 इस  बात  की  आपको  खुली  छूट  है  कि  जैसी  चाहे  राय  परन्तु  यह  कोई  ऐसा

 मामला  नहीं  है  जो  न्यायिक  जांच  या  अन्य  किसी  प्रकार  की  जांच  की  मांग  करता हो  ।  यह  तो

 एक  ऐसा  सीधा  साधा  मामला  है  जो  घटित  हुआ  और  जहां  घात  लगाकर  किये  गये  ।  हमले  में

 हमारे  बहुत  से  जवान  मारे  गये  यह  संन्य  संहिता  द्वारा  जांच  का  विषय  हो  सकता  है  ।  यह

 देखना  उनका  काम  है  कि  आवश्यक  चौकसी  बरती  गई  थी  या  नहीं  ।  उनकी  जांच  पहले  से  ही

 चल  रही  है  और  रिपॉट  शीघ्र  मिल  जायेगी  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  क्या  भाप  जांच  के  लिए  सैन्य  संहिता  को  स्वीकार  करने  के  लिए

 तैयार  हैं  ?

 भी  एच०  एम०  पटल  :  यह  कोई  तेयार  रहने  जेसा  म  कश chal  ला  या  iT |  है  ही  नहीं  ।  परन्तु
 जब  कभी  कोई  ऐसी  घटना  घटती  है  ऐसा  अपरिहायं  रूप  में  होता  है  ।

 ( eaaere ) )

 अध्यक्ष  महोदय  यह  सब  क्या  हो  रहा  है  ?  बीच-बीच  में  ही  आप  बहुत  से  प्रत  पूछते  ज़ा

 रहे  हैं  ।

 थी
 पी०  ume  सईद  :  यह  एक  अपूर्ण  प्रदन  है

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 कया  भपूर्ण  हैं  ?

 (aqaeT )
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 नहीं  आप  तो  प्रइन  रख  चुके  हैं  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  वे  जानबूझकर  जानकारी  को  दबा  रहे
 ं

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वे  जानकारी  को  नहीं  fart  रहे  हैं  ।

 श्री  जनाधंन  पुजारी  :  यह  एक  संवेदनशील  क्षेत्र  हैं  |

 श्रध्यक्ष  महोदय :
 मैं  सदस्यो  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  पहले  तो  वे  प्रश्न-पत्र  को  पढ़े  और

 उसके  बाद  प्रदन  पूछने  के  लिए  खड़े  हों  ।

 श्री  WaTaa  पुजारी  :  यदि  आप  कृपया  seq  को  पढ़े

 यह  सच  है  कि  27  1979  को  कोहिमा  में  भूमिगत  नागाओं  द्वारा  7  जवान

 मारडाले  गये  ह

 नागा  लोगਂ  यही  तो  प्रदन है  उत्तर  में  यह  पता  नहीं  चलता  कि  उन्हें  भूमिगत

 नागाओं  ने  मारा  ।  क्या  वे  लोग  ची  नियों  द्वारा  मारे  गये  ?  क्या  उन  लोगों  को  पाकिस्तानियों  ने

 मारा  घटना  27-3-79  को  घटी  ।

 Mey ay  महोदय
 :  पाकिस्तान  तो  कोहिमा  के  इस  ओर  है  ।

 श्री  जनाधंन  पुजारी :  इसीलिए  तो  निवेदन  कर  रहा  हूं  कि  घटना  27.3  79  को  घटी  ।

 आज  25  अप्रेल  है  ।  मेरा  यह  कहना  है  कि  क्या  उत्तर  संतोष  जनक  है  ?

 लोग  सन्तुष्ट  नहीं  हुए हैं  ।  राज्य  सभा  और  लोक  सभा  दोनो  ही  में  प्रश्न  पूछे  गये  थे

 परन्तु  उत्तर  संतोष  जनक  नहीं  थे  ।  वहां  तो  नागालेंड  और  आसाम  में  सीमा  विवाद  चल  रहा  है  ।

 क्या  यह  केन्द्रीय  सरकार  का  नहीं  हो  जाता  कि  मामले  की  इस  आशय  से  जांच  कराये

 कि  कया  यह  इन  दो  राज्यों  के  विवाद  परिणाम  है  और  क्या  यह  भूमिगत  नागाओं  द्वारा  की

 कार्यवाही  का  परिणाम है  ?  क्या  इस  बात  का  पता  केन्द्रीय  सरकार  का  कत्तव्य व्य

 नहीं है  !  कया  पर्याप्त  समय  नहीं  मिला  है  ?  कया  हमारा  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  उत्तर

 देने  का  यह  तरीका  अनउत्तरदायित्वपुर्ण  है  ?

 meget  महोदय  :  यह  क्या  है  कि  बार-बार  वही  एक  बाद  दोहराई  जा  रही  है  ?  बारम्बार

 दोहराने  से  ही  क्या  प्रदन  तैयार  हो  जाता  है  ?  कोई  दर्जन  बार  आया  एक  प्रइन
 पर  पहले  ही  20  मिनट  बीत  चुके  हैं  ।

 थी  जनार्धन  पुजारी  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  कया  मन्त्री  महोदय  ने  मामले  की  जांच  कराने
 के  लिए  कुछ  उपाए  किए  हैं  और  क्या  सरकार  को  यह  पता  चल  गया  है  कि यह  अत्याचार  किसने
 किया  अथवा  इस  क्षत्र  के  लोगों  के  साथ  ऐसी  भयानक  वारदात  किसने  की  ?

 12



 5  1901  मौखिक  उत्तर

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  माननीय  सदस्य  ने  यहां  र  असम  झोर  नागालेंड  के  बीच  चल  रहे

 सीमा  विवाद  के  प्रइन  को  सठाया  ।  उन्होंने  ध्यान  से  मानचित्र  को  नहीं  देखा  है  ।  उन्होंने

 देखा  होता  कि  ag  घटना  असम  और  नागालैण्ड  की  सीमा  पर  नहीं  घटी  यह  नागालैण्ड

 और  बर्मा  की  सीमा  पर  घटी  है  ।  हम  जानते  हैं  कि  कुछ  असन्तुष्ट  तथा  नागा  लोग  बर्मा

 चले  गये  हैं  और  वहां  मुख्यालय  स्थापित  कर  लिया  वे  ही  लोग  नागालंण्ड  में  आते  रहते

 कुछ  न  कुछ  गड़बड़ी  करते  रहते  हैं  एक  और  भी  घटना  घटी  है  ।  जिसमें  उन्होंने  कुछ  माल

 चोरी  कर  लिया  है  ।

 परन्तु  इस  मामले  में  वे  घात  लगाकर  हमला  करके  असम  रायफल  के  कुछ  जवानों  को

 मारने  वास्तव  में  ही  सफल  हो  गये  हैं  ।

 श्री  श्रोम  प्रकाश  त्यागी  :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  है  कि  नागा  बर्मा  बोर्डर  पर  असम

 फल्ज  के  जवानों  पर  हमला  उन  लोगों  ने  किया  जो  बर्मा  के  अन्दर  कम्प  लगाए  हुए  थे  और  चीन

 से  ट्रेनिंग  लेकर  आए  थे  ।  जो  लुक  छिपकर  चीन  से  ट्रेंड  हो  कर  भाते  हैं  उनकी  संख्या  एक  दो

 नहीं  ढाई  ढाई  और  तीन  तीन  सौ  होती  है  ।  और  वे  लोग  बर्मी  टरिटरी  में  कंग्प  बना  कर  रहे  हैं

 तो  क्या  सरकार  ने  चूंकि  बर्मा  हमारा  मित्र  देश  उसके  साथ  मिलकर  इन  अंडर  ग्राउंड

 नागाओं  के  खिलाफ  कोई  कारंवाई  करने  की  बात  कभी  सोची  है  भौर  हां  तो  कब  और  क्या

 वाई  उसने  इसके  बारे  में  की  है  ?

 श्री  एच०  एस०  पटेल  :  इसका  उत्तर  हां  हम  बर्मा  सरकार  से  इस  पर  ध्यान  देने  के  लिए

 कहते  अवध्य  रहते हैं  ।  दुर्भाग्य  से  बर्मा  का  आदेश  पत्र  अत्यधिक  रूप  से  उस  क्षेत्र  में  नहीं

 यद्यपि  यह  औपचारिक  रूप  से  यह  बर्मा  का  क्षत्र  है  ।

 श्री  ato  एम०  सुधीरन  :  ऐसी  सूचना  मिली है  कि  नागा  विद्रोहियों  को  चीन  हथियार  देता

 क्या  में  मन्त्री  महोदय  से  यह  पूछ  सकता  हुं  कि  क्या  यह  बात  सत्य  है  ?  यदि  बात  ऐसी  ही

 है  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल
 :  हमें  यह  सूचना  मिली  है  कि  ये  असन्तुष्ट  नागा  लोग  कुछ  क्षत्रों  में

 जाते  हैं  और  चीन  में  प्रशिक्षित  होते  हैं  ।  हो  सकता  है  कि  उन्हें  कुछ  हथियार  भी  दिए  जाते  हों  ।

 इससे  भागे  हमें  और  कोई  सूचना  नहीं  है  ।  वास्तव  यह  बात  हमारे  विदेश  मन्त्री  के  हाल  के

 दौरे  के  समय  भी  उठाई  गई  थी  कि  उन्हें  ऐसी  सुविधा  नहीं  मिलनी  चाहिए  ।  उससे  अधिक  हमारे

 पास  और  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  बंगला-देश  से  श्राए  को  बसाया  जाना

 *868  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  वरेंगे  कि

 (#)  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में
 अब  तक  भूतपूर्व  पूर्वी  पाकिस्तान  बंगला

 से  आए  कितने  शरणार्थी  परिवारों  को  बसाया  गया

 इन  परिवारों  को  खेती  योग्य  मकान  के  लिए  वित्तीय  सहायता  आदि

 सहित  दी  गई  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या
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 कया  वहां  बसे  शरणार्थी  परिवारों  को  अनेक  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा  है

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  एच०  एस०  : दि  द  (%), & (9) से  एक  विवरण  तथा

 | पटल  पर  रखा  जाता  हैं

 विवरण

 भूतपूर्व  पूर्वी  बंगाल  बंगला  से  3666  शरणार्थी  परिवार  अन्दमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समह  में  बसाए  गए  हैं  जिनमें  से  2861  परिवारों  का  गृह  मंत्रालय  की  उपनिवेश  योजना  के

 अधीन  बसाया  गया  था  और  805  परिवारों  को  पुनर्वास  विभाग  के  विशेष  क्षत्र  विकास  कार्यक्रम

 के  आधीन  बसाया  गया  था  |  पहले  1950  के  आ  पास  कुछ  इसी  प्रकार  के  परिवारों  को  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  की  एजेन्सियों  के  द्वारा  बसाया  गया  था  ।  पौरें  सहज  उपलब्ध  नही
 हं  और  यथा

 अवधि  सदन  के  पटल  पर  रख  दिये  जाएंगे  ।

 2.  उपय  क्त  योजनानों  के  अधीन  परिवारों  को  दी  गई  a faerrart  के  व्यौरे  इस  प्रकार

 उपनिवेश  योजना  :  अन्दमान  ट्वीप  समूह  में  कार्यान्वित  की  गई  थी  और  सहायता  का

 तरीका  इस  प्रकार  था  :--

 (i)  प्रत्येक  परिवार  को  5  एकड़  घान  की  कृषि  के  लिए  भूमि  और  5  tas  वृक्षयुक्त

 पहाड़ी  भमि  ॥

 (ii)  परिवार  को  कलकत्ता  से  पौट॑  ब्लेयर  तक  की  प्रारम्भिक  यात्रा  के  लिए

 पास

 (11) 12 12  महीनों  के  लिए  15  रूठ  प्रति  व्यस्क  तथा  10  प्रति  बच्चे  की  दर  से  नकद

 दान  जो  अधिकतम  प्रति  परिवार  प्रति  महीने  70  रु०  हो  सकता  हो

 (iv)  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए  1730  रु०  तक  ऋण

 जुताई  के  Taal  के  एक  जोड़े  के  लिए  700  रु०  |

 (a)  मकान  बनाने  के  लिए  800  रु०

 बतंनों  के  लिए  130  और

 खाद  आदि के  लिए  100  रु०  |
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 विशेष  aa  विकाश  कार्यक्रम  :  बेटापुर  मिडल  नील  और  लिटल  अन्दमान

 में  कार्यान्वित  किया  गया  था  ।

 बेटापुर  और  नील  में  सहायता  का  तरीका  इस  प्रकार  था  :

 कृषक  परिवार  :
 f

 (1)  प्रत्येक  परिवार  को  घान  की  कृषि  के  लिए  5  एकड़  भूमि  और  1/3  एकड़  वास  भूमि  ।

 (11)  प्रत्येक  परिवार  को  7225  रु०  की  दर  से  ऋण  और  450  रु०  की  दर  से  अनुदान  ।

 लघु  पार  परिवार

 (i)  2  एकड़  व्यापार  और  वास  ufa;

 (ii)  प्रति  परिवार  7000  रु०  450  रु०  अनुदान  के  रूप  में  ।

 लिटल  अन्दमान  में  सहायता  को  तरीका  इस  प्रकार

 कृषक  परिवार

 (i)  प्रति  परिवार  5  एकड़  कृषि  भूमि  और  1/3  एकड़  वास  भूमि  ।

 (ii)  अनुदान  :  आगमन  की  तारीख  से  उनको  स्थायी  रूप  से  आवंटित  भूमि  पर  पहली

 फसल  की  कटाई  तक  परिवार  के  आकार  के  अनुसार  निर्घारित  दरों  पर  प्रत्येक  परिवार  को  मुख्य

 भूमि  से  अन्दमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  तक  निशुल्क  पास  नकद  दान  ।  आर्थिक  सहायता

 प्राप्त  राझान  के  लिए  निर्वाह  कपड़ों  के  लिए  विवाह  अनुदान  आदि

 दिया  जाता  है  ।  यह  औसतन  प्रति  परिवार  3300  रुपए  बनता  है  /

 (iii)  प्रति  परिवार  ऋण

 मकान  बनाने  के  लिए  3000-00  रुपए

 (a)  जुताई  के  लिए  पशु  1200-00  रुपए

 कृषि  उपकरण  800-00  रुपए

 कृषि  निवेश  1500-00  रुपए

 खेत  1200-00  रुपए

 पूरक  आय  800-00  रुपए

 सिंकिंग
 बेल

 200-00  रुपए
 न

 8700-00  रुपए
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 लघु  न्यापार  परिवार

 (i)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रत्येक  परिवार  को  2  एकड़  कृषि  भूमि  गौर  800  वर्ग गज  वास

 भूमि  भौर  बाहरी  क्ष
 800  at  गज  वास  भूमि  आवंटित  की  जाती  है  ।

 CEH ne
 (ii)  परिवार  के  आकार  के  अनुसार  नि  At  दरों  पर  मुख्य  xfa  से  अन्दमान  और

 बार  द्वीप  समूह  तक  निःशुल्क  नकद  दान  और  निर्वाह  सहायता  आदि

 (iii)  ऋण

 प्रति  परिवार  मकाने  निर्माण  रुपए

 ७
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लिए  प्रति  परिवार  रुपए  तथा  दाहरी  आवास  क्षत्रों  के  लिए

 5000  रुपए  प्रति  परिवार  दर  से  व्यवसायिक  ऋण  ।

 3  बसे  हुए  शरणार्थी  परिवारों  की  कुछ  समस्याओं  का  सामना
 करना  पड़  रहा  पे

 समस्पाए  इस  प्रकार

 (i)  उप  निवेश  योजना  के  अन्तरगत  प्रत्येक  परिवार  5  एंकड़  खेती  योग्य  भूमि  तथा  5

 एकड  पहाड़ी  भूमि  का  दिया  जाना  था  ।  इस  योजना  के  आधीन  बसाए  गए  26  परिवारों  की  खेती

 योग्य  भूमि  का  उनका  पूरा  कोटा  नहीं  दिया  जा  सका  क्योंकि  ऐसी  भूमि  उनकी  जोतों  के  नजदीक

 उपलब्ध  नहीं  थी  ।  निकटवर्ती  भूमि  का  पता  लगाने  तथा  ऐसे  निवासियों  को  इसे  स्वीकार  करने

 के  लिए  राजी  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 (ii)  योजना  के  आधीन  पहाड़ी  भूमि  आवंटित  किए  गए  बसने  वालों  में  से  838  निवासी

 अपनी  भूमि  का  इसलिए  प्रयोग  नहीं  कर  सके  कि  इमारती  लकड़ी  अभी  तक  काटी  नहीं  गई  है  ।

 इसके  लिए  प्र  यत्न  जारी  हैं  ।

 (iii)  उपनिवेश  योजना  के  आधीन  कुछ  बसने  वालों  ने  शिकायत  की  है  कि  उन  पर  ऋण

 का  अधिक  भार  पड़ा  हुआ  है  ।  जारी  किए  गए  मागंदर्शों  निदेशों  का  cara  में  रखते  मामले

 के  गुणोदोष  के  आधार  पर  ऋणों  को  पूरे  तौर  पर  या  आंशिक  रूप  में  बट्टे-खाते  डालने  के  लिए

 सरकार  ने  प्रशासन  को  अनुदेश  पहले  ही  जारी  कर  दिए  है  ।  अभी  तक  पात्र  मामलों  में  489683

 रुपये  की  रकम  के  ऋणों  को  बट्टे-खाते  डाला  गया  है  |

 (iv)  पर्याप्त  अन्तरद्वीप  जहाजरानी  सुविधाओं  की  कमी  उनके  लिए  एक  अन्य  कठिनाई

 इस  समय  3  WeaearT  जहाज  हूं  और  छठी  योजना  की  अवधि  के  दौरान  3  और  खरीदने

 का  प्रस्ताव  है  ।  सिंचाई  पीने  के  पानी  तथा  बिजली  की  कमी  के  बारे  में  भी  शिकायतें

 रही  हें  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  पीने  के  पानी  की  आपूर्ति  तथा  बिजली  के  लिए

 युक्त  योजनाएं  तेयार  की  गई  हें  ।  निवासियों  की  उपयुक्त  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  छठी
 पंचवर्षीय  ara  में  प्रावधान  कर  दिए  हैं
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 ह

 att  ——- soit fereta  ag:  ऐसा  लगता  है  fe  कुछ  प्रदेशों  से  आने  वाले  लोगों  के  साथ  उन्होंने

 सोतेला  रुख  अपनाने  का  निणंय  लिया  है  ।  इस  बारे  में  कोई  सन्देह  नहीं  मै  मन्त्री  महोदय  से

 यह  पूछता  हूं  कि  क्या  यह  सत्य  है  कि  दो  प्रकार  के  प्रव,.सी  परिवार  एक  तो  वे  हैं  जो  शर  णार्थी

 प्रब्जजक  हैं  और  दूसरे  hex  सरकार  के  नामित  व्यक्ति  है
 ?  क्या  यह  सच  है  कि  चाहे  उनका  कुछ

 भी  विवरण  केन्द्र  सरकार  के  नामित  व्यक्तियों  को  बतं॑नों  पशुओं  के

 25000  रुपये  का  अनुदान  और  11  एकड़  भू मि--एक  एकड़  घर-आंगन  के  लिए  और  10  एकड़  कृषि

 तथा  बाग-बगीचे  के  लिए  दी  जाती  जबकि  भूतपुर्व  प्रब्जक  शरणार्थी  परिवारों  को  उसी  द्य

 के  लिए  4000  रुपये  अनुदान  और  8000  रुपए  ऋण  के  रूप  में  सरकार  से  मिलते  हैं  और  उसके

 साथ-साथ  आधा  एकड़  बसने  के  लिए  पांच  एकड़  घान  की  खेती  भादि  के  लिए  दिये  जाते हैं  ?  क्या

 यह  सत्य  है  ?  यदि  सत्य  है  तो  इसका  क्या  स्पष्टीकरण  है  तथा  दो  वर्गों  के  लोगों  में  ऐसा  aA Wa-ala

 किस  लिए  किया  जा  रहा  है  ?

 कि
 श्री  एच०  WAHo  पटेल  :  सभी  तो  शरणार्थी  हैं  ।  के  नामित  लोग  भी  दारणार्थी

 a
 ह

 {

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  कृपया  हमें  श्रम  में  न  डालें  |

 श्री  एच०  एम०  पटल  फिसी  भी  safe नत or  को oe  विशेषकर  आपको  ufig  करने  का  प्रदन  ही

 नहीं  उठता  |

 गाहा  ar अध्यक्ष  महोदय :  मेरा  विचार  से  यह  काम  दि है|  सान  नहीं  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटल  :  इस  अवस्था  में  तो  मैं  wrTaHY  केवल  उन  योजनाओं  के  बारे  में

 मूचना  दे  सकता  हुं  जो  लागू  हूं  सभी  योजनाएਂ  काफी  समय  पहले  चालू  हुई  ।  अब  तो  हम

 उनको  चला  रहे  ह  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  दो  प्रकार  के  दारणा्थियों  के  बीच  इस  प्रकार  का  भेद-भाव  बरता

 जारहा  है
 ?  एक  तों  वे  उजड़े  हुए  लोग  हें  जिन्हें  देश-विभाजन  के  बाद  उनके  बाप-दाद।ओं  के  घरों

 से  festa  बाहर  किया  गया  ।  उनके  साथ  निम्न  कोटि  के  प्रब्राजकों  जैसा  व्यवहार  किया  जाता  है

 जबकि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  नामित  व्यक्तियों  के  जिनका  दुसरा  घर  भी  कहीं  अधिक  अच्छा

 व्यवहार  किया  जाता  है  ।  मेरा  उससे  कोई  विद्वेष  नहीं  है  परन्तु  मै  यह  जानना  चाहता
 हूं

 ऐसा  भेदभाव  क्यों  तथा  जेसा  किं  अन्य  प्रजाति  के  लोगों  के  साथ  कियां  जाता  इन  दरणार्थी

 प्रबजकों  के  साथ  एक  जेसा  व्यवहार  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?

 जिन  भूतपूव॑-सुरक्षा  कर्मचारियों गृहमन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  घनिकलाल  :
 को  निकोबार  कार  निकोबार  और  अन्य  स्थानों  पर  बसाया  गया  उन्हें  यहां  से  कुछ  अनुबन्धों  के

 aaa  भेजा  गया  है

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  किसन ेवह  अनुबन्ध  किया  ?

 थी  धनिक  लाल  मण्डल  :  हमने  ॥
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 ट

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  इसमें  भेद-भाव  क्यों  रखा  गया  है  ?

 प्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  ऐसा  कोई  भेद-भाव  नहीं  रखा  गया  है  ।  लोगों  ५त  बटां  कुछ

 योजनाओं  के  अधीन  भेजा  गया  है  ।  वहां  पर  लोगों  विशेष  क्षेत्र  विक्रास  कार्यक्रम  के  अधीन

 भेजा  गया  है  ।  एक  अनेक  योजनाएं  हैं  ।  ।  लोगों  को  बस्तियां  बसाने  की  योजना

 के  अन्तर्गत  भेजा  गया  है  ।  लोगों  को  गह  मन्त्रालय  ने  पुनर्वास  योजना  के  अधीन  भेजा  है  ।  ये  सभी

 योजनाएं  वहां  चालू  हैं  और  उनकी  अलग-अलग  यत  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  वहां  सभी

 योजनायें  मनुष्य  द्वारा  तयार  की  गई  योजनायें  हैं  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ब्रिटिश

 वाद  के  दौरान  हुए  विभाजन  में  जो  अभागे  लोग  शिकार  हुए  थे  उनमें  से  कुछ  के  साथ  सौतेला

 व्यवहार  किया  जा  रहा  है  तथा  कुछ  के  साथ  उदारतापूर्वक  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  पहली

 बाली  श्रेणी  के  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कहना  चाहता  हू  ।  लेकिन  मैं  यह  कहना  चाहता  हू  कि

 आपको  उनको  भी  वैसी  ही  सुविधायें  देनी  चाहिए  star  कि  अन्य  को  दी  जा  रही  उनको

 सुविधायें  न  देने  का  क्या  औचित्य  है  ?  मण्डल  योजना  को  उन्हें  भुला  देना  चाहिए  |  मण्डल  योजना

 से  कुछ  भी  नहीं  होने  वाला  है  ।  वहां  पर  जो  भी  भेदभाव  किया  जा  रहा  हमें  उससे  चिंता  है  ।

 श्री  पटेल  को  इसका  उत्तर  देना  चाहिए  ।  मैं  उनसे  एक  उत्तर  की  अपेक्षा  करता  हूं  ।

 श्री  एच०  एम०  qa  :  मै  इस  बात  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  तैयार  हू  ।  जहां  तक  भूतपूर्व

 सैनिकों  का  सम्बन्ध  है  उनके  पुनर्वास  के  लिए  एक  पृथक  योजना  है  ।  आप  इसे  कुछ  अन्तर  अथवा

 भेदभाव  की  संज्ञा  दे  सकते  हैं  |

 श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  वहां  पर  भेदभाव  किया  जाता  है  ।

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  ऐसा  नहीं  है  जहां  तक  दरणाधियों  सम्बन्ध  है  उनको

 बड़ी  संख्या  में  वहां  पर  बसाया  गया  इसलिए  हम  उनको  सुविधायें  देने  का  प्रयास  करत  हैं  ।  यह

 एक  निर्धारित  योजना  नहीं  है  ।  मेरा  इसमें  कोई  हाथ  नहीं  है  ।  लेकि  वहाँ पर
 जाने  वाले

 लोगों  तथा  अन्य  लोगों  की  संख्या  को  ध्यान  में  रख  उनको  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली  भूमि

 को  तथा  उनको  अन्य  नकद  धन  की  सुविधाओं  को  उपलब्ध  कराने  आदि  सुविधाओं  को  ध्यान  में

 रखकर  कल्पना  की  जा  सकती  है  ।

 भ्रध्पक्ष  महोदय  :  श्री  दिलीप  चक्रवर्ती  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  मेरा  एक  दूसरा  अनुपूरक  प्रहन  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  आप  दूसरा  अनुपूरक  पुछ  चुके  हैं  ।

 शी  ज्योतिमंय  बसु  :  अभी  मेंने  दूसरा  अनुपूरक  प्रइन  अभी  नहीं  पुछा  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसको  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।
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 श्री  ज्योतिर्मय  बस  :  आप  भली-भांति  जानते  हैं  ।  मेरे  प्रथम  अनुप्रक  प्रदन  का

 भी  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।

 ७  +क  ०  ७  ०
 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  आप  पर  निर्भर  करता है

 श्री  ज्योतिमंथ  बसु  :  नहीं  मेने  अभी  दूसरा  अनुपूरक  प्रइन  नहीं  पूछा  है  ।

 mega  महोदय  :  नहीं  ।  श्री  दिलीप  चक्रवर्ती

 Sto  दिलोप  चक्रवर्ती  :  दिये  गय  उत्तर  से  काफी  भ्रम  उत्पन्न  हुआ  मैं

 आपका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  को  बस्तियों  में  बसाने  का

 कॉर्य  तीन  चरणों  में  हुआ  है  ।  मंत्री  महोदय  यदि  गनत  समझें  तो  इससे  इन्कार  कर  सकते  हैं

 प्रथम  चरण  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  1949  में  कई  सौ  परिवार  भेज  थे  ।  केन्द्रीय  मंत्रिपरिषद

 के  1952  में  fata  के  अनुसार  gat  चरण  में  बस्तियां  बसायी  गई  ।  तीसरे  चरण  में  पुनर्वास

 मंत्रालय  के  माध्यम  से  भूतपूर्व  सेनिकों  तथा  शरणाधियों  को  भेजा  गया  ।  इस  समय  वहां  पर  दो

 प्रकार  के  भेदभाव  मौजूद  हैं  पहला  भेदभाव  यह  है  कि  एक  शरणार्थी  तथा  दुसरे  शरणार्थी  के

 बीच  qua  है  ।  पहले  जो  शरणार्थी  गये  थे  उनको  5,000  रु०  की  तुरन्त  सहायता  ne  ।

 दूसरे  दस्ते  के  शरणार्थियों  को  केवल  4,050  रु०  की  सहायता  दी  तथा  1,730  रु०  का  ऋण

 दिया  गया  ।  तीसरे  चरण  प्रत्येक  भूतपूर्व  संनिक  के  परिवार  पर  1  लाख  रु०  व्यय  गया

 जिसमें  से  25,000  रु०  नकद  तथा  सामान  के  रूप  में  तुरन्त  दिये  गय  ।  इसका  श्री  ज्योतिमंय  बसु

 ने  भी  sere  करने  का  प्रयास  किया  है  अण्डमान  में  इस  प्रकार  के  दो  भेदभाव  क्यों  प्रचलित  हैं
 ?

 श्री  एच०  एम०  पटेल  मैं  इस  बात  को  ठीक-ठीक  नहीं  बता  सकता  विभिन्‍न

 दृष्टिकोणों  से  अलग-अलग  योजनाएं  क्यों  तेयार  को  गई  ।  आपको  केवल  यह  बता  सकता  हु  कि

 1967  में  qe  ब्लेयर  में  मुख्य  विकास  तथा  पुनर्वास  आयुक्त  का  कार्यालय  स्थापित  किया

 गया  था  ।  इस  नये  विभाग  के  कार्यों  में  उपयुवत  वन  क्षेत्रों  को  अपने  अधिकार  में  खेती  योग्य

 भमि  को  अपने  अधिकार में  लेना  आदि  सम्मिलित  थे  ।  यह  सभी  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आये

 श्री  लंका  के  विस्थापितों  तथा  भूत दूब  सैनिकों  के  परिवारों  को  चनीदा  द्वीप  समूहों  में

 स्थापित  करने  तथा  उनके  कृषि  व्यवसाय  को  संवर्धन  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  इस  ery  को

 पूरा  करने  के  लिए  मुख्य  विकास  तथा  पुनर्वास  आयुवत  को  कुछ  निश्चित  क्रमंचारी  दिए  गए  थे  ।

 सबसे  पहले  मध्य  अण्डमान  तथा  नील  द्वीपसमूहों  में  पुर्नस्थ।पन  कार्य  प्रारम्भ  किया  गया  |  यह  एक

 बहुत  ही  कठिन  काय  है  अब  तक  छोटे  अण्डमान  द्वीप  समूह  में  386  परिवारों  को  बसाया  जा

 चका  जिसमें  से  366  पहले  से  ही  पूर्वी  पाकिस्तान  से  आए  दशरणाधियों  के  हैं  तथा  20

 परिवार  श्रीलंका  के  विस्थापितों  के  सम्मिलित  हैं  बड़े  निकोबार  में  भूतपुर्व  सैनिकों  के  287

 परिवार  हैं  मैं  आपको  केवल  यह  बता  सकता  हूं  कि  समय  पर  अलग-अलग  योजन  "7

 कसे  प्रारम्भ  की  गई  ।  लेक्नि  मैं  इस  बात  को  बताने  में  असमथ  हूं  कि  उन्होंने  विभिन्‍न  योजनायें

 केसे  निर्धारित  की  ।  उन्होंने  अलग-अलग  योजनायें  निर्धारित  की  हैं  ।  वे  योजनायें  क्या  उनके

 बारे  में  मैं  आपको  ठीक-ठीक  बता  चुका  हूं  इंस
 समय

 केवल  मैं  ऐतिहासिक  तथ्य  का  उल्लेख  कर
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 सकता  यदि  आदरणीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  इस  अलग-अलग  योजनाओं  के

 निर्धारण  का  क्या  कारण  तो  मैं  इसकी  जानकारी  प्राप्त  करके  सभा  को  सुचित  कर  सकता  हुं  |

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  मंत्री  महोदय  दरा  दिये  गए  उत्तर  से  समस्या  की  विकटता  को  way

 भांति  समझा  जा  सकता  है  तथा  भारत  विशेषकर  ग्रह  मंत्रालय  की  अण्डमान  तथा

 निकोबार  द्वीप  aye  के  प्रति  उदासीनता  को  भी  समझा  जा  सकता  यह  एक  बहुत  ही  दूरस्थ

 क्षेत्र  है  तथा  वहां  पर  समस्याएं  तो  हमेशा  ही  उत्पन्न  होती  रहती  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 वक्तव्य  में  वहां  की  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  है  और  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  कि  वहां  के  बसने

 वाले  क्यक्तियों  के  ऋणों  को  माफ  करने  के  लिए  लिखा  जा  रहा  है  ।  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप

 समूह  में  लोगों  को  वहां  पर  बसाने  के  लिए  योजना  को  क्रियान्वित  करने  तथा  ararat  में

 निर्भरता  प्राप्त  करने  तथा  स्थानीय  मानव  श्रम  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  बसाने

 की  योजना  को  लागू  किया  गया  था  ।  शरणार्थी  परिवारों  को  वहां  पर  बसाने  के  लिए  नियम

 व  शर्तें  निर्धारित  की  गई  थी  उनको  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  यह  बात  वक्तव्य  से  स्पष्ट  होती

 है  आ  यह  है  कि  1976  में  भारत  सरकार  ने

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपने  प्रइन  पर  आइये  |

 शी  मनोरंजन  भक्त  :  भारत  सरकार  का  यह  आदेश  है  कि  बस्तियां  स्थापित  करने  संबंधी

 ऋण  को  बट्टे  खाते  में  डाला  जाए  तथा  इस  आदेश  को  1976  में  जारी  किया  गया  था  ।  लेकिन

 इस  भादेग  को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया  है  ।  इसको  अभी  तंक  ईमानदारी  के  साथ

 क्रियान्वित  क्यों  नहीं  किया  गया  है  ?  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  का  मुख्य  आयुक्त  जो

 आपात  स्थिति  में  वहां  पर  हुई  ज्यादतियों  का  मुख्य  उत्तरदायी  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  खेद  है  मैं  अब  इसकी  भनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 a
 श्री  सनोरजन  आदेश  दिया  है  कि  जिन  कालोनियों  में  शरगार्थी  बसाए  गए

 है  वहां  तब  तक  कोई  विकासात्मक  काय  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  कि  वहां  से  ऋणों  ि  वसूली
 नहीं  होती  ।  मेरा  get  यह  है  कि  भारत  सरकार  इसकी  जांच  करेगी  और  यह  सुनिद्चित  करेगी
 कि  ऐसे  भादेश  तत्काल  रद्द  कर  दिए  जाएं  वहां  पीने  के  पानी  की  भी  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  आप  भाषण  दे  रहे  हैं  ।  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  देता

 श्री  मनोरंजन  भक्त  :  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  सरकार  इस  मामले  की  जांच  करेगी  और
 क्या  मुख्य  आयुक्त  ने  इस  आशय  के  कोई  आदेश  जारी  किए  हैं  कि  उन  कालोनियों  में  तब  तक
 कोई  विकासात्मक  कार्य  नहीं  किया  जाएगा  जब  तक  की  कालोनियों  के  लिए  दिया  गया  ऋण
 वूल  नहीं  होता  |

 थ्री  एच  ०
 एम

 ०  पटल  :  माननीय  सदस्य  का  प्रइन  यह  है  कि  भारत  सरकार  इस  मामले
 की  जांच  करेगी
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 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  भापके  आदेशों  का  हो  रहा है

 श्री  एच०  एस०  ~ qa  :  यह  सच  है  कि  कुछ  दिक्कतों  के  कारण  हम  अपने  काम  को  कुछ

 हद  तक  पूरा  नहीं  कर  पाए  है  ।  उदाहरणार्थਂ
 oe

 श्री  सौगत  राय  :  ऋणों  को  बट्टे  खाते  डालना

 श्री  एच०  एम०  पटेल  :  कई  लोगों  के  संबंध  में  जिनके  मामलों  की  जांच  की  जा  चुकी

 4  लाख  रुपये  के  ऋणों  को  बट्टे  खाते  डाल  दिया  है  बाकी  40  लाख  रुपये  के  ऋणों  की  जाँच  हो

 रही  है  और  अभी  यह  जांच  पूरी  नहीं  हुई  ।  माननीय  सदस्य  शायद  यह  सोचते  हैं  कि  यह  सब

 काम  बहुत  कम  समय  में  पूरा  हो  सकता  है  लेकिन  ऐसा  हो  नहीं  सकता  ।  उनकी  बातों  से  ऐसा

 लगता  है  कि  वह  मुख्य  आयुक्त  को  निरंकुश  समझ  बंठ  हैं  ।

 श्री  सनोरंजन  भक्त  :  ऐसी  बात  नहीं  है  मेरा  जीवन  खतरे  में  है  ।  मैंने  अध्यक्ष  महोदय  को

 लिखा  है  ।

 att  एच ०  एमन०  पटेल  माननीय  सदस्य  का  जीवन  facet  सुरक्षित  है  और  मैं  og

 आइवसन  देता  हूं  कि  जब  वह  अण्डमान  और  निकॉबार  द्वीप  लौटेंगे  तो  स्वयं  को  बिल्कुल  सुरक्षित

 पाएंगे  ।

 उन्होंने  पीने  के  पानी  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है  ।  उनका  वक्तव्य  तथ्यों  पर  आधारित

 नहीं  है  ।  उन्होंने  कहा  है  वहां  पीने  का  पानी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  पर  यह  सही  नहीं  है  जहां  भी

 हमने  वचन  दिया  है  हमने  उसे  निभाया  है  ॥

 राष्ट्रीय  झनुसंधान  विकास  संस्थान  हरा  नई  प्रौद्योगिकियों  के  लाभों  से  लघु  क्षेत्र  को

 लाभान्वित  करना

 १869  थी  ए०  धार ०  बदीनारायण  :  क्या  बिज्ञान  ate  प्रौद्योगिको  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  wey  कि

 क्या  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  संस्थान  विभिन्‍न  अनुसंधान  संस्थानों  द्वारा  विकसित

 की  गई  नई  के  लाभ  लघु  क्षेत्र  को  मुहय्या  कर  रहा

 यदि  तो  कौन  सी  नई  प्रौद्योगिकियां  विकसित  की  गई

 उनको  ब्यौरा  क्या  और

 उनका  प्रयोग  किस  लघु  क्षेत्र  में  हो  रहा है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  श्रौर  विज्ञान  झौर  विभाग  में  राज्यमंत्री  :  (
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 नला  य
 फ्लिन  पीौटोपिए रि और  sid दिह  |  SET  कयों  का  विकास  किया  गया  है  ओर  जिन्हें  लघु  क्षेत्रों

 के  उद्योगों  को  उपलब्ध  कराया  गया  है  उनके  अंतगंत  कृषि  पर  आधारित  रासायनिक  भर

 इससे  सम्बद्ध  कांच  सिरेमिक  और  stadia  चमड़ा  रसायन  और  सहायक

 प्लास्टिक  रेजिन  और  इलेक्ट्रानिक  और  विद्युत  यंत्रों  और  संघटकों  जे  से

 बहुविध  उद्योग  आते  हैं  ।  इन  प्रौद्योगिकियों  का  लघु  क्षेत्र  में  इस  प्रकार  के  उद्योग  स्थापित  करने

 के  लिए  उपयोग  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  प्रश्न  उद्योग  से  संबधित  है  लेकिन  उत्तर  रक्षा  मंत्री  के  रहे  हैं

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में  है  ।

 श्री  के  लकप्पा  :  मुझे  जो  सूची  दी  गई  है  उसमें  उद्योग  मंत्री  का  नाम है  ।

 श्री  ए०  श्रार०  बदरी  नारायण  :  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  ने  इस  बात

 की  जांच  करने  के  लिए  कि  कहां  तक  हम  राष्ट्रीय  योजना  के  सामाजिक  आर्थिक  उद्द  इयों  की  प्राप्ति

 में  सफल  हुए  एक  अध्ययन  दल  की  नियुक्ति  की  है  ।  समिति  की  रिपो  की  मुख्य  बातें  क्या  है  ।

 मुल्यांकन  के  आधार  पर  अनुसंधान  भौर  विकासात्मक  कार्य  कहाँ  तक  उपयोगी  सिद्ध  हुए  हैं  ।

 Mo  दोरसिह  :  प्रइन  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  परिषद  के  बारे  में  है  ।

 श्री  ए०  श्रार ०  बदरी  नारायण  :  मैंने  एक  सीधा  प्रशन  किया  है  वैज्ञानिक  और  औद्योगिक

 ata  परिषद  अनुसंधान  और  विकास  कार्यों  से  किस  se  तक  लाभ  हुआ  इस  बात  की

 जाँच  करने  हेतु  एक  अध्ययन  दल  की  नियुक्ति  की  गयी  है  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  प्रयासों

 का  क्या  असर  हुआ  ।  परिषद  द्वारा  नियुक्ति  अध्ययन  दल  की  जाँच  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ।

 प्रो०  दोर  fag:  इसके  लिए  मुझे  नोटिस  चाहिए  ।

 श्री  ए०  आर०  बदरी  नारायण  :  मैंने  एक  विशिष्ट  प्रदन  पूछा  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  परिषद  के  प्रयासों  का  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  इस  बात  की  जांच  करने  के  लिए  जो  अध्ययन  दल

 नियुक्ति  किया  गया  था  उसने  क्या  रिपोर्ट  दी  है

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रदन  में  इसका  उल्लेख  नहीं  है  ।

 श्री  श्रार०  बदरी  नारायण  :  प्रशन  में  इसका  उल्लेख  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 राष्ट्रीय  अनुसंघान  विकास  परिषद  के  प्रयासों  के  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ।

 ध्यक्ष  महोदय  :  इसके  लिए  विस्तृत  जानकारी  की  आवश्यकता  आपने  sea  में  इस

 बारे  में  नहीं  पूछा  है  ।  मंत्री  महोदय  के  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 श्री  ए०  आर०  बदरों  नारायण  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हु  कि  अनुसंधान  और  विकास  के

 क्षेत्र  में  क्या  प्रयास  किए  गए  हैं  ।  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  आधारभूत  आवश्यकताएं  कौन
 सी  है  और  किस  ge  तक  वह  पुरी  हुई  है  और  किस  हृद  तक  लोगों  की  आत्म  निर्भरता  में  सुधार
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 हुआ  है  आर त्  fra  हृद  तक  हम
 ि राज  गार  के  अवसर  जुटाने  में  समथं  हुए  इन  सब  बातों  का

 क्या  प्रभाव  हुआ  है  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  ।

 अ्रध्य क्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  क्या  यह  जानकारी  आपके  पास  उपलब्ध  है  ?

 Sto  दोर  fag:  मैं  केवल  यही  कह  सकता  हू  कि  राष्ट्रीय  अनुसंधान  विकास  परिषद  के

 माध्यम  से  उपलब्ध  79%  प्रतिक्रियाओं  का  लघु  क्षत्र  में  उपयोग  किया  जा  रहा  है  और  कई  लघु

 पैमाने  के  एकक  स्थापित  किए  गए  हैं  ।  इन  4  या  5  वर्षों  के  दौरान  देश  में  लगभग  400  एककों  की

 स्थापना  की  गई  है  और  इन  एककों  में  64.0  करोड़  रुपये  के  माल  का  उत्पादन  हुआ  |

 श्री  आर 0०  बदरी  नाराधण  :  मंत्री  महोदय  केवल  उद्योगों  के  संबध  में  ही  बता  रहे  हैं

 उन्होंने  भायोजन  &  संबंधित  घरन  की  उपेक्षा  की  है  क्योंकि  यह  एक  व्यापक  प्रत  है  ।  मैं  यह

 जानना  चाहता  हूं  कि  अनुसंधान  और  विकार  निगम  का  छोटे  एकको  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  जहां  तक  सम्पति  के  उत्पादन  का  संबंध  है  उस  बारे  में  उन्होंने  उल्लेख

 कर  दिया  है  और  उल्लेख  करने  योग्य  अन्य  बात  है  ही  बया  ।  इसको  कसे  आंका  जा  सकता  है  ।

 श्री  ए०  आर०  बदरी  नारायण  :  कम  से  कम  प्रतिद्यातता  बताई  जा  सकती  है  ।  प्रतिवेदन

 के  अनुसार  इसने  40  प्रतिशत  का  निधारित  लक्ष्य  भी  प्राप्त  नहीं  किया  है  ।

 डा०  सरोजिनी  महिसी :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हैं  कि  रसायन  और

 इलेक्ट्रानिक  मनुसंधान  क्षत्र  में  वष॑  1977-78  के  दौरान  सरकार  ने  कितने  मामलों  में  सहयोग

 की  अनुमति  दी  ?  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  हमारे  अनुसंघ'न  सस्थानों  ने  खुब  मेहनत  की  हैं  हम

 कोई  फार्मूला  निकालने  में  any  नही  हुए  हैं  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कितने  मामलों  में

 सहयोग  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 श्रच्यक्ष  महोदय  :  शायद  मंत्री  महोदय  इसका  उत्तर  नहीं  दे  पाएंगें  ।

 sito  दोर  fag:  मुझे  इसके  लिए  gd  सूचना  की  आवश्यकता  है  |

 श्री  सौजत  राय  :  इस  प्रइन  का  संबंध  अनुसंधान  और  विक।स  विज्ञान  और  प्रौद्यौगिकी  से  है

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  क्षत्र  में  श्री ०  एस०  आई०  आर  का  प्रमुख  स्थान  और  इसके

 अंतगंत  27  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाएं  हैं  पिछले  6  महीनों  से  सी०  एस०  आई०  आर  में  ays  स्थायी

 महानिदेशक  नही  हैं  जिसके  कारण  वह  वंज्ञानिक  जो  कि  अनुसंघान  परियोजना  में  लगे  हुए है  मागं

 ata  और  उचित  निदेश  पाने  हेतु  किसी  के  पास  नही  जा  सकते  प्रो०  एम०  जी०  Fo  मेनन  जो

 कि  श्रीਂ  एस०  आई०  आर  के  अस्थायी  महानिदेशक  है  यह  6  अन्य  पदों  को  भी  संभाले  हुए  है
 और  आजकल  वह  अमेरिका  में  है  ।  मैं  यह  हूँ  कि  प्रो०  एम०  जी०  के  मेनन  के

 स्थान  पर  सी०  एस०  आई ०  भार  का  स्थायी  महानिदेशक  कब  तक  नियुक्त  किया  जाएगा  |

 Sito  शोर  fag:  ater  ही  वहां  स्थायी  महानिदेदाक  की  नियुवित  की  जाएंगी  प्रो०

 महानिदेशक  का  काम  प्रयोगशालाओं  के  कार्यकरण  मार्गदर्शन  करनी  है  केद््ल
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 प्रयोगशालाओं  काय  का  आए  दिन  निरीक्षण  करना  उनका  काम  है  और  हम  महानिदेशक  की

 नियुक्ति  बहुत  जल्दी  करेंगे  ।

 एन ०  सी ०  श्रासाम  में  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना

 *870.  श्री  बीरेन  एंगती  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  आसाम  के  एन०सी ०  हिल्स  डिस्ट्रिस्ट  के  गरमपानी  क्षेत्र  में  चूना  और  पत्थर  के

 निक्ष  प  विद्यमान  हैं  और  केन्द्र  सरकार  ने  इस  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  कराया

 उक्त  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम  और

 क्या  एन०  सी  ०,  हिल्स  डिस्ट्रिक्ट  में  एक  और  सीमेंट  कारखाना  स्थ।पित

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ।

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  और  जिओलोजिकल  सर्वे  आफ  इंडिया

 द्वारा  असम  के  सन०  सी ०  हिल्स  जिले  के  गरम  पानी  क्षत्र  का  सर्वेक्षण  क्यि  यया  था  तथा  ata

 ग्रेड  के  430  लाख  मी ०  टन  के  चूना  पत्थर  के  एक  भण्डार  का  पता  चला  है  |

 भारतीय  सीमेंट  अनुसंधान  संस्थान  सेंसस  असम  हिल्स  स्माल  इण्डस्ट्रीज  डवलपमेंट

 कारपोरेशन  लि ०  हारा  गरम  पानी  क्षेत्र  में  प्रतिदिन  100  मी ०  टन  क्षमता  वाले  एक  मिनी  सीमेंट

 संयंत्र  की  स्थापना  करने  के  लिए  व्यौरेबार  परियोजना  femte  तेयार  कर  रहा  भारतीय

 सीमेंट  निगम  उसी  क्षत्र  में  प्रतिदिन  200  मी ०  टन  की  क्षमता  वाले  एक  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  की

 स्थापना  करने  के  लिए  भी  जांच  कर  रहा  है  ।

 श्री  बीरेन  सिह  एंगती  :  भध्यक्ष  महोदय  इससे  पूर्व  कि  मैं  अनुपूरक  मरन  nN g a  मैं  आपका

 ध्यान  प्रदन  संख्या  870  की  भोर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  इस  प्रइन  के  उपर  मेरा  पूरा  नाम

 सही  नहीं  लिखा  गया  है  बीरेन  सिंह  ऐगती  के  स्थान  पर  बीरेन  ए  गती  लिखा  हुआ  ।  समझ  नहीं
 आता  var  गलती  यहाँ  क्यो  होती  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  एक  शुद्धि  पत्र  भी  भेजा  गया हैं  शायद  माननीय  सदस्यों  को  इसकी

 जानकारी  नहीं  ।

 )

 श्री  लकप्पा  :  यदि  यह  शुद्धि  पत्र  छोटी  सी  पर्ची  के  रुप  से  भजा  गया  है  तो  हम

 इसे  पढ़  नहीं  सकते  ऐसी  गलतियां  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यह  बहुत  दुर्भाग्य  की  बात

 है  कि  संसद  इस  ढ़ंग  से  कार्य  कर  रही  हैं  ।

 श्री  बीरेन  fag  एंगती  :  अध्यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  में  कहा  है  कि  भारतीय
 सीमेंट  अनुसंधान  संस्थान  मैससं  असम  हिल्स  स्माल  इण्डस्ट्रीज  कारपोरेशन  Fito  द्वारा  गरम
 पानी  क्षत्र  में  प्रतिदिन  100 मी  टन  क्षमता  वाले  एक  मिनी  सीमेंट  संयत्र  की  स्थापना  करने  के
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 लिए  व्यौरेवार  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  रहा  है  मैं  मंत्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहता

 हूं  कि  इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आएगी  और  क्या  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस

 योजना  के  लिए  कुछ  धन  आवंटित  फिया  गया  है  यदि  at,  तो  कितना  और  कब  तक  इस

 योजना  पर  काम  शुरू  किया  जाएगा  तथा  कब  तक  इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  संभावना  है  ।

 श्री  जाज  फर्नाडिज  :  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  की  भार  आसाम  हिल्स  स्माल  इंडस्ट्रीज

 डिवलैपमेंट  कारपोरेशन  पर  मैं  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हुं  कि  इसमें  कुछ  दिक्कते  है  जिनके

 बारे  में  बताया  जा  चुका  जहां  तक  इस  विशेष  स्थल  का  संबंध  है  चूकि  यह  परियोजना  की

 रिपोर्ट  तैयार  हो  चुकी  हैं  इझजिए  az  दिक्कत  सामने  आ  रही  है  क्योंकि  इसी  क्षेत्र  में  वह  दो

 जनशय  बना  रहे  है  भौर  उत्तर-पूर्व  पावर  कारपोरेशन  तथा  उत्तर  पूर्व  परिषद  ने  इस  स्थल

 के  संबंधमें  कुछ  संदेह  ब्यक्त  किया  तथ  से  भारतीत  सीमेंट  निगम  उस  क्षेत्र  में  अन्य  स्थल  को

 तलाश  में  है  जहांकि  ag  मिनी  सीमेंट  सयंत्र  स्थापित  किया  जा  सके  ।  संयत्र  की  लागत  उसकी

 क्षपता  पर  तथा  जितते  समय  में  ्  बतकर  तेयार  होगा  उस  पर  निभंर  करेगी  ।

 श्री  बीरेन  fag  ए  गती  :  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  में  कहा  है  कि  भारतीय  सीमेंट  निगम  gat

 क्षेत्र  में  200  मी ०  टन  की  क्षमता  वाले  एक  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  करने के  लिए  भी

 जांच  कर  रहा  है  ।  में  मंत्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  जांच  को  पूरा  होने  में  कितना

 समय  लगेगा  और  उस  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण  कारे  पर  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  द्वारा  कितना  धन  व्यय

 किया  जा  चुका  है  ।

 श्री  जाजें  फर्नान्डीस  :  सीमेंट  निगम  उस  क्षेत्र  में  जांच  कर  रहा  है  भाशा  है  वह  अपना

 प्रतिवेदन  after  प्रस्तुत  करेगा  उनके  लिए  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कोई  समय  सीमा

 रित  करना  बहुत  कठिन  भारतीय  भूगर्भीय  सर्वेक्षण  द्वारा  उप  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण  काय  पर

 कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  इस  बारे  में  मुझे  नोटिस  चाहिए  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  विपणन  संब घी  कठिनाइयाँ

 ४71  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  संगठित  क्षेत्र  द्वारा  किए  जा  रहे  विपणन  के  फलस्वरूप

 तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को  होने  वाली  कठिनाइयों  का  मुल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 ग्रामीग  क्षेत्रों  में  वियणन  संबंधी  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  क्या

 कदम  उठाये  हैं  ।

 उद्योग  wat  जाज  :  जी  हां  ।

 और  सरकार  ने  1977  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  पर  एक

 कारीदल  गठित  किया  इस  दल  के  विचाराथ-विषयों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  खादी  तथा
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 ग्रामोद्योग  उत्पादों  के  विपणन  का  अध्ययन  व  सिफारिशें  करना  भी  शामिल  हैं  कार्यकारी  दल  ने

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  तथा  रिपोर्ट  में  की  गई  सिफारिशें  निर्णय  लिये  जाने  के  पइचात  ही

 कार्यान्वित  की  जायेंगी  ।  राष्ट्रीय  उत्पादिता  परिषद्‌  को  हस्तदिल्प  तथा  हथकरघा  बोर्डों  न  खादी

 तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  के  साथ  मिल  कर  ग्रामीण/कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  के  उत्पादों  के  विपणन  at

 वर्तमान  प्रणालियों  का  पता  लगाने  का  अध्ययन  कार्य  सौंपा  गया  है  ।  इसी  प्रकार  औद्योगिक  विकास

 सेवा  (z  डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  को  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  उत्पादों  के  लिए  विपणन

 oat  को  सुदृढ़  बनाने  हेतु  अध्ययन  करने  व  सिफारिशें  करने  का  कायें  सौंपा  गया  हैं  |

 श्री  sito  वाई०  कृष्ण  :  दिये  गये  उत्तर  से  देखा  जा  सकता  है  कि  मंत्रालय  ने  प्रदन  में

 पूछी  गई  मुख्य  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  हैं  ।  यह  बताया  गया  है  कि  कार्यकारी  दल  ने  अपनी

 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है
 ।  प्रदन  मुख्यतया  ग्रामीण  क्षत्र  में  या  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  संगठित

 क्षेत्र  द्वारा  विपणन  में  हो  रही  कठिनाई  पर  आधारित  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता हूं  कि  कौन  से

 संगठित  क्षेत्र  इस  कार्य  को  हाथ  में  ले  रहे  सरकार  इसका  अध्ययन  करने  में  कितना  समय

 लगायेगी  और  ग्रामीण  क्षत्र  में  विपणन  से  सम्बन्धित  सिफारिशों  को  कब  तक  क्रियान्वित  विया

 ज़ायेगा  मै  इस  बारे  में  उनसे  स्पष्ट  आइवासन  चाहता हूं
 ।

 श्री  जाज  फर्नाडिस  में  नहीं  समझता  कि  सरकार  ने  इस  प्रइन  का  उत्तर  न  देने  का

 कोई  प्रयत्न  किया है  ।  यह  एक  बिलकुल  सीधा  प्रशन  हैं  और  में  समझता  हूं  उसका  उत्तर  भी

 बिलकुल  सीधा  है  ।  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  को  विपणन  समस्या  का  सामना  करना  पड़

 रहा  है  ।  जैसा  कि  अन्य  विकेन्द्रीकृत  क्षेत्रों  में  करना  पड़  रहा  हैं  ।  सरकार  ने

 कार्यकारी  दल  की  गठन  खादी  और  ग्रामीण  और  कुटीर  उद्योग  के  सभी  पहलुओं  की

 जांच  करने  के  लिए  किया  गया  था  ।  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  और  हम  उस  रिपोर्टे  पर  aA

 कर  रहे  इस  समय  एन०  पी०  सी०  और  सरकार  की  अन्य  विद्ेषज्ञता  प्राप्त  एजेंसिया  भी

 विनिर्दिष्ट  बाजार  सर्वेक्षण  कर  रही  हैं  जिनमें  लघु  उद्योग  और  ग्रामीण  तथा  कुटीर

 उद्योगों  at  अपने  उतादकों  के  विपणन  में  पेश  आ  रही  कठिनाइयां  भी  शामिल  है  किन्तु  में  यह

 चाहता  हु  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  नोट  करें  कि  खादी  और  ग्रामोद्योग  के  कार्यकलाप

 देश  के  एक  लाख  गांवों  में  फंले  हुए  हैं  और  हमने  चार  हजार  से  अधिक  ग्रामोद्योग  भंडार  बनाए

 हुए  हैं  जिनके  माध्यम  से  इन  उत्पादकों  को  बेचा  जाता  है  ।  पिछले  वर्ष  ग्रामोद्योगो  में  289  करोड़

 रूपये  का  माल  तेयार  क्या  गया  तथा  खादी  क्षेत्र  में  76  करोड़  रुपये  का  माल  तैयार  किया

 गया  था  ।  हमें  इन  उत्पादकों  को  बेचने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  हुई  वस्तृतः  इस  समय  नए

 क्रम  को  देखते  हुए  विशेषकरਂ  माचिस  उद्योग  के  क्षेत्र  में  हमारी  समस्या  बिपणन  की  न  होकर

 अघिक  उत्पादन  की  हैं  ।  संगठित  क्षेत्र  के  संबंध  में  हमारी  समस्याए  हैं  ।  संगठित  क्षेत्र  ने  पिछले

 कई  वर्षों  में  अपने  तन्त्र  का  काफी  विकास  किया  है  फिर  भी  मेरे  बिचार  से  विपणन  की  कोई

 समस्या  नहीं  में  समझता  कि  सरकर  इस  देश  में  स्वयं  ही  सबसे  बड़ी  खरीददार  है  और

 हमने  हाल  ही  में  एक  प्रस्ताव  रखा  है  जिसकी  जांच  सरकार  द्वारा  की  जा  रही  सरकारी

 उपक्रम  और  सरकारी  ए  जसियां  खादी  ak  ग्रामोद्योग  आयोग  के  उत्पादनों  की  ख़रीद  को
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 प्राथमिकता  देगी  इसलिए  विपणन  की  कोई  ara  तही  रहेगी  ।  हम  इस  संबंध  में  कारवाई

 कर  रहे  हैं

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  टाल  मटोल  को  बात  करते  हुए  मैंने  मंत्री  महोदय  के  बारे  में  कुछ

 नहीं  कहा  बल्कि  मंत्रालय के  बारे  में  कहा  था  |  उत्तर  देखने  से  यहू  साफ  पता  चलता  है  कि  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  विपणन  के  बारे  में  get  का  उत्तर  देने  में  टाल  मटोल  किया  गया  है  ।  मंत्री  महोदय  द्वारा

 दिया  जाने  वाला  इस  समय  का  उत्तर  आस्वस्त  करने  वाला  है  ।  लेकिन  इसके  क्रियान्वयन  में

 कितना  समय  लगेगा  ?  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  सरकारी  कर्मचारी  इन  ग्राम  तथा

 खादी  उद्योग  आत्पादों  को  खरीदें  ;

 श्री  धज  फर्नाडीज  :  मंत्री  महोदय  हमेशा  अपने  मंत्रालय  का  प्रतिनिधित्व  करता  है  |

 समझ  नहीं  भाता  कि  इस  प्रकार  का  भेद  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ?

 की  बात  होगी  यदि  सरकारी  करमंचारियों  को  एक  बात  के  लिए  राजी  किया  जा

 सके  कि  वे  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  उत्पादों  को  खरीदें  ।  मैं  जानता  g  कि  इस  बारे  में  काफी

 किचाहट  है  ।  जब  भी  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  खादी  की  वर्दी  की  बात  की  जाती  है  तो  काफी

 लोगों  में  हिचकिचाहट  सी  होती  वस्तुतः  इसका  काफी  विरोध  भी  है  ।  हम  भपनी  भोर  से

 सबको  राजी  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  इस  समय  हमारी  समस्या  विपणन  की  नहीं  है  हमारी

 समस्या  खादी  और  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  में  उत्पादन  बढ़ाने  की  है  ।

 श्री  के०  मालनना  :  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  में  संरचना  तथा  विपणन  सुविधाएं  परस्पर  संबद्ध

 जनता  सरकार  ने  अपने  निर्वाचन  घोषणापत्र  तथा  बजट  भाषण  में  भी  खादी  ate  ग्रामोद्योग

 का  उल्लेख  किया  ।  और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  की  संरचना  विकसित  नहीं  भी  गई  है  ।  मैं  मंत्री

 महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  संरचना  अर्थात  कच्चे  बिजली  पानी  आदि  के  सुधार

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  wit  फर्नानडीज  :  में  खादी  उद्योगों  में  संरचना  संबन्धी  कच्चे  मालਂ

 संचार  आदि  की  कोई  समस्या  नहीं  खादीग्रामोद्योग  में  वहीं  उद्योग  लिए  जाते  हैं  जिनके  लिए

 बिजली  आवइ्यक  नहीं  होती  ।  संचार  की  भी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  उत्पादन  इतना

 कम  होता  है  कि  परिवहन  की  भी  कोई  समस्या  नहीं  जहाँ  तक  कच्चे  माल  का  संबंध  है  खादी

 गौर  ग्राम  उद्योग  स्थानीय  माल  पर  काफी  हृद  तक  निभेर  करता  है  इसलिए  कच्चे  माल  की  कोई

 समस्या  नहीं  है  लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य  को  भाइवासन  देना  चाहता  हूं  जहां  तक  जनता

 का  संबंध  है  हमारी  सरकार  ने  पिछले  5  वर्षों  के  83  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  तुलना  में  गत  दो

 वर्षो  में  हमारे  प्रशासत  द्वारा  कुल  102  करोड़  रुपये  खादी  और  ग्रामोद्योग  पर  व्यय  किए  जा

 चुके  हैं  हमने  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  रोजगार  के  8  लाख  नए  अवसर  पैदा  किए हैं  मैं

 माननीप्र  सदस्य  को  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  हम  इस  क्षेत्र  की  समृद्धि
 हेतु  हर  संभव  प्रयास

 करेंग े|
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 प्रदनों  के  लिखित  उत्तर

 झनुसूुचित जातियों  जनज  तियों  के  कमंचारियों  के  हितों  की  देखभाल  के

 लिए  मंत्रालय  में  स्थापित  किए  गए  कक्ष

 *872.  श्री  राम  चरण  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  ने  अनुसूचित  जातियों  laqafaat

 जनजातियों  के  कर्मचारियों  के  हितों  को  देखभाल  के  लिए  कक्ष  स्थापित  किए  हैं  ;

 क्या  जहां  ऐसे  कक्ष  स्थापित  नहीं  किए  गए  हैं  वहां  अपने  नियमित  काय  के  अतिरिक्त

 उक्त  कार्य  करने  वाले  कर्मचारियों  को  यह  कायें  करने  के  लिए  कोई  मानदेय  भत्ता  आदि  दिया

 जाता  है  ताकि  वे  इस  कार्य  को  और  अधिक  ध्यान  कर  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  कक्षों  की  स्थापना  होने  तक  उक्त  मामले  पर  विचार

 गृह  मंत्री  एच०  एम०  पटेल  :  इस  सम्बन्ध  में  सभी  विभागों
 से  पूरी

 सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 तथा  :  जिन  कर्मचारियों  को  यह  कार्य  सौंपा  गया  है  उन्हें  इस  कार्य  को  करने

 के  लिए  किसी  मानदेय-भत्ता  आदि  जेसे  प्रोत्साहन  को  दिए  जाने  की  आवद्यकता  नहीं  है  ।  सेवाओं

 में  आरक्षण  के  मामले  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  भनुसूचित  जन  जातियों  के  हितों  को  देखभाल

 करना  मंत्रालयों  को  सामन्य  जिम्मेदारियों  का  हो  भाग है  और  कमंचारियों  के  लिए  यह

 कोई  अतिरिकत  कार्य  नहीं  है  जिसके  लिए  मानदेय  दिया  जाना  जरूरी  हो  ।

 मध्य  प्रदेश  में  ग्रामीण  atartinn  सेवा  एककों  का  लक्ष्य

 *874  ०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह  1978-79  में  मध्य  प्रदेश  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  ग्रामीण  औद्योगिक  सेवा

 एककों  का  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 (a)  कितनी  योजनाओं  को  अनुमति  दी  गई  थी  और  उनमें  से  कितनी  योजनाओं  पर  काम

 आरम्भ  हो  गया  और

 मध्य  प्रदेश  के  पिछड़े  विकसित  जिलों  में  कितने  एकक  स्थापित  किए  गये  हैं  ।

 उद्योग  मंत्रों  :  at  1978-79  में  मध्य  प्रदेश  में  12,000

 ग्रामीण  तथा  लघु  एककों  की  स्थापना  करने  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  ।

 लघु  तथा  छोटे  एककों  को  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  राज्य  सरकार  से

 किसी  भी  तरह  की  अनुमति  लेने  की  माव्यकता  नहीं  होती  है  ।  केवल  उनको  अपने  एकक  राज्य

 सरकार  में  पंजीयित  कराने  पड़ते
 हैं  ।  वर्ष  1978-79  में  12,000  ग्रामीण  तथा  लघु  एककों
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 की  स्थापना  करने के  लक्ष्य  में  से  1979  तक  10,118
 एककों

 की  स्थापना  की  जा

 चुकी  थी  ।

 फरवरी  1979  तक  मध्य  प्रदेश  के  36  पिछड़े  तथा  अल्प-विकसित  जिलों  में  7609

 एककों  की  स्थापना  संलग्न  सूचि  के  अनुसार  की  जा  चुकी  है  ।

 क्रम  संख्या  जिला  का  नाम  एककों  की  संख्या

 (1)  घार  83

 (2)  देवास  140

 (3)  झबुआ  46

 (4)  छारगाँव  364

 138 (5)  रतलाम

 मन्दसौर  448 (6)

 (7)  दाहजहांपुर  71

 (8)  सीहौर  255

 (9)  विदिशा  84

 (10)  रायसेन  77

 (11)  बेतुल  49

 (12)  शिवपुरी  80

 (13)  134 गुना

 (14)  दतिया  94

 (15)  मुरना  331

 (16)  सागर  135

 (17)  दमोह  85

 (18)  नरसिंहपुर  177

 (19)  छिन्दवाड़ा  93

 (20)  बालाघाट  103

 (21)  रेवा  163

 (22)  सीधी  51

 (23)  पन्ना  70

 (24)  टीकमगढ़  86
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 क्रम  सख्या  जिला  का  नाम  एककों  की  संख्या

 (25)  रायपुर  521

 (26)  बस्तर  93

 (27)  होशंगाबाद  220

 (28  बिलासपुर  648

 (29)  भिण्ड  475

 (30)  राजनंद  गाँव  167

 608 (31)  सरगुजा

 564 (32)  रायगढ़

 राजगढ़  177 (33)

 (34)  माइला  215

 (35)  न्धनी  245

 (36)  छतरपुर  319

 योग  7609
 a  ड

 बिहार  में  स्वाधीनता  सेनानियों  से  नि  को  रादि  का  वापस  लिया  जाना

 *875.  श्री  भगत  राम  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वाधीनता  सेनानी  पेंशन  1972  के  अधीन  केवल  वे  ही  स्वाधीनता

 सेनानी  पेंशन  पाने  के  हकदार  जिनकी  सभी  स्रोतों  से  वार्धिक  आय  5000  रु०  से  कम

 क्या  बिहार  के  गृह  विभाग  में  प्राप्त  सूचना  के  1979

 तक  बिहार  में  2000  स्वाधीनता  सेनानियों  की  पेंशन  बन्द  कर  दी  गई  जिनमें  191  सरकारी

 24  वर्तमान  और  70  भूतपूर्व  के  )
 विधायक  भर  संसद  सदस्य  शामिल

 और

 यदि  तो  क्या  उक्त  स्वाधीनता  सेनानियों  द्वारा  प्राप्त  की  गई  पेंशन  की  राशि  का

 वापस  लिया  जाना  सुनिश्चित  करने  ate  आमदनी  के  गलत  शपथपत्र  भरने  के  लिए  उनके  विरुद्ध

 कार्यवाही  प्रारम्भ  करने  का  सरकार  का  विचार  है  और  यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  हां  श्रीमान  ।
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 और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  286  मामलों  में  पेंशन  औपचारिक  रूप  से  स्थगित

 कर  दी  गई  है  ।  362  मामलों  में  राज्य  सरकार  द्वारा  पेंशन  भुगतान  रोक  दिया  गया  है  ।

 औरवारिक  स्थगन  आदेश  जारी  करने  के  लिए  इन  मामलों  के  sare  प्राप्त  किये  जा  रहे  इन

 आंकड़ों  में  वे  मामले  शामिल  नहीं हैं  जिनमें  कोषाधिकारियों  अथवा  जिला  अधिकारियों  द्वारा

 अपनी  ओर  से  afer  आय  5000  रुपए  अथवा  अधिक  होनें  के  कारण  पेंशन  रोक  दी  गई  हे  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  द्वारा  सुचित  किया  गया  है  कि  191  सरकारी  कमंचारी  25

 विधायक  तथा  अन्य  प्रतिनिधि  निकायों  के  सदस्य  पेंशन  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  राज्य  सरकार

 द्वारा  उनकी  आय  के  बारे  में  जांच  की  जा  रही  है  ।

 अनियमित  रूप  से  ली  गई  पेंशन  की  रकम  की  वसूली  तथा  जहां  आवश्यक  है  मुकदमा

 चलाने  का  प्रइन  तभी  उत्पन्न  होगा  जब  पेंशन  अंतिम  रूप  से  रद्द  कर  दी  जाएगी  ।  ऐसी

 परिस्थितियों  में  पेशन  लेने  के  कारणों  को  स्पष्ट  करने  के  लिए  संबंघित  व्यक्ति  को  अवसर  दिये

 जाने  के  पदचात्‌  तथा  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  उसके  प्रतिवेदन  की  आवश्यक  जांच  के  पब्चात

 ही  पेंशन  रह  की  जाती  है  ।

 नालागढ़  स्थित  चस्टेंड  यान  यूनिट  की  क्षमता  बढ़ाया  जाना

 *877  श्री  दुर्गा  चन्द्र  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  हाल  ही  में  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  द्वारा  नालागढ़

 स्थित  qt  ard  यूनिट  की  क्षमता  बढ़ाने  के  प्रस्ताव  की  अनुमति  दे  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्षमता  के  कब  TH  बढ़ने  की  आशा  है  ।

 ग var  मन्त्री  art  :  जी  नहीं

 से  प्रदन  ही  नही  उठते

 नागालड  द्वारा  नागा  बोलो  को  क्षेत्रीय  भाषा  के  रूप  में  अपनाना

 *878.  श्री  एडुआर्डो  फंलीौरो  :  क्यां  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागालेंड  ने  किसी  भी  नागा  बोली  की  अपनी  क्षेत्रीय  भाषा  के  रूप  में
 नहीं

 भपनाया  है  और  इसके  विकास  की  गूजाइदश  बहुत  कम

 क्या  नागाओं  ने  हिन्दी  अथवा  भाठवीं  अनुसूची  में  मान्यता  प्राप्त  किसी  अन्य  भाषा

 में  योग्यता  प्राप्त  नहीं  की
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 क  nae  क्या चाज  फा a  श्रणा  इस  Nie  q  at  राजभाषा  है  और  वहां  की  विधान  सभा  ने  यह  प्रस्ताव

 errray  ua  Toray एकमत  से  स्वीकार  किया  है  और  मांग  की  कि  अंग्रेजी  को  A  |  a  त्री  ey  द  में  शामिल  किया

 और

 यदि  तो  उक्त  म  ग  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिपा

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  नागालेंड  सरकार  ने  किसी

 भी  नागा  बोलीं  को  राज्य  की  राजभाषा  के  रूप  में  नही  अपनाया  है  ।  अनेक  बोलियों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  क्षेत्रीय  भाषा  के  रूप  में  उनमें  से  किसी  एक  को  भी  अपनाने  की  गुंजाइश  aga  कम  है  ।

 ares  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  नागाओं  ने  आठवी  अनुसूची  में  शामिल

 किसी  भी  भाषा  में  संतोषजनक  योग्यता  प्राप्त  नहीं  की  है  ।

 गी  ।

 सरकार  का  विचार  है  कि  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  का  विस्तार  न  फिया

 जाएं  ।

 तम्बाकू  के  वितरण  के  बारे  में  *अ  FETS  का  प्रतिवेदन

 *879.  भी  कुमारी  अनन्तन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्प्रा  सरकार  ने  तम्बाकू  के  विपणन  और  वितरण  के  बारे  में  हाल  ही  में  जारी  किये

 ‘Ras  जांच  प्रतिवेदन  अध्यपन  किया  है  जिसमें  बताया  गया  है  कि  सात  )

 निगमों  का  प्रभुत्व

 क्या  इस  साल  तम्बाकू  महारानियों  ने  तम्बाकू  की  कम  हो  रही  पैदावार  की  संभावना

 के  कारण  कागज  भोजन  होटल  आदि  जेसे  उद्योगों  में  भारत  में  निवेश  करना

 आरंभ  कर  दिया  और

 यदि  तो  इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों  ने  जित  उद्योगों  में  काय  करता  आरम्भ  किया  है

 उनका  ब्यौरा  क्या  है  और  भारतीय  उद्योगों  पर  उनके  प्रभुत्व  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 उद्योग  मंत्री  जाज  :  सरकार  को  अन्कटाड  की  1978  की

 रिपोर्ट  जिसमें  वास्तविक  पृष्ठभूमि  बतायी  गयी  का  पता है  जिसमें  लम्बाई  की  पत्ती  का

 उत्पादन  तथा  अंतर्राष्ट्रीय  विपणन  एवं  जहाजरानी  के  जरिये  परिष्करण  करने  से  लेकर  तम्बाक  के

 उत्पादों  तथा  वितरण  से  संबंधित  विश्व  तम्बाकू  अर्थ  व्यवस्था  के  बाद  की  स्थितियां  पर  विचार

 किया  यया  है  ।

 और  देश  के  तम्बाकू  उद्योग  में  अंधरधारिता  वाली  निम्नलिखित
 कंपनियां  कार्यरत  है  :--
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 आई ०टी  ०सी ०  लिमिटेड  (Fa  at  अंश  घारिता  39.9

 वजीर  सुल्तान  टोबेको  अश  घारिता  32.3

 वि  माफ़  फिलिप्स  इंडिया  fro  करने  की  प्रक्रिया  में  40

 इन्टरनेशनक  टोबेको  कंपनी  लि ०  (3Tz Ft  3  की  पूर्णतया  सहायक  कंपनी )

 23  1977  को  संसद  के  समक्ष  रखें  गये  औद्योगिक  नीति  विवरण  में  सरकार  द्वारा

 भारत  के  औद्योगिक  विकास  में  विदेशी  कंपनियों  की  सहभागिता  विषयक  नीति  स्पष्ट  की  गई  हैं  ।

 इस  नीति  के  अनुसार  जहां  तक  वतंमान  विदेशी  कंपनियों  का  संबंध  है  विदेशी  मुद्रा  विनियमन

 अधिनियम  के  उपबंध  कड़ाई  से  लागू  किये  जायेगे  ।  अधिनियम  के  अंतरगत  उस  अंश  को  कम  करने

 की  प्रक्रिया  को  पुरा  करने  के  उपरान्त  जिन  कंपनियों  में  सीघा  अनिवासी  निवेश  40  प्रतिदात  से

 अनधिक  होगा  उन्हें  भारतीय  कंपनियों  के  बराबर  माना  जायेगा  तथा  उनका  भावी  विकास  उसी

 प्रकार  के  सिद्धान्तों  से  किया  जायेगा  जो  भारतीय  कंपनियों  पर  लाग  होते  हैं

 उपर्युक्त  कंपनियों  में  से  जो  कंपनियां  देश  के  तम्बाक्‌  उद्योग  में  कार्यरत  हैं  उनमें  आई०  टी ०

 सी०  भी  निम्नलिखित  गतिविधियों  में  लगी  हुई  है  ।

 1,  संचालन  तथा  होटलों  का  विपणन |

 कांगज  का  मुद्रण  तथा  HTeale  के  डिब्बे  बनाना

 मछली  पकड़ना  प्रोसेसिंग  तथा  समुूद्री  खाद्य  पदार्थों  का  निर्यात  करना  ।

 एच०  एम ०  टी  ०  द्वारा  नई  घड़ियों  का  निर्माण

 श्री  dag  तिरकी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एच०  एम०  टी०  ने  देश  में  कुछ  नई  घड़ियां  बनाई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  फर्नाडिस  )
 :  हां

 पिछले  तीन  वर्षों  में  एच०  एम  ०टी०  घड़ियों  निम्नलिखित  नये  माइल  बाजार  में

 आये  हैं

 1976-77

 1  हाथ  से  चाबी  दी  जाने  वाली  पुरुषों  को  घड़ियाँ

 सात  किस्मों  में (1)  अविनाश

 (2)  ayaa  पांच  किस्मों  में

 (3)  कोहिनुर  पांच  किस्मों  में
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 (4)  विजय  किस्मों  में

 2.  से  चाबी  दी  जाने  वाली  महिलाश्रों  की  घड़ियां

 (1)  आशा  feral  में

 पांच  किस्मों  में (2)  सुप्रिया

 (3)  रूपा  दो  किस्मों  में

 1977-78

 1  पुरुषों  के  लिए  दिन-तारीख  वाली  स्वचालित  घड़ियां

 (1)  सूरज  चार  किस्मों  में

 काजल  दो  किस्मों  में

 2  हाथ  से  चाबी  दी  जाने  वाली  महिलाग्रों  के  लिए  घड़ियाँ

 (1)  दीप्ति  चार  किस्मों  में

 (2)  स्मिता  तीन  किस्मों  में

 अंधों  के  लिए  सूचकांक  छपी  हुई  तथा  ऊपर  के  ha  को  खोलने  के  लिए  स्प्रंग  लोडेड

 gu  बटन  सहित  ब्रेल  धड़ियां  ।

 1978-79

 1  सहलाओं  के  लिए  दिन  तथा  तारीख  बाली  स्वचालित  घड़िया

 (1)  अचंना  तीन  किस्मों  में  ।

 कागज  को  कमी  पुरी  करने  के  उपाय

 883.  भी  निहार  AIST  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विशेषज्ञों  तथा  कागज  निर्माताओं  ने  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि

 वह  देश  में  कागज  की  कमी  दूर  करने  के  लिए  शीघ्य  तथा  तत्काल  उपाय

 यदि  at,  क्या  उनके  मतानुसार  वर्ष  1980  के  बाद  केवल  देश  में  ही  नहीं  बल्कि  faaa

 भर  में  कागज  की  भारी  कमी  पदा  हो

 यदि  तो  कया  उन्होंने  इस  बारे  में  कुछ  सुझाव  भी  दिये

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 (=)  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।
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 उद्योग  मंत्री  जार्ज  :  से  विशेषज्ञों  और  कागज  उत्पादकों

 के  किसी  खास  निकाय  ने  कागज  के  अकाल  से  निवृति  के  लिए  after  ही  आवश्यक  कदम  उठाने

 हेतु  अनुरोध  नहीं  किया  है  ।  बढ़ती  हुई  मांग  की  पूर्ति  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  की  आवश्यकता  से

 सरकार  अवगत  है  इस  दिधा  में  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गई  है  ।

 लघु  उद्योगों  द्वारा  fagizn  डेटरजेंट  का  निर्माण

 *884.  sit  जी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  डेटरजेंटਂ  का  निर्माण  लघु  उद्योग  और  कुटीर  उद्योग

 द्वारा  मशीन  ate  विजली  का  प्रयोग  किये  बिना  किया  जा  सकता

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  पद  को  लघु  उद्योग  के  लिए  आरक्षित  करने  पर  विचार

 कर  रही  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  इस  पद  के  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  के  लिए  बहुराष्ट्रीय

 mat  को  लाइसेंस  जारी  किये  यदि  तो  कया  ऐसा  घोषित  भौद्योगिक  नीति  के  विरुद्ध  है

 अथवा  और

 सरकार  की  भविष्य  में  इस  बारे  में  क्या  नीति  है  ?

 उद्योग  मंत्री  जाज॑  :  हां  बिजली  की  सहायता  लिए  बिना

 साधारण  उपस्करों  व  औजारों  से  लघु  क्षेत्र  में  अत्काइल  बेनजिन  पर  आधारित  प्रक्षालकों

 (feesteza)  का  उत्पादन  किया  जा  रहा  है  ।

 लघु  क्षेत्र
 के  लिए  प्रक्षालकों  के  उत्पादन  के  आरक्षण  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 और  सिंथेटिक  प्रक्षालक  2-2-1973  के  औद्योगिक  नीति  विवरण  के  afcfitsz-)

 में  शामिल  हैं  ।  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  इस  वस्तु  के  उत्पादन  के  लिए  लाइसंस  स्वीकृति  की

 पात्र  हैं  ।  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  संगठित  क्षेत्र  में  किसी  एकक  को  नए  लाइसेंस  नहीं  दिए

 गए  हैं  ।

 विदेशों  में  राजनधिक  मिशनों  के  साथ  सम्बद्ध  भारतीय  aaan

 #885,  प्रो ०  एम०  जी०  AAAHL  :

 aft  arg  साहिब  पास्लेकर  :

 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  हमारे  किसी  राजनयिक  फि म TUT गात  के
 साथ  भारतीय  वैज्ञानिक  सम्बद्ध

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  FAT

 ण
 क्या  सरकार  का  वि  पट  बैज्ञानिक  सलाहकारों  के  पदों  की  संख्या  बढ़ाने  का
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 यदि
 तो

 कब  और  किस  और

 यदि  तो  क्यों  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरार  जी  :  और  लंदन

 और  टोकियो  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  ही  वैज्ञानिक  सहचारियों  के  चार  पद  हैं  ।

 और  अन्य  fara  में  इसी  प्रकार  के  पदों  का  उन  देशों  में  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  और  सहयोगात्मक  कांयं  क्रमों  की  महत्ता  और  परिमाण  पर

 frat है  इस  aaa  की  आवश्यकताओं  के  आधार  वेज्ञानिक  सहचारी  के  एक  पद  का  सुजन

 करने  के  बारे  में  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  न  है  जिसे  बॉन  स्थित  भारतीय  मिशन  के

 साथ  सम्बद्ध  किया  जाएगा  |

 mana  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  श्रापात  स्थिति  के  दौरान  की  गई  ज्यादतियों  के

 बारे  में  जांच  के  लिए  गठित  कार  आयोगਂ  का  प्रतिवेदन

 *886.  श्री  मनोरंजन  भवत  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  अन्दमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  भापातकाल  के  दौरान  की

 गई  ज्यादतियों  की  जांच  के  लिए  गठित  कार  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ;

 यदि  तो  कब  और  आयोग  के  विशेष  कया  हैं  ;  और

 इस  मामले  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  लाल  :  अपेक्षित

 सूचना  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 faazy

 आपातस्थिति  ज्यादतियां  जांच  भन्दमानਂ  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  जिसके

 अध्यक्ष  श्री  एच०  कार  ने  21  शिकायतों  की  जांच  की  थी  जिसमें  से  केवल  7  श्रेणी  (iv)  वे

 थी  जिबको  शाह  आयोग  द्वारा  जांच  तथा  रिपोर्ट  के  लिए  इसको  भेजा  गया  था  ।  इसके  अतिरिक्त

 प्रशासन  ने  भी  दाह  आयोग  से  प्राप्त  हुई  श्रेणी  111  की  2  दिकायतें  जाँच  के  लिए  प्राधिकरण  को

 भेजी  थी  ॥

 2  प्राधिकरण  ने  अपनी  faqie  7-12-78  को  प्रस्तुत  कर  दी  थी  तथा  13-12-78  को  यह

 दाह  गायोग  को  प्राप्त  हो  गई  थी  श्रेणी  iv  की  7  दिकायतों  में  से  एक  शिकायत  से  संबंधित

 कागजात  नहीं  मिल  सके  तथा  शेष  6  शिकायतों  में  प्राधिकरण  के  निष्कर्ष  शाह  आयोग  द्वारा

 स्वीकार  कर  लिये  गये  1-1-79  को  गृह  मंत्रालय  में  रिपोर्ट  तथा  संबंधित  कागजात  प्राप्त

 हो  गये  थे  ।

 36



 $aata,  1901  लिखित  उत्तर

 fariad  अन्य  बातों  के  साथ  निम्नलिखित  से  संबंधित  थी  ——

 17  व्यक्तियों को  न  न  ५  नद  करने  में  कानूनी  प्रक्रियाओं  का  दुरुपयोग  तथा  उलट

 फेर  करना  ;

 भवनों  को  जब्त  करने  तथा  प्रतिबंधित  संगठनों  की  सम्पत्तियों  को  नष्ट
 करने  में

 प्राधिकार  का  दुरुपयोग  |

 4  प्राधिकरण  के  निष्कर्षों  कीं  मुख्य  बातें  इस  प्रकार  हैं  —

 (i)  प्रतिबंधित  संगठनों  से  सम्बद्ध  बताये  गये  व्यक्तियों  के  बारे  में  मीसा  नजरबन्दी  आदेश

 बड़ी  जल्दबाजी  में  जारी  किये  गये  थे  ate  के  उद  इ्य  के  अनुरूप  नहीं  थे  ।

 (ii)  प्राधिकरण  ने  जेल  में  मीसा  नजरंबन्दियों  के  प्रति  जेल  प्राधिकारियों  द्वारा  गये

 अमनिवीय  तथा  निरंकश  व्यवहार  के  सम्बन्ध  में  टिप्पणियां  की  हैं  ;

 (ill)  इज्जत  तथा  जीवन  अवसरों  दोनों  के  संदर्भ  में  प्राधिकरण  ने  सिफारिश  की  है  कि

 भामूचना  शाखा  द्वारा  प्रतिकूल  कें  कारण  भन्तगंस्त  जोखिमों  तथा  नुकसान  जो  हो  सकता

 है  पर  विचार  करते  हुए  सरकार  को  यह  सुर्मिश्चित  करने  के  लिए  आवश्यक  उपाय  करने  चाहिए

 कि  व्यक्ति  की  गतिविधियां  तथा  सामग्री  ब्यौरे  से  संबंघित  प्रत्यक  ऐसी  रिपोर्ट  सही  हो  ।

 7  प्राधिकरण  की  रिपोर्ट  प्रभावित  व्यक्तियों  को  राहत  देने  तथा  प्राधिकरण  द्वारा

 अभ्यारोपित  किये  aa  अधिकारियों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्यवाही  करने  के  विचार  से  उपयुक्त

 अनुवर्ती  काय  वाही  करने  के  लिए  गृह  मंत्रालय  में  परीक्षाधीन  है  ।

 सीमेंट  के  निर्यात  के  लिये  पेकिंग  सामग्री

 *887.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पंडित  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  के  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सामग्रीਂ  का  आयात  किया
 गया

 था  और  यदि  at,  तो  उसकी  कीमत  कितनी  थी  ;

 क्या  इसका  उपयोग  किया  गया  था  अथवा  नहीं  ;  और

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उक्त  सामग्री  का  ara  उस  समय  किया  था  जब  निर्यात

 को  बन्द  करने  का  निणंय  लिया  जा  चुका  था  अथवा  इस  पर  विचार  किया  जा  रहा  था  ?

 उद्योग  मंत्री  जाजें  :  से  जुलाई  1977  में  घोषित  eyrz  के

 निर्यात  पर  प्रतिबंध  लगाने  की  सरकारी  नीति  के  पूर्व  राज्य  व्यापार  निगम  ने  सीमेंट  की  पाग

 के  लिए  3850  मीट्रिक  टन  सेंक  क्राफ्ट  पेपर  का  आयात  किया  था  ।  विद्यमान  निर्यात  विषयक

 बचत  वद्धताओं  के  लिए  का  उपयोग  करने  के  उपरान्त  लगभग  2500  मी०  टन  सैक
 क्रापट  पेपर  तथा  4

 करोड़  रुपये  मूल्य  के  7  लाख
 बोरे  अप्रयुक्त  रह  गये  थे
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 सीमेंट  निर्माता  जिनके  पास  आयातित  सैक  क्राफ्ट  पेपर  से  बना  वे  गये  पेपर  ent  का  स्टाकਂ

 था  मूलतः  उनका  उपयोग  राज्य  व्यापार  निगम  से  प्राप्त  किये  गये  लाइसेंसों  के
 आधार  पर

 देश  में  निर्यात  तथा  आयात  के  लिए  सीमेंट  की  पैकिंग  करने  हेतु  उनके  सामने  अभी  कठिनाइयों

 को  देखते  हुए  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  वे  देश  के  आन्तरिक

 बाजार  के  लिए  सीमेंट  की  पेकिंग  करने  हेतु  के  बोरों  का  उपयोग  कर  सकेंगे  :

 पेकिंग  प्रभारों  में  कोई  बढ़ोतरी  नहीं  होगी  अर्थात  पेपर  बेगों  चैक  किए  गए  सीमेंट  के

 पेकिंग  चार्जेज  वहीं  होंगे  जिनकी  घोषणा  सरकार  जूट  के  बोरों  में  हर  तिमाही  सीमेंट  की  पेकिंग

 करने  के  लिए  की  गई  थी  ;

 2  उपयोग  में  लाये  गये  पेपर  बेगों  की  संख्या  की  गणना  समय  समय  पर  पुराने  कितु

 कार्य  योग्य  जूट  के  ante  लिये  अनुमत्य  सीमा  के  अन्दर  की  जायेगी  ;

 क  किन्हीं  भन्य  नियमों/विनियमों  के  अधीन  आयातित  सैक  क्राफ्ट  पेपर  के  उपयोग  के

 लिये  यह  अनुमति  सरकार  की  स्वीकृति  नहीं  मानी  जायेगी  तथा  यह  जिम्मेवारी  राज्य  ब्यापार

 निगम  अथवा  संबंधित  उत्पादक  की  होगी  कि  वह  इस  प्रकार  की  अनुमति  प्राप्त  कर  ले  ।

 श्री  गांधी  मेरठ

 8401  श्री  समर  मुखर्जी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्हें  पता  है  कि  श्री  गांधी  दिल्‍ली  में  कुछ  बिक्रीकर  के  घोटालों

 में  waiter  भोर

 यदि  तो  श्री  गांधी  आश्रम  को  प्रबन्ध  समिति  के  दोषी  सदस्यों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  की  गई  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  Marat  प्रसाद  यादव  गांधी  aPra,

 मेरठ  दिल्‍ली  के  किसी  भी  कर  के  घोटाले
 में

 अन्त्रंस्त  नहीं  है  ।  गांधी  चाँदनी

 चौक॑  दिल्‍ली  के  अपने  पहले  के  प्रबन्धक  की  हँसियत  से
 क्षेत्रीय

 शी  गांधी  मेरठ  के

 वतंमान  सचिव  बिक्रीकरों  की  कुछ  अनियमितता  में  अन्तग्रेस्त  थे  ।

 (a)  श्री  गांधी  मेरठ  सरकार  के  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  नहीं  erat

 तथा  बम्बई  जो  आश्रम  को  वित्तिय  सहायता  प्रदान  करता  से  गांधी
 मेरठ  को

 यह  सलाह  देने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  संबंधित  प्रबन्धक  के

 विरुद्ध  लगाए  गए  आरोपों  के  आधार  पर  उपयुक्त  कारंवाई  करे  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 से  यह  भी  कहा  गया  है  कि  वह  उन  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता  देना  बंद  कर  दें  जो  वित्तीय

 औचित्य  के  लिए  स्वीकृत  मानदण्डों  के  अनुरुप  नहीं  हैं  ।

 होडियारपुर  मसें  उद्योगों  की  स्थापना

 8402  चौधरी  बलबीर  सिंह  :  क्या
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  नये  उद्योग  स्थापित  करके  fags  जिलों  का  उत्थान  करने  पर

 गम्भीरता  से  विचार  कर  रही  है  ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  बीच  पंजाब  में  होशियार  पुर  को  भी  पिछड़ा  हुआ

 जिला  घोषित  किया  और

 वर्ष  1979-80  में  इस  जिले  में  सरकार  कौन  से  उद्योग  स्थापित  करना  चाहती  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो
 ी

 जगदम्बी  प्रसाद  :  हों

 (=)  हो

 होशियार  पुर  जिले  में  स्थापित  भौद्धोगिक  एकक  निष्चित  पूंजीगत  विनियोग  पर

 15  प्रतिशत  की  रियायती  दर  पर  केन्द्रिय  राजसहायता  ऋण  प्राप्त  कर  सकते  है  aaa  कि  वह

 15  लाख  रूपये  से  अधिक  न  हो  ।  23-9-78  को  जिला  उद्योग  केन्द्र  भी  स्थापित  कर  दिया

 गया है
 तथा  जो  लघु  एवं  ग्रामीण  उद्योगों  को  सभी  प्रकार  की  सेवाए  व  सुविधाएं  एक  ही

 स्थान  पर  उपलब्ध  कराएगा  |

 तकनीकी  afar  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  स्थापना  स्थल  का

 निर्धारण  fear  जाता  है  ।  इस  जिले  में  इस  प्रकार  का  कोई  उपक्रम  स्थापित  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  फिलहाल  सरकार  के  नहीं  है  केन्द्रीय  विनियोग  राजसहायता  शुरू

 होने  अर्थात्‌  1-10-70  से  इस  जिले  में  130  औद्योगिक  एकक  स्थापित  किए
 जा  चुक ेहै

 ।

 ama  के  रुग्ण  एककों  को  ध्रपने  नियन्त्रण  में  लिया  जोना

 8403  :  श्री  बालासाहिब  घिसे  पाटिल  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  द्वारा  उद्योग  ate

 1951  के  अन्तर्गत  राज्य  में  रूण  औद्योगिक  एककों  को  अपने  नियंत्रण  में  लेने  पर

 सहमत  हो  गई  हे  ;

 यदि  तो  पश्चिम  बंगाल  को  सरकार  द्वारा  अब  तक
 अपने  नियंत्रण

 में  लिए  गए
 रूगण  alanine  एककों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 (7)  कया  केन्द्रीय  रुग्ण  ओदुयोगिक  एककों  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  को
 वित्तीय  सहायता  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  ऐसी  कितनी  सहायता  देगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  केन्द्र

 के
 |

 सरकार  ने  उद्योग  तथा  अधिनियम  1951
 बंगाल

 अन्तर्गत  परिचम
 के  का  प्रबन्ध  अधिग्रहण  कर  लिया हैं  तथा  इन  एककों  का

 प्रबन्ध  परिचिम  बंगाल  सरकार  अथवा  उनके  नामिति  को  सौंप  दिया है
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 मैं ०  ईस्टनें  डिस्टी  लेरीस  sro  लि ०

 मैं०  ग्लूकोनेट  लि०

 मैं ०  faefrat  इंजी०  के०  टीटागढ़  एकक

 मैं ०  आालोक  उद्योग  वनस्पति  एण्ड  प्ह्पाईवुृड  लि  ०,

 मैं ०  इण्डिया  बेल्टिंग  एण्ड  काटन  मिल्स

 मैं०  एब्रसिटस्‌  एण्ड  वाली  एकक

 मैं०  कृष्णा  सिलिकेट  ग्लास  ana

 8  a  किन्निसन  जूट  मिल्स  ao

 9  Ho  ईगल  इण्डिया  मशीन्स  एण्ड  टूल्स

 10  Ho  डा०  पाल  लोहसन

 11  मे  ०  लिली  बिस्कूट्स  प्रा ०

 (77)  तथा  a  केन्द्रीय  सरकार  उन  em  शअ्रीद्योगिक  उपक्रमों  जिनका  प्रबंध

 उद्योग  एवं  विनियमन  अधिनियम  के  HITT  हाथ  में  ले  लिया  गया  प्रबन्ध  तथा

 पुनरुत्थान  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सीधे  कोई  वित्तीय  सहायता  प्रदान  नहीं  करती  जिन

 औद्योगिक  TTRAT  का  प्रबन्ध  प्रह्चिंचिम  बंगाल  सरकार  को  war  है  ।  उनके  fad  पोषण  का

 दायित्व  इनके  प्रत्यक्ष  रूप  से  अथवा  बेकों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के  माध्यम  से  व्यबस्था  करके

 ले  लिया  है  ।

 भालावाइ जिले  में  Ger  उद्योग

 8404  श्री  चतुभ ज
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंत्रालय  द्वारा  घोषित  भौद्योगिक  नीति  के  अधीन  झालावाड़  जिले  में

 एक  भीद्योगिक  केन्द्र  कितने  समय  से  चल  रहा  है  |

 केन्द्र  स्थापित  होने  के  बाद  से  15  मार्च  तक  कितने  लय  ओद्यौगिक  एकक  स्थापित

 किये गये  हैं  ।

 क्या  उन  ae  औद्योगिक  एककों  के  उनके  द्वारा  तैयार  की  जाने  बाली

 उनमें  लगाई  गई  भादि  दशनि  वाला  एक  विबरण  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।  और

 न्काल  चिन a  fste
 कया  ag  औद्योगिक  ht  बिल्कु  73.0 हैं

 ौर  यदि  तो  उसके  कार्यकरण  में

 सुधार  करने  के  लिए  कया  की  जा  रही है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  झालावाड़  जिला  उद्योग

 केन्द्र  9  महीने  से  अर्थात्‌  19:8  से  कार्य  कर  रहा  है

 जिले  से  1978  तक  की  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  तथा  जानकारी के

 148  औद्योगिक  एकक  स्थापित  किये  गये  जिनमें  128
 कारीगर  प्रधान  एकक  तथा

 20  लद्य च्  एकक  शामिल  हैं  ।

 राज्य  सरकार  से  स्थापित  एककों  के  ठीक  स्थापना  निवेश  आदि  के  बारे  में

 जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  देवा  में  प्रत्येक  जिला  उद्योग  केन्द्र  से  ऐसी  जानकारी  इकट्ठी  नहों  की

 जाती  है  ।

 नहीं  ।  1978  तक  की  प्रगति  से  ag  पता  चलता  है  कि  केन्द्र  निष्क्रिय

 केन्द्र  ने  1979-80  तक  के  लक्ष्य  भी  तैयार  कर  लिए  हैं  ।

 राजकीय  पदों  पर  आसीन  व्यक्तियों  द्वारा  परिसस्पत्ति  की  घोषणा  के  संबंध  में  कानन

 अधिनियमित  करना

 8405.  श्री  इयाम  सुन्दर  लाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ऐसे  कानून  अधिनियमित  करने  के  बारे  में  कोई  प्रयास  किये  गये
 हैं  जिसके  अन्तगंत

 राजशीय  पदों  पर  आसीन  व्यक्तियों  को  वार्यभार  सम्भालने  भथवा  पद  त्याग  करने  के  समय

 अपनी  परिसम्पति  की  तत्काल  घोषणा  करनी

 यदि  तो  इस  दिशा  में  क्या  की  गई  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  से  मंत्रियों  के  लिए

 पहले  ही  एक  आचार  संहिता  है  जिसमें  मंत्रियों  द्वारा  पद  भार  सम्भालने  के  पश्चात  तथा  उसके

 वार्षिक  रूप  से  अपने  तथा  अपने  परिवार  के  सदस्यों  की  कुल  परिसम्पतियों  देयताओं

 तथा  व्यापार  के  हितो  को  प्रधान  मंत्री  at  बताने  की  व्यवस्था है  ।  सरकार  ने  सभी  संसद

 सदस्यों  द्वारा  अपनी  परिसम्पत्तियों  दापित्वों  तथा  व्यापारिक  संबंधों  की  घोपणा

 किए  जाने  के  बारे  में  उचित  कानून  बनाने  को  निणंय  भी  लिया  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  रूप  रेखा

 fafkaa  कर  लेने  सरकार  का  संसद  में  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  के  साथ  प्रस्तावित

 कानून  के  में  विशिष्ट  मामलों  पर  विचार  विमर्श  करने  का  ऐसे  विचार

 feat  करने  का  कार्य  आरम्भ  किया  जा  चुका  लोक  कमंचारियों  द्वारा  परिसम्पत्तियों

 आदि  घी a  घोषणा  संबंधित  भाचार  नियमो  द्वारा  नियमित  की  जाती  है  ।  राजकीय  पदों  पर

 आसीन  अन्य  के  संत्रंघ  में  इसी  प्रकार  का  कानून  बनाने  के  बारे  ि  कार  के  विचाराधीन  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 बड़  उद्योगों  के  उप  उत्पादों  का  राज्यों  के  लिए  श्रारक्षण

 8406  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  दया  रास  शाक्य  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार  के  बड़े  उद्योग  राज्यों  में  स्थित  हैं  परन्तु  उनके  बिक्री  डिपों

 बम्बई  आदि  बड़े  नगरों  में  स्थित  हैं  और  उन  कारखानों  के  उत्पार  यों  को  उपलब्ध  करने  के

 लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  राज्यों  की  आवश्यकता  को  देखते  हुए  ऐसे  बड़े  उद्योंगों  के

 उप  उत्पाद  का  एक  भाग  उनके  लिए  आरक्षित  करने  हेतु  व्यवस्था  करेगी  और  उद्योग  विभाग  को

 >  सिफारिश  पर  संयत्र  से  इन  उप  उत्पादों  का  आबंटन  स्थानीय  अधिकारियों  को  करेगी  ;  भौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  way  जगदम्बी  प्रसाद  से  भौद्योगिक

 STHUyT  को  औद्योगिक  रवीकृत  करते  समय  arene F  लाइसेन्सों  में  ब्यौरे  के  साथ  साथ

 उनके  स्थापना  स्थल  का  भी  उल्लेख  किया  जाता  है  ।  किन्तु  उपक्रमों  के  मुख्यालयों  कार्यालयों

 के  स्थल  का  निर्णय  इनके  प्रबन्धक  वर्ग  द्वारा  अपनी  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्वयं  ही

 लिया  जाता  है  ।  बहु-एकक्ीय  कम्पनियां  विभिन्‍न  राज्यों  में  अपने  कारखाने  स्थापित  कर  सकती

 हैं  किन्तु  अपने  बिक्री  कार्यालय  विभिन्‍न  स्थानों  पर  रख  सकती  है  ।  कम्पनी  के

 अंतर्गत  कम्पनियों  से  यह  अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  केन्द्रीय  सरकार  को  अपने  मुख्यालयों  के  पते

 के  बारे  में  जानकारी  न  देकर  अपने  पंजीकृत  कार्यालयों  के  पतों  के  att  में  ही  जानकारी  द॑  ।

 राज्य  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करके  अधिक  राज्य  से  लाभ  होगा  ही  फिर  भी  राज्य  में

 क़त  कार्यालय  स्थापिते  जाने  के  परिणामस्वरूप  भी  कुछ  लाभ  हो  सकता  हैं  |

 कम्पनी  अधिनियम  और  उद्योग  और  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत

 निजी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  को  अपने  पंजीकृत  विशेष  स्थान  पर  स्थापित  करने

 के  सम्बन्ध  में  निदेश  देने  का  सरकार  के  पास  कोई  अधिकार  नहीं  हैं  ।

 उद्योग  विकास  तथा  विनियमन  अधिनियम  को  प्रथम  अनुसूची  के  अन्तर्गत  आने  वाली  किसी

 वस्तु  का  उचित  gent  पर  समान  वितरण  तथा  उपलब्धता  निश्चित  करने  के  केन्द्रीय

 सरकार  के  पास  की  घारा  18  ज  के  अन्तगंत  उक्त  अधिनियम  उसके  संभरण  तथा  वितरुण  को

 विनियमित  करने  सम्बन्धी  अधिसूचित  आदेश  जारी  करने  के  अधिकार  है  ।

 एलेक्ट्रानिक  घड़ियाँ  बनाने  के  लिए  एच  ०एम०टी०  को  अनुमति  न  दिया  जाना

 8407.  atraat  किदवई  :  क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (#)  कपा  सरकार  द्वारा  fata  के  किये  जाते  तथा  अधिकरियों  द्वारा  अनावश्यक  विलम्ब
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 की  समस्या  को  दूर  न  किये  जाने  के  कारण  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  को  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियां  बनाने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  एव०एम  ‘oZTo ०  बहुत  से  देशों  को  माल  निर्यात

 करने  में  सक्षम  है  तथा  मुल्यवान  विदेशी  मुद्रा  अजित  कर  सकता  उस  सम्बन्ध  में  कब  तक

 निर्णय  किये  जाने  at  सम्भावना  है  ?

 इलेक्ट्रॉनिको  राज्य  मंत्री  दोर  :  जी  नहीं  ।

 यह  प्रशन  ही  नहीं  उठता  |

 सरकार  ऐसा  नहीं  समझती  कि  इस  अवस्था  में  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  का  कोई

 उल्लेखनीय  निर्यात  किया  जा  सकता  है  ।  मई  1979  में  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  के  सम्बन्ध  में

 औद्योगिक  भर  प्रौद्योगिकी-नीति  की  घोपणा  करने  के  फोरन  बाद  इलेक्ट्रॉनिक  घड़ियों  के  अन्य

 तिर्माताओं  द्वारा  पेश  किए  गए  आवेदन  पत्रों  के  साथ  ही  एच  otHozto  के  आवेदन  पर  निर्णय

 किया  जाएगा  ।

 संविधान  में  नेपाली  भाषा  का  सम्मिलित  किया  जाना

 8408.  श्री  सी०के०  aexCTT  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  नेपाली  भाषा  समिति  की  ओर  से  सरकार  को  संविधान  की

 आठवीं  अनुसूची
 में  नेपाली  भाषा  को  सम्मिलित  करने  के  बारे  में  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  उन्होंने  ज्ञापन  में  कया  मांगे  की  हैं  और  उन  पर  क्या  निर्णय  किया

 गया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  जी  हां  श्रीमान  ।

 समिति  ने  संविधान  की  आठवीं  अनुसूची  में  नेपाली  भाषा  को  शामिल  करने  की

 मांग  की  है  ।  सरकार  का  विचार  है  कि  संविधान  की  araay  aaa  का  fas विस  तार  न  किया

 जाए  ।  फिर  सरकार  का  यह  TATA  है  कि  सभी  भाषाओं  का  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  उन्हें

 आठवीं  अनुसूची  में  शामिल  किया  जाता  है  अथवा  सांस्कृतिक  और  साहित्यिक  परम्पराओं  के

 विकास  को  प्रोत्साहित  किया  जाए  ॥

 प्योर  tgae  द्वारा  कोला  को  श्रामंत्रण

 8409,  श्री  दलपत  सिंह  परस्ते  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उद्योगों  के  प्योर  fsa  ga  ने  भारत  में  कोकाकोला  को

 आमंत्रित  किया
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 क्या  वे  भारत में  कोका  कोला  की  अधिकतम  बोतल  भरते  alt

 कोका  कोला  निर्यात  निगम  द्वारा  स्वदेश  भेजी  गई  रादशि  के  मुकाबले  में  प्योर  fea

 के  इस  कार्य  कितनी  मुद्रा  भारत  से  बाहर  गई  ?

 10
 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  i?  WV 58  भारत  में

 सान्द्रण  बनाने  के  लिए  एक  ब्रांच  कंपनी  स्थापित  करने  हेतु  कोका  कोला  कंपनी  ua.c.)  को

 अनुमति दी  गई  ताकि  सान्द्रण  का  आयात  करने  से  विदेशी  मुद्रा  बचायी  जा  सके  |

 हां

 प्योर  ड्रिक  उद्योग  समूह  के  कार्यसंचालन  के  फलस्वरूप  कोका  कोला  निर्यात  निगम

 द्वारा  भेजी  गई  राशि  के  बारे  में  जानकारी  सरकार  के  पास  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 नमक  उद्योग  समिति  इंडस्ट्री  के
 श्रध्यक्ष

 का  जामनगर  का  दौरा

 8410.  श्री  धमंसिह  भाई  पटेल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नमक  उद्योग  समिति  इंडस्ट्री  सोसाइटी  )  के  मंत्रालय  में  राज्य

 मंत्री  बौर  समिति  के  सदस्यों  ने  गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्र  मे ंजामनगर  और  मीठापुर  का  दौरा

 किया  था  और  यदि  तो  कब  और  इसके  क्या  कारण

 उक्त  समिति  ने  वहां  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया  भर  उनसे  कौन-कौन  से

 संगठन  और  एसोसिएशन  मिलों  और  उन्होंने  किस  प्रकार  की  लिखित  और  मौखिक  मांगें

 प्रस्तुत  की ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  (=)

 स्तरीय  नमक  जाँच  स्मिति  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  उद्योग  राज्य  मंत्री  तथा  समित  के  अन्य  सदस्यों

 ने  नमक  बनाने  के  कार्यकरण  तथा  रसायन  एककों  का  अध्ययन  करने  की  दुष्टि  से  17-18  ars
 i

 1979  को  जामनगर  तथा  मिथापुर  का  दौरा  किया  था  तथा  नमक  बनाने  वालों  से  नमक  उद्योग

 के  सभी  आने  वाली  समस्याओं  के  विषय  में  चर्चा  की  थी  i

 नमक  वक्‍सं/रसायन  एकक  जिनके  प्रतिनिधियों  से  समिति  में  मुलाकात  हुई  के  नाम

 इस  प्रकार हैं

 ह  मेससं  टाटा  मिथापुर  ।

 2  हलार  साल्ट  जामनगर  ।

 3  चूडेइवर  साल्ट  चूडेइवर  |

 4.  वल्लारचुर  साल्ट  सिंगह  |
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 5  सौराष्ट्र  सात्ट  मंन्युफेक्च रिंग  xo  पोरबंदर  ।

 6  सौरा'ट्र  साए  faaqzz

 7.  हन्डोला  साल्ट  मरई  |

 8  जूनागढ़  साल्ट  ALE  |

 9  भारत  सात्ट  वक्‍सं  भावनगर  |

 10  प्रेम  मेमनीसिया  साल्ट  परसरानप्रोरिया  लवणपुर  |

 11  सौराष्ट्र  के  जामनगर  |

 12  महाराजा  साल्ट  परसरायपोरिया  लवणपुर  |

 13  सिक्का  साल्ट  सिक्का  जामनगर  |

 चर्चा  के  दौरान  उठाए  गये  विषयों  में  ong  fara  नमक  की  ढुलाई  के  लिए  पर्याप्त  संख्या

 में  वैगनों  तथा  जहाजों  की  अच्छे  किसम  के  नमक  का  उत्पादन  करने  तथा  .  उत्पादों  का

 निर्माण  करने  के  लिये  गवेषणा  स्टेदानों  तथा  नमूना  नमक  फार्मों  की  स्थापना  विकास  एवं

 श्रमिक  कल्याण  के  कार्यो  के  लिये  नमक  उपकर  का  द्रुत  उपयोग  करने  हेतु  नमक  उपकंर  का  उचित

 प्रबंध  जट्टाओं  एवं  बन्दरगाहों  का  सुधार  कलकत्ता  को  जहाज  से  गये  नमक

 के  जहान  तक  नि:शुल्क  संशोधित  मूल्य  का  नियतन  भूभि  के  पट्ट  की  अवधि  निर्वात  का  संवधेन

 नमक  वि  नर्गि  की  भूमिका  तथा  निजी  क्षेत्र  द्वारा  आयोजिक़ृत  नमक  का  उत्पादन  एवं

 संभरण  करना  है  ।

 और  (१)  समिति  इन  बिषयों  तथा  विभिन्न  स्रोतों  से  मिली  संगत  सुचनाओं  पर

 विचार  करेगी  तथा  विभिन्न  विषयों  पर  निणंय  लेने  हेतु  सरकार  को  अपनी  शिफारिशें  देगी  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  करना

 8411,  श्री  ata  विक्रम  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कौन  कौन  से  नए  सरकारी  क्षेत्र

 के  उद्योगों  की  स्थापना  किये  जाने  की  सम्भावना  भर

 विभिन्‍न  राज्यों  को  नए  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिये  कितनी  घनराशि  आवंटित  की

 गई  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  जगदम्ब्री  प्रसाद  :  और  केन्द्रीय

 सरकारी  क्षेत्र  को  परियोजनाओं  के  उनका  काय  स्थल  तथा  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में

 प्रस्तावित  किया  गया  परिव्यय  पंचवर्षीय  योजना  प्रलेख  (19  83)  प्रारूप  के  yes  200  से  205

 में  दिया  गया  है
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 ाा

 मेघालय  में  पटसन  मिल  की  स्थापना

 8412,  श्री  पी०ए०  संगमा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्थानीय  कच्ची  सामग्री  को  काम  में  लाने  atte  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  के

 उद्देश्य  से  मेघालय  में  एक  पटसन  मिल  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  |

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  aTaa )  :  से

 सरकार  गारो  हिल  जिले  में  अपने  ही  जूट  बागानों  पर  आधारित  एक  पटसन  मिल  स्थापित  करने

 की  इच्छुक  हैं  ।  एक  अशिय  पत्र  1974  में  जारी  किया  क्या  था  ।  इस  आशय  पत्र  को  पुनः  बेधता

 करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उद्योग  के  उत्पादन  में  श्रपर्याप्त  बृद्धि  होना

 8413  :  श्री  युवराज  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भौद्योगिक  उत्थान  में  वृद्धि  करने  के  लिए  सभी  मंत्रालयों  में  कुछ

 समन्वय  स्थापित  किया  जा  रहा

 क्या  अप्रैल  से  1978  तक  की  अवधि  में  उद्योगों के  उत्पादन  में  अपर्थाप्त

 वृद्धि  के  बारे  में  विचार  किया  गया  और

 यदि  तो  औद्योगिक  उत्पादन  में  कितने  प्रतिशत  वृद्धि  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के

 लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  मंत्रालयों

 के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  के  लिए  सरकारी  तथा  मंत्रालयी  स्तरों  पर  एक  प्रभावकारी  तंत्र

 की  स्थापना  की  गई  ताकि  1978-79  में  औद्योगिक  विकास  का  7  से  8  प्रतिशत  का  लक्ष्य

 प्राप्त  किया  जा  सके  ।  age  से  1978  की  अवधि  में  विकास  की  वास्तविक  दर  लगभग

 8  प्रतिशत  थी  जो  इस  लक्ष्य  के  अनुरूप  है  ।  कुछ  163  उद्योगों  में  से  जिनके  तुलनात्मक  आकड़े

 उपलब्ध  उत्पादन  में  गिरावट  दर्शाने  वाले  उद्योगों  की  संख्या  जो  अ्प्र  1978  में  52

 थी  कम  होकर  AT  1978-79  में  34  हो  गई  है  ?

 हिदी  शिक्षण  योजना  के  meta  सम्पक  अधिकरणों  को  बेठक

 8414.  श्री  कचरूलाल  हेमराज  जन  :
 वया  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दी  शिक्षण  योजना  में  विभिन्‍न  कार्यालयों के  ae  अधिकारियों  की  बैठकें

 करने  की  व्यवस्था  की  और
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 दिल्‍ली  में  बार  ऐसी  बेठकों  का  आयोजन  किया  गया  और  ऐसे  महत्वपूर्ण

 विषयों  का  व्यौरा  क्या  है  जिन  पर  इन  बंठकों  में  निर्णय  किए  गए  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  और  जी  श्रीमान्‌  ।

 हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  wat gt  सर्वेकार्य  प्रभारी  अधिकारियों  द्वारा  सम्पकं  अधिकारियों  के

 साथ  बठक  करने  की  व्यवस्था  है  ।  परन्तु  हिन्दी  शिक्षण  योजना  की  पुनरीक्षण  समिति  की

 रिदा  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिए  जाने  के  बाद  से  दिल्‍ली  में  सव  कार्य  अधिकारियों

 के  पद  समाप्त  कर  दिए  गए  हैं  कक्षाओं  के  गठन  का  काम  सहायक  निदेदाक  प्राध्यापकों  की  मदद

 से  और  acca  अधिकारियों  &  मिलजुल  कर  करते  हैं  ।  ऐसे  प्रत्येक  सत्र  के  प्रारम्भ  में

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  ।  विभागों  की  विभागीय  बठकों  में  हिन्दी  frat  योजना  के  अधिकारी  भाग

 लेते  हैं  इसलिए  are  अधिकारियों  की  अलग  से  बेठकें  बुलाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 care  टू  त्रिपुरा  are  इ  डिया  स्काच्डਂ  shes  के  समाचार

 8415  श्री  किरित  बिक्रय  देव  बर्मन  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  साप्ताहिक  forge’  दिनांक  10  1979  में  दू

 feat  ज्िपुरा  आफ  इण्डिया  स्काच्डਂ  ates  से  छपे  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  कथित  षड्य नत्र  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  से

 अलग  कोई
 स्वतन्त्र

 जांच  इस  बीच  की  है  और  यदि  तो  ऐसी  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  किलले  ?

 Te  मंत्री  में  राज्य  मंत्री  afaRatia  :  जी  श्रीमान्‌

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  त्रिपुरा  उप  जाति  युवा  समिति  द्वारा  आन्दोलन  के  पीछे

 विदेशी  हाथ  होने  अधवा  विदेदी  घन  का  कोई  साक्ष्य  नहीं  है  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  सहकारी  समिति  को  हुई  हानि

 8416.  भी  राजे  fasazaz  राव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  वर्ष  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारो  समिति

 लि०  को  कितनी  हानि  हुई  है  और  इस  हानि  को  रोकने  के  लिए  कार्यवाही  की  गई

 क्या  कदाचार  रोकने  हेतु  समितियों/स्टोरों  के  कार्यक रण  का  qq aay  करने  के  लिए

 शेयरधारी  सेवा  निवृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  से  अबंतनिक  आधार  पर  काम  करने  की  अपील  की

 गई  भौर

 यदि  तो  उनका  ब्योरा  कया  है  ?

 ate  Hey गृह  मंत्रालय  तथा  विधि  न्याय  नी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (aft

 प्टिलि  :  गत  तीन  सहकारी  वर्षों  अर्थात्‌  1975-76,  1976-77  और  1977-78 के  दौरान
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 केन्द्रीय  सहकारी  कमंचारियों  उपभोषता  सहकारी  समिति  लिमिटेड  को  हुई  हानि  नीचे  दी  गई

 सहकारी  वर्ग  निवरुहानि

 1975-76  रुपए  6,  17,  767-70

 1976-77  रुपए  4;  17,503-87

 1977-78  रुपए  8,  72,  039-  86

 लेखा  पर

 समिति  के  कार्यों  में  सुधार  लाने  और  उसे  कारगर  रूप  देने  के  उपायों  का  सुभाव  देने  के

 दष्टिकोण  से  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  संघ  इसको  का  प्रणाली  का  विस्तृत  अध्यन  कर  रहा

 उसको  सिफारिशों  प्राप्त  होने  पर  सरकार  इस  बात  की  जांच  करेगी  कि  हानियों  को  रोकने

 के  उद्देदय  से  समित  की  कार्य  प्रणाली  में  सुधार  छाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जायें

 जो  श्रीमान

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  |

 कपड़ों  के  डिजाइन  ak  प्रिटो  की  संख्या

 8417  श्री  गिरधर  गोमांगों  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 देश  में  उपलब्ध  कपड़ों  के  रंगो  डिजाइनों  और  की  कुल  संख्या  कितनी

 डिजाइन  और  प्रिंटों  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  की  क्या  नीति  2,

 उनमें  से  वितने  मशीनों  द्वारा  बनाये  जाते  और

 हाथ  से  बनाये  जाने  वाले  कपड़े  के  डिजाइनों  और  प्रिंटों  के  कार्यों  में  लगे

 व्यक्तियों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  से  देश  में  कपड़ों

 के  भ्रसंख्प  रंग  डिजाइन  व  प्रिंट  उपलब्ध  हैं  ।  इनकी  किसी  प्रकार  की  गणना  करना  कठिन  है  |

 इसमें  हस्तक्षप  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 अखिल  भारतीय  हस्तदिल्प  बोर्ड  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  हाथ  से  छापने  के  उद्योग  में

 मोटे  तौर  पर  ।,  50,000  व्यक्ति  लगे  हुए  हैं  ।

 हरिजनों  पर  अत्याचारों  सें  कसी

 8418.  श्री  धर्मवीर  चदिष्ठ  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :



 5  1901  लिखित  उत्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुसूचित  जनजाति  आयुक्त  ने  दिनांक  9  1979  को

 दिये  अपने  वक्तव्य  में  बताया  है  कि  पीछे  कुछ  समय  से  हरिजनों  पर  अत्याचारों  के  मामलों  में

 कमी  आयी  है  ;  और

 यदि  तो  आंकड़ों  और  तथ्यों  के  प्रमाण  सहित  उनके  इस  भाशावाद  का  आधार

 क्या है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  और  श्रनुसूचित  जाति

 एवं  अनुसूचित  जनजाति  के  अध्यक्ष  ने  दिल्‍ली  से  9-2-1979  को  कोई  वक्तव्य  जारी  नहीं  किया

 था  ।  ग्रह  समझा  जाता  है  कि  उन्होंने  14-12-78  को  एक  हिन्दी  साप्ताहिक  के  एक  प्रतिनिधि  को

 एक  अनौपचारिक  इंटरव्यू  दिया  था  जो  अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  से  संबंधित

 सामान्य  मामलों  के  बारे में  था  ।  इस  इंटरव्यू  पर  एक  रिपोर्ट  दिनांक  11-17  फरवरी  1979  को

 उस  साप्ताहिक  के  अंक  में  और  दिनांक  10-2-1979  को  नई  दिल्‍ली  प्रकाशित  हिन्दी  दैनिक  में

 भी  प्रकाशित  हुई  थी  ।  यह  समझा  जाता  है  कि  इस  इंटरव्यू  के  दौरान  अध्यक्ष  ने  विस्तृत

 हासिक  परिदृष्य  में  जिसमें  उन्नीसवीं  सदी  से  पूव॑  के  विभिन्‍न  सुधार  आन्दोलन  आ  जाते हैं

 अस्पुष्यता  के  संदर्भ  में  अनुसूचित  जातियों  पर  ज्यादतियों  में  कमी  के  बारे  में  अपने  विचार  व्यक्त

 किए  हैं  न  कि  feat  हाल  की  अवधि  के  aay  में  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  लाभ  का  हिसाव  a  जाना

 8419.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 के  कुल  लाभ  तथा  शुद्ध  लाभ  का  किस  प्रकार  हिसाब  लगाया  गया

 क्या  गत  तीन  वर्षों  के  लाभ  के  सत्र  तथा  आंकड़ों  की  तुलनात्मक  स्थिति  ठीक  और

 यदि  तो  किन  मदों  के  लिये  प्रभार  लगाये  गये  हैं  और  इसके  क्या  कारण  है  ?

 उ  द्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम

 ने  व्यापारिक  अपनाई  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  के  सकल  तथा  शुद्ध  लाभ/हानि

 विवरण  कम्पनी  अधिनियम  1956  में  निर्धारित  अपेक्षा्रों  तथा  गणना  के  स्वीकृत  सिद्धांतों  के

 आधार  पर  तैयार  किये  जाते  हैं  ।  सकल  लाभ/हानि  मूल्य  आस  की  व्यवस्था  करने  के  बाद  किन्तु

 ब्याज  TAT  कराघान  से  पूर्व  निकाले  जाते  शुद्ध  लाभ/हानि  ब्याज  तथा  कराधान  के

 लिए  व्यवस्था  करने  के  बाद  निकाले  जाते  हैं  |

 जी  हाँ  जहा  तक  फार्मूले  का  संबंघ  इसमें  कोई  परिवतंन  नही  हैं  ।  लाभ/हानि  के

 आंकड़े  प्रतिवर्ष  बाजार  तथा  कायें  करने  सम्बन्धी  परिस्थितियों  पर  निभेर  करते

 (  प्रडन  ही  नहीं  उठता

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  इंजीनियरों  के  cat  के  लिए  विज्ञापन

 8420.  श्री  भानु  कुमार  शास्त्री  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।
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 pores

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  नई  दिल्‍ली  ने

 1978  में  इंजीनियरों  के  विभिन्‍न  पदों  के  लिये  विज्ञापन  दिया  था  ;  और

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां  ।

 भारत  हेवो  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  जारी  किए  गये  नोटिस  की  एक  प्रति

 संलग्न है

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  4363/79)

 खादी  ग्रासोद्योग  का  उत्पादन  और  विपणन

 8421.  थ्री  मुकुन्द  मंडल  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  खादी  तथा  ग्राम-उद्योगों  के  उत्पादन  और  विपणन  को  बढ़ाने  के  लिए

 कोई  नीति  बनाई

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  भोर

 खादी  तथा  ग्राम-उद्योगों  के  बारे  में  विभिन्‍न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की

 संभावनायें  क्या  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  gee)  :  और  सरकार  ने

 श्रम-प्रधान  उद्योगों  को  महत्वपूर्ण  स्थान  दिया  है  जिनका  प्रतिनिधित्व  मुख्य  रूप  से  खादी  तथा

 ग्रामीण  उद्योगों  करता  है  ।  खादी  तथा  arin  उद्योगों  के  भावी  विकास  के  लिए  वस्तुओं  के

 आरक्षण  सहित  इन  उद्योगों  के  विकास  हेतु  भावी  नीति  तथा  कार्यक्रमों  की  सिफारिश

 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्यागों  पर  एक  कार्यकारी  दल  गठित  किया  गया

 था  ।  काय  दल  ने  अपनी  सिफारिशों  प्रस्तुत  कर  दी  उन  पर  निर्णय  लिये  जाने  के  पश्चात्‌  ही

 उन्हें  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।  छठी  योजना  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  की  विकास

 गतिविधियों  में  उन  कारीगरों  को  शामिल  fear  जाएगा  जो  अभी  तक  किसी  अभिकरण  द्वारा
 शामिल  नहीं  किए  गए  ताकि  उन्हें  अपेक्षित  निविष्टियां  प्रदान  करके  निरन्तर  तथा  पुण

 रोजगार  मिल  सकें  ।

 परम्परागत  उद्योग  होने  के  कारण  अधिकांश  ग्रामीण  उद्योगों  की  प्रगति  कच्चे  माल

 जेसे  घानी  के  ग्रामीण  वनों  पर  आधारित  खजूर  के  मलमल  खादी  आदि

 की  उपलब्धता  से  सम्बन्धित  है  ।

 (1)  mater ८  राजस्थान  आन्ध्य  उत्तर  प्रदेश  जसे
 राज्यों  जहां  अनेक  धानियां  विद्यमान  ग्रामीण  तेल  उद्योग  विकसित  हो  सकता है

 50



 लिखित  उत्तर 5  1901

 गउएं
 (2)  उत्तर  प्रदेश  |  हरियाणा  तमिलनाडु  पंजाब  तथा  राजस्थान  में  ग्रामीण

 चमड़ा  उद्योग  स्थापित  करने  की  ग ~]
 ज़ार्दकाਂ

 (3)  तमिलनाडु  पश्चिम  केरल  व  आन्ध्य  प्रदेश  में  खजूर  के  गुड़  के  उद्योग  का

 विकास  किया  जा  सकता  है  ।

 (4)  गान्धा  उत्तर  प्रदेश  व  मणिपुर  में  बनों  पर  आधारित  उद्योग  जैसे

 सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिए  जंगली  पौधों  व  फलों  के  इक्ट्ठी  करने  में  तेजी  आई  है  ।  वहां  पर  इन

 उद्योगों  के  विकसित  होने  की  WATS  है  ।

 कताई-कार्य  अखिल  भारतीय  आधार  पर  होता  मलमल  खादी  का  विकास  विशेष

 रूप  से  तथा  महाराष्ट्र  के  तटवर्तीय  क्षेत्रों  में  किया  जा  सकता  है  ।  खादी  तथा

 ग्रामोद्योग  आयोग  ने  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  नशाबन्दी  के  कारण  बेरोजगार  हुए  भूतपूर्व  ताड़ी

 निकालने  वालों  को  खजूर  से  गुड  बनाने  के  कार्यकलाप  के  अन्तगंत  काम  के  अवसर  प्रदान  करने

 हेतु  एक  कार्यक्रम  बनाया  है  तथा  इस  कार्यक्रम  की  अन्य  राज्यों  में  भी  विस्तार  किया  जायेगा

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  खादी  तथा  ग्रामीण  उद्योगों  के  माध्यम  से  समुदाय  के  सबसे

 गरीब  तबके  तक  पहुंचने  के  लिए  राजस्थान  राज्य  सरकार  द्वारा  तयार  किये  गये  *अन्योदय

 कार्यक्रम  सहायता  प्रदान  की  है  ।  तथा  उत्तर-पूर्वी  राज्यों  के  लिए  विशेष  का्यंक्रम  भी  बनाएं  a
 तथा  वित्तीय  सहायता  के  स्वरूपों  को  उदार  बना  दिया  है  ।

 लोहे  के  पाइपों  की  दरें

 8422  श्री  हुकम  देव  नारायण  यादव
 :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 वर्ष  1975  में  4  इंच  व्यास  वाले  लोहे  के  पाइप  का  प्रतिफुट  कया  मूल्य  तथा  इस
 समय  इसका  FAT  मुल्य  है  ;

 क्या  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  उद्देशय  से  सरकार
 का  विचार  इसके  मुल्य  में  कमी  करने  का  है  ;  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :
 चूंकि  पाइपों  तथा

 ट्यूबों  के  मूल्यों  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  पाइपों  के  geal  का  कोई  रिका  न  at
 रखा  जाता है  1  फिर  पूर्ति  तथा  निपटान  महानिदेशालय  से  यह  पुष्टि  की  गई  है  कि
 1975  में  उन्होंने  4”  व्यास  के  जी०  आई०  पाइपों  के  लिए  दरों  का  ठेका  किया  था  जि  सके  अनुसार
 हल्के  भार  वाली  पाइपों  की  कीमत  15.98  रुपये  प्रतिफुट  तथा  मझौले  भार  वाली  पाइपों  की
 कीमत  18.77  रुपये  प्रतिफुट  थी  ।  इसकी  तुलना  में  1979  में  पुति  तथा  निष्टा  नके
 निदेशालय  द्वारा  प्राप्त  ठेके  की  दरें  क्रमशः  17-85  रुपये  प्रतिफुट  त

 है  ।  ये  मूल्य  रेलगाड़ियों  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  मुल्यों  पर  भा  धारित  ते
 था  21.58  रुपये

 ahage VOUT  g

 51



 लिखित  उत्तर  25  1979

 चूंकि  मुल्यों  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं  है  अतः  सरकार  का  हस्तक्षेप  करने  का  कोई

 विचार  नहीं  है  ।  देशी  मंडी  में  पाइपों  के  मूल्यों  की  कशी  के  विचार  से  हाल  ही  में

 ने  देशी  हाट  रोल्ड  कायत्स  के  प्रयोग/पाइपों  के  निर्यात  के  लिए  स्कंत्प  को  बन्द  कर  दिया  है  जिससे

 1979  तक  देशी  मंडी  को  मिलने  वाले  हाट  रोल्ड  कायत्स/स्कत्प  को  लगभग  25,060  टन  से

 बढ़ाकर  1979  में  35,000  टन  किया  जा  सके  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 राजघाट  पर  को  गई  प्रतिज्ञाओं  का  पूरा  किया  जाना

 8423.  Sto  रामजी  tag  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सर्वोदय  का्यंकर्त्ताओं  ने  30  1979  को  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया  था  ;

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 क्या  सरकार  महसूस  कंरती  है  कि  1977  में  राजघाट  समाधि  पर  की  गई  प्रतिज्ञाएं

 पुरी  तरह  पूरी  नहीं  की  गई  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  मोरारजी  :  सब  सेवा  छात्र  युवा  aay

 राष्ट्रीय  लोक  समिति  तथा  जनतंत्र  समाज  के  प्रतिनिधियों  ने  30  1979

 को  एक  ज्ञापन  दिया  था  |

 और  इस  ज्ञापन  में  उठाए  गये  अधिकाँश  मामलों  की  सरकार  को  पहले  से  ही

 जानकारी  है  और  सत्ता  में  आने  के  बाद  वर्तमान  सरकार  ने  जो  वायदे  किए  थे  उन्हें  पुरा  करने  के

 लिए  कई  कदम  उठाए  हैं  इन  नीतियों  तथा
 कार्यक्रमों

 को  लागू  करना  एक  सतत्‌ च्  प्रक्रया  है  ।

 विभिन्‍न  प्रकार  के  कपड़े  की  हथकरघा  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित  करना

 8424,  श्री  sito  वाई०  कृष्णन  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  कुछ  प्रकार  के  कपड़े  का  केवलमात्र  हथकरघा  क्षेत्र  द्वारा  उत्पादन

 करने  सम्बन्धी  आरक्षण  का  उपलब्ध  करने  के  प्रदन  पर  विचार  किया

 क्या  सरकार  को  विद्युत  चलित  करघा  क्षेत्र  द्वारा  आरक्षण  भादेशों  का  बड़े  पैमाने  पर

 उल्लंघन  करने  के  बारे  में  समाचार  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  कपड़ा  भारत  सरकार  द्वारा  इस  बारे में  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  है  और  राज्य  सरकारों  को  इन  आदेशों  का  प्रवतंन  करने  के  बारे  में  जारी  किये  गये  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  का  ब्यौरा  कया  है  ?
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 कनक ख  दे  {  wort  nts
 sat  -  मंत्रालय  :  में  राज्य  सना  ह  श्री  जगदम्बी  AMS  चावल  att  aaa

 हथकरघा  क्षेत्र  में  उत्पादन  किये  जाने  के  लिए  सूती  वस्त्रों  की  कुछ  वस्तुओं  उपयुक्त  रूप

 आरक्षित  करने  का  प्रावधान  किया  गया  है

 (  समय-समय  पर  HTLaTy-3 sat  का  उल्लंघन  होने  के  समाचार  मिले  हैं  :

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  भारक्षण  areal  के  sada  के  लिए  शक्तियां  प्रत्यायोजित

 at  गई  हैं  जिनका  प्रयोग  राज्य  सरकार  के  उन  उपयुक्त  अधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  जो

 हथकरघा  आरक्षण  आदेशों  का  उल्लंघन  करने  वाले  विद्युत  चालित  करघों  के  विरुद्ध  समय-समय

 पर  कारंबाई  करते  जिन  विद्युत  चालित  करघों  के  खिलाफ़  हथकरघा  आरक्षण  आदेशों  का

 उत्लंघन  करने  के  बारे  में  अपराध  सिद्ध  हो  जाता  उन  पर  gaia  किये  लाते  हैं  ।

 अधिकांश  राज्यों  में  विद्युतचालित  करघा  एककों  ने  इन  आदेशों  का  कार्यान्वयन

 स्थगित  करने  के  लिए  उपयुक्त  न्यायालयों  से  व्यादेश  प्राप्त  कर  लिये  हैं  तथा  मामला  उपयुक्त

 न्यायालयों  में  निर्णयाघीन  है  ।  हाल  ही  आरक्षण  आदेशों  की  agar  को  चुनौती  देते  हुए  एक

 fea  याशिका  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  दाखिल  होने  की  अवस्था  में  ही  निरस्त  कर  दी  गई  थी  तथा

 अग्रेतर  कार्रवाई  के  लिए  उस  निणंय  की  एक  प्रति  पतीक्षित  है  ।

 गुजरात  में  टाटा  मर्सोडीज  ट्रक

 8425  श्री  अ्रहमद  एम०  पटेल  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 (#)  गुजरात
 में  सटा  मर्सीडीज  ट्रकों  के  विश्रेता  एजेंटों  के  नाम  क्या

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  टाटा  मर्सीडीज  ट्रक  प्राप्त  करने  के  लिए  लागत  मुल्य

 के  ऊपर  एक  भारी  रकम  का  पृथक  भुगतान  करना  पड़ता  है  भौर  यदि  तो  क्या  सरकार  ने

 इस  बारे  में  कोई  कार्वाही  की

 (  क्या यह  सच
 है

 कि  लक्ष्मी  मोटसं  प्राइवेट  जी  टाटा  मर्सीडीज  के

 एजेन्ट  उन  ग्राहकों  के  रजिस्टर  को  समुचित  रूप  से  नहीं  जो  ट्रकों  की  खरीद  के  लिए

 अग्रिम  धनराशी  जमा  करते  भर

 यदि  न  तो  क्या  सरकार  इस  बारे  में  कोई  काय  वाही  कर  सकती  है  भर  यदि

 तो  कब  कार्यवाही  की  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wnzray  प्रसाद  :  सुचना

 जैसी  कि  निर्माताओं  द्वारा  बताई  गई  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है

 प्रीमियम  आदि  लेने  से  संबंधित  कदाचार  की  गुजाइदा  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से

 उत्पादन  वुद्धि  के  लिए  कदम  goa  गये  हैं  इसके  अतिरिक्त  दिनांक  21-3-79  को  जारी  ८  ये

 गये  आदेश  द्वारा  सरकार  ने  इसके  खरीदने  की  तिथि  से  दो  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  नये  वाणिज्यिक

 वाहनों  की  पुनः  बिक्री
 प्रतिबंध  लगा  दिया  है  ।

 श्
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 (7)  निर्माता  द्वारा  ga  बात  की  पुष्टि  की  गई  है  कि  द्वारा  संबंधित  विक्रेता  के  पास

 बुक  किये  गये  क्रयादेशों  का  विधिवत  एक  रजिस्टर  रखा  जाता  है  ।

 श्रद्न  ही  नहीं  उठता  |

 गुजरात  में  टाटा  डीजल  गाड़ियों  के  विक्रेताओं  के  नाम  जिसमें  प्रमुख  व्यक्तों  के  नाम

 शामिल  है
 ।

 (1)  ज मेससं  arate  ब्रादसे  लाल  अहमदाबाद  ।  श्री  आर०  एन०  लखिया

 (2)  मेससं  कारगो  ated  प्राईवेट  नेशनल

 गांधीघाम  |  श्री  वाई०  पी०  नन्दा

 (3)  c qaqa  वेस्टनं  जिला  पुस्तकालय  के

 पोस्ट  बाक्स  न०  50,  राजकोट  श्री  एम०  एन०  सुतारिया

 (4)  मेससे  लक्ष्मी  मोटसं  प्राइवेट  मलावी

 श्री  Fo  एन०  मेहता धर्मशाला  रेलवे  स्टेशन  के

 भारत  सरकार  के  वरिष्ठ  ग्रधिकारियों  द्वारा  परिसम्पति  को  घोषणा

 8426.  श्री  हलीमुद्दोन  श्रहमद  :  बया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विचार  निगरानी  रखने  हेतु  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रियों  के

 निजी  स्टाफ  और  संयुक्त  सचिव  के  पद  से  ऊंचे  सभी  अधिकारियों  को  अपनी  परिसम्पत्ति  तथा

 अपनी  पत्नियों  और  बच्चों  की  परिसम्पत्ति  की  घोषणा  करने  के  लिए  कहने  का

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 18.0  मंत्रालय  तथा  विधि  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 :  जी  नहीं  श्रीमान  ।

 saa  ही  नहीं  उठता  ।

 आचरण  नियमों के  अधीन  समूह  और  समूह  ‘a’  के  अधिकारियों  को  अचल

 सम्पत्ति  की  एक  arian  विवरणी  प्रस्तुत  करना  aaa  होती  है  ।  ये  नियम  सरकार  अथवा

 विहित  प्राधिकरण  को  किसी  भी  at  के  सरकारी  कर्मचारी  किसी  भी  समय  उसके  अथवा

 उसके  परिवार  के  किसी  सदस्य  द्वारा  अजित  की  गई  चल  अथवा  अचल  सम्पत्ति  का  पूर्ण  विवरण

 मांगने  का  भी  अधिकार  देते  हैं  ।

 नियत्रित  किस्म  के  कपड़े  का  face

 8427.  श्री  पी०  के ०  कोडियन  न
 गा
 या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 क्यो  योजना  आयोग  के  कार्यालय  मुत्यांकन  संगठन  द्वारा  किये  गये  सर्वेक्षण  से  पता
 चला  है  कि  नियत्रित  किस्म  के  कपड़े  के  वित्तरण  में  एक  गम्भीर  अन्तर  विद्यमान  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  ब्यौरा  कया

 उद्योग
 मंत्रालय

 में  राज्य  जगदम्बी  प्रसाद  :  और

 1978  में  प्रकाशित  योजना  आयोग  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  की  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के  निष्कर्ष

 निम्नलिखित  है  :

 (i)  एम  अर्थात्‌  1976  में  भी  कस्बों  के  कमजोर  वर्गों  की  जरुरतों  को  पूरा

 कर  रहे  आधे  से  अधिक  बाजारों  में  नियंत्रित  कपड़े  उपलब्ध  नहीं  था  तथा  उसके  बाद  स्थिति

 बहुत  बिगड़  गई  हैं  कपड़े  की  वितरण  व्यवस्था  में  पर्याप्त  अंतर  है  ।

 (ii)  सभी  किस्म के  कपड़े  की  समग्र  बिक्री  सन्तोषजनक  है  यह  निष्कर्ष  गरीब

 उपभोक्ताओं  में  उत्पन्न  प्रतिक्रिया  से  मेल  नहीं  खाती  है  ।

 इस  अध्ययन  में  1979  तक  की  अवधि  दामिल  है  तथा  वर्तमान  स्थति  को  wet

 दर्गाया  गया  है  ।

 आयातित  रेदाम

 8428,  श्री  एस०  आर  दामाणी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 यह  सच  हैं  कि
 आयातित  रेशम  का  इसके  स्वदेशी  उत्पादन  पर  बहुत  अधिक

 कुप्रभाव  पड़  रहा

 सरकार  को  रेशम  उत्पादकों  से  इस  संबंध  में  अभ्यावेदन  मिले  हैं  और

 (77)  यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाई  की  गई  है  अथवा  करने  का
 विचार

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  जी  नहीं  ।

 कच्चे  सिल्क  के  आयात  की  प्रतिपूर्ति  नीति  को  या  तो  बन्द at

 करने  उसमें  सुधार  करने  के  अनुरोध  वाले  कुछ  अभ्यावेदन  सिल्क  उत्पादकों  की  भोर  से  प्राप्त

 हुए थे  इस  अम्यावेदनों  पर  उचित  रूप  से  विचार  किया  गया  और  1978  यह

 निर्णय  गया  कि  arna  को  सिल्क  बस्त्र  निर्यात पोत  पर्यन्त  निशुल्क  राशि  के  10%

 तक  सीमित  किया  जाए

 नेचरल  कारपेट  ब  किगਂ  के  लिए  पुल  निधि  में  पटसन  मिलों  के  योगदान  की  श्रसफलता

 8429,  श्री  के ०  trata  :  क्या  उद्योगमंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेगे

 क्या  कारपेट  बेकिंगਂ  कों  प्रोत्साहन  देने  के  अभियान  के  लिए  पूल  निधि  में

 योगदान  करने  में  भारतीय  पटसन  मिलें  असफल  रही

 a
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 त्र  किग  Rarer  aati ser  ने  वस  aasIT क्या  जूट  कारपेट  बे  ह औ |  DLT TNT,  पम  a  पर्व  के  क  Wat  के  लिए  धनराशि

 जुटाने  का  दायित्व  पटसन  निर्माता  विकास  परिषद  द्वारा  उठाये  जाने  को  कहा  है

 क्या  इससे  जट  कारपेट  के  लिए  अमरीका  के  आकर्षक  बाजार  में  गिरावट

 आयी  और

 यदि  तो  स्थिति  में  सुघार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  gt

 नहीं  ।  वास्तव  में  भारतीय  जूट  मिलों  के  भाई०  Fo  UHo  To  ग्रुप  तथा  जूट

 कारपट  बेकिंग  भमरीका  के  मध्य  किए  गए  स्वच्छिक  sag  के  अन्तर्गत  आई०  Fo

 एम०  to  से  वार्षिक  सदस्यता  दात्क  तथा  संबध  निधि  में  योगदान  देने  कीਂ  अपेक्षां  की  जाती

 इस  देयता  को  देने  के  बजाय  भारतीय  जूट  faa  एज्लोसियेशान  ने  ararafea  किया  है  जूट

 मिल  विकास  परिषद  (Ho  एम ०  डी०  को  इस  प्रकार  के  योगदान  भुगतान  जूट  .  कारपेट

 बेकिंग  कांउंसिल  को  करना  चाहिए  ।

 और  हाल  ही  के  महीनों  में  कलकत्ता  बदरगाह  तथा  जट  उद्योग  में  ल्फ्ए

 संकट  के  कारण  भारत  से  अमरीका  को  कारपेट  बेकिंग  के  निर्यात  में  कुछ  गिरावट  आई  इस

 गिरावट  का  सीधा  संबंध  जट  कारपैट  बेकिंग  काउंसिल  को  बकाया  राशि  का  भगतान  न  करने

 से  नहीं  भारतीय  जूट  मिलों  से  यह  मनवाने  के  प्रथतन  किये  जा  रहे  कि  वे  अमरीका  को

 पैट  बेकिंग  के  लम्बी  अवधि  के  निर्यात  के  हित  में  जूट  कारपेट  बेकिंग  काउंसिल  को  अपनी

 बकाया  राशि  का  भगतान  कर  दें  ।

 राज्यों  को  राजमाधाश्रों  के  विकास  के  लिए  राज्यों  का  श्रनदान

 430.  श्री  नबाब  fag  चौहान  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  राज्यों  कों  साज  भाषापों  के  लिए  सरकार  प्रति  ay  fa | हि. है  q  राज्य  सरकारों

 को  अनुद  देती  भौर

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  राशि  का  अनुदान  दिया

 गया ?

 गह  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  श्री  धनिक  लाल  मण्डल :  (*)  जान  ।  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 राज्य  सरकारों  को  उनकी  राजभाषाओ  के  लिए  कोई  अनुदान  नहीं  दिया  जाता  हैं  ।

 प्र डन  नहीं  उठता  |

 खेलों  क  सामानों  का  मानकोकरण

 8431,  श्री  ware  हुसन  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 56
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 > क्या  यह  सच  ष  fe  हमारे  देश  में  बनने  वाले  खेलों  के  सामानों  की  निर्यात

 सम्भावनायें  अच्छी  है

 यदि  तो  क्या  सरकार
 के

 खेलों  के  सामानों  के  क्षेत्र  में  अनुसंधान  और

 मानकीकरण  भादि  करने  के  लिए  केन्द्र  स्थापना  करने  का  विचार  किया  और

 इस  केन्द्र  की  स्थापना  कब  तक  की  जायेगी  तथा  कहां  की  जाएगी  और  खेलों  के

 सामान  देश  के  किन  स्थानों  पर  बन  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  सत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  हां

 बढ़िया  किस्म  )
 के  खेल  के  समान  का  उत्पादन  व  निर्यात  करने  के  लिए

 अनसंघान
 एवं  विकास  सम्बन्धी  काय  करने  हेतु  चालू  योजनावधि  में  खेल  के  समान  के  उद्योग

 में  एक  उत्पादन  व  परिशोधघन  fasta  केन्द्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विक्रास  आयुक्त  चालू  योजनावधि  में  कार्यान्वयन  के  लिए  ब्यौरेवारਂ

 संभाव्यता  fre  तेयार  कर  रहे  हैं  ।  केन्द्र  खेल  के  समान  के  उद्योग  के  एक  मुख्य  केन्द्र  के  eq

 में  मेरठ  में  स्थापित  किया  जायेगा  ।  खेंल  के  समान  उद्योग  मुरादाबाद  तथा  बम्बई

 के  अलावा  दिल्‍ली  व  कलकत्ता  में  भी  सकेन्द्रित  है  ।

 हिमाचल  cia  को  विस्फोटकों  की  सप्लाई

 fo. | दि  आ  उ 8432.  शो  गंगा  सिह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  को  sah  निर्माण  कार्यो  के  लिए  गत  पांच  वर्षों  से  प्रतिवर्ष

 आवश्यकता  से  वहुत  कम  विस्फोटकों  की  सप्लाई  की  गई  और

 क्या  भारत  सरकार  वर्ष  1979-80
 में  हिमाचल  प्रदेश  की  आवश्यकता  पूरी  कर

 सकेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्ब्री  प्रसाद  aTea )  :  औद्योगिक  विस्फोटक

 पदार्थों  के  वितरण  तथा  संभरण  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  और  इस  प्रकार  हिमाचल  प्रदेश

 राज्य  की  औदुपोगिक  विस्फोटक  सामग्री  विषयक  वर्षानुवर्ष॑  की  जरूरतों  का  लेखा  नहीं  रखा

 जाता हैं  |

 faces  सामग्री  की  कमी  बराबर  नहीं  हुई  है  ।  औद्योगिक  विस्फोटक  सामग्री  की

 उपलब्धि  बढ़ाने  हेतु  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  तथा  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 करने  के  लिए  हर  संभव  प्रयास  किए  जायेंगे  |

 केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  को  हुई  हानि

 8433.  ft  रामानन्द  faare क  दि  द  दी  बचा  तना  qe  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 ne  ee

 ये  की  राशि  के  लगभग क्या  यह  सच  है  fra  एक  वर्ष  में  समिति  में  25  लाख २
 कथित  धोखाधड़ी  के  कारण  केन्द्र  सरकार  कर्मचारी  उपभोक्ता  समिति  के  7-8  कमेंचारी  मुअत्ति

 fer  गये  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  4  से  5  महीने  की  अवधि  बीत  जाने  पर  भी  यह  मामला न
 तो  पुलिस  को  दिया  गया  है  और  न  बहुत  से  मामलों  को  विभागीय  जांच  ही  आरम्भ  की  गई  है

 और

 इन  अनुशासनात्सक  मामलों  ay  निपटाने  में  विलम्ब  के  जिससे  समिति/सरकार

 |  हानि  हो  रही
 >  सरषिति  के a  कायंप्र  भारी  के  विरुद्ध  के  मनोनीत  निदेशकों

 /  सरमन  द्वारा

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  तथा  विधि  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  :  श्री  एस०  डी०

 पहली  1978  से  दुरू  होकर  अब  तक  की  अवधि  दौरान  ससितिके  6

 कमंचारी  निलस्बित  गए  इनमें  से  चार  कमंचारियों  उनके  विरुद्ध  रुपए  52,423.15  की

 कथिन  afoot  के  कारण  निलम्बित  फिया  गया  था  इन  चार  व्यक्तियों  में  से  एक  के  मामले  में

 निलम्बन  yaa  को  अब  रदद  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  वह  अपने  विरुद्ध  पाई  गई  कमी  के  महत्य

 को  पूरा  करने  पर  राजी  हो  गया  है  ।  शेष  दो  कमंचारियों  को  इस  कारण  से  निलम्बित  किया

 गया  था  कि  उन्होंने  समिति  के  एक  शाखा  भंडार  पर  मानक  नियंत्रित  कपड़े  को  बिक्री  के  लिए

 मानक  नियमों  का  लंघन  किया  ar

 (@)  और  सभी  मामलों  में  छान  बीन  की  प्रक्रिया  चल  रही  है  ।  इनमें  से  एक  मामले

 के  सम्बन्ध  में  सूचना  पुलिस  को  भी  दे  दी  गई  है  और  सम्बन्धित  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  अनु
 शासनिक  कार्यवाई  तेज  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 रक्षा  मंत्रालय  के  सिविल  कर्मचारियों  का  सिविल  सं्रालयों  में  प्रवेश

 8434,  श्री  दयाराम  “111. 2: ह  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  समग्र  पूर्व  रक्षा  मंत्रालय  के  सिविल  कर्मचारियों  को  रक्षा

 मत्रालय  के  सुरक्षा  अधिकारी  द्वारा  जारी  किये  गए  पहचान-पत्र  पर  सभी  सिविल  मंत्रालयों  में

 प्रवेश  करने  दिया  जाता  था

 (@)  क्या  अब  इन  कमेंचा  रियों  को  उनके  पहचान  प  त्रों  न  आधार  पर  सिविल  मंतज्ालयों  में

 प्रवेश  करने  नहीं  दिया  जाता

 इस  सुविधा  को  वापस  लेने  के  विस्तृत  कारण  क्या  हैं

 (7)  कया  रक्षा  मन्त्रालय  के  सिविल  कर्मचारियों  को  बहुत  सी  कठिनाइयों  घौर  परेशानियों
 का  सामना  करना  पड़ता  क TYME  6३  AS art

 (=)  कया  सरकार  का  बिचारे  उन्हें  पहले  की  तरह  की  ही  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  है
 ?
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 aay मन्त्रालय  म  राज्य  (ait  धनिकलाल  :  जी  1965

 तक |

 जी  श्री  मान  उन्हें  इस  प्रकार  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 (1)  उन  भवनों  में  जहां  सिविल  मंत्रालय  स्थित  थे  सुरक्षा  प्रबन्धों  को  सुव्यवस्थित  करने  के

 इरादे  से  केवल  उन  व्यक्तियों  को  जिनको  संबंधित  मंत्रालयों  में  शासकीय  काम  था  उनमें  प्रवेश

 करने  की  अनुमति  देने  का  fata  गया  था  ।  उन  कमंचारियों  की  अवस्था  में  जिनके  पास

 रक्षा  मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  गए  पहचान  पत्र  थे  गृह  मंत्रालय  के  मुख्य  सुरक्षा  अधिकारी  द्वारा

 उनके  पहचान  पत्रों  को  बेद्य  करने  की  प्रणाली  1965  में  आरम्भ  की  गई  थी  और  अभी  तक

 चालू है  ।

 (a)  कठिनाइयों  और  परेशानियों  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नही  हुई  है  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 केन्द्रीय  बज्ञानिक  उप-करण  संगठन  के  निदेशक  की  नियुवित

 8435.  श्री  गदाधर  साहा  क्या  fama  और  प्रौद्योगिको  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 परप  नी aatfirr  उप ऋ ते  करण  चण्डीगढ़  के  निदेशक  डा०  हष॑  ada  को  ठ्के क्यों  केन्द्रीय

 के  आधार  पर  नियुक्ति  किया  गया  शापा * ग

 उनकी  नियुक्ति  के  विषय  में  ठेका  कब  किया  और  ठेके  की  शर्तें  तथा  अवधि

 wat  थी  ;  और

 क्या  चयन  पद  का  विज्ञापन  देकर  अधवा  किसी  अन्य  माध्यम  से  किया  गया  था  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  परमाणु  ऊर्जा  ऑ्राम्तरिक  इलेक्ट्रानिकी  fama  और

 प्रोद्यौगिको  विभागों  में  राज्य  wat  (sito  हार  :  और  और  के
 >

 परिणामस्वरूप  चयन  के  बाद  डा०
 की  सेवाएं  तारीख  2-2-1973  से  प्रतिनियुक्ति

 पर  प्राप्त  की  गई  थी
 ।  वज्ञानिक  तथा  aranira  अनुसंधान  परिषद्‌  की  सेवाओं  में  इन्हें

 10-4-1974  से  स्थाई  रूप  से  ले  लिया  गया  है  ।

 वाणिज्यिक  वाहनों  की  qa:  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध

 8436.  श्री  अनन्त दवे  :

 श्री  श्रमर  राय  प्रधान  क क

 श्री  के०  सालन्ता  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे
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 व्या  वाणिज्यिक  वाहनों  की  पुनः  बिक्री  पर  दो  वर्ष  के  लिये  प्रतिबंध  लगा  दिये

 गये  हैं  ;

 यदि  तो  यह  आदेश  किस  as  के  वाणिज्यिक  वाहनों  पर  लागू  होता  है  और

 क्या  सरकार  ने  उक्त  निणंय  निर्माताओं  द्वारा  किये  जा  रहे  कदाचारों  को  भली  प्रकार  जानते  हुए

 किया  है  ;  ओर

 क्या  इसी  प्रकार  के  प्रतिबंध  तथा  ‘frat  दो  पहिये  वाले  स्कूटरों  पर  भी

 लगाये  जा  रहे  हैं  तथा  उनको  जारी  करने  की  पुरानी  प्रणाली  को  पुनः  लागू  किया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  जी  हाँ  ।

 तथा  यह  आदेश  उचित  दर  की  दुकानों  पर  वाणिज्यिक  गाड़ियों के  समान

 वितरण  तथा  उपलब्धता  प्राप्त  करने  के  उद्देश्य  से  लागू  किया  गया  है  तथा  यह  समूची

 मोटरगाड़ी  श्रेणी  पर  लागू  है  ।  यही  बातें  किसी  व्यक्तिगत  निर्माता  द्वारा  उत्पादित  दो  पहिये

 वाली  गाड़ियों  की  श्रणी  पर  लागू  नहीं  होगी  ।

 तमिलनाडू  में  उठनगराय  में  हरिजनों  को  एक  क ुए  से  पानी  लेने  से  रोकना

 8437,  श्री  एम०  कल्पाणसुन्दरम्‌  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार
 को  पता  है  कि  उठनगराय  तमिल  में  हरिजनों

 को  पंचायत  द्वारा  निर्मित  एक  ae  से  पानी  लेने  से  रोका  जाता  है  ;

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  एक  हरिजन  सदायत  को  जब  वह  कुएं  पर  तो  ऊंची  जाति

 वाले  लोगों  ने  उसकी  झोपड़ी  नष्ट  कर  दी  और  घर  का  सामान  फेक  दिया  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  cater  कया है  ;

 क्य n  है ()  हरिजनों  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  कया  का्यंवाही  की  जा  रह  '@;  और

 क्या  उनका  ध्यान  2  1979  के  दिल्‍ली  में  प्रकाशित  एक

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 गृह  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  से  अपेक्षित

 सूचना  तमिलनाडू  सरकार  से  मंगाई  गई  है  और  जब  प्राप्त  सभापटल  पर  रख  दी
 जायेगी  ॥

 पटसन के  मूल्य  में  afs की  साँग

 8438.  श्री  Fo  प्रधानी स्तन ह  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  देश  में  पटसन  उत्पादकों  ने  पटसन  के  सुल्य  में  वृद्धि  at  कोई  माँग  की  और
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 यदि  तो  इस  बारे  में  किये  गए  —  के  निर्णय  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  कच्च  जूट  के

 कानूनी  न्यूनतम  मूल्य  प्रतिवर्ष  कृषि  मूल्य  आयोग  जो  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  जूट  उत्पादकों  के

 अभ्यावेदनों  पर  भी  विचार  करता  उसकी  सिफारिशों  के  आधार  पर  सरकार  द्वारा  निदिचित

 किए  जाते  हैं  ।

 कर  अपवंचन  को  समस्या  से  निपटने  के  उपाय

 8439.  Sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  योजना  आयोग  ने  कर  अपवंचन  की  समस्या  से  निपटने  के  लिये

 एक  उपाय  के  रूप  में  प्रत्यक्ष  कराधान  की  दर  को  कम  करने  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बधी  मुख्य  बातें  कया  हैं  |

 सरकार  और  विशेषरूप  से  वित्त  मंत्रालय  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 क्या  इस  बारे  में  आगे  कोई  कारवाई  की  जा  रही  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  फजलूरहमान  :  :  नहीं  ।

 (@)  से  तक  :  प्रश्न  उपस्थित  नहीं  होते  ।

 एच ०  एम०
 ato  घड़ियों  के  फालतू  पुर्जों  के  श्रायात  पर  खर्च  की  गई  धनरादि

 8440.  श्री  राजकृष्ण  डान  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दार क्या  घड़ि मां  बनाने  के  लिये  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  camel  उपयोग  में  लाये  जाने  बाले

 सभी  कल  पुर्जों  को  देश  में  बनाते  हैं  ;

 fra ~
 यदि  तो  घड़ियां  बनाने  के  लिये  एच०  एम०  टी०  द्वारा  कित  ने  wfara  कल

 पुर्जों  का  आयात  किया  जाता  है  ;

 उन  फालतू  कल-पुर्जों  के  आयात  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खचं  होती  है  तथा

 एच०  एम ०  टी ०  घड़ियों  और  फालतू  पुर्जों  के  निर्यात  से  कितनी  आय  होती  है  ;  और

 एच०  एम०  टी ०  घड़ियों  के  संबंध  में  व्यापार  संतुलन  में  सुधार  करने  के  लिये  सरकार

 बया  प्रभावकारी  कदम  उठाती  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (=i  Wrarat  प्रसाद  :  ।

 इस  समय  एच०  एम०  टी०  द्वारा  निर्मित  कलाई  घड़ियों  में  प्रयोग  किये  जाने  वाले

 मायतित  पुर्जों  का  प्रतिशत  निम्न  प्रकार  है
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 1979
 —

 घड़ियों  को  किस्म  निर्माण  को  कुल  लागत  में

 झायतित  gat  को  लागत

 का

 दिन  तथा  तारीख  वाली  स्वचालित  13.64

 हाथ  से  चाबी  दी  जाने  वाली

 के  3,52

 हाथ  से  चाबी  दी  जाने  वाली

 के  4.41

 1978-79  के  दौरान  एच०  uno  टी०  द्वारा  निर्मित  कलाई  घड़ियों  के  लिए  पुर्जों  के

 अयात  पर  95  लाख  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  व्यय  किया  गया  जबकि  1978-79  के  दौरान

 निर्यात  की  गई  घड़ियों  का  मूल्य  44  लाख  रुपये  था  ।  मांग  तथा  पूर्ति के  अन्तराल  को  पूरा  करने

 के  उद्देश्य  से  एच०एम०टी०  घड़ियों  की  असंम्बली  के  लिए  भी  feea/gat  (ao ०  के ०  डी  0 /UHo)

 के०  का  आयात  कर  रही है
 ।  यह  आयात  एच  एम०  टी०  की  कार्यान्वियनाधीन  तुमकुर

 परियोजना  में  का  उत्पादन  आरम्भ  होने  पर  बंद  हो  जायेगा  |

 देशीकरण  की  प्रगति  ने  विदेशी  मुद्रा  को  बचाने  में  सराहनीय  योगदान  दिया  है  जो

 कि  अन्यथा  घड़ियों  के  आयात  के  लिए  ad  चूंकि  एच०  एम०  टी०  द्वारा  घड़ियों के

 उत्पादन  का  मुख्य  उद्देश्य  देश  की  आन्तरिक  मांग  को  पूरा  करना  है  अतः  एच०  एम०  टी ०  घड़ियों

 ay  निर्यात  न्यूनतम  स्तर  पर  रखा  गया  है  ।

 सरकारी  उद्यमों  में  प्रतिनियुक्त  पर  ma  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  की

 यथानुपात  पेंशन  दिया  जाना

 प्रो०  समर  गृह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 व्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  उद्यमों  में  प्रतिनियुक्ति  पर  आये  तथा  भखिल  भारतीय

 सम  चारपत्र  विज्ञापन  तथा  प्रतियोगी  परीक्षाओं  के  आधार  पर  चुने  गए  केन्द्रीय  सरकार  के

 कमेंचारियों  को  यथानुपात  पेंदन  तथा  प्रेच्युटी  आदि  के  लिए  दो  भिन्न-भिन्न  प्रकार  के  नियम  लागु

 होते

 यदि  तो  सरकार  एकरुपता  लाने  के  उद  इ्य  से  स्थिति  का  पुनविलोकन

 और

 यदि  तो  सरकारी  उद्यमों  में  नियुक्त  गेर-प्रतिनियुक्त  सरकारी  कमंचारियों  जो

 केन्द्रीय  सरकार  के  नियम  नुसार  यथानुपात  qua  तथा  ग्र च्युडी  के  हकदार  जबकि  वे

 सरकारी  सेवा  छोड़ने  की  वा  ah  तारीख  से  पेंशन  को  बकाया  राशि  पाने  के  हकदार  नहीं

 कौन  से  नियम  लागू  होंगे  ?
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 गह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  धनिक  लाल  :
 से  केन्द्रीय  सरकार  के

 क  उद्यमों स्थायी  कमंचारियों  जो  लोक  हित  में  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  सार्वजनिक  क्षेत्र

 से  चले  गए  उक्त  सरकारी  उद्यमों में  उनके  स्थायी  रूप  से  खप  जाने  पर  8-11-1969  से  सेवा

 नवुत्ति  लाभ  प्रदान  किए  गए  किन्तु  जो  खुले  विज्ञापनों  के  प्रत्युत्तर  में  दिए  गए  अपने  nae

 यह  भेद पत्रों  के  आधार  पर  इन  उपक्रमों  में  नियुक्त  हुए  वे  ऐसे  लाभ  के  हकदार  नहीं  थे  ।

 21  1972  से  दूर  कर  दिया  गया  था  और  इन  दो  वर्गों  के  स्थायी  सरकारी  कर्मचारी उन उन्ही

 सेवानिवृत्ति  लाभों  की  पाने  के  हकदार  सिवाय  इसके  कि  जो  सरकारी  कमंचारी  अपनी  इच्छा

 से  इन  सावंजनिक  उद्यमों  में  नियुक्त  हुए  वे  केवल  120  दिन  तक  at  छुट्टी  को  भंग्रनीत

 कराने  के  हकदार  हैं  ।  बाद  में  यह  निणंय  लिया  गया  था  कि  ऐसे  सरकारी  कमंचारियों  को

 जो  प्रारंभ  में  अपनी  इच्छा  सावज  ah  उधमों  में  गए  थे  तथा  8-11-68  से  21  1972

 की  अवधि  में  वहां  खप  गए  ये  लाभ  मिलने  चाहिए  किन्तु  इस  रियायत  को  1-8-1976  से

 चित्तीय  प्रभाव  दिया  गया  art

 गजरात  में  श्रम  आयवत  का  कार्यालय

 8442  श्री  छीतू  भाई  गासित  :  क्या  उद्योग  सत्री  यड़  बताने  फी  कपा  करेंगे  कि

 गुजरात  जहां  नमक  का  अधिक  उत्पादन  होता  नमक  आयुक्त  का  स्थायी

 कार्यालय  न  रखने  के  क्या  कारण  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उपयोग  न  की  गई  नमक  उपकर  निधि  की  राझि  करा

 वार  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव )  1  1978

 से  एक  उप  नमक  आयुक्त  के  अघीन  भहमदाबाद  में  एक  क्षेत्रीय  कार्यालय  पहले  से  ही  कार्य  कर

 रहा है  ।  दिल्‍ली  के  बाहर  केन्द्र  सरकार  के  कार्यालयों  का  बिखराव  करने  की  नीति  के
 अनुसरण

 में  नमक  आयुक्त  के  कार्यालयों  का  1958  में  दिल्‍ली  से  जयपुर  को  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया

 था  तथा  उसे  जयपुर  ले  जानें  के  कारणों  में  दिह्ली  से  उसका  निकट  होना  एक  कारण  है  ।  नमक

 विभाग  के  भावी  विक्रास  के  बृहत  प्रदन  के  एक  अंग  के  रूप  नमक  आयुक्त  के  कार्यालय  को  गुजरात

 स्थानातिरत  करने  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा  केन्द्र  सरकार  द्वारा  समित्ति  नी
 सिफारिशों

 पर  विचार  कर  लेने  के  उपरान्त  इस  सम्बन्घ  में  निण॑य  ले
 लिया

 जायेगा  |

 उपयोग  हेतु  नमक  उपकर  निधि  लेखा  राज्यवार  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 खादी  श्रायोग  द्वारा  हस्तथित्प  की  वस्तुश्नों  को  fast

 3443  श्री  कुल  चन्द  वर्मा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  खादी  भायोग  अपने  सभी  बिक्री  केन्द्रो  से  सभी  प्रकार  की  हस्तविल्प  की  ऐसी

 वस्तुओं  की  बिक्री  करता है
 जिनका  उत्पादन  आयोग  द्वारा  संचालित  एकको  द्वारा  फिया  जाता  है

 भथ्वा  उन  एककों  द्वारा  किया  जाता  है  जिनको  आयोग  वितीय  सहायता  देता  ह्  ।
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 लास्ट

 यदि  तो  इस  बात  की  ध्यान  में
 रखते  ge  aria  को  कम  से  कम  इसके

 कुटीर  उद्योगों  आदि  द्वारा  उत्पादित  माल  की  बिक्री  करनी  क्या  कारण  है

 (71)  इस  सम्बन्ध  में  भविष्य  में  बनाई  जाने  वाली  नीति  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां  ।

 प्रद  ही  नहीं  उठता  |

 उत्पादकों  को  उनकी  वस्तुएं  बेचने  में  सहायता  के  लिए  ब्लाक  जिला  महानगर  स्तरों

 पर  आयोग  की  खरीद  सह  बिक्री  दुकानों  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।  हस्तशिल्प  ats  रेदाबो्ड

 तथा  नारियल  जटा  ae  के  साहचयं  से  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  searat  की  बिक्री  बढ़ाने  की

 संभाव्यता  पर  विचार  किसी  जा  रहा  है  ।  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  उत्पादकों  के  विपणन  का

 ब्तापक  अध्ययन  करने  का  कार्य  एक  परामदां  दायी  संगठन  को  सौंपा  गया  है  ।

 लाइसेंस  सम्बन्घी  नन्दा  समिति  का  प्रतिवेदन

 8444.  श्री  सुभाष  आहूजा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  नियुक्त  नन्दा  समिति  ने  बड़े  उद्योगों  को  लाइसेंस
 में  छूट  देने  की  सिफारिश  की  भौर

 यदि  हॉ  तो  नन्दा  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  सरकार

 द्वारा  9  1979  को  जारी  किये  गये  प्रेस  नोट  जिसमें  उद्योगपतियों  का  समावेश  की  एक

 प्रति  संलग्न  है  ।  जो  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  उन  पर  कारंवाई

 की  जायेंगी

 में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  टी०  4364/79]

 जापानी  राष्ट्रिकों  द्वारा  वीजा  के  लिये  AACaTa

 8445.  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  कीं  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  मिशनों  को  वीजा  दिये  जाने  का  अधिकार  दिये  जाने  से  पूर्व  जापान  स्थित

 भारतीय  मिशनों  से  प्राप्त  जापानी  राष्ट्रिकों  द्वारा  भारत  का  नियत  ard  पर  दौरा  भारत

 स्थित  अपनी  कम्पनी  के  समुद्र  पार  कार्यालयों  में  होने  वीजा  के  लिये  दिये
 गये  आवेदन-पत्रों  पर  मंत्रालय  द्वारा  को  गई  प्रक्रिया  संबंधी  टिप्पणियां  क्या

 77  से  1978  के  दौरान  जांच  के  लिये  प्राप्त  हुए  ऐसे  आवेदन  पत्रों
 की  कुल  संख्या  कितनी  ak
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 ee

 क्या  माननीय  मस्त्री  इस  बात  की  पुष्टि  करेगे  fe  वीजा  आवेदन  पत्रों के  सब
 मामलों  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  सब  टिप्पणियां  पूरी  की  गई  थी  जेसा  कि  भाग  के  उत्तर  में

 उल्लिखित  भथवा  अनेक  मामलों  में  भेद-भाव  किया  गया  यदि  कोई भेदभाव  किया  गया  था

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  यें  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मण्डल  )  भारत  में  संचालित  विदेशी

 कंपनियों  में  काय  करने  के  इच्छक  जापानी  राष्ट्रिको  समेत  विदेशियों  से  बीजा  के  लिए  आवेदन  पत्रों

 पर  यात्रा  का  किए  जाने  वाले  कार्य  और  भारत  यात्रा  के  अन्य  कारणों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  व्यक्तिगत  गुणदोष  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  हैं  ।  कोई  काय  करने  के  लिये  वीजा

 संबंधित  तकनीकी  मंत्रालयों  की  दिफारिशों  पर  निश्चित  अवधि  के  लिए  दिये  जाते  हैं  ।

 1977  से  1978  तक  की  अवधि  के  दौरान  ऐसे  आवेदन  पत्रों  की

 कुल  संख्या  238  है  ।

 उपयुक्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 WAT  ताड़ी  निकालने  वालों  को  बसाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेशा  खादी  बोर्ड  के  सुभाव

 8446  श्री  Fo  To  राजन  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 भूतपूर्व  ताड़ी  निकालने  वालों  को  बसाने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  खादी  बोडें  द्वारा

 प्रस्तावित  विशेष  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  खादी  तथा
 ग्रामोद्योग

 आयोग  ने  इनके  far

 कितनी  राशि  की  मंजूरी  दी  तथा  कितनी  राशि

 क्या  आयोग ने  योजना  की  उत्तर  प्रदेश  बोड  की  क्षमता  योजना  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों

 की  चलाने  के  लिए  प्रदिक्षित  कमंचारियों  की  उपसाधना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विशिष्ठ  जांच

 की  है

 यदि  ह्  तो  उद्योग  प्रभारी  की  सिफारिश  क्या  थीं

 क्या  प्रशिक्षण  के  लिए  चुने  गये  कुछ  व्यक्ति  भूतपूर्व  ताड़ी  निकालने  वाले  नहीं  थे

 और  प्रशिक्षण  केवल  पेड  पर  चढने  का  ही  दिया  गया  wr  over  करू  ed SIN  ना  न्द्रा में में  ताड़ी  निकालने  at

 कला  का  नहीं

 (=)  बया  योजना  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कष  निकले  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 प्रस्ताव  है

 उद्योग  मंत्रालय  म॑  राज्य  मन्नी  जगदम्बी  प्रसाद  से  ताड़ी  के

 उत्पादन  पर  रोक  लगाई  जाने  अबा  eee  tar तथा  उत्तर  प्रदेश  राज  य  के  अधिकांश  जिले  में  मद्यनिषेद्य

 नीति  लाग  fa  जाने  फलस्वरूप  उत्तर  प्रदेश  राज्य  खांदी  तथा  ग्रामोद्योग  बोड़े  ने  मधनिषंध
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 केस

 नीति  से  प्रमाणित  पत्र  ताड़ी  निकालने  वाले  लगभग  15,000  ब्यक्तियों  के  स्थापना  के  लिए  एक

 व्यापक  योजना  बनाई  |  योजना  के  पहले  ताड़ी  निकालने  वाले  व्यक््यों  को  नीरा  निकालने  और

 उससे  गुड़  बनाने  की  कला  में  प्रशिक्षण  देने  पर  बता  दिया  गया  है
 '

 इस  योजना  के  पहले

 ताड़ी  निकालने  बाले  व्यक्तियों  को  आवश्यक  उपकरण  तथा  कार्यकारी  पूंजी  दी  जाएगी  ताकि  वे

 उत्पादन  कार्य  कर  सकें  |  इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 ने  29.89  लाख  रुपए  की  राशि  अनुदान  के  रूप में  तथा  32,48  लाख  रुपए  की  राशि  ऋण  के  रूप

 मंजूर  की  है  ।  अभी  तक  आयोग  द्वारा  7.67  लाख  रुपये  अनुदान  तथा  1.20  लाख  ख्पए  ऋण  के

 रूप  में  दिए  जा  चुके  हैं  ।

 आयोग  द्वारा  योजना  के  सभी  पहलुओं  पर  बारीकी  से  विचार  किया  गया  है  और  मूल

 योजना  में  कुछ  संघोषन  किये  गये  थे  ।  योजना  की  प्रगति  का  मूल्यांकन  आयोग  के  राज्य  कार्यालय

 द्वारा  राज्य  के  उद्योग  निदेशक  से  समन्वय  करके  पहले  से  ही  किया  जा  चुका  sl  इसमें  पाई  गई

 कमियों  का  गहराई  से  अध्ययन  किया  जा  रहा  है  जहां  तक  व्यावहारिक  कमियों  को  दूर  करने  के

 लिए  अभ्युपाय  किये  जा  रहें  हैं  ।

 सोमेंट  उद्योग  कौ  क्षमता  का  उपयोग

 8447.  श्री  सचीद्र  लाल  सिघा  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  सिमेंट  उद्योग  की

 वार  उत्पादन  क्षमता  कितनी  रही

 में  aris  react राज्यों  UN  को  राज्य-बार  जिनके  नये  लाइसेंस  तथा  आदशयपत्र  जारी

 किये

 छटी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  सीमेंट  की  वर्ष-वार  का  ब्योरा  क्या

 और

 खत्पा  दन
 कशां रमक

 बढ़ाने  के  लिए  अब  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?
 देश  में  सीमेंट  का

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  जगदम्बी  प्रसाद  fara  तीन  वर्षों  में

 सीमेंट  उत्पादन  की  क्षमता  निम्न  प्रकार  रही

 =
 ay  क्षमता  लाख  मी ०  टन  में  )

 1976-77  21,63

 1977-78  21,87

 1978-79  23,00

 (4)  1  भप्रेल  1977  से  जारी  किए  गए  नये  lena  लाइसेंसों  और  आशय  पत्रों  का

 ब्यौरा  देने  वाला  एक  बिवरण  संलग्न है  ।
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 ag  अनुमानित  मांग  लाख  मी ०  टन  मे ं)

 1978-79  24,0

 1979-80  25.9

 1980-81  28.0

 1981-82  30,2

 1982-83  32.6

 (=)  सरकार  ने  aa  में  सीमेंट  की  समग्र  उपलब्धि  बढ़ाने  के  fag  निम्नलिखित  अभ्युपाय

 किये  है

 (1)  भूटान  तथा  नेपाल  को  roo  देश  से  बाहर  सीमेंट  निर्यात्‌  करने  पर  रोक  लगा

 दी  गयी ;

 भगौद्योगिक  लाइसेंस  देने  के  लिये  प्राप्त  नये  आवेदनों  पर  अधिक  तेजी  से  विचार  किया  जाने

 लगा  है  ।  अप्रैल  से  1977  से  7  1979  की  अवधि  में  कुल  मिलाकर  150  लाख  मीट्रिक  टन

 की  क्षमता  के  लिए  35  आद्ययपत्र  तथा  7  औद्यौगिक  लाइसेंस  fey  गये  जबकि  1  1974  से

 31  ara  1977  की  अवधि  में  कुल  मिलाकर  84.60  लाख  मीट्रिक  टन  की  क्षमता  के  लिये  केवल

 7  आदायपत्र  तथा  11  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ।

 (3)  देश  में  सीमेंट  के  वितरण  के  संबंध  में  विद्यमान  क्षेत्रीय  असन्तलन  सीमेंट  संबंधों  के

 चूना  पत्थर  निक्षेपों  के  समीप  स्थित  होने  के  कारण  है  ।  सीमेंट  सपंत्रों
 का  अलग  अलग  स्थापित

 किया  जाना  प्रोत्साहित  कर  इस  असन्तुलन  को  न्यूनतम  किया  जाना  है  ।

 (4)  इस  समय  मंत्रिमंडल  की  एक  उप  समिति  सीमेंट  के  संरक्षण  के  लिये  अपनाये  गये

 विभिन्‍न  अभ्यपायों  पर  विचार  कर  रही  है  ।  सीमेंट  का  संरक्षण  प्रतिस्थापन  सामग्री  जेसे  हाइड टैड

 लाइम  घानभूसी  सीमेंट  चूनागारा  आदि  का  उपयोग  कर  लिया  जाता

 (5)  1978-79  के  दौरान  में  15.47  लाख  मीट्रिक  टन  सीमेंट  का  आयात  किया  गया

 हैं  तथा  1979-80  के  लिए  लगभग  20  लाख  मीट्रिक  टन  और  भी  सीमेंट  आयात  करने  की

 योजना  बनाई  गई  है  ।

 (6)  विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  की  अवधि  में  प्रत्येक  एकक  में  हुए  सबसे  अधिक  उत्पादन  से

 अतिरिक्त  उत्पादन  अथवा  उसकी  लाइसेंसीक़त  क्षमता  के  85  प्रतिशत  पर  जो  भी  अधिक

 प्रति  मीट्रिक  टन  पर  30  रुपये  के  नकद  प्रोत्साहन  को  घोषणा  की  गई  है  ।

 (7)  सड़क  द्वारा  सीमेंट  परिवहन  के  भाड़ा  प्रतिपूर्ति  संबधी  विद्यमान  नियमों  को  और  उदार

 बना  दिया  गया है  |
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 (8)  सरकार  ने  बिजली  की  कटौती  के  दौरान  सीमेंट  का  उत्पादन  करने  हेतु  केप्टिव

 पावर  का  उपयोग  करेने  के  लिये  सीमेंट  उद्योग  को  सहायता  भी  प्रदान  की  है  |

 (9)  विद्यमान  एककों  के  उत्पादन  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ताकि  यह  सुनिदिचत

 किया  जा  सके  कि  उद्योग  शतप्रतिशत  समग्र  क्षमता  उपयोगिता  को  बनाए  हुए

 (10)  उत्पादन  में  बृद्धि  करने  के  लिये  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  की

 अनुमति दे  दी  गई  है

 (11)  चल  रही  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  शीघ्रता  की  ar  रही  है  ।

 (12)  सरकार  ने  स्लेंग  का  उपयोग  करने  के  लिए  इस्पात  संयंत्रों  पर  अथवा  उनके  adie  ही

 सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहन  देने  का  भी  निर्णय  लिया है

 (13)  सरकार  ने  बड़ी  संख्या  में  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  को  प्रोत्साहन  देने  का  भी  निर्णय

 किया है  ।

 (14)  उच्चस्तरीय  समिति  ने  सीमेंट  उद्योग  का  व्यापक  अध्ययन  किया  है  ate  कई

 सुझावों  की  सिफारिश  की  है  जो  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 15-4-79  को  सीमेंट  प्रायोजनाश्रों  की  राज्य  वार/स्थिति  बताने  बाला  विवरण  जिनके  लिए

 1-4-1977  से  औद्योगिक  पत्र  दिये थे

 ऋमांक  पार्टी  का  नाम  स्थापना  स्थल  वाधिक  क्षमता

 2

 टन

 हिमाचल  प्रदेश

 1  एसोसिएटिड  सिमेंट  कम्पनीज  गगल  5-60

 शानन  TazT

 2-00 केसोराम  fatzq  पडडापल्ली
 भाध्र  सीमेंट  बीजाग  2-50

 ओरिएन्ट  tae  मिल्स  9  00

 के०  सी ०  पी०  लिमिटेड  (  एस०  0-96

 श्री  एन०  Fo  पी०  राजू  3-00

 रोमोनडल  फरटीलाइजर  कालामल्ला  9-00

 केसोराम  सेमेन्ट  अनकिरडिपल्‍ली  4-00

 Zqaqtat  लि०
 येरागुनटला  4-00
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 ]

 सध्य  प्रदेश

 सतना  8-00 बिरला  जूट  मेनुफ क्च  रिंग  क॑  लि०  go)

 2  जमुस  5-00 एसोसिएटेड  सेमेंट  कम्पनीज  fro

 3  रमोन्ड  बूलेन  मिल्स  पथरिया  4-00

 4.  Uo  ato  alo  लि०  केमोर  0-25

 5  बलोदा  बाजार  4-00 हिन्दुस्तान  लीवर  लि०

 6  हिन्दुस्तान  स्टील  लि०  विलहटी  11-55
 a

 7  सेनचुरी  सेमेंट  2-00

 qo  पी०  असविस्टोस  लि०  कल्सी  3-60

 उड़ीसा

 1  बारगढ़  1-30 इन्ड०  डबल०  कार्‌०  उड़िसा  लि

 राजस्थान

 1,  राजस्थान  स्टेट  Fo  एण्ड  एस०  डी०  कार०  feo  कठपुतली  0-33

 एले  रोड  अखरा  0-33

 बिलाड़ा  0-33

 ज्यात रसन  0-33

 निम--का--थाना  0-33

 4-00 मंगलम  मोराक

 ज़ू०  Ho  साइन >
 निमबोहरा  4-20

 8.  fenfasra  सीमेंट  वे ०  लि०  faarz  4-00

 श्री  के०  के  सोमानी  किरावली  5-00

 10.  स्टारा  प्रो०  लि०  बंस  4-18

 11.  पुनालुर  पेपर  मिल्स  निम--का--धाना  3-00

 2-00 12.  हिन्दुस्तान  सुगर  मिल्स  लि ०  उदयपुर

 जे०  सइन  0-50  सादा 13,  निमवाहेरा

 सहाराष्ट्र

 1  एसोसिएटेड  सीमेंट  कण  feo  चदा  1-60

 2  नई  इण्डिया  argo  कार०  लि०  4-00 चनद्वापुर

 3  संचरी  घड़ी  एण्ड  मन्यू०  कं०  लि०  राजुड़ा  10-00

 4  लारसेंस  एण्ड  टोहूरा  लि०  11-09
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 1

 बिहार

 1  कल्याणपुर  लिम  एण्ड  सीमेंट  ama  लि०  बनजारी  1-34

 कर्नाटक

 1  मसूर ्  सीमेंट  लि०  अमासंदरा  1-10

 तमिलनाड

 1  डालमिया  सीमेंट  )  लि०  डालमियापुरम  0-70

 गुजरात

 नमंदा  सीमेंट  लि०  जाफराबाद  मागढ़ाला  10-00

 एण्ड  रतनागीड़ी
 2  श्रीमती  एस०  डी०  पाटिल  डोटाड  0-45

 ब  ry निर्धनता  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  क  arcana  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन

 8448.  श्री  क०टी०  RAAT  :

 श्री  के०  प्रधानी  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  द्वारा  fagaar  की  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  समस्याओं  की

 जांच  के  लिये  गठित  समिति  के  निर्देश  पद  भर  सदस्यों  के  नाम  क्या  और

 (a)  क्या  छंठी  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  से  qa  समिति  अपनी

 सिफारिशों  को  अंतिम  रूप  दे  देगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  योजना  भायोग  ने  गरीबी  के

 स्तर  से  नीचे  रह  रहे  गरीब  लोगों  की  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिए  कोई  समिति  स्थापित

 नहीं  की  है  ।  तथापि  गरीबी  की  मात्रा  भर  स्थिति  तथा  कुछ  संबंधित  प्रदनों  की  जांच  करने  के

 लिए  एक  कार्यकारी  दल  भर  एक  अध्ययन  दल  स्थापित  किया  गया  है  ।  इस  कार्यकारी  दल  और

 अध्ययन  दल  के  गठन  और  विचाराधं  विषय  अनुलग्तक  1  ate  अनुलग्नक  2
 में  दिए  गए

 कार्यकारी  दल  ने  अपगे  निष्कष॑  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  और  अध्ययन  दल  के  1979  के
 अंत  तक  ऐसा  करने  की  आशा  है

 seq  उपस्थित  नहीं  होता  ।

 [wars  में  रखा  गया  देखिये  संख्या
 4365/79]

 विदिष्ट  व्यक्तियों  शौर  अतिथियों  के  लिए  विमानों  का  प्रयोग

 8449.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 क्या  यह  सच  है  कि  मंत्रालय  ने  विशिष्ट  यों  ar  अतिथि  योको  ले  जाने  के

 लिए  मिलिटरी  /पुलिस/सरकारी  विमानों  का  उपयोग  न  करने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किये

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कई  मामले  आये  हैं  जर्बाक  सीमा  सुरक्षा

 बल  के  विमान  अपनी  ड्यूटी  के  अतिरिक्त  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  उद्योग  में  लाये  गये  हैं  और  उन

 उड़ानों  को  बताया

 क्या  सरकार  ने  उन  दो  घटनाओं  की  जांच  कर  ली  है  जब  फिल्म  अभिनेत्री  जीनत

 भमान  को  सीमा  सुरक्षा  बल  के  एक  उत्सव  में  भाग  लेनें  के  लिए  विशेष  रूप  से  राजस्थान  से

 दिल्‍ली  ले  जाया  गया  था  और  उसी  विमान  को  फिल्म  अभिनेता  संजय  खां  को  दिल्‍ली  से

 राजस्थान  ले  जाने  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  गया  और

 यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  arr  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  सीमा  सुरक्षा  बल  के  विमानों

 के  प्रयोग  को  नियमित  करने  के  लिए  नियम  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।

 सरकार  के  ध्यान  में  ऐसे  कोई  मामले  नहीं  आयें  हैं  कि  सीमा  सुरक्षा  बल  के  विमान

 ड्यूटी  के  अतिरिक्त  अन्य  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयोग  में  लाये  गये  हों  बौर  उन  उड़ानों  कों  ze

 उड़ान  बताया  गया  हो  ॥

 तथा  कुमारी  जीनत  अमान  और  तीन  अन्य  को  तथा  श्री  संजय  खान  और  दो

 अन्य  को  सीमा  सुरक्षा  बल  के  विमानों  में  ऋमशः  राजस्थान  से  दिल्‍ली  और  दिल्‍ली  से  राजस्थान

 सीमा  सुरक्षा  बल  की  कल्याण  तथा  ड्युटी  उत्सव  में  कल्याण  की  गतिविधियों  में  ड्रा  के

 निर्णायकों  के  रूप  में  भाग  लेने  के  पश्चात  यात्रा  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  ।  उन्हें  सीमा

 सुरक्षा  बल  के  विमान  की  नेमी  उड़ानों  में  खाली  सीटों  पर  बेठकर  यात्रा  करने  की  अनुमति

 नियमों  के  अन्तगंत  प्रदत्त  अधिकारों  का  प्रयोग  करते  हुए  दी  गई  थी  ।

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  पटसन  उत्पादकों  को  मूल्य  aaa  दिया  जाना

 8450.  श्री  अमर  राय  प्रधान  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  पटसन  निगम  पटसन  उत्पादकों  को  पर्याप्त  मूल्य  समर्थन  देता

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  भारतीय  पटसन  निगम  के  इस  वर्ष  उत्पादकों  से  पटसन  न

 खरीद  करके  बिचौलियों  से  खरीदा  और

 रे थदि  उपरोक्त  भाग  और  का  उत्तर  स्वीकाशत्मक  a  तो  उसके  क्या

 कारण हैं
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  wat  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  वर्ष  1978-79

 के  चालू  मौसम  में  कच्ची  पटसन  के  मूल्य  कुल  मिलाकर  न्यूनतम  कानूनी  स्तर  से  ऊपर  रहे  हैं
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 जिसका  मुख्य  कारण  बाजार  में  भारतीय  की  उपस्थिति  रही  है  निगम  उत्पादकों

 से  प्रत्यक्ष  रूप  से  खरीद  करके  अपनी  खरीदों  में  उत्तरोत्तर  बढ़ोतरी  कर  रहा  है  ।  तथा  इस  योजना

 में  करीव  214  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  शामिल  कर  लिया
 है

 ।

 रूसी  उपग्रह  का  हरियाणा  के  ऊपर  से  गुजरना

 8451  श्री  लाल  जो  भाई  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रूस  द्वारा  हाल  ही  में  छोड़ा  गया  उपग्रह  प्रतिदिन  ad  7.45  बज  के  बाद

 हरियाणा  के  उपर  से  गुजरता  है  जिसके  बाद  रिवाड़ी  और  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  टेलीविजन  पर

 चित्र  भाना  बन्द  हो  जाता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  पर  विचार  किया  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  श्रौर  परमाण  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  शौर  अंतरिक्ष

 विभाग  में  राज्य  मंत्री  (sto  देर  :  रूस  के  किसी  भी  उपग्रह  के  हरियाणा  के  ऊपर

 से  प्रतिदिन  गुजरने  की  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  दिल्‍ली  दूरदर्शन  केन्द्र  की  प्रसारण

 सीमा  के  Tarr  भी  रिवाड़ी  नहीं  तथा  रिवाड़ी  और  उसके  आस-पास  के  क्षेत्रों  में  टेलीविजन

 पर  चित्र  आना  बन्द  होने  के  बारे  में  केन्द्र  को  किसी  प्रकार  की  fete  प्राप्त  नहीं

 हुई  है

 प्रदन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 azar,  मध्य  प्रदेश  में  कपड़ा  मिलें

 8452.  डा०  लक्ष्मी  नारायण  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  कोई  कपड़ा  मिल

 >
 (a)  यदि  तो  यह  कब  बनी  थी  तथा  इस  मिल  में  कितने  कष्घे  ied  तथा  इस  समय

 उसमें  कितने  व्यक्ति  काम  कर  रहे  और

 पूरी  क्षमता  का  उपयोग  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  भौर  क्या  यह  सच  है  कि

 इस  मिल  को  संकटग्रस्त  मिल  मानकर  अपने  हाथ  में  लेगे  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  Waray  प्रसाद  :  से  मन्दसौर

 टेक्सटाइल  मन्दसौर  लगभग  1952  से  ही  है  इसमें  12676  110  करघे

 तथा  लगभग  141  कमंचारी  कार्यरत  हें  ।  मिल  में  मशीनें  तथा  उपकरण  पुराने  हें  तथा  गत  प्रयोग

 हो  गये  हें  व  इसके  परिणामस्वरूप  मशीनी  क्षमता  का  पूर्ण  उपयोग  नही  ही  पा  रहा  है  ।  मिल  को

 हाथ  में  लेने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 उड़ीसा  को  सीमेंट  का  श्रावंटन

 8453.  श्री  सरत  कार  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
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 ह

 ag  1070
 क  जग  में  उड़ीसा  राज्य  को  सीमेंट  का  कितना  कोटा  आवंटित  किया

 यार  |  ज्या  fo  यक क  जय  को  निर्धारित  का्यक्रमानुसार  सीमेंट  का  पूरा  कोटा  सप्लाई  कर  दिया
 गया

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  ह  और

 79 त (a)  19  में  राज्य  के  लिए  कितना  कोटा  आवंटित  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  3.62  लाख मी  ०  टन  |

 a

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्य  सरकारों/केन्द्र  बासित  प्रदेशों  को  सीमेंट  का  आबंटन  देश  में  सीमेंट  की  कुल

 उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  तिमाही  के  आधार पर  किया  जाता  है  वर्ष  की  प्रथम  दो

 तिमाहियों  में  उड़ीसा  राज्य  को  1.95  लाख  टन  सीमेंट  का  आबंटन  किया  गया  था  ।  1979

 की  तीसरी  तथा  चौथी  तिमाही  का  आबंटन  उन  तिमाहियों  में  सी  मेंट  की  प्रत्याशित  उपलब्धता  पर

 निर्भर  करेगा  ।

 ग्रोवर  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन

 8454.  श्री  चित्त  बसु  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  श्री  देव  राज  ad  के  विरुद्ध  आरोपों  की

 जांच  करने  वाले  ग्रोवर  जांच  आयोग  का  प्रतिवेदन  इस  बीच  प्राप्त  हो  गया  है  ;

 (a)  यदि  तो  प्रतिवेदन  की  मुख्य  वातें  क्या  हैं  ;  और

 (77)  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 गृह  म  ATAT  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी  काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 पाटिल  कर्नाटक  के  मुख्य  मंत्री  श्री  डी०  देवराज  ae  तथा  अन्य  मंत्रियों  के  विरुद्ध  कुछ

 आरोपों  की  ज़ांच  करने  के  लिए  उच्चतम  न्यायालय  के  सेवा-निवृत्त  श्री  wo  एन०

 ग्रोवर  की  अध्यक्षता  में  जांच  आयोग  जिसकी  नियुक्ति  23  1977  को  की  गई  अपनी

 अंतिम  रिपोर्ट  15  art,  1979  को  सरकार  को  प्रस्तुत  कर  दी  ।

 तथा  रिपोर्ट  जांच  आयोग  1952  की  घारा  3  (4)  के  उपबन्धों

 के  अनुपालन  उस  पर  की  गई  कार्रवाई  के  एक  ज्ञापन  सहित  ATTATET  लोक  सभा  के  पटल  पर

 रख  दिया  जाएगा  |

 Cy  प्रोजेक्ट  श्राफ  इण्डिया  ०)  म  ata

 8455.  थी  आर  कोलन
 ईपेलु  :  कया  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ry
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 at  1976-77,  1977-78  arr  1978-79  के  दौरान  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट  ऑफ

 इण्डिया  लिमिटेड  में  कितने  प्रशिक्षु  नियुक्त  किये  गये  थे  |

 saga  भाग  में  से  कितने  प्रशिक्षुओं  को  नियमित  सेवाओं  में  गया

 था  शर  उन्हें  क्या  वेतनमान  दिये  गये  थे  ;

 उपयुक्त  भाग  में  से  कितने  प्रशिक्षुओं  को  उनको  सेवाकाल  के  समाप्त

 होने  के  तत्काल  बाद  नियमित  सेवा  में  स्थायी  कर  दिया  गया  क्या  कुछ  ऐसे  मामले  भी

 जिनमें  स्थायी  नहीं  किया  गया  और  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;

 उपयुक्त  भाग  में  से  कितने  प्रशिक्षुओं  को  इंजीनियरिंग  प्रोजेक्ट्स  इण्डिया

 की  नियमित  सेवाओं  में  नहीं  खपाया  गया  था  और  भब  तक  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या

 कारण  हैं  ;

 क्या  इंजीनिरयारिंग  प्रोजेक्ट्स  are  इण्डिया  लिमिटेड  में  इस  समय  काम  कर  रहे

 प्रशिक्षुओं  को  नियमित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  है  ;  और

 कितने  प्रशिक्षुओं  ने  त्याग  पत्र  दे  दिया  है  और  इसके  कया  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  (*)  ad  1976-77,

 1977-78  तथा  1978-79  की  अवधि  में  इंजीनियरिंग  (aftzar)  लिमिटेड  (fo  पी ०
 में  विभिन्‍न  श्रेणियों  के  प्रशिक्षुओं  की  नियुक्ति  का  विवरण

 1
 में  दिया  गया  है  ।

 इसी  अवधि  के  दौरान  ई०  पी०  भाई०  में  खपाये  गये  प्रशिक्षुओं  की  संख्या  का

 विवरण  में  दिया  गया है  |

 अपने  प्रशिक्षण  को  सफलता  पूव॑के  पूरा  करने  के  ही  उपलब्ध  रिक्त  पदों  को

 भरने  के  लिए  प्रशिक्षुओं  की  नियमित  नियुक्ति  पर  कम्पनी  द्वारा  विचार  किया  जाता  है  ।  चूँकि

 चयन  क्रिया  में  कुछ  समय  लग  जाता  है  अतः  प्रदिक्षुओं  को  अप्रेटिसशिप  की  अवधि  समाप्त  होते

 ही  स्थायी  val  पर  नियुक्त  नहीं  किया  जाता  है  ।

 ~
 संबंधित  श्रेणी  में  कोई  रिक्त  पद  न  होने  के  कारण  एक  एपरेंटिश  को  26  ard

 1979  को  प्रशिक्षण  पूरा  करने  पर  सेवा  में  नहीं  खपाया  जा  सका  ।

 नहीं  ।  asfeafar  प्रशिक्षण  सफलतापूर्वक  पूरा
 चरन ONT  वाले  sfaerrifaar  के

 ऊपर  बंबंघित  श्रेणियों  में  उपलब्ध  रिक्त  पदों  पर  नियमित
 नियुक्ति

 के  लिए  साधारण  चयन

 प्रक्रिया  द्वारा  बिचार  किया  जाता  है  ।

 (™)  ares  जानकारी  विवरण  I  में  दी  गई  है  ।
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 विवरण
 1

 प्रशिक्षु  1961  के  झन्तगंत  ई०  पी०  श्राई०  ढारा  लिये  गये  irarniiaay

 का  वर्षवार  ब्यौरा

 fo  Wo  दढ का  नाम  sfarerortfaat  को  संख्या

 1976-77  1977-78  1978-79

 बुक  कीपिंग  9  10  7

 डेजिगतेटिड  कलक  5  4  6

 स्टोर  तथा  TAT

 ड्राफ्ट्समेन

 ग्रेजुएट  इंजी  नियर
 21  21  33 प्रशिक्षण )

 a

 योग  39  38  46
 कस्टम  न्  ——

 fo  पी०  श्राई०  द्वारा  सर्विस  में  खपाये  गये  sfsterortiqat  का  वर्षवार  ब्योरा

 श्क्०  Go  ट्रेंड का  नाम  जिस  पर  आरंभिक  मूल  बेतन  stfsrerorrfaat  कौ  संख्या

 खपाया  गया  1976-77  1977-78  1978-79

 कलक  टाइपिस्ट  325  5  4

 325-375  6  8
 बुक-की पिंग

 लेखा  सहायक

 स्टोर  तथा  ्य पचज  सहायक  325

 कीपर

 300 ड्राफट्समेन  टसर

 म्रेजुएट  इंजीनियर  तकनीकी

 सहायक  650  21

 ———  ee

 14
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 लिखित  उत्तर  25  1979

 चिवरण  | है है

 ई०  पी०  आई०  द्वारा  alae  में  खपाये  गये  प्रदिक्षु  प्रशिक्षण  के  दौरान  छोड़कर  जाने

 ara  sirerrifaat  at  संख्या

 क्ू०  स०  ताम  ट्रेड  का  नाम  बेच  छोड़ने  का  कारण

 श्री  एस०  खाऊड  बु+-कौरपिंग  तथा  लेखा  1976-77  व्यक्तिगत

 श्री  राजकुमार  1976-77

 1976-77 श्री  आर०  एस०  बिद्यार्थी

 श्री  एस०  के  जैन  1977-78

 श्री  फूल  सिंह  1977-78

 श्री  आर०  ए०  काम्बले  1977-78 इंजीनियरी  ग्रेजुएट

 श्री  पी०  खुराना  1978-79

 श्री  भार०  पी०  भग्रवाल  aet  1978-79

 श्री  वी०  के०  भग्रवाल  1978-79

 10  श्री  जी०  एस०  रावत  adi  1978-79  समायोजन  संबंधी

 कठिनाईयां  ।

 सी ०  श्रार०  पी०  द्वारा  काली  पहाड़ी  गांव  के  हरिजन  मोहल्ला  पर  हमला  किया  जाना

 8456.  थी  ए०  के ०  राय  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  10  1979  को  धनबाद  जिले  पुलिस  के  काली  पहाड़ी

 गांव  के  हरिजन  मोहल्ले  पर  alo  आर०  पी०  द्वारा  हमला  किये  जाने  के  बारे  में  उन्हें  जानकारी

 जिसमें  अनेक  व्यक्ति  गम्भीर  रूप  से  घायल  हुए  थे  और  घरों  को  लूटा  गया  था  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  विस्तृत  तथय च  क्या  है  और  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?

 गृह  मंत्रालय में
 राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  और  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  10  1979  को  ग्राम  काली  पहाड़ी  के  पास  एक  9  वर्षीय  आयु  के  एक

 स्थानीय  लड़के  बर  Fo  रि०  go  बल  के  एक  जवान  जो  अपनी  बाईसाइकल  पर  अपने  कम्प  लौट

 रहा  के  बीच  टक्कर  हो  गई  थी  ।  इस  घटना  के  स्थानीय  लोगों  ने  के  ०  fro  go  बब  के

 जवान  को  पीटा  और  नजदीक  के  एक  मंदिर  में  बन्द  कर  दिया  ।  बाद  में  उसे  के ०  रि०  पु०  बल  के

 एक  दल  द्वारा  गया  ।  स्थानीय  पुलिस  में  दो  प्रतिवादी  मामले  ध द्जं  किए  गए  थे  ।  इन
 मामलों  की  जाँच  के  बारे  में  और  सूचना  बिहार  सरकार  से  प्राप्त  की  जा  रही  है

 16.0
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 ई १गक  प्ाइ लाव ar  ay  दि  | a द  दे  दिक  qeey  मे  कमियां प्रमुख  श्ौद्यो

 &457.  श्री  सौगत  राय  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  घ्यान  हाल  ही  में  कुछ  समाचार-पत्रों  में  प्रकाशित  इस  आद्य  के

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  को  अथंदास्त्रियों  भौर  वित्तीय  संस्थाओं  हारा

 चेतावनी  दी  गई  है  कि  पिछले  वर्ष  से  मांग  में  वृद्धि  के  परिणामस्वरूप  महत्वपूर्ण  औद्योगिक  क्षेत्र  में

 अधंव्यवस्था  में  कमियां  उत्पत्त  होंगी  ;  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  को  बया  प्रतिक्रिया  है  और  स्थिति  का  मुकाबला  करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की
 गई  है

 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  सरकार  को  कुछ  महत्वपूर्ण

 औद्योगिक  क्षेत्रों  में  बढ़ती  हुई  कमियों
 के  बारे  में  नालूम  है  |

 :  सरकार  ने  इस  स्थिति  के  ठीक  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  किए  हैं  ।  ये  उपाय

 अत्पावधि  और  मध्यावधि  दोनों  ही  हैं  1978-79  में  उत्पादन  और  उपलब्धता  में  वृद्धि  करने  की

 दृष्टि  से  कई  facta  किए  गए  जिनमें  इन  बातों  के  लिए  व्यवस्था  की  गई  है  महत्वपूर्ण  उद्योगों

 उवंरकों  और  अलौह  घातुओं  )
 के  लिए  पहले  से  निर्धारित  किए  गए

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  प्रयत्न  करना  ;  चुने  हुए  उद्योगों  वाणिज्यिक

 मालगाड़ी  के  डिब्बों  और  राष्ट्रीय  बस्त्र  निगम  के  मिलों  द्वारा  तयार  किए  गए  में
 भधिक  उत्पादन  के  लक्ष्य  निर्धारित  करना  ;  आयात  की  भग्रिम  योजना  करना  और  महत्वपूर्ण
 निवेशों  का  सुरक्षित  भंडार  बनाना  ;  तथा  सतत  प्रबोधन  और  समन्वय  करना  ।

 मध्यावधि  उपायों  में  मांग  और  पूति  के  अधिक  संतुलन  को  प्राप्त  करने  के  लिए  1978-83

 की  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  अनेक  उपायों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  उसमें  जिन  उद्योगों
 में  पर्याप्त  क्षमताएं  उत्पतन  की  जा  चुकी  हैं  उनमें  क्षमताओं  के  अधिक  उपयोग  की  व्यवस्था  है  ।

 उब  दवाओं  और  आदि  जेसे  कुछ  अन्य  उद्योगों  में  अतिरिकत  क्षमताएं

 उत्पन्न  करने  का  प्रस्ताव  है  ताकि  प्रत्याशित  आवश्यकताएं  पूरी  की  जा  सकें  ।  योजना  में  मांग

 और  आंतरिक  उत्पादन  के  बीच  के  अंतर  को  पूरा  करने  के  लिए  अलौह

 दवाओं  और  aga  जैसे  अनेक  मामलों  में  आयात  करने  की  भी  परिकल्पना  की

 गई  है ं।

 महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  उत्पादन  का  सतत  प्रबोधन  करने  के  लिए  और  संभावित  कमियों  को

 पूरा  करने  के
 हेतु  सामप्रिक  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  विशेष  मंत्रिमंडल  समिति  स्थापित  की

 गई  है  ।

 भारतोय  सई  निगम  gr  गजर ६  से
 रुई  की  atte

 8458  :  भी  एफ०  पी०  गायकवाड़  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 2.0
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 >
 इस  वर्ष  द  1 ६  BS |  रुई  के  क्र्ल  उत्पादन  में  से  गुजरात  से  रुई  की  गाँठों  की  खरीद  के

 लिए  भारतीय  रुई  fear ada  ait
 ४

 q श्तिता  लक्ष्य  निधिरित  किया  है  ;

 उक्त  लक्ष्य  में  से  गुजरात  से  aa  तक  कितनी  रुई  की  गाँठों  की  खरीद  की  गई  है  aye

 किस  दर  पर  ;

 क्या  रुई  की  खरीद  के  कार्य  को  बढ़ाने  के  लिए  भारतीय  रुई  निगम  का  कायंवाही

 करने  का  विचार  है  ;  और

 यदि  तो  उस  कार्यवाही  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  से  वतंमान

 कपास  के  मौसम  में  निगम  का  गुजरात  से  लगभग  Sara  गाँठें  खरीदने  का  कार्यक्रम  है  जबकि

 18  अप्रैल  1979  तक  निगम  ने  बाजार  के  प्रचलित  मूल्य  पर  1.68  लाख  गाँठें  खरीदी  हैं  और  आगे

 भी  खरीद  की  जा  रही  है  इस  मौसम  में  निगम  ने  गुजरात  में  31  खरीद  केन्द्र  स्थापित  जिये  हैं

 जबकि  इसके  पहले  के  मौसम  में  17  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  थे  ।  निगम  गुजरात  में  सहकारी

 समितियों  से  कपास  तथा  पूर्णतः  दबायी  गई  गाँठें  भी  खरीद  रहा  है  ।

 हथकरघा  गहन  विकास  परियोजनाओं  के  लिए  केरल  को  सहायता

 8459,  श्री  जी०  एम०  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 हथकरघा  गहन  विकास  परियोजनाओं  के  लिये  केरल  सरकार  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  और  यदि  तो  कितनी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगवम्बी  प्रसाद  :  दो  गहन  हथकरघा  विकास

 परियोजनाओं  जिनके  मुख्यालय  कन्नानूर  तथा  त्रिवेन्द्रम  में  की  स्वीकृति  केन्द्र  प्रायोजित

 योजनाओं  के  रूप  में  दे  दी  गई  है  ।  इन  दोनों  ही  परियोजनाओं  में  1977  में  काय॑  चालू  हो  गया

 था  ।  केन्द्रीय  सहायता  के  स्वीकृत  स्वरूप  के  अनुसार  पहले  तीन  वर्षों  में  परियोजना  के  कुल

 परिव्यय  पर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  75%  तक  तथा  क्षेष  दो  वर्षों  में  50%  तक  सहायता  दी

 जाती  है  ।  1978-79  के  अंत  तक  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाभों  के  लिए  106.88  लाख

 रुपये  की  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  पर  वर्ष  1979-80

 तथा  1980-81  में  किये  जाने  वाले  कुल  व्यय  के  50%  के  बराबर  की  केन्द्रीय  सहायता  राज्य

 सरकार  को  देय  होगी  |

 आदिलाबाद  में  एक  सीमेंट  कारखाने  को  स्थापना

 8460.  श्री  पी०  राजगोपाल नायडु  :  क्या  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 बया  भारतीय  सीमेन्ट  fi  म  से  सरकार  को  आदिलावाद  में  एक  सीमेन्ट  के  कारखाने
 की  स्थापना  के  लिए  एक  प्रस्ताव  भेजा  हैं  ;  भौर

 ह



 1901  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  क्या  उक्त  प्रस्ताव  को  सरकार  ने  अनुमोदित  कर  दिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां

 अदीलाबाद  में  सीमेंट  की  4  लाख  मी ०  टन  arias  क्षमता  वाले  एक

 सीमेंट  संबंघ  की  स्थापना  करने  हेतु  भारतीय  सीमेंट  निगम  को  एक  आशय-पत्र  जारी  क्या

 गया  है  ।

 सिलाई  मदीन  निर्माता  उद्योग  द्वारा  उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग

 8461.  डा०  म्रली  मनोहर  जोशी  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंने  कि  :

 क्या  सिलाई  मशीन  उद्योग  अपनी  उत्पादन  क्षमता  का  केवल  44  प्रयोग

 उपयोग  कर  रहा

 प्रमख यदि  तो  सिलाई  बनाने  वाली  र  सि  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  और  पूरा

 उत्पादन  न  करने  के  क्या  कारण  और

 यह  सुनिद्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की  है  कि  यह  उद्योग  पूरी

 उत्पादन  क्षमता  का  उपयोग  करे  ?

 उद्योग  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद  :  और

 वर्ष  1978  में  सिलाई  की  मशीनों  का  संगठित  क्षेत्र  का  क्षमता  उपयोग  44  प्रतिदात  था  ।  संगठित

 क्षेत्र  के  चार  एकक  में  से  एक  अर्थात  मेससं  जय  इंजीनियरिंग  ः बक्स  कलकत्ता  में  जो  घरेलू
 aaa  तथा  औद्यौगिक  सिलाई  मशीनों  के  निर्माता  1978  से  लेकर  ars  1979  तक

 तालाबंदी  रही  है  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  उद्योग  में  क्षमता  के  उपयोग  की  समूची  प्रतिशतता  में

 कमी  आयी  है  ।  TAT  राज्य  सरकार  दोनों  के  ही  प्रयत्नों  से  कंपनी  में  तालाबंदी  उठा

 गई  है  आशा  है  कि  उद्योग  में  क्षमता  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  सुधार  होगा  ।  अन्य  तीन

 सिलाई  मशीनों  की  निर्माता  कंपनियां  ये  हैं  :  (1)  मंसर्स  संसार  मशीनम  दिल्‍ली  (2)

 aad  रीटा  मेकनिकल  art  feo  (3)  म  ब्रिटिश  मज्ीनरी  सप्लाईज

 फरीदाबाद  ।  इसके  अलावा  क्षेत्र  में  भी  बहुसंख्यक  घरेलु  सिलाई  मशीन  निर्माता  है  :  सिलाई

 मशीनें  से  चलाई  जाने  वाली  केवल  लघु  क्षेत्र  में  ही  विकास  के  लिए  आरक्षित

 परमाण  रियेक्टर  बनाने  वाले  उद्योग

 8462.  श्री  बालासाहिव  fae  पाटिल  क्या  परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  परमाणु  रियेक्टर  बनाने  वाले  उद्योगों  के  नाम  क्या  है  ;
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 परमाणु  रियेक्टर  बनाने  में  एक  उद्योग  at  सामान्यतया  कितना  समय  लगता

 और

 क्या  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  विचार  से  एक  परमाण  रियेक्टर  बनाने  में  लगने  वाले

 समय  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  कोई  कदम  उठा  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  शौर  परमाणु  ऊर्जा  fava  तथा  प्रौद्योगिकी  विभागों  में

 राज्य  मंत्री  (sto  शेर  :  देश  का  कोई  भी  उद्योग  ससूचे  परमाणु  रियेक्टर  नहीं  बनाता

 इनके  निर्माण  में  उन  उद्योगों  का  योगदान  एंड  वाष्प  जनित्र  आदि  जेसे

 विभिन्‍न  संघटकों  एवं  उपस्करों  के  निर्माण  और  उनकी  आपुरि्ति  तक  हो  सीमित  है  ऐसे  उपस्करों

 एवं  संघटकों  का  निर्माण  सरकारी  और  गर  सरकारी  दोनों  ही  क्षेत्रों  के  उद्योगों  द्वारा  किया

 जाता  है  ।

 ऊपर  दिए  गए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  प्रदन  उठता  ही  नहीं  ।

 हा ं।

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌

 8464,  श्री  सी  के  जाफर  दारोफ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 राष्ट्रीय  एकता  परिषद्‌  का  उसके  कार्यालय  ब्यौरा  क्या है  ;  ate

 परिषद्‌  के  सदस्य  चुनने  का  क्या  मानदंड  है  ?

 ग्रह  मत्रालय  में  राज्य  wat  धनिक  लाल  मडल  :  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  1968

 में  पुनर्गठित  की  गई  थी  ।  परिषद  की  बैठक  जून  1968  के  परचात  नहीं  हुई  ।  पिछली  परिषद  के

 लिये  कोई  कार्यकाल  निश्चित  नहीं  किया  गया  था  |

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  मानदंड  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है

 श्रीमती  इन्दिरा  गांघी  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों

 के  विरुद्ध  न्यायालयों  में  लम्बित  मामले

 8465.  श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्यायालयों  में  तथा  वाहर  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  तथा  उनके  परिवार  के  सदस्यों  के

 विरुद्ध  विभिन्‍न  चल  रहे  मामले  fra  स्थिति  में  हैं  :

 (a)  दंड  प्रक्रिया  संहिता  एवं  भारतीय  दंड  संहिता  की  किन  धाराओं  के  अधीन  ये  सामले
 किस-किस  न्यायालय  में  लम्बित  हैं  ;

 इन  सभी
 मामलों

 को  थीघ्र  निपटाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  विशिष्ट  कदम  उठाने
 का  विचार  है  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  शाह  आयोग  में  शपथ  न  लेने  के  श्रीमती  गांधी  तथा  उनके

 परिवार  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  मामले  बहुत  समय  से  अनिर्णीत  हैं  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  तथा  विभिन्‍न

 न्यायालयों  में  अनिर्णीत  कानून  की  धाराएं  तथा  उनकी  वर्तमान  स्थिति  का  एक  विवरण

 संलग्न  छ

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  विरुद्ध  दो  मामलों  तथा  श्री  संजय  गांघी  के  विरुद्ध  तीन  मामलों

 की  जांच-पड़ताल  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरों  द्वारा  की  जा  रही  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में
 सरकार

 उचित  कारवाई  कर  रही  है  ।

 (a)  और  थाह  आयोग  के  सम्मुख  शपथ  लेने  तथा  गवाही  देने  से  इन्कार  करने  के

 लिए  भारतीय  दंड  संहिता  की  घारा  178  तथा  179  के  areal  21-1-78  और  23-1-78

 को  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  विरुद्ध  दो  मामले  दायर  किये  गये  थे  ।  इसी  उपर्युक्त  जुमे  के

 लिए  25-5-78  को  श्री  संजय  गांधी  के  विरुद्ध  मामला  दायर  किया  गया  था  ।

 7-11-78  को  श्रीमती  इंदिरा  गांघी  ने  आपराधिक  दंड  सहिता  की  धारा  482  के  अधीन

 मुख्य  मैट्रोपोलियन  मजिस्ट्रेट  के  न्यायालय  में  दायर  की  frptaat  को  रद  करने  के  लिए  दिल्‍ली

 उच्च  न्यायालय  में  अपील  दायर  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  मामले  में
 सुनवाई  जारी  है  ।
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 क एक  ही  पद  पर  नगा  क rer  sey  याला  ने  बाले  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारो

 8466.  श्री  गंगाभक्त  fag:  क्या  गृह  मंत्री  उन्हीं  पदों  पर  कांयं  करते  रहने  वाले  केन्द्रीय

 सरकारी  कमेंचारियों  के  बारे  में  28  1979  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5119  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उन  कमंचारियों  की  दशा  पर  भी  विचार  किया  है  कि  जो  अनेक

 वर्षों  तक  एक  ही  वेतन  पर  काय  करते  हुए  सेवानिवृत्त  हो  जाते  और

 क्या  सरकार  को  विचार  इन  सब  बातों  पर  विचार  करने  तथा  इस  संबंध  में  शीघ्र

 ही  कोई  निर्णय  लेने  का  और  यदि  तो  कब  तक  ?

 गृह  मंत्रालय  न्याय  तथा  कम्पनी  कांयं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 पाटि  ल 1)  fe  set  संख्या  5119  के  उत्तर  में  पहले  ही  बताया  जा  चुका  सेवा  में

 प्रगतिरोध  को  सामान्य  समस्या  पहले  से  ही  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  सेवा  निवृत्ति  के

 बाद  को  प्रयुविधा  इस  विषय  में  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 उपयंक्त  को  देखते  हुए  seq  नहीं  उठता  ।

 कम्पनियों  हारा  घोषित  लाभ  और  लाभांदा

 8467.  श्री  गणनाथ  प्रधान :  क्या  उद्योग  मन्त्री  20  प्रतिशत  से  अधिक  लाभांश  की  घोषणा

 करने  बाली  कंपनियों  के  बारे  में  20  1978  के  अतारांकित  gat  संख्या  2994  के  उत्तरਂ  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उपभोक्ता  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  वाली  विभिन्न  कम्पनियों  द्वारा  अजित

 घोषित  लाभांडा  का  विशिष्ट  अध्ययन  न  करने  के  क्या  कारण  है  और  पूंजी  निवेश  की  तुलना  में

 इसकी  प्रतिशतता  क्या  है  ?

 क्या  इस  त्रुटि  के
 कारण  कंपनियां  अधिक  लाभ  रखकर  बहुत  अधिक  मूल्यों  पर  अपने

 उत्पाद  बेचने  के  अवसर  का  लाभ  नहीं  उठायेंगी  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  निर्माण  करने  वाली  कंपनियों  के

 लिए  लाभ  निर्धारित  करने  का  है  ताकि  कम  दरों  पर  उपभोक्ताओं  को  वस्तुएं  उपलब्ध॑  हो

 और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  उपभोक्ता

 वस्तुओं  का  उत्पादन  वरने  वाली  कम्पनियों  द्वारा  अजित  लाभ/घोषित  लाभांश  का  विदिष्ट

 अध्ययन  न  करने  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  इस  प्रकार  की  कम्पनियां  अधिक  बड़ी  हैं  तथा  विविघ

 प्रकार  की  हैं  ।  दूसरे  इन  विशेष  प्रकरणों  में  जहाँ  सरकार  यह  महसुस  करती  है  कि  कंपनियों  द्वारा
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 अधिक  मूल्य  वसूल  किया  जा  रहा  ऐसी  कंपनियों  का  fafase  अध्ययन  करने  के  लिए  औद्योगिक

 लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरों  से  अनुरोध  किया  जाता  है  ।  27  उद्योगों  के  बारे  में  कम्पनी  ea  विभाग

 नें  पहले  ही  अनिवायं  लागत  लेखा  प्रणाली  का  आरंभ  कर  दिया  है  जो  रन  वस्तुओं  का  निर्माण

 कर  रही  कपनियों  की  उत्पादन  बिक्री  मूल्य  तथा  औसत  लाभकारिता  को  सुचित  करती  हैं  ।

 सभी  प्रकार  की  उपभोक्ता  वस्तुओं  का  उत्पादन  कर  रही  कंपनियों  के  लाभ  को  निर्धारित

 करने  का  कोई  भी  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहा  है  ।  इतने  विशाल  क्षेत्र  में  मूल्य  नियंत्रण

 लागू  करना  कठिन  होगा  ।

 वांडिचेरो  पर  ह  T

 8468.  डा०  कर्ण  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पांडिचेरी  में  श्री  अरविन्द  आश्रम  पर  22  तथा  26  1979  को  हमला

 किया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  आश्रम  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  कराने  के  लिए

 क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 गह  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  aa  से  22  तथा  26

 1979  को  श्री  अरविन्द  पांडिचेरी  पर  बदमाशों  द्वारा  हमला  किया  गया  था

 स्थानीय  प्रशासक  ने  सूचना  दी  है  कि  हमले  के  कारण  (i)  स्थानीय  लोगों  की  यह  भावना  कि

 गाश्रम  एक  प्रबुद्ध  संगठन  है  जो  स्थ्रानीय  व्यक्तियों  से  कटा  हुआ  अलग  अस्तित्व  लिये  हुए  है  ।

 (ii)  आश्रम  द्वारा  किए  जा  रहे  बड़े  पेंमाने  पर  वाणिज्यिक  कार्यों  को  लोगों  द्वारा  अध्यात्मिक

 उदहेश्यों  का  नहीं  समझा  जाता  है  ।  (iti)  कस्बे  में  व्हाइट  टाउन  क्षेत्र  में  अत्याधिक

 सम्पदा  का  स्वामित्व  लोगों  की  भाखों  में  खटकता  है  ।  (iv)  इसके  अनेक  प्रकार  के  कार्यों  के

 कारण  आश्रम  एक  बड़ा  निजी  नियोक्ता  बन  गया  है  जो  अपने  कमंचारियों  को  उचित  वेतन  नहीं

 देता  है  ।  इसके  द्वारा  चलाये  जा  रहे  वाणिज्यिक  स्थापनाओं  के  असंतोषजनक  श्रमिक  संबंधों  का

 एक  लम्बा  इतिहास  और  (४)  आश्रम  न्यास  और  आश्रम  समिति  के  बीच  जो  गुटबन्दी  wea

 हो  उसने  आश्रम  की  एक  अध्यात्मिक  स्थान  के  रूप  में  छबि  को  गम्भीर  रूप  से  प्रभावित

 किया  हो  सकते हैं  (vi)  तात्कालिक  कारण  यह  था  fe  22  जनवरी  को  जब  सरकारी

 कर्मचारियों  समेत  लोगों  को  पूर्ण  हड़ताल  की  यह  हड़ताल  आश्रम  स्थापनाओं  द्वारा  नहीं  की

 गई  थी  जिन्होंने  अपने  स्कूलों  को
 खोलें

 रखा  था  ।

 दोनों  दिन  22  और  26  जनवरी  1979  को  श्री  अरविन्द  आश्रम  कम्पलैक्स  और  संवेदनशील

 समझे  गये  अन्य  क्षेत्रों  के  निकट  विशेष  पुलिस  wea  का  प्रबन्ध  किया  गया  था  ।  किन्तु  अधिक

 गड़बड़ों  के  कारण  स्थिति  ् पूणत  नियंत्रित  नहीं  की  जा  सकी  ।

 TE ा स्थानीय  जब  भी  अ
 ह  य  ul  aH  न as  आश्रम  को  संरक्षण  देने  के  लिये  उचित  कदम

 उठायेगा  |
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 स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  पंदान  के  बारे  में  कारावास  श्रवधि  की  शर्तों  को  हटाने  का  घ्नस्ताव

 8469.  श्री  रामलाल  राही  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  दासता  से  मातृभूमि  को  स्वतन्त्र  कराने  के  लिए  स्वतन्त्रता  सेनानियों  द्वारा

 किये  गये  संघर्ष  के  लिए  उन्हें  सम्मान  प्रदान  करने  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उन्हें  दी  जा  रही

 पेंशनमें  वृद्धि  करने  के  बारे  में  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  कारावास  अवधि  की  शर्ते  को  हटाने  के  संबंध  में  क्या  कठिनाई  है  और

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  aay  घनिक  लाल  :
 जी  श्रीमान

 प्र्द्न  नहीं  उठता  |

 भारतीय  सोसेंट  निगस  के  कार्यालय  का  स्थानान्तरण

 8470.  श्री  एस०  Uo  :  वया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :.

 क्या  भारतीय  सीमेंटनिगम  के  कार्यालय  को  बहादुरदाह  जफर  मार्ग  से  नेहरू

 मई  दिल्‍्ढी  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  2  ;

 यदि  तो  पुराने  भवन  के  feed  की  तुलना  में  नये  भवन  का  किराया  कितना

 कार्यालय  को  स्थानान्तरित  ada  कार्यालय  के  कमरों  के  विभाजकों  को

 गिराने  तथा  फर्नीचर  आदि  पर  निगम  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  खर्च  की  जाती  है  ;  और

 कॉर्यालय  को  नये  स्थान  पर  स्थानान्तरित  करने  को  विवश  करने  के  क्या  कारण  हैं

 जबकि  निगम  सी ०  ओ  ०  पी०  द्वारा  निमित  किये  जा  रहे  नये  कार्यालय

 समूह में
 आवास  के  लिए  30  लाख  रुपये  अग्रिम  राशि  के  रूप  दिये  जा  चुके हैं  ;

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  भारतीय  सीमेण्ट

 निगम  का  f4art  अपने  कार्यालय  को  बहादुरशाह  जफर  माग  से  नेहरू  नई  दिल्‍ली  में

 स्थानान्तरण  करने  का  है  ।

 नेहरू  प्लेस  में  लगभग  52,000  वर्ग  फुट  क्षेत्र  वाले  नए  भवन  का  किराया  1,55,000

 रुपए  प्रति  मास  जबकि  बहादुरशाह  जफर  माग  स्थित  21,311  ag  फट  बाले  विद्यमान  भवन
 का  किराया  78,000  रुपए  प्रति  मास  है  ।

 नए  भवन  में  केवल  जरूरी  बाय  विभाजन  करने  व  बिजली  की  फिटिंगों

 का  काम
 किया

 जा
 रहा

 है  और
 इस

 पर
 होने

 वाले
 व्यय

 को
 यथासंभव

 कम  से  कम  रखा  जाएगा  |
 इसके  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रहें हैं  ।
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 इस  समय  निगम  का  कार्यालय  बहादरशाह  जफर  मार्ग  व  उसके  आस-पास  की  तीन

 भलग-अलग-इमारतों  में  है  निगम  के  काम  दिन  प्रति  दिन  क ९  जारहे  हैं  इसलिए  निगम  की

 स्थान  सबधी  आवश्यकता  बढ़  गई  है  ।  निगम  को  इसकी  आवश्यकता  हुई  ह  कि  उसे  कुशलता  से

 चलाने  के  लिए  इसको  सभी  विभाग  एक  ही  जगह  होने  चाहिए  ।

 बड़ी  कंपनियों  को  गतिविधियों  पर  रोक

 8471.  श्री  वेदव्य्त  बरुध्ा  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसी  कुछ  कंपनियों  की  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  का  है

 जिनमें  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  की  पूँजी  लगी  है  और  जो  निम्न-प्रौद्योगिकी  की  उपभोक्ता  वस्तुओं  का

 उत्पादन  कर  रही  है

 क्या  उनमें  से
 बहुत

 सी  कंपनियां  अपनी  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन

 कर  रही  हैं  ;

 (77)  कौन  कौन  सी  कंपनियों  को  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  से  अधिक  उत्पादन  करते  हुए  पाया

 गया  तथा  उनका  वास्तविक  उत्पादन  एवं  लालसेंस  प्राप्त  क्षमता  कया  है  ;
 और

 क्या  उनके  विरुद्ध  कार्रवाई  करने  के  लिए ये  उद्योग  तथा

 अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  विचार  है

 उद्योग  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  भारत  के  उद्योगों  में

 विदेशी  निवेश  तथा  विदेशी  कम्पनियों  के  सहयोग  के  बारे  में  सरकार  ने  अपनी  नीति  23

 1977  को  संसद  में  रखे  गये  आद्योगिक  नीति  विवरण  के  पैरा  24,  25  तथा  26  में  स्पष्ट

 दी  है  ।

 से  लाइसेंसीकृत  क्षमता  से  कहीं  अधिक  मात्रा  में  माल  बनाने  वाले  औद्योगिक

 उपकमों  के  मामलों  की  जांच  सरकार  उद्योग  तथा  अधिनियम  में  दिये

 गये  उपबन्धों  के  अनुसार  की  जाती  है  ।  जिन  मामलों  में  उद्योग  तथा

 अधिनियम  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  किया  गया  उन  प्रकरणों  में  उक्त  अधिनियम  में  दिये  गये

 उपबन्धों  के  अनुसार  कारंवाई  की  जाती  है  |

 Ta  पीने  के  कारण  गम्भीर  सड़क  दुघटनाएं

 8472.  डा०  सुशीला  नायर _  क्या  गृह  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा क रेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  गम्भीर  सड़क  दुर्घटनायें  हुई  ;

 इनमें  से  कितनी  चालकों  द्वारा  शराब  पिये  जाने  के  प्रभाव  से  हुई  भौर

 इस  खतरे  को  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?
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 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :
 से  तक  अपेक्षित

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  एक  विवरण  संभापटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 BAIA  का  प्रतिवेदन

 8473.  श्रीमती  मृणाल  गौरे  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्ली  में  3  1978  को  हुए  सेण्टल  ट्रेड  यूनियन

 जेशनों  की  बठक  में  एक  कार्य  दल  का  गठन  किया

 क्या  कायंदल  ने  श्रपना  प्रतिवेदन  दे  दिया

 क्या  सरकार  को  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया

 यदि  तो  कार्यदल  की  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  का  ब्रिचार  प्रतिवेदन  की  प्रति  सभा  पटल  पर  रखने  का  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  (®)  तथा

 जी

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 पोतें
 की  प्रतियां  लोक  सभा प्रत्येक  संसद  सदस्य  को  वितरण  करने  के  लिए  |

 सचिवालय  और  राज्य  सभा  सचिवालय  को  1979  में  उपल  क््प््गा ey  कराई  गई  थी  ।

 1,  सरकारी  क्षेत्र  और  गेर-सरकारीं  क्षेत्र  में  वरिप्ठ  अधिकारियों  की  परिब्धियां

 और  पारिश्रमिक  की  दरे  समान  होनी  चाहिए  और  इसलिए  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  इनको  घटाया

 जाना  चाहिए  ।

 2.  मंत्रालय  और  इसके  अभिकरणों  जंसे  सरकारी  उद्यम  ब्यूरो  और  अलग-अलग  उपक्रमों  के

 अधिकार  शक्तियों  और  उत्तरदायित्वों  की  सावधानी  से  समीक्षा  की  जानी  चाहिए  और

 TSS T  निर्घारित  की  जानी  चाहिए  ।

 3,  अधिकारियों  और  सहायक  एककों  के  उद्यमियों  के-बीच  स्पष्ट  और  अस्पष्ट  संबंधों  भर

 उनके  वित्तीय  लेनदेन  की  उचित  जांच  जरूरी  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रबंधकों  को  यह  देखना

 चाहिए  कि  सहायक  एककों  में  श्रमिकों  का
 उचित  मजदूरी  भर  सेवा  शर्तों  की  गारन्टी  दी

 जाती है  ।

 4.  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रत्येक  afaare  के  कार्यों  और  उत्तरदायित्वों  को

 किया  जाना  चाहिए  और  चूक  के  मामलों  में  कार्रवाई  की  जानी
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 a  ए

 तंग  चौगुटा  राजनीतिक  पक्षपात  और  भेदभाव  से  संबंधित

 शिकायतों  पर  ध्यान  देने  के  लिए  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  में  उपयुक्त  मशीनरी  बनाई  जानी

 चाहिए  और  मशीनरी  की  शीघ्रता  से  जांच  करनीं  चाहिए  भौर  शिकायतों  को  हल  किया  जाना

 चाहिए  |

 6.  आर्थिक  काय  से  उत्पन्न  सभी  आधिक्य  सामाजिक  हित  के  लिए  पुरा  उपयोग  करते

 के  लिए  अथंव्यवस्था  को  पुर्वाभिमुख  किया  जाना  चाहिए  और  इससे  श्रमिकों  में  अन्तग्रस्तता  की

 भावना  पैदा  होगी  ।

 7.  रोजगार  के  मामले  में  काम  देते  समय  श्रमिकों  के  पूर्ववृत्त  की  पुलिस  जांच  और

 राजनीतिक  भाधार  पर  भेदभाव  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में

 असामाजिक  तत्वों  और  पक्के  अपराधियों  को  भर्ती  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  गोपनीय

 रिपोर्ट  रखने  की  प्रथा  समाप्त  की  जानी  चाहिए  ।  ट्रेड  यूनियन  कायों  के  लिए  किसी  को  तंग  नहीं

 किया  जाना  चाहिए  ।  स्थायी  आदेशों  को  फिर  से  बनाने  की  आवश्यकता है  ताकि  वे  प्रजातांत्रिक

 मापदण्डों  के  अनुरूप  हो  सके  भौर  गेर-प्रजातांत्रिक  उपबंधों  को  समाप्त  किया  जाना

 सर्वाधि कਂ  सच्ची  सदस्यता  वाली  यूनियन  को  मान्यता  दी  जानी  चाहिए

 8.  प्रबंधकों  के  हस्तक्षप  के  fart  श्रमिकों  को  अपनी  पसन्द  की  यूनियन  चुनने  की  पुरी

 स्वतंत्रता  होनी  चाहिए  और  यूनियनों  की  बहुलता  की  ट्रेड  यूनियन  आन्दोलन  की  आंतरिक

 समस्याओं  के  रूप  में  समझा  जाना  चाहिए  ।

 श्रमिकों  की  काम  की  और  रहने  की  स्थितियों  विशेषतया  श्रावास  समस्या  पर  विशेष

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिए  ॥

 10  प्रत्येक  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रम  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  की  एक  योजना

 निम्नलिखित  पद्धतियों  पर  शुरू  की  जानी  चाहिए

 श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  संयुक्त  जिनकी  स्थापना  सभी  स्तरों  पर  की  जानी

 में  समान  अधिकार  और  समान  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिए  ।  उन्हें  हर  तरह  की  अपेक्षित

 वास्तविक  सुचना  मिलनी  चाहिए  और  सभी  मामलों  में  अपनी  रांय  स्वतंत्रता  से  व्यक्त  करने  का

 अधिकार  होना  चाहिए  ।  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  का  चुनाव  गुप्त  मतदान  के  जरिए  होना

 चाहिए  |  ऐसा  स्पष्ट  उपबंध  होना  चाहिए  कि  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  को  संयुक्त  समिति  में  उनके

 रूख  के  लिए  तंग  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ।  प्रबंधकों  द्वारा  कोई  ऐसा  एक  पक्षीय  कदम  नहीं

 लिया  जाना  चाहिए  जिससे  श्रमिकों  और  समाज  के  हित  पर  प्रभाव  पड़े  ।  सहभागिता

 के  क्षेत्रों  में  सभी  बातें  आनी  चाहिए  जैसे  उत्पादन  वित्त  और  faaer  विपणन

 तथा  जनशक्ति  आयोजन  are  भर्ती  आदि  और  इसका  विस्तार  अनुभव  के  araTe  पर

 किया  जाना  चाहिए  ।  सामुहिक  सौदेबाजी  के  क्षेत्र  का  सहभागिता  मश्नीनरी  द्वारा  अतिक्रमण  नहीं

 किया  जाना  चाहिए  ।

 1]
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 जहां  कहीं  यूनियनों  प्रबंधक  इसे  सम्भाव्य  समझते
 हैं

 /  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी

 का  एक  परीक्षण  किया  जाना  चाहिए  जो  उपक्रम  के  श्रमिक  प्रतिनिधियों  की  वरिष्ठ  कार्यकारियों

 के  साथ  साथ  वार्षिक  ash  के  रूप  में  क्रिया  जाये  ताकि  उपक्रम  की  और

 वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  प्रत्येक  पक्ष  एक  दूसरे  के  विचार  जान  सके  ।  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों

 में  उपक्रम  में  सभी  समितियों  के  सदस्य  और  सभी  मान्यताप्राप्त  यूनियनों  की  कार्यकारी  समिति

 के  सदस्य  दयामिल  हों  ।

 जब  एक  श्रमिक  को  उपक्रम  में  भर्ती  किया  जाता  है  तो  उसे  उपक्रम  के  बारे  में  प्रारम्भिक

 कॉरीं  देने  वाली  एक  पुस्तिका  दी  जानी  चाहिए  जिससे  ag  उपक्रम  की  गतिविधियों  से  अवगत

 हो  सके  ।  संचार  के  व्यापक  श्रमिकोन्मुख  माध्यम  के  रूप  में  हाउस  saa  प्रकाशित  किए  जाने

 चाहिए  ।

 प्रभावी  भागीदारी  से  संबंधित  मामलों  में  अपने  सदस्यों  को  प्रशिक्षण  देने  हेतु  ट्रेड  यूनियनों

 को  शैक्षणिक  कार्यक्रम  विकसित  करने  चाहिए  ।  प्रबंधकों  द्वारा  अवकाश  तथा  अन्य  सुविधाएं  प्रदान

 की  जानी  चाहिए  ।

 11,  एक  नई  शिकायत  पद्धति  विकसित  की  जानी  चाहिए  जिसमें  श्रमिक  को  ऐसा  अधिकार

 देने  की  व्यवस्था  हो  कि  शिकायतों  के  शीध्य  निपटान  और  दिकायत  दूर  करने  के  लिए
 कहे

 अंतिम

 प्राधिकारी
 से  सीध  ही  सम्पकं  कर  सकें  |

 12.  जब  कभी  किसी  कम्पनी  को  अधिकार  में  लिया  जाता  है  तो  उसी  ग्रूप  या  समूह  से

 संबंधित  अन्य  सभी  कम्पनियां  भी  अधिकार  में  ली  जानी  चाहिए  और  प्रबंधकों  द्वारा  परिवर्तित

 या  दुरुपयोग
 की  गई  राशि  उनकी  अन्य  कम्पनियों  या  निदेशक  मंडल  के  सदस्यों  की  वैयक्तिक

 परिसम्पत्ति  से  वसूल  की  जानी  चाहिए  ।

 13,  बंकों  और  वित्तीय  संस्थाओं  के  कार्यकरण  पर  उनकी  नीतियों  को  उद्योगों  की  ग्णता

 पर  alg  पाने  के  आम  दृष्टिकोण  के  अनुरूप  बनाने  के  लिए  कुछ  प्रतिबंध  होने  चाहिए  जिससे  ऋण

 देने  से  पहले  कम्पनी  के  कार्य  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  किया  जा  सके  ।

 14,  उद्योग  के  कार्यकरण  को  मानीटर  करने  हेतु  औद्योगिक  रूग्णता  के  संबंध  में  एक  स्थायी

 समिति  गठित  की  जानी  चाहिए  ।  जब  कभी  रूग्णता  के  कोई  लक्षण  स्थायी  समिति  की  जानकारी

 में  लाये
 जाय॑  तो  इसे  रूण  होने  से  रोकने  के  लिए  शीघ्य  ही  सुधारात्मक  उपाय  किए  जाने  चाहिए  ।

 erat  को  दूर  करने  के  उपाय  के  बजाय  इसको  रोकते  पर  बल  दिया  जाना  चहिए  :

 (¥)  स्थायी  समिति  में  सरकार  वित्तीय  उद्योग  एवं  ट्रेंड  यू  नियनों  के  प्रतिनिधि

 होने  चाहिए  ।  इसे  औद्योगिक  रूगणता  के  मूल  कारणों  को  दूर  करने  अथॉपायों  और

 win  एकक  को  फिर  से  सुदूढ़  बनाने  के  उपायों  के  बारे  में  सुझाव  देना  चाहिए  ।

 (a)  समिति  को  रूगण  को  अधिकार  में  लेने  के  बारे  में  सरकार  को  सिफारिश
 करने  का  अधिकार  होना  चाहिए  तथा  प्रकिया  संबंधी  विलम्बों  को  यदि  समाप्त  न
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 frat  जा  सके  तो  कम  करने  की  दृष्टि  से  अधिकार  में  लेने  की  गतिवि fat  को

 विकसित  करने  ar  भी  अधिकार  होना  चा  TON लिए ॥

 समिति  को  पर्याप्त  स्टाफ  और  विशेषज्ञ  सलाह  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 15.  उद्योग  तथा  अधिनियम  1951  भौर  कम्पनी  1956

 में  निम्नलिखित  के  व्यवस्था  करने  के  लिए  उचित  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  :

 (1)  एकक  की  रूग्गता  के  लिए  उत्तरदाथी  पार्टियों  को  निवारक  जुर्माना  और  सभी  देय

 दराशियों  को  वसूलने  की  व्यवस्था  जिसमें  उनके  अन्य  निगमों  परिसम्पत्ति

 से  मुआवजा  भी  शामिल  है  |

 (2)  जिन  एककों  के  रूग्ण  होने  की  सम्भावना  है  या  जो  पहले  से  ही  रूग्ण  है  उनको

 शीघ्यता  से  अधिकार  में  लेना  |

 (3)  एकक  के  वित्तीय  ढांचे  और  प्रबंधकों  को  साथ-साथ  पुनर्गठन  और  सभी  देय  राशियों

 के  मामले  में  श्रमिकों  के  हितों  की  रक्षा  ।

 आवश्यक  निधियों  के  लिए  प्रावधान  सहित  एकक  को  फिर  से  चालू  करने  की  योजना (4
 बनाना  और  उसे  कार्यान्वित  करना  ।

 (5)  भूतपूर्व  प्रबंधकों  को  एकक  वापिस  देवे  पर  रोक  लगाना  |

 16.  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  के  संबंध  में  किए  गए  प्रस्तावों  का  अधिकार  में  लिए

 गए  रूग्ण  एककों  कों  चलाने  में  विशेष  महत्व  है  |

 17.  ग्रामीण  क्षेत्र  में  एक  उद्योग  या  परियोजना  के  उद्द  इयों  का  यह  एक  आवश्यक  भंग

 होना  चाहिए  कि  वह  इसके  विकास
 में

 शामिल  जिसे
 कुछ  गांवों  एक  क्षेत्र  के  रूप में

 परिभाषित  किया  जाना  उद्योग  या  परियोजना  इस  सब  केन्द्र  के  रूप  में  और  सारी

 बातें  एक  एकीकृत  क्षेत्र  विकास  के  रूप  में  मानी  जायें  ।  भूमि  का  अजन  प्रभावित  किसानों

 के  प्रतिनिधियों  के  साथ  विचार  विमर्श  के  आधार  पर  fear  अधिग्रहण  की  दरें  उचित  हों  ।

 जब  तक  मुआवजे  का  भुगतान  किया  जाता  है  तब  तक  भूमिका  को  कब्जे  में  नही  लिया  जाना

 चाहिए  ।  विस्थापित  किसानों  को  वैकल्पिक  आजीविका  देकर  बसाया  जाना  रोजगार  में

 भी  बरीयता  दी  जानी  चाहिए  क्षेत्र  के  लड़कों  और  लड़कियों  को  स्थापना  स्थल  पर  स्थापित

 अस्थाई  पालिटेवनीकों  के  जरिए  रोजगार  के  लिए  प्रतिदात  किया  जाना  चाहिए  और  प्रशिक्षण  के

 बाद  नौकरी  पर  लिया  जाना
 चाहिए

 ।

 18,  सहायक  उद्योगों  में  श्रमिकों  की  मजूरी  की  दरें  और  अकस्मिक  ट  और

 प्रवासी  निर्माण-श्रमिकों  की  मंजूरी  की  at  निश्चित  की  जानी  चाहिए  और  लागू  को  जानी

 चाहिए  ।  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  और  कल्याण  के  लिए  और  उपयु क्त  श्रमिकों  की  निर्वाह

 aal  शर्तों  की  देखभाल  करने  के  लिए  एक  तंत्र  होना  चाहिए  |
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 19,  ग्रामीण  लोगों  में  कमजोर  वर्गों  को  उद्योग  या  परियोजना  से  लाभ  प्राप्त  करने  के

 लिए  लक्षित  ग्रुपों  के  रूप  में  समझा  जाना  जिसे  अपने  परियोजना  अनुमान  और

 अपने  राजस्व  खाते  से  प्रतिवर्ष  एक  उपयुक्त  आवद्यक  हो  कानून  में  संशोधन  करके

 क्षेत्र  विकास  fafa  के  रूप  में  नियत  करनी  चाहिए  ।  प्रबंधकों  और  श्रमिकों  के  संगठनों  को  जनता

 के  सक्रिय  सहयोग  से  क्षेत्र  की  आवश्यकताओं  और  सम्भावनाओं  का  निर्धारण  करना  चाहिए  |

 20.  इस  प्रकार  के  निर्धारण  के  बाद  काम  पूरा  करने  हेतु  एक  पृथक  मशीनरी  के  जरिए

 प्रबंधकों  को  विशेषज्ञता  ate  कार्मिक  प्रदान  करने  चाहिए  ।  ग्राम  जिला  क्षेत्र

 विकास  बोर्डों  आदि  को  ऐसे  काम  में  सहयोजित  किया  जाये  ।  निम्नलिखित  कार्यक्रमों  की  एक  या

 भषिक  वस्तुएं  धन  की  उपलब्धता  और  आवश्यकताओं  के  भाधारਂ  हर  प्रारम्भ  की  जाये  :--

 (*)  शैक्षणिक  संस्थाओं  की  स्थापना  और  रख-रखाव  जिसमें  site  शिक्षा  और '

 व्यवसाधिक  प्रशिक्षण  स्कूल  भी  शामिल  हैं  ।

 स्वास्थ्य  सेवाओं  की  स्थापना  और  रख-रखाव  जिसमें  चलते  फिरते  अस्पताल  और

 परिवार  कल्याण  केन्द्र  भी  शामिल  हैं  ।

 अन्तवंस्तुओं  और  जानकारी  फी  सप्लाई  के  लिए  गरीब  किसानों

 और  कारोगरों  को  ।

 ८
 (7)  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अवस्थापना  संबंधी  काय  शुरू  करना  और  पर

 A  NY  h  रना

 दिल्‍ली  में  पुलिस  स्टेशन  ak  पुलिस  चौकियां

 8474.  श्री  मोहनलाल  पिपिल  :  क्या  गुह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  1  जनवरी  1979  को  कुल  कि  at तने
 पुलिस  स्टेशन  और

 पुलिस  चौकियां  काम  कर  रही  थी  ;

 a
 ह
 )  fra

 |  ढ  ने  पुलिस  कमंचारी  इन  URS  स्टेश  ी  ह
 xwatat  ि

 art T  a ~  पुलिस  चौकियों  में  काम  कर  रहे

 हैं  ?  भोर

 प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  और  चौकी  के  अन्तगंत  लगभग  कितना  क्षेत्र  और  जनसंख्या

 lat  &  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  विधि  न्यायालय  कम्पनी  कार्य  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :

 से  राजधानी  में  60  पुलिस  स्टेशन  और  6  पुलिस  चौकियां  हैं  ।

 2.  उक्त  पुलिस  स्टेशनों/पुलिस  चौकियों  में  तेनात  पुलिस  कार्मिकों  के  व्यौरे  इस  प्रकार

 निरीक्षक  उप-निरीझक  सहायक  उपनिरीक्ष  हैड-कांस्टेबल  कांस्टेक्ल

 65  621  385  887  5632
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 3.  yeaa  पुलिस  स्टेदान
 के

 आसन्न  कार्यक्षेत्र  और  जनसंख्या  संलग्  सूची  में  दी  गई  है

 पुलिस  चौकियों  से  सम्बन्धित  इस  बारे  में  सूचना  इस  समय  सहज  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ऋम  स०  पुलिस  स्टेशनों ir  पुलिस  चौकियों  के  नाम  बर्ग  कि०  मी०  में  aa  लाखों  में  जनसंख्या

 1.  2
 एएए  धाए

 उत्तरो  जिला
 x

 1.  कोतवाली  2.000  1.15

 2  2.000  1.05 लहौरी  गेट

 सदर  बाजार  1.500  1,10

 कष्मीरी  गेट  1.500  0.60

 निगम  बोध

 क  रोशन  आरो  1.500  1.20

 बाड़ा  fag  राव  1,250  0.90

 सब्जी  मं  डी  3.000  1,15

 गुलाबी  बाग

 )  अन्घा  मुगल

 तीस  हजारी

 3.000  0.60 सिविल  लाइन्स

 अन्तर्राज्यीय  बस  a ts

 (=)  तिमारपुर

 6.000  1,00

 पुरी

 10  aq  7  500  1.00

 11  90.000  0.60 अलीपुर
 12  नरेला  45.500  0.60

 बवाना

 13  सराय  रोहिल्ला  3.000  1.10

 14.  अशोक  बिहार  2.000  0.90

 शांति  नगर

 15  लारेंस  रोड़  2,000  0.70

 tata  जिला

 16  दरियागंज  2.500  1.00

 इन्द्र  प्रस्थ  इस्टट

 इषित  हस्पताल
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 a

 17  जामा  मस्जिद  2,000  1.50

 जामा  मस्जिद

 (=)  तुकंमान  गेट

 18  होज  काजी  0.750  1.25

 1,250 19  कमला  माकिट  0.75

 करोल  बाग  1.250  1.00

 टेंक  रोड

 3  500  1.00 21.  पटल  नगर

 आनन्द  पंत

 22  पहाड़
 गंज  2,000  1.80

 नबी

 1.000  0.90 23  ओरिजनल  रोड़

 गवर्नमेंट  क्वाटर  देव  नगर

 दीदीपुरा

 6.500  0.60 24  राजिन्द्र  नगर

 पूसा

 afsant  जिला

 25  तिलक  नगर  3.860  0  20

 4.630  0.60 26  मोती  ATT

 27  पंजाबी  बाग  1,930  0.90

 वाकर  बस्ती

 जे०  जे०  कालोनी  मादीपुर

 आनन्दवास

 28  रोजौरी  गाडन  2.500  2.00

 40.144  2.00
 29  नांगलोई

 पदचचिमपुरी

 aaraqry

 51.301  0.80 30  नजफगढ़

 गोयला  fara  डेयरी

 (=)  बिजवासन

 31  11.580  1,40
 जनकपुरी

 दक्षिणी  जिला

 32  कोलोनी  3.750  1.20
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 1  2

 कोटला  मुबारकपुर
 ears
 usd  ज  गंज

 गुलमोहर  ज पक

 33  लोधी  कोलोनी  3.250
 0.70

 34  कालका  जी  16,000  1.05

 दक्षिण  पुरी

 भोखला  औद्योगिक

 चितरंजन  पार्क

 मदनगीर

 ग्रेटर  केलाश

 35  बदर  पुर  20.000  1.05

 36  लाजपत  नगर  1,  500  1,00

 अमर  कोलोनी

 37  हजरत  निजामुद्दीन  3.000  0.60

 जंगपुरा

 38  श्रीनिवासपुरी  3,500  0.80

 aqat

 सनलाइट  कौलोनी

 39  विनय  नगर  2.750  0.90

 40  महरौली  58.000  75.0

 4l  दिल्‍ली  केंट  39,500  0.70

 42  नरेना  13.500  0.30

 43  at  खास  4,000  0,60

 पाल्वीया  नगर

 44  आर्‌०  Fo  पुरम  _1.500  0.60

 मोत्ती  बाग

 सेक्टर-1 ६  आर०  Fo  पुरम

 सेक्टर  -  88.0  AITo  के०  पुरम

 45  3.500 बसंत  बिहार  0,  80

 नई  दिल्‍ली  जिला

 46  पालियामेंट  स्ट्रीट  2.000  0.38

 एवेन्यू

 47,  मंदिर  ary  15.000  0,75
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 5.000 48  तुगलक  रोड़  0.50

 49  11.520  0.60 चाणक्यपुरी

 साउथ  एवेन्यू

 50  माग  8.000  0.33

 51  कनाट  प्लेस  3.200  0.35

 पूर्वी  जिला

 52  3.860 शाहदरा  1.10

 नन्द  नगरी

 शाहदरा  कोटें

 53  5,404  1,10 सी  मापुरी

 54  गांधी  नगर  11,580  2.05

 (s)  कृष्णा  नगर

 दाक्करपुर

 55  सीलमपुर  7.720  1.10

 (=)  खूजरी  खास

 दयालपुर

 56  Bal  बाजार  5.404  1,00

 (a)  विवेक  विहार

 57.  2.316  1.00 कल्याणपुरी

 (*)  पटपड़  गंज

 58  पालम  हवाई  ASST  0.75

 59  दिल्‍ली  रेलवे  tara  मख्य  जनसंख्या

 एक  लाख

 रेलवे  पुलिस  चौकी  शाहदरा

 रेलवे  पुलिस  चौकी  सराय  रोहिल्ला

 60  नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  —azadt  जनसंख्या

 0.96  लाख

 (#)  रेलवे  पुलिस  चौकी  सब्जी  मंडी

 (=)  किशन  गंज

 जोड़  573,210.  54,11,000
 we ce  ce  ee

 टिप्पणी  पुलिस  की  पुलिस  चौकियों  का  संकेत  करते  हैं  ।

 93
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 भारतीय  सेवा  में  प्रघिकारियों  मम  सरि  किया  जाता

 8475.  श्री  aga  fag  भदौरिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  —

 क्या  पिछले  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  आर्थिक  सेवा  में  अनेक  व्यक्तियों  इस  सेवा

 में  सम्बन्धित  नियमों  का  उल्लंघन  सम्मिलित  किया  गया

 यदि  तो  1968  के  बाद  इस  सेवा  के  भित्त-भिन्त  म्रेडों  में  सम्मिलित  किये  गये

 व्यक्तियों  तारीख  ब्यौरा  कया  है  ;  और

 क्या  प्रशासनिक  दवितयों  के  ऐसे  दुरुपयोग  का
 अधिकारियों  के  मनोबल  पर  प्रतिकूल

 प्रभाव  पड़ने  की  सम्भावना  है  ?

 गृह  मंत्रालय  विधि  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 :  जी  श्रीमान  ।

 निचले  ग्रेडों  ने  पदोन्नत  हुए  लोगों  के  भारतीय  आधिक  सेवा  के  विभिर्त

 Wet  में  नियुक्त  व्यक्तियों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण में  दिए  गए  हैं  ।

 (7)  अदन  ही  नहीं  उठता  क्योंकि  भारतीय  आधिक  सेवा  में  सभी  नियुक्तियां  पुर्णतया

 उक्त  सेवा  को  शासित  करने  वाले  नियमों  के  प्रावधानों  के  श्रतुसार  की  जाती  हैं  ।

 विवरण

 श्री  अजुनन  सिंह  भदौरिया  द्वारा  पूछा  गया  25-4-79  को  उत्तर  के  लिए  लोक  सभा  अताराँक्ति

 wet  संख्या  8475  के  उत्तर  के  खण्ड  (a)  में
 उल्लिखित

 विवरण  जिसमें  तीन  वर्षों

 (1976-78)  के  दौरान  भारतीय  आधिक  सेवा  के  विभिनन  म्रेडों  उन  व्यक्तियों  के  अलावा  जिन्हें

 निचले  ् य्र्डों  से  पदोग्नत  किया  गया  व्यक्तियों  की  नियुक्तियों  के  ब्यौरे  दिए  गए  हैं  ।

 संघ  लोक  सेवा  aravT  द्वारा  सीधे  wat  किए  गए  :

 न्

 ऋम  संख्या  नियुक्ति  तिथि  अभ्युक्तियां
 1  Z  व्यक्तियों

 के  नाम
 4  5

 qs  डा०  आर०  एन०  लाल  978

 2  iz  II  Sto  आई०क े०
 3-10-78

 वर्थाकुर

 ग्रेड  पा  श्री  एन०  एल०  मोना  12-11-1976  अनुसूचित  जाति  के  हैं

 ग्रड  II  श्री  पी०  एल०  अवारे  26-11-1976  भनुसूचित  जाति  के  हैं

 qs  Slo  एस०  एन०  कौल  1-2-1977

 सड़  श्री  कमल  किशोर
 13-10-1978  अनुसूचित  जाति  के  हैं
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 2  3  4  5

 ह  II  30-9-1978 श्रीमती  gery  जेसिफ

 ग्रेड  श्री  एम ०  ato  पावेट  28-10-1978

 12-3-1976 9;  qs
 111

 श्री  वी०  ato  सुब्रह्मण्यम  इनको  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  द्वारा  1973

 में  सिफारिश  की  गई

 थी  ।  अस्थायी  तौर

 स्वास्थ्य  को  दृष्टि  से

 अनुपयुक्त  घोषित

 किए  जाने  के  कारण

 नियुक्ति  में  देरी  हुई

 att

 10  ग्रेड  श्री  टी०  सी०  श्रीनिवासन  22-11-1976

 11  यथोपरि  श्री  जे०  के०  बन्सल  यथोपरि

 12  यथोपरि  यथोपरि कुमारी  गंगा  माधव  राव

 यथोपरि  श्री  ए०  बहारा  23-11-1976

 14,  यथोंपरिं  22-11-1976 कुमारी  एम ०  रामास्वामी

 15  यथोपरि  श्री  उत्पल  घोष  यथोपरि

 16  यथोपरि  aurgte श्री  बी०  atardt

 17  यथोपरि  श्री  एस०  मिश्र  यथोपरि

 18  aerate  श्री  डी०  एन०  सिन्हा  यथोपरि

 19  यथोपरि  श्री  arto  विदनाथन  15-11-1977

 20  यथोपरि  कुमारी  विनीता  श्रीवास्तव  aargtz

 21  यथोपरि  marae श्री  मनजींत  सिंह

 22  यथोपरि  कुमारी  नीला  सेनगुप्ता  aaa

 23  यथौपरि  श्री  नानक  चन्द  fast  28-11-1977

 24  यथोपरि  श्री  के ०  क े०  त्यागी  15-11-1977

 25  यथोपरि  श्री  निमल  fag  यथोपरि

 26  aargfe  यथोपरि श्री  अरविन्द  कुमार

 27  यथोपरि  श्री  एस०  सरकार  यथोप रि
 28  यथोपरि  यथोपरि श्री  आर०  एस०  अहलावत
 29  age  श्री  एस०  जगदीशन  अनुसूचित  जाति  के  हैं  ।

 विभागीय  उम्मीदवार  वे  लोग  जिनके  पदों  को  विभिन्‍न  ग्रेडों  में  शामिल

 कर  लिया  गया  है
 और  जिन्हें  संघ  ala  सेवा  आयोग  के  अनुमोदन  से  उपयुक्त  Tet

 में  नियुक्त  कर  दिए  या  है  ।
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 ऋम  सख्या  ग्रेड  यक्ति  का  नाम  नियुक्त  तिथि
 अ  भ्युक्तियां ce

 1,  ग्रेड  [V  at  ए  के  मलहोत्रा  5-2-1976

 2  ग्रेड  1V  श्री  रमेश  चन्द्र  2-11-1976

 3  ग्रेड  19४  श्री  ए०  के०  चक्रवर्ती  2-11+1976

 4  श्री  एस०  Uo  सिद्दीकी  2-11-1976

 दिल्‍ली  में  हिन्दी  टाइप  राइटिंग  झौर  स्टेनोग्राफी  प्रशिक्षण  arr

 8476.  श्री  मदन  तिबारों  :  बया
 गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HoT  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दी  शिक्षण  योजना  के  अन्तगंत  हिन्दी  टाइप-राइटिंग  और  स्टेनोग्राफी  प्रशिक्षण

 केन्द्र  पृथ्वीराज  नई  दिल्‍ली  में  चल  रहा  है  ;

 यदि  तो  1978  भौर  1  1979  की  परीक्षाओं  में  बैठने  के  लिए

 कुल  कितने  ने  फार्म  भरे  थे  और  वास्तव  में  कितने  परीक्षाओं  में  बेठ

 तथा  उपरोक्त  परीक्षाओं  में  कितने  srfareror erat  को  उत्तीण  घोषित  किया  गया  ;  भौर

 सरकार  इस  केन्द्र  पर  कुल  कितना  व्यय  कर  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  ।

 ब्यौरेवार  सूचना  निम्न  प्रकार  है

 सत्र  परीक्षा  के  लिए  आवे दन  परीक्षा  मं  बैठने  परीक्षा  में

 प्रपत्र  भरने  वाले  वाले  परी  थियों  पास  हुए
 xfaertfaat  at  कुल  की  कुल  संख्या  परीक्षार्थियों

 संख्या  की  कुल  सख्या
 2

 दंकण

 91  66  34 1978

 1979  74  56  परीक्षाफल  अभी  घोषित

 नही  हुआ  है  ।

 ara  लिपि
 1978  27  22  11

 1979  26  26  परीक्षाफल  भभी  घोषित

 नही  हुआ है  ।

 शिक्षण  अन्तगंत  खर्चे  का  ब्यौरा  क्षेत्रवार  रखा  जाता  है  अलग  से

 एक-एक  केन्द्र
 के

 खच  का  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  |

 19]



 लिखित  उत्तर  अप्रैल  ,  1979

 परियोजनाओं  at  उत्तम  योजना  ale  क्रियान्विति  के  बारे  में  की  गई  कार्य  बाहो

 8477  श्री  के०  लकप्पा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्री  ने  1978-79  के  अपने  बजट  भाषण  में  यह  कहा  था  कि  हमें

 योजनाओं  की  उत्तम  आयोजना  और  क्रियान्विति  के  द्वारा  लागत  के  अधिक  प्रभावोत्पादक  बनाने

 का  प्रयास  करना  चाहिए  ;  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  उनके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  :  और  (@)  af

 परियोजना  के  अधिक  अच्छे  आयोजन  और  के  जरिए  लागत  को  प्रभविता  के  उद्देश्य  से

 अभी  तक  किए  गए  महत्वपूर्ण  उपायों  में  से  कुछ  इस  प्रकार  हैं  ——em

 (1)  सरकारी  निवेश  ars  द्वारा  भनुमोदन  से  पहले  परियोजनाओं  की  पुरी  तरह  से  संवीक्षा ;

 (2)  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विशेष  विशेषज्ञतायक्त  कुशलताओं  के  साथ  पूर्णकालिक  प्रबोधन

 एककों  की  स्थापना  ;

 (3)  विकास  परियोजनाओं  और  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  तथा  क्षमता  के  उपयोग  की  प्रगति

 की  जांच  करने  के  लिए  मंत्रालयों  द्वारा  समीक्षा  बैठकों  का  आयोजन  ;

 (4)  विभिन्‍न  प्रकार  के  निर्माण-का्यं  को  पुरा  करने  के  लिए  निष्पादक  अभिकरणों  को

 सीमाएਂ  और  मानक  निर्धारित  करने  के  लिए  सलाह  देना  ;

 (5)  नियमों  और  कायंविधियों  के  निष्पादक  अभिकरणों  को  वित्तीय  और

 बौर  प्रशासनिक  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  तथा  प्रशासनिक  व्यबस्था  के  युक्तिकरण  के  क्षेत्र-विस्तार

 की  जांच  करना  ;

 (6)  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  हेतु  सिफारिशें  करने  के  लिए  विशेषज्ञों  की  उच्च  स्तरीय

 समितियों  की  नियुक्ति  ;  जैसे  उदाहरण  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  और  सरकारी  विभागों  में

 प्रबंध  सूचना ्  प्रणाली  के  संबंध  में  ;

 (7)  विशेष  रूप  से  वित्तीय  आवश्यकताओं  को  निर्माण-कार्थ  को  समय-अनुसूची  और

 उपयुक्त  तकनीकों  के  अनुप्रयोग  के  साथ  संबंध  करना  जिनसे  लागत  की  कमी  और  परियोजनाओं

 के  समय  पर  कार्यान्वयन  में  सहायता  मिल  सके  ;

 (8)  लागत  के  अधिक  हो  जाने  और  समय-भनुसूची  में  व्यतिक्रमों  के  कारणों  का  विश्लेषण

 करने  के  लिए  रिपोर्टों  के  मुल्यांकन  ate  पूर्ण  करने  की  प्रणाली  को  शुरू  करना  ;  aye

 (9)  विभिन्‍न  स्तरों  पर  परियोजना  और  सरकारी  अधिकारियों  के  लिए  उनकी  आयोजन
 और  कार्यान्वयन  क्षमताओं  को  बढ़ाने  के  हेतु  अनेक  सेवाकालीन  प्र  ण  कार्यक्रमों  का  CIC GT
 करना ।
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 इतनी  जह्दी  परिणाम  को  मात्रात्मक  दृष्टि  से  बताना  संभव  नहीं है  ।

 संसाघनों  के  sara  उपयोग  के  लिए  को  गई  काय  वाही

 8478.  श्री  टो०  Yo  पई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aarag  1978-79  के  अपने  बजट  भाषण  में  वित्त  मंत्री  ने  परियोजना  क्रियान्वयन

 और  संसाघनों  के  प्रभावी  उपयोग  पर  बल  दिया  था  ;  भौर

 इसके  लिए  क्या  काय वाही  की  गई  है  और  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  RATLEATA)  :  और  हां

 योजना  के  अधिक  अच्छे  कार्यान्वयन  और  संसाधनों  के  प्रभावी  उपयोग  के  उद्देश्य  से  अभी  तक  किए

 गए  महत्वपूर्ण  उपायों  में  से  कुछ  इस  प्रकार  हैं

 (1)  सरकारी  faa  बोर्ड  द्वारा  अनुमोदन  से  पहले  परियोजनाओं  की  पूरी  तरह  से

 (2)  विभिन्‍न  taut  पर  विशेष  विदेषतायुक्त  कुशलताओं  के  साथ  पूर्णकालिक  प्रबोधन  एकड़ों

 की  स्थापना  ;

 (3)  विकास  परियोजना भों  ओर  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  तथा  क्षमता  के  उपयोग  की  प्रगति

 की  जांच  करने  के  लिए  मंत्रालयों  द्वारा  समीक्षा  का  आयोजन  ;

 (4)  विभिन्‍न  प्रकार  के  निर्माण-कार्य  को  पुरा  करने  के  लिए  निष्पादक  अभिकरणों  को

 समय-सीमाएं  और  मानक  निर्धारित  करने  के  लिए  सलाह  देना  ;

 (5)  नियमों  और  कार्यविधियों  के  निष्पादक  अभिकरणों  को  वित्तीय  और

 प्रशासनिक  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  तथा  प्रशासनिक  व्यवस्था  के  युक्तिकरण  के  क्षेत्र-विस्तार  की

 जांच  करना  ।

 (6)  कार्यकरण  में  सुघार  करने  के  हेतु  सिफारिदों  करने  के  लिए  विद्वेषज्ञों  को  उच्च  स्तरीय

 समितियों  की  नियुक्ति  ;  जेसे  उदाहरण  के  लिए  राज्य  बिजली  और  सरकारी  विभागों  में

 प्रबंध  सूचना  प्रणाली  के  संबंध  में  ;

 (7)  विशेष  रूप  से  वित्तीय  आवश्यकताओं  को  faat-wTq  की  समय-अनुसूची  और  उपयुक्त
 तकनीकों  के  अनुपयोग  के  साथ  संबद्ध  करना  जिनसे  लागत  की  कमी  और  परियोजनाओं  के  समय

 पर  कार्यान्वयन  में  सहायता  मिल  सके  ;

 (8)  लागत  के  अधिक  हो  जाने  बौर  समय-अनुसूची  में  व्यतिक्रमों  के  कारणों  का  fagerqor

 करने  के  लिए  रिपोर्टों  के  मुल्यांकन  और  पूर्ण  करने  की  प्रणाली  को  शुरू  करना  ;

 (9)  विभिन्‍न  स्तरों  पर  परियोजना  और  सरकारी  अधिका  रियों  के  ि S40  त्न  ए  उनकी  arate

 बार्यास्वयन  क्षमताओं  को  बढ़ाने  के  हेतु  अनेक  सेवा-कालीन  प्रशिक्षण  काय  क्रमों  का  आयोजन

 करना 1
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 इतनी  जल्दी  परिणाम  को  दृष्टि  से  बताना  संभ  व  नहीं है  ।

 संसद  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  में  अनुसूचित  जातियों /  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए

 स्थानों का  ATTA

 8479.  श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  बंया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जातियों  /  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  संसद  तथा  विधान  सभाओं में

 स्थानों  के  आरक्षण  के  बारे  में  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  334  की  व्यवस्था  1980  से

 लागू  नहीं  रहेगी  ;  भौर

 यदि  तो  क्या  अवधि  बढ़ाने  के  बारे  में  सरकार  ने  कोई  नि्ण॑य  कर  लिया  है  और

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  भीर  25

 1980  के  बाद  अनुसूचित  जातियों  व  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  लोकसभा  art  विधानसभाभों

 में  आरक्षण  की  अवधि  में  वृद्धि  करने  के  पर  सरकार  द्वारा  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 गुजरात  को  सीमेंट  का  श्राबंटन

 8480.  श्री  मोती  भाई  arco  चौघरी  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  कारखानों  में  हड़ताल  के  कारण  सीमेंट  पूरी  मात्रा  में  सप्लाई  नहीं  किया

 . गया
 और  यह  मात्रा  अप्रैल  से  जून  की  अगली  तिमाही  में  सप्लाई  की  जायेगी

 क्या  किसानों  को  जो  वर्षाकाल  में  कृषि  कार्यों  में  व्यस्त  रहते  हैं  कुओं  आदि  के  लिए

 सीमेंट  अगली  तिमाही  में  अधिक  मात्रा  में  सप्लाई  किया  जायेगा  ;

 क्या  सीमेंट  इस  घारणा  से  कि  सरकार  सीमेंट  का  मूल्य  सीमेंट

 का  कम  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ;  और

 (a)  क्या  एक  सर्वेक्षण  से  यह  पता  चला है  कि  गत  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  वर्ष  में  सी  मेंट

 कारखानों  ने  कम  उत्पादन  किया है  और  यदि  तो  कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  कम  हुआ  है  और

 क्या  उन  कारखानों  के  विरुद्ध  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जायेगी  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्थी  प्रसाद  यादव )  जनवरी  से  ard

 1979  की  तिमाही  में  राज्य  के  रनवाव  कारखाने  में  धीमे  कार्य  करो  अभियान  के  कारण  उनके

 तिमाही  आबंटन  से  30,000  मीट्रिक  टन  कम  सीमेंट  प्राप्त  हुआ  था  ।  यह  कभी  सिक्का  स्थित

 सीमेंट  कारखाने  से  5000  मीट्रिक  टन  का  अतिरिकत  आबंटन  करके  तथा  25,000  मी०  टन

 सीमेंट  का  आयात  करके  पूरा  किया  गया  था  ।  भायातित  सीमेंट  की  सप्लाई  adara  तिमाही

 से  जून  1979)  में  पूरी  कर  दी  जायेगी  ।

 (@)  किसानों  सहित  विभिन्‍न  aa
 के

 की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए
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 तिमाही  के  आधार  पर  राज्य  सरकारों  को  सीमेंट  का  थोक  आवंटन  किया  जाता  है  ।  भिन्त-शिनन

 वर्ग  के  उपभोग्ताओं  को  आबंटन  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 1978-79  में  सीमेंट  का  अनुमानित  उत्पादन  196  लाख  मीट  टन  है  जो  पिछले

 वर्ष  (1977-78)  के  192.8  लाख  मी ०  टन  के  उत्पादन  की  अपेक्षा  कुछ  ही  अधिक  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिवपुरी  मध्य  प्रदेश  में  कागज  उद्योग  की  स्थापना

 848  .  श्री  माधवराव  fafiaqur  :  कया  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षित  कों  नौकरी  के  अवसर  प्रदान  करने  के  लिंए  मध्य  प्रदेश  में

 दिवपुरी  सहित  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  बड़ी  अथवा  मध्यम  qara  के  उद्योगों  की  स्थापना  की

 अनुभव  की  जा  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  जिले  में  वहां  की  समस्या

 का  समाधान  करने  हेतु  एक  कागज  उद्योग  की  स्थापना  के  बारे  में  विचार  करेगी  ;  और

 \7)  यदि  तो  इस  पर  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बरी  प्रसाद  :  से  इस  समय

 मध्य  प्रदेश  के  शिवपुरी  में  कागज  का  एक  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  के  पास

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  हां  इस  fax  में  कागज  का  एक  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  निजी

 उद्यमी  जब  भी  प्रस्ताव  प्राप्त  होगा  उस  पर  array  के  आधार  पर  विचार  किया

 जायेगा

 राजपत्रित  तथा  गर-राजपत्रित  अधिकारियों  के  वर्गोकरण  के  बारे  में  मूल  नियम

 श्र  श्रनुपुरक  नियमों  में  संशोधन

 8432.  डा०  पी०  बी०  पेरियासामी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अब  राजपत्रित  भर  Te-auUsaa aT  अधिकारी  नामक

 वर्गीकरण  नहीं  है  इसके  बजाय  ग्र्प ७  Yo  बी०  सी०  और  डी०  आदि  वर्गीकरण  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंबी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  पुनवर्गीकरण  का  क्या  परिणाम

 निकला  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  मूल  नियमों  ate  अनुपूरक  नियमों  में  अभी  तक  उपयुक्त

 संदोचन  नहीं  प्रिया  गया हैं  ;  ait

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?  ,
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 गृह  मंत्रालय  तथा  fafer  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ः  एस०

 Sto  :  और  सरकारी  क्ंचारियों  का  राजपत्रित  तथा  अराजपत्रित  के  रूप

 में  उत्तरदायित्व  के  स्तर  तथा  कार्य  की  अपेक्षाओं  को  देखते  हुए  किया  जाता  रहा  है  ।

 साथ  ही  साथ  उनके  द्वारा  धारित  पदों  के  वेतन/वेतन  की  नथ र जों  के  आघार  पर  उनका  वर्गीकरण

 ग्रूप  ग  और  घ
 में  भीं  किया  जाता  जो  नीचे  दिया  गया  है

 ग्रूप  क  ऐसा  केन्द्रीय  सिविल  जिसका  अधिक्तम  वेतन  अथवा  वेतनमान

 रु०  1300.00  से  कम  न  हो  ।

 ग्रूप  ख  ऐसा  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  पद  जिसका  अधिकतम  वेतन  अथवा  वेतनमान

 रु०  900.00  से  कम  न  परन्तु  रु०  1300.00  से  कम  हो  ।

 ग्रूप 7  ऐसा  केन्द्रीय  सिविल  पद  जिसका  अधिकतम  वेतन  अथवा  वेतनमान

 Go  290,00  से  अधिक  हो  परन्तु  रुपये  900.00  से  कम  हो

 ग्रूप  घ  ऐसा  केन्द्रीय  सिविल  पद  जिसका  अधिकतम  वेतन  अथवा  वेतनमान

 रुपये  290.00  से  कम  है  ।

 इससे  पहले  सरकारी  कमंचारियों  का  राजपत्रित  और  अराजपत्रित  में  वर्गीकरण  होने  के

 श्रेणी  11,  111  तक  में  भी  वर्गीकरण  शिया  जाता  था  ।  इन  वर्गीकरणों  के  नामों  को

 दिनांक  11-11-1975  से  बदल  कर  ग्रुप  ग  और  घ  कर  दिया  जैसा  कि  तृतीय

 वेतन  आयोग  से  सिफारिश  की  थी  ।  में  इस  परिवतेंन  सिवाए  इसंके  कि

 mex  के  स्थान  पर  ग्रूप  शब्द  प्रतिस्थापित  कर  दिया  गया  कोई  विशेष  आनुषगिक  प्रभाव  नहीं

 पड़ा है  |

 तथा  1975  में  लागू  किए  गए  केन्द्रीय  सिविल  सेवा

 नियंत्रण  तथा  1965  के  नियम  6  क  के  अधीन  किसी  भी  नियम/विनियम

 आदि  में  जहां  कहीं  अथवा  प्रणियों ਂ  का  उल्लेख  उन  सभी  को  श्यूपਂ  अथवा  प्य्पों  के

 रूप  में  माना  जाएगा  इसलिए  मूल  तथा  अनुपूरक  नियम  में  अलग  से  संशोधन  आवश्यक  नहीं
 फिर  जब  कभी  मूल  अनुप्रक  नियम  अथवा  अन्य  नियमों  में  कोई  संशोधन  किया

 जाता  है  तो  अथवा  श्र णियोंਂ  को  बदलकर  ग्रूपਂ  अथवा  ग्य््पों  भी  कर  दिया  जाता  है  ।

 भारतीय  sarafaa  अधिकारियों  की  भर्ती

 8483.  श्री  पदमाचरण  सामन्तसिहेरा  क्या  गृह  मंत्री  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा

 अधिकारियों के  बारे  में  28  1978  के  अतारांकित  set  संख्या  5095  के  उत्तर  के

 संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष  1975-78  से  1878-79  के  दौरान  भर्ती  किए  गए

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  अधिकारियी  में  राज्यवार  तथा  वर्ष  वार  कितने  व्यवित  विभागों  से

 तथा  कितने  व्यक्ति  सीघे  ही  भी  भर्ती  किए  गए  ?

 गृह  मंत्रालय  विधि  न्याय  तंथा  कम्पनी  कार्य  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :

 भारतीय  श्रद्ञासनिक  सेवा  में  (i)  पदोन्नति  द्वारा  (ii)  सीधी  भर्ती  द्वारा  frat  भारतीय
 a फो प  में प्रशातनिक  सेवा  के  अधिकारियों  की  संख्या  मूचित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है  ।
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 कर्नाटक  को  सीमेंट  की  सप्लाई

 8484  श्री  जन तद
 न
 a  Jsyey

 था  weir उइउद्याप  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कर्नाटक  में  सीमेंट  की  वार्षिक  मांग  कितनी  है  ;

 राज्य  को  कितने  सीमेंट  की  सप्लाई  की  जा  रही  है  ;  और

 राज्य  की  सम्पूर्ण  मांग  पूरी  करने  के  लिये  सरकार ने  क्या  कदम  उठाये  हैं ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  कर्ताटक  सरकार  ने

 बताया  है  कि  उनकी  सीमेंट  की  वार्षिक  मांग  16  लाख  मी ०  टन  है  ।

 (a)  ag  1978-79  के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  के  लिये  किया  गया  आवंटन  तथा  भेजा  गया

 सीमेंट  इस  प्रकार  है

 अवधि  भावटन  (gaz  मी०  टनों

 भेजा  गया  सीमेंट

 अप्रल  सेਂ  जून  1978  279.0  240.5

 जुलाई  से  सितम्बर  1978  284°6  253.8

 अक्टबर  से  दिसम्बर  1978  299.0  267.5

 325. जनवरी  से  मार्च  1979
 ह है  es ee  ee

 266.6  (aa fera)

 योग  1187.6  1028.4
 ce as  eed  oes

 सरकार  ने  देश  में  सीमेंट  की  समग्र  उपलब्धि  बढ़ाने  के  लिये  निम्नलिखित  qraqy

 किये हैं

 (1)  भूटान  तथा  नेपाल  को  छोड़कर  देश  से  बाहर  सीमेंट  निर्यात  करने  पर  रोक  लगा  दी

 गयी है  ।

 (2)  भौद्योगिक  लाइन्स  देने  के  लिये  प्राप्त  नये  आवेदनों  पर  अधिक  तेजी  से  विचार  किया

 जाने  लगा है  ।  1  अप्रैल  1977  से  7  भरप्रैल  1979  की  अवधि  में  कुल  मिलाकर  159  50  लाख  मी
 ०

 टन  की  क्षमता  के  लिये  35  आदशय-पत्र  तथा  7  alana  लाइसेंस  दिये  गये  1  अप्रेल

 1974  से  31  मोच  1977  की  अवधि  में  कुल  मिलाकर  84.60  लाख  मीट्रिक  टन  को  क्षमता  के

 लिये  केबल  7  गाय  पत्र  तथा  11  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ।

 (3)  देश  में  सीमेंट  के  वितरण  के  संबंध  में  विद्यमान  क्षेत्रीय  असन्तुलन  सीमेंट  संपंत्रों  क

 चूना  पत्थर  निक्षेपों  के  समीप  स्थित  होने  के  कारण  है  ।  सीमेंट  संयंत्रों  का  अलग-अलग  afta

 किया  जाना  प्रोत्साहित  कर  इस  असस्तुलन  को  न्यूनतम  किया  जाना  है
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 ्  निका  —_-___——

 (4)  इस  समय  मंत्री  मंडल  की  एक  उप-समिति  सीमेंट  के  संरक्षण  के  लिये  अपनाये  गये

 विभिन्‍न  अभ्युपायों  पर  विचार  कर  रही है  सीमेंट  का  संरक्षण  प्रतिस्थापन  सामग्री  जेसे  हाइड टेड

 लाइन  धानभूसी  सीमेंट  चूता  गारा  आदि  का  उपयोग  कर  लिया  जाता
 है

 (5)  1978-79  के  दौरान  देश  में  15.47  लाख  मीट्रिक  टन  सीमेंट  का  आयात  गया

 है  तथा  1979-80  के  लिये  लगभग  20  लाख  मीट्रिक  टन  और  भी  सीमेंट  आयात  करने  की  बोजना

 बनाई  गई  है  ।

 (6)  विगत  तीन  वित्तीय  वर्षों  की  अवधि  में  प्रत्येक  एकक  में  हुए  सबसे  अधिक  उत्पादन
 सै

 अतिरिक्त  उत्पादन  अथवा  उसकी  लाइसेंसीकृत  क्षमता  के  85  प्रतिशत  पर  जो  भी  अधिक

 प्रति  मीट्रिक  टन  पर  30  रुपये  के  नकद  प्रोत्साहन  की  घोषणा  की  गई  है

 (7)  सड़क  द्वारा  सीमेंट  परिवहन  के  भाड़ा  प्र  तिपूर्ति  संबंधी  विद्यमान  नियमों  को  और

 उदार  बना  दिया  गया  है  ।

 (8)  सरकार  ने  विजली  की  कटौती  के  दौरान  सी  मेंट  का  उत्पादन  करने  हेतु  केप्टिव  पावर

 का  उद्योग  करने  के  लिये  सीमेंट  उद्योग  को  सहायता  भी  प्र  दान  की  है  ।

 (9)  विद्यमान  एककों  के  उत्पादन  पर  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ता  क्
 यह  सुनिश्चित  frat

 जा  सके  कि  उद्योग  शत  प्रतिशत  समय  क्षमता  को  बनाये  हुये

 (10)  उत्पादन  में  ale  करने  के  लिये  प्रि-कन्सीनेटर  प्रोद्योगिकी  का  आयात  करने  की

 अनुमति  दे  दी  गई  है  ।

 (11)  चल  रही  परियोजनाओं  के  निर्माण  में  शीघ्रता  की  जा  रही  है  ।

 (12)  सरकार  ने  स्लेंग  का  उपयोग  करने  के  लिये  इस्पात  संयंत्रों  पर  अधवा  उनके  समीप

 ही  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  को  प्रोत्साहन  देने  का  भी  निणय  लिया  है  ।

 (13)  सरकार  ने  बड़ी  संख्या  में  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  लगाने  को  प्रोत्साहन  देने  का  भी  निर्णय

 किया  है

 (14)  एक  उच्चस्तरीय  समिति  ने  सीमेंट  उद्योग  का  व्यापक  अध्ययन  किया  है  और

 सुझावों  की  सिफारिश  की  है  जो  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  facra  कारपोरेशन  द्वारा  खराब  एक्स-रे  फिल्‍मों  को  AcaTE.

 8485.  श्री
 sara  सुन्दर  गुप्त  :  क्या  उद्योग उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म  कारपोरेशन  बाजार  में  खराब  एक्स-रे
 फिल्‍मों  की  सप्लाई  कर  रहा  है  ;
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 rat  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  रेडियो  लोजिस्टों  ने  इसका  विरोध  किया  है  और  वे

 इनकी  किस्म  तथा  वितरण  से  ख़दा  नहीं  हैं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इन्दु  एक्स-रे  फिल्में  सर्वाधिक  दोषयुक्त  फिल्में  हैं  और

 अधिद्वसनीय हैं  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  araa)  से  हिन्दुस्तान

 फोटो  फिल्मस  कम्पनी  fro  पी  द्वारा  बेची  गई  फिल्मों  की  बवांलिटी  खराब  होने  के

 बारे  में  कुछ  शिकायतें  मिली  है  किन्तु  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  इन्दु  एक्स-रे  fret  काफी

 खराब  तथा  अविश्वसनीय  है  ।  यह  शिकायतें  कम्पनी  द्वारा  बेची  गई  एक्स-रे  फ़िल्मों  की  एक

 से  कम  से  संबंधित  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  फोटो  fHera  एक्स-से  फिल्मों  सहित  अपने  उत्पादों  की  धिक  से  अधिक

 अमक्दी  क्वालिटी  बनाये  रखने  के  लिए  प्रयास  कर  रहा  है  ।  अनुसंधान  तथा  विकास  के  माध्यम  से

 एक्सरे  फिल्‍मों  की  क्वालिटी  को  उन्नत  बनाने  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किये  जा  रहे  कम्पनी

 महत्वपूर्ण  एक्सरे  fag  स्थानीय  रेडियोलोजीकल  एसोसियेशन  तथा  अखिल  भारतीय  रेडियोलोजीकल

 vafagTt  से  सतत  सम्पक  बनाये  हुए  है  और  इन  भभिकरणों  से  प्राप्त  जानकारी  उत्पादों  में

 और  सुधार  करने  के  लिए  इस्तेमाल  की  जाती  है  ।

 हिन्दी  श्रधघिकारियों  के  लिए  भर्ती  नियम

 8486  श्री  टी०  एस०  नेगी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  वर्ष  1968  में  मन्त्रालयों
 में  हिन्दी  अधिकारियों  के  पदों  के  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  के  साथ  मन्त्रणा  समान  रूप  से  लागू  होने  योग्य  आदर्श  भर्ती  नियम

 तैयार  किए  गए  थे  ;

 क्या  उन  नियमों  में  हिन्दी  अधिकारी  के  पद  के  लिए  न्यूनतम  शेक्षिक  अहंता  केवल

 बी०  ए०  थी  तथा  क्या  इसके  साथ  दाब्दावली  संबंधी  काय  तथा/अथवा  अंग्रेजी  से  हिन्दी  एवम्‌

 हिन्दी  से  अंग्रेजी  भाषा  में  अनुवाद  का  पांच  वर्ष  का  अनुभव  निश्चित  किया  गया  था  ;

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  राज्यभाषा  की  टिप्पणी  के  लिए  भेजे  गए  मसौदा  नियमों  में

 न्यूनतम  दौक्षिक  अहंता  एम०  ए०  दिखाई  गई  है  ;

 \  )  क्या  बी०  ए०  की  feat  वतंमान  हिन्दी  परन्तु  जिन्हें  अनुवाद  करने  का

 अनेक  वर्षों  का  अनुभव  प्राप्त  है  नियमित  हिन्दी  अधिकारी  बनने  से  वंचित  रह  जायेंगे  ;  और

 (=)  इस  अन्याय  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार है  ?

 गृह  मंत्रालय में  राज्य  wat  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  |
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 सन्‌  1968  के  माडल  भर्ती  नियमों  में  सीधी  भर्ती  द्वारा  नियुक्त  भौर  विभागीय

 उम्मीदवारों  में  से  चयन  के  आधार  पर  नियुक्त  अधिकारियों  के  लिए  शैक्षिक  योग्यता  की

 अलग  af  रखी  गई  थीं  ।  सीधी  भर्ती  के  भाधार  पर  नियुक्ति  के  लिए  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता

 एम०  wo  की  उपाधि  और  तीन  वर्ष  का  अनुभव  था  तथा  विभागीय  उम्मीदवारों  के  लिए  न्यूनतम

 योग्यता  बी०  wo  की  उपाधि  और  पाँच  वर्ष  का  अनुभव  To  की  उपाधि  प्राप्त  उम्मीदवारों

 के  लिए  तीन  रखी  गई  थी

 भौर  प्रस्तावित  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  के  भर्ती  नियमों  के  मसीदे

 में  केवल  सीधी  भर्ती  के  आधार  पर  नियुक्त  करिए  जाने  वाले  अधिकारियों  के  लिए  ही  न्यूनतम

 दक्षिक  योग्यता  का  उल्लेख  दिया  गया  है  ।  उनके  लिए  यह  न्यूनतम  योग्यता  एम०  ए०  प्रस्तावित

 है  ।  प्रस्तावित  भर्ती  नियमों  में  विभागीय  उम्मीदवारों  में  से  भरे  जाने  बाले  पदों  के  लिए  अलग  से

 कोई  न्यूनतम  शैक्षिक  योग्यता  नहीं  सुझाई  गई  है  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 लघ  उद्योगों  की  स्थापना  शौर  उनका  बन्द  होना  एवं  उनकी  रुग्णता

 8487.  श्री  दबि  राम  अगल  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  की
 स्थापना  से

 लेकर  एस०  भाई०  एस०  में  1977-78,

 1978-79  और  30  1979  तक  राज्य-वार  कितने  व्यक्तियों  ने  प्रशिक्षण  प्राप्त  और

 कितने  व्यक्तियों  ने  ay  उद्योगों  की  स्थापना  की  तथा  कितने  लघ  उद्योग  बन्द  हुए  तथा  कितने

 रुगण  एककों  को  वित्तीय  एवं  अन्य  प्रकार  की  सहायता  की  गई  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  gay  तथा  राज्य  वित्त  नियमों  द्वारा  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  ऋण

 मंजूर  नहीं  किये  गये  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  जिला  उद्योग  Rez  सफल  नहीं  हुए  हैं  और  इस  बारे

 में  ब्यौरा  क्या  है

 उद्योग  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्वी  प्रसाद  fara  व्यक्तियों  ने

 1977  से  30  ara  1979  तक  ay  उद्योग  सेवा  संस्थानों  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  किया  उन

 व्यक्तियों  के  बारे  में  जानकारी  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  राज्यों/संघशासित  राज्यों  की  सरकारों

 से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  अपने  राज्य/संघश्ञासित  क्षेत्र  में  स्थापित  किए  गए  जिला  उद्योग
 १५  ५१

 केन्द्रों  के  बारे  में  प्रगति  रिपो  2  भेजें  ।  164  जिला  उद्योग  केन्द्रों  से  प्रगति  प्राप्त  हुई  है  जिनसे  पता

 लता  है  कि  इन  सूचनादाता  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  सहायता  के  फलस्वरूप  37660  नए  एककों

 की  स्यापना  की  गई  है  ।  इन  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  अनेक  प्रकार  से  कुल  458  रुग्ण  एककों  को

 भी  सहायता  प्रदान  की  गई  हैं  ।

 (@)  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  इन  एककों  को  ही  बंक  तथा  राज्य  वित्तीय
 संस्थानों  द्वारा  ऋण  दिए  जाते  हैं  न  कि  जिला  उद्योग  केन्द्रों  को  ।  जिला  उद्योग  केन्द्र  बैंक  तथा
 वित्तीय  संस्थानों  से  ऋण  प्राप्त  करने  में  इन  एककों  की  सहायता  करते हैं  ।  1978  तक

 112



 5  1901  )  लिखित  उत्तर

 ि re

 की  अवधि  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  ——_——— ‘SAT
 faq  राज्यों  से  164  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  बारे  में

 प्राप्त  प्रगति  रिपॉटों  से  cat  चलता  है  कि  aval  सहित  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  जिला  उद्योग

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  सहायता  प्राप्त  एककों  को  47.20  करोड़  रु०

 की  राशि  प्रदान  की  गई  है  ।  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  जिला  उदयोग  केन्द्र  उनके  द्वारा

 सहायता  देने  में  असफल  रहे  हैं  ।

 मराठवाड़ा  में  उद्योगों  की  स्थापना

 8488.  श्री  HATA  धोंडगे  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 a
 महाराष्ट्र  में  मराठवाड़ा  डिवीजन  में  कितने  a4  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिया

 गया

 सरकार  की  नई  नीति  के  अनुसार  इस  डिबीजन  में  कितने  नये  उद्योग  स्थापित  किसे

 गये  हैं  और  उन  पर  अब  तक  कितनी  धन  राशि  qq  की  गई  और

 इस  अपेक्षित  और  पिछड़े  क्षेत्र  का  औद्योगीकरण  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या

 विशेष  कदम  उठाने  का  विचार  है  भर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sf  जगदम्बी  प्रसाद  यादव :  और

 hex  सरकार  ने  1-1--77  से  30  1978  की  अवधि  के  दौरान  महाराष्ट्र  के  मराठवाड़ा  क्षेत्र  में

 18  परियोजनाएं  स्थापित  करने  हेतु  आशय  पत्र  जारी  किए  हैं  ।  केन्द्र  सरकार  ने  1-1-78  से

 30  1978  की  अवधि  में  दो  परियोजनाओं  के  लिए  alate  लाइसेंस  भी  जारी  किए  है  ।

 औरंगाबाद  में  स्थापित  276  एककों  को  केन्द्रीय  विनियोग  राजसहायता  योजना  के  अधीन

 "20.83  लाख  रुपये  की  राजसहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 मराठवाड़ा  क्षेत्र  के  सभी  पांच  जिलों  गौरंगाबाद  उस्मानाबाद  व

 भाणी  जिलों  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  जिले  घोषित  किया  गया  है  |  इन  जिलों  में  स्थित

 भोद्योगिक  एकक  निम्नलिखित  प्रोत्साहन  के  पात्र

 (1)  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  रियायती  पुनर्वित  योजना  ।

 (2)  आय
 कर  में  कटौती  ।

 (3)  तकनीकी  सेवाओं  के  लिए  परामर्श  ।

 विस्तार  |

 (4)  देश  में  प्रतिबंधित  वस्तुओं  के  बारे  में  नए
 एककों

 का  पंजीकरण  व  निद्यमान  एककों  का

 (5)  ब्याज  राजसहायता  |

 (6)  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड
 द्वारा  रियायती  शर्तों  पर  मशीनों  संभरण
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 (7)  कच्चे  माल के
 आयात  के  लिए  विशेष  सुविधाएं  ।

 राठवाड़ा  क्षेत्र  के  औरंगाबाद  जिले  में  स्थित  औद्योगिक  एककों  को  इन  प्रोत्साहनों  के

 अलावा  अचल  पंगी  विनियोग  के  15  फ्रतिदयात  की  दर  से  केन्द्रीय  विनियोग  राजसहायता  भी  दी

 जाती  बशर्तें  कि  वहू  15  लाख  रुपये  से  अधिक  न  हो

 राज्य  सरकार ने  मराठवाड़ा  विकास  निगम  स्थापित  fears  तथा  जो  इस  क्षेत्र के

 विकास  के  fan  परियोजनाएं  चला  रहा  है  ।  सराठवाड़ा  विकास  निगम  ने  चार

 जनाए  चलाई  हैं  जिनसे  लगभग  200  व्यवितयों  के  लिये  रोजगार  के  अवसर  पेदा  हुए

 वाडा  विकास  औरंगाबाद  की  विभिन्‍न  महत्वप्ण  योजनाओ ंके  अधीन  1713  aftarifirar

 एककों  को  41.162  लाख  रुपये  की  सहायता  दी  गई  है  जिससे  लगभग  400  व्यक्तियों  को

 लाभप्रद  रोजगार  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 विकास  औरंगाबाद  ने  वर्ष  1978-79  व  1979-80  के  दौरान  क्रियात्वयन

 हेतु  कुछ  नई  परियोजनाएं  हाथ  में  ली  हैं  जिनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 परियोजना  का  नाम  प्रत्याशित  विनियोग  अनुमानित

 रुपयों  घिनियोजन

 12  210 (1)  सिक्स  मिनी  इन्डस्ट्रियल  इस्टेट

 wae (2) ह
 rare  Intec  5  42

 (3  )  afar  कमशनल  इस्टेट  8  111

 25  71 (4)  मिनी  सीमेंट  प्लाण्ट

 (5)  केटल  जेम्ब  6  300

 (6)  wae  टेनरी  6  35

 हान

 जोड़  62  769

 आशा  है  कि  मराठवाड़ा  विकास  औरंगाबाद  उस्मान  जिले  को  अत्यधिक  a

 विकसित  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जाने  बाली  faqzx  मोवेड्स  परियोजना  को  लगभग  25  प्रतिशत

 चबता  इक्विटी  में  विनियोग  करेगा  ।  इस  परियोजना  पर  लगभग  100  लाख  रुपए  की  लागत

 आएगी  और  इसमें  लगभग  130  कमंचारियों  को  रोजगार  मिलेगा

 महाराष्ट्र  राज्य  वस्त्र  मिल  निगम  औरंगाबाद मे ंमें एक  वस्त्र  मिल  स्थापित  कर  रहा  है  ।

 रांठवाड़ा  क्षेत्र  के  उस्मानाबाद  व  भीर  जिले  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  के  अन्तगंत

 आते  ह  तथा इन  दो  जिलों  के  भी  योगिक  एववों  =
 स्ब  वच जरे  नज  ie  aq  1977-78  में  निम्नलिखित  सहायता

 प्रदान की  गई
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 जिले  का  नाम  सहायता  प्राप्त  दी  गई  राशि  नियोजित

 औद्योगिक  रुपयों  चारियों  की

 एककों  की  संख्या  संख्या

 24  1.42 (1)  उस्मानाबाद  210

 (2)  भीर  100  1.44  1299

 124  2.86  1509
 योग

 गटा

 मराठवाड़ा  राज्य  वित्त  बम्बई  ने  मराठवाड़ा  के  182  औद्योगिक  व  विनियोग

 एककों  at  at  1977-78  के  दौरान  333,50  लाख  रुपए  की  सहायता.प्रदान  की  है  |

 महाराष्ट्र  के  गौद्योगिकਂ  व॒  विनियोग  निगम  ने  31  1978  तक  मरठवाड़ा

 क्षत्र  में  432  एककों  को  सहायता  दी  है  तथा  जिनमें  उसने  142.81  करोड़  रुपए  का  विनियोग

 किया  है  और  12922  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  पैदा  किए  हैं  ।

 सम्भावी  उद्यमियों  को  एक  ही  स्थान  पर  सभी  प्रकार  की  सहायता  प्रदान  करने  हेतु
 केन्द्रीय  सरकार  की  एक  नई  योजना  के  अधीन  मराठवाड़ा  क्षत्र  के  भी

 aqls?2s,  उस्मानाबाद  व  परमाणी  जिलों में  1-5-1978  से  पांच  जिला  उद्योग  केन्द्रों  ने  कार्य  करना

 दुरू  कर  दिया  है

 miter  से  भारतीय  रुई  निगम  द्वारा  रुई  की  खरीद

 8489.  at  सुभाष  चन्द्र  बोस  श्रल्ल री पि  कया
 उद्योग

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 आंध्र  के  किसानों  से  रुई  खरीदने  के  लिए  भारतीय  रुई  निगम  ने  क्या  कार्यवाही  की

 और

 क्या  रुई  की  गांठों  की  खरीद  के  बारे  में  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  यदि

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 सभी  राज्यों  में  उनके  कुल  उत्पादन  का  लगभग  20  प्रतिदात  कपास  खरीदने  की  योजना

 राज्य  सरकार  की  सहमति  से  निगम  की  कायंवाही  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिया  गया  है

 जिसमें  आंध  प्रदेश  में  रुई  की  एक  लाख  गांठे  खरीदने  की  प्रकल्पना  की  गई  है  जो  पिछले  मौसम

 में  खरीदी  गई  मात्रा  से  तीन  गुना  अधिक है  ।  निगम  ने  आन्ध्रप्रदेश  में  10  खरीद  केन्द्र  पहले  ही
 स्थापित  कर  लिया  है  तथा  18  1979  तक  41,  385  गांठ  खरीद  ली  गई

 हैं  ।
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 खादी  तथा  ANN  आयोग  द्वारा  दियासलाई  के  कुटीर  उद्योगों  पर  श्रनुसंधान |  दे

 परियोजना  आरम्भ  किया  जाना

 8°90,  at  एस०  आर  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  देश  में  दियासलाई के  कुटीर

 उद्योगों  को  तकनीकी  सहायता  देने  हेतु  एक  अनुसंधान  तथा  परियोजना  आरम्भ  की

 यदि  at,  तो  इन  कार्यक्रमों  का  ब्यौरा  कया

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :

 खादी  तथा  भायोग  ने  दिया  सलाई  के  कुटीर  उद्योग  के  लिए  विज्ञान  तथा

 की  राष्ट्रीय  समिति  eto  एस०  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  तीन  परियोजनाओं

 य  स्थापना  का  कार्य  हाथ  में  लिया  है  जिनका  विस्तुत  व्यौरा  निम्न  प्रकार

 (1)  दियासलाई  उद्योग  के  लिए  डिजाइन  छोटी  क्षमता  के  स्पिलिट्स  तथा  वी

 नियर  बनाने  की  मशीने  तथा  बुकलेट  स्पिलिन्टस  तैयार  करने  के  लिए  वर्धा  स्थित  परियोजना  |

 नोक  पर  लगाने  के  लिए  रासायनिक  faster  सस्ती  सामग्री  से  उनकी  alee  पेन्ट

 तथा  गेर  यंत्री  बुत  दियासलाई  एकक  द्वारा  दुलंभ/आयातित  रसायनिक  एवजी  के  उपभोग

 से  मिश्रण  बनाने  हेतु  कोरा  बोरी  विक्री  वंबई  स्थित  परियोजना  ।

 (3)  गर  यंत्रीकृत  दियासलाई  एकक  के  लिए  डिजाइन  बनाने  हेतु  कोरा

 बंबई  स्थित  परियोजना  ।  यह  परियोजता  कलात्मक  कार्य  तथा  ब्लाक  बनाने  आदि  का

 विकास  करने  के  उद्देंदय  से  बनाई
 गई  है

 ।

 मध्य  प्रदेश  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कारखानों  की  स्थापना  करना

 8491  :  श्री  सुखेन्द्र सिंह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश में  सीमेंट  उत्पादन  की  पर्याप्त  क्षमता  को  देखते  हुए  सरकार  का

 विचार  वहां  परसरकारी  क्षत्र  में  एक  सीमेंट  कारखाने  की  स्थापना  करने  का  है  |

 क्या  कुछ  गेर-सरकारी  क्षत्र  की  कंपनियों  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  में

 सीमेंट  कारखानों  की  स्थापना  करने  के  लिए  उन्हें  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  हेतु  भावेदन  पत्र  दिए

 हैं  बौर

 यदि  at,  तो  feat  कंपनियों  ने  भौद्योगिक  लाइसेंस  देने  हेतु  आवेदन-पत्र  दिये  हैं  ।

 are  इस  बारे  में  अब  तक  कया  कायंवाही  की  गई  है  और  क्या  सरकार  विचार  उन्हें  औद्योगिक

 लाइसेंस  देने  का  है  ।
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भी  wage  प्रहार  are  >  भारतीय  सीमेंट  निगम

 ने  मांढ़र  में  3.80  लाख  मी०  टन  की  वार्षिक  क्षमता  वाले  विद्यमान  संयंत्र  के  अलावा  4  लाख

 मी०  टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  वाले  नीमच  तथा  अकलतार  में  प्रत्येक  के  लिए  दो  और  सीमेंट

 संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  दो  औद्योगिक  लाइसेंस  भी  प्राप्त  किए  हैं  ।  चिलहाटी  में  11.55

 लाख  मी०  टन  प्रति  धज  की  क्षमता  वाले  पोर्ट  लेड  ब्लास्ट  कनेंस  स्लेग  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना

 रने  के  लिए  मैसर्स  हिन्दुस्तान  elo  लि  ०  को  हाल  ही  में  एक  आशय-पत्र  जारी  किया  गया  है  ।

 तथा  :  मध्य  प्रदेश  राज्य  में  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के  गर-सरकारी  क्षत्र

 में  निम्नलिखित  आवेदकों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  स्वीकृत  किए  गए  हैं  :

 क्रम  सं  ०  भावेदक  का  नाम  स्थापना  स्थल  क्षमता  मी ०  टनों  में  )

 800 (1)  मेहर  सीमेंट्स  ae

 4.00 (2)  मसूर  सी  मेंट्स  दमोह

 (3)  बिरला  जूट  मेन्यू ०  Fo  सतना  8.00  (qo

 रेमण्ड  वूलन  मिल्स  पधरिया  4,00 (4)

 (5)  ए०  सी०  ato  लिमिटेड  5.00 जामुल

 (6)  वही  काईमोर  0.50

 (7)  सेनच्यूरी  सी मेंट्स  तिलड़ा  2.00  (qo  fao)

 (8)  हिन्दुस्तान  लिवर  बलोदा  बाजार  4.00

 इसके  निम्नलिखित  भावेदन  पत्रों  की  जांच  की  जा  रही

 ऋम  सं०  आवेदक  का  नाम  स्थापना  स्थल  क्षमता  मी
 ०

 टनों  मे ं)

 (1)  मैसर्स  ग्वालियर  रेमन  जवाद  8.00

 सिल्क  मैन्यू  ०

 कम्पनी  fo

 (2)  मैससं  मोदी  रबड़  लि०  भाटावाड़ा  9.00

 (3)  मैसर्स  दिल्‍ली  क्लाथ  एण्ड  रीवा  7.00

 जनरल  मिल्स  ५०  लि०

 (4)  मेसर्स  इण्डियन  रेयन  5.40

 कारपोरेशन  fet
 o

 न०  विस्तार

 117



 लिखित  उत्तर  25  1979

 भारत  में  कार्यरत  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  की  संख्या

 8492.  aft  ato  एन०  fasaatar  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फेस  सौन्दयं  प्रसाधन  सामग्री  आदि  के  निर्माण  के  क्षेत्र  में  भारत  में

 कितनी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  कार्यरत  हैं  ;

 क्या  सरकार  के  महत्वपूर्ण  सदस्यों  ने  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  कायें  को  कम  करने

 भथवा  समाप्त  करने  के  बारे  में  बार-बार  कहा  है  ;  भौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ठोस  नीति  के  लिए  क्या  निश्चित  समय  सीमा  निर्धारित

 करने  का  प्रस्ताव है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  विदेशी  इक्विटी  वाली

 उन  महत्वपूर्ण  कम्पनियों  की  सूची  जो  टूथ  फेस  सौन्दय॑  प्रसाधन  सामग्री  का

 उत्पादन  करती  है  ;  विवरण  में  सलग्न  है  ।

 (a)  और  23  1977  को  सਂ  द भा-पटल  पर 4GN  or  a  गये  औद्योगिक  नीति  विवरण

 सरकार  ने  भारत  के  औद्योगिक  विकास  में  विदेशी  कम्पनियों  की  भागीदीरी  के  बारे  में  अपनी

 नीति  पहले  ही  निश्चित  कर  दी  हैं  ।

 विवरण

 संगठित  क्षेत्र  में  भ्रंगराग  व श्पंगार  प्रसाधान  सामग्री  के  उत्पादन  में  रत  विदेशी  इक्विटी

 वाली  कम्पनियों  की  सूची  |

 1.  Had  हिन्दुस्तान  लीवर

 2.  में ससे  एच०  एम०  एम०  प्राइवेट

 3.  Fad  बुरफ्स  वैलकम  एण्ड  कम्पनी

 4  मैसर्स  ज्योफ्री  गैनर्स  एण्ड

 5
 मेससें

 जान्सन  एण्ड  जान्सन  ऑफ  इण्डिया

 6  मेस सं  ग्लेक्सों  लेबोरेट्रीज  (afesar)

 मैससं  सीवा  गजी  ain  इण्डिया

 dad  कोलगेट  पामोलिव

 मेससं  दूफर  zug

 10  dad  मार्टिन  एण्ड  हैंरिस
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 1]  मसस  रेकिट  एण्ड  कोलर्मन  आँफ  इण्डिया

 12  मेससं  Fo  एल ०  सन  एण्ड  जोन्स

 13  ये न मसस  पौण्ड्स

 14  मेससं  Ho  Fo  हेतेन  कूटीज  बम्बई  |

 कंपनियों  पर  प्रतिबंध

 8493  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसी  भारतीय  अथवा  विदेशों  कंपनियों  पर  कोई  प्रतिबंध  है  जो  (1)  कामिकों  के

 आदान-प्रदान  (2)  भार०  एंड  डी०  की  स्थापना  में  सहायता  (3)  ट्ड  ars  या  ट्रेड  नाम  के  प्रयोग

 जैसे  कमों  में  सहयोग  कर  रही  हैं  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  कुछ  मानक

 बतों  के  अधीन  विदेशी  सहयोग  की  स्वीकृति  दी  जाती  है  जो  भनुबंध  में  दी  गई  है  ।

 श्रतुबंध

 1.  भारतीय  कंपनी  यदि  आवश्यक  एक  करार  के  अंतर्गत  दूसरी  भारतीय  कंपनी  को

 उप  लाइसेंस  पर  तकनीकी  जानकारी  डिलाइन  तेयार  करने  हेतु

 मुक्त  होनी  चाहिए  ।  ऐसे  उप  लाइसेंसीकरण  की  ad  सभी  संबंघित  पार्टियों  को  जिसमें  विदेशी

 सहयोगी  भी  शामिल  होंगे  परस्पर  मंजूर  होनी  चाहिए  और  सरकार  की  स्वीकृति  के  अधीन  होनी

 चाहिए  ।

 2.  तकनीकी  विशेषज्ञों  की  प्रतिनियुक्ति  उनकी  नियुक्ति  वेतन  आदि  शर्तें

 भारतीय  ford  बेफ  की  स्वीकृति  के  अंतर्गत  होगी  ।

 पूंजीगत  उपकरण  तथा  कच्चे  माल  का  आयात  समय-समय  पर  विद्यमान  आग्रात  नीति

 के  अनुसार  करने  की  अनुमति  दी  जाएगी  :

 4.  आम  तौर  पर  आंतरिक  बिकी  के  लिए  उत्पादों  पर  विदेशी  ब्रांड  नाम  का  इस्तेमाल

 करने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  किन्तु  निर्यात  किये  जाने  वाले  उत्पादों  पर  उनका  इस्तेमाल

 करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 5.  जिन  देशों  में  विदेशी  सहयोगी  के  माल  बनाने  के  लिए  विद्यमान  लाइसेसिंग  प्रबंध

 उन  देशों  के  अलावा  सभी  देशों  को  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  जाएगी  ।  बाद  के  मामले  में

 संबंधित  देशों  का  उल्लेख  किया  जाएगा
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 6.  करार  की  अवधि  करार  किये  जाने  की  तारीख  अथवा  उत्पादन  दुरू  हो  जाने

 तारीख  &  के  लिए  होगी  aaa  fe  करार  करने  की  तारीख  से  3  ay  से  अधिक  उत्पादन

 करने  में  देरी  न  हो  करार  करने  की  तारीख  से  अधिकतम  8  वर्ष  की  इस  अवधि

 में  भारतीय  कंपनी  को  अपने  डिजाइन  तथा  अनुसंघान  सुविधाओं  को  विकसित  ate  स्थापित  करना

 चाहिए  ताकि  इस  अवधि  के  बाद  निरन्तर  विदेशी  सहयोग  पर  निभंर  रहना  आवदयक  हो

 7.  यदि  बनाई  जाने  वाली  वस्तु  ऐसी  है  जो  भारत  में  पेटेंट  हो  चुकी  है  तो  भारतीय  कंपनी

 द्वारा  विदेशी  सहयोगी  को  उपयु क्त  (6)  में  दी  गई  दातों  के  अनुसार  करार  की  अवधि  के  लिए

 देय  रायल्टी  [te  मुश्त  भुगतान  पेटेंट  अधिकार  को  पेटेंट  की  अवधि  रामाप्त  होने  तक  इस्तेमाल

 करने  के  लिए  पूर्ण  स्वतन्त्र  होगी  और  भारतीय  कंपनी  उस  वस्तु  को  अतिरिकत  भुगतान  fea  बिना

 सहयोगी  करार  की  भवधि  समाप्त  हो  जाने  के  बाद  भी  उस  वस्तु  को  बनाने  की  हकदार  होगी

 दोनों  पाटियों  के  बीच  किया  जाने  वाले  सहयोगी  करार  में  इस  संबंध  में  एक  विशिष्ट  उपबंध  जोड़ा

 जाना  चांहिए  |

 8.  यदि  परियोजना  को  पूरा  करने  में  किसी  परामर्श  की  आवश्यकता  पड़ती  है  तो  यह

 भारतीय  परामशंदायी  इंजीनियरों  फर्म  से  प्राप्त  की  जानी  यदि  विदेशी  परामर्श

 अपरिहायें  समझा  जाये  तब  भारतीय  quAaaral  GA  को  मुख्य  परामशंदाता  होना  चाहिए  |

 9.  भारतीय  कंपनी  को  संलग्न  फ़ार्म  के  अनुसार  उपक्रम  की  प्रगति  बारे  में  एक  feat

 प्रस्तुत  करनी  चाहिए  जिसमें  प्रत्येक  वर्ष  में  31  की  स्थिति  दर्शाई  जाये  ।  यह  रिपोटं

 प्रति  वर्ष  विदेशी  करार  समाप्त  होने  तक  31  जनवरी  तक  प्रस्तुत  कर  दी  जानी  चाहिए  ।  यह

 रिपोर्ट  निम्नलिखित  प्राधिकरणों  को  सम्बोधित  की  जानी  चाहिए

 सहयोग  के  क्षेत्र  से  प्रशासनिक  मंत्रालय/विभाग

 तकनीकी  विकास  का  महा  नई

 प्रतिलिपियां  भेजी

 औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  अनुभाग  उद्योग  मंत्रालय

 औद्योगिक  विकास  विभाग  उद्योग  नई

 वित्त  मंत्रालय  कार्य  नाथे  नई

 10.  करार  भारतीय  कानुनों  के  अधीन  होगा

 कच्चे  माल  की  सप्लाई  श्रौर  विपणन  को  व्यवस्था  करने  के  लिए  किये  गये  उपाय

 8494.  श्री  टी०  Yo  पई  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  वित्त  मंत्री

 ने  1978-79  के  अपने  बजट  भाषण  में  संगठन  की  योजना  और  स्थापना  कच्चे

 माल  सप्लाई  लाइन  और  विपणन  की  व्यवस्था  करने  के  प्रयत्न  का  हवाला  दिया  इस

 दिला  में  कया  कदम  उठाये  गये  हैं  ?
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  ATLA)  :  वित्त  मंत्री  ने  1978-79  के  लिए  अपने

 बजट  भाषण  में  निम्नलिखित  विचार  व्यक्त  वि  थे

 कार्यान्वयन  संगठन  निवेशों की  पूर्ति  की  व्यवस्था  करने  और

 विपणन  से  सम्बन्धित  प्रयास  निरन्तर  जारी  रखने  होंगे  ।  विकास  को  इस  सामान्य

 कार्यनीति  के  ब्यौरे  अगले  महीने  नई  योजना  के  राष्ट्र  को  प्रस्तुत  किए  जाने  पर  उपलब्ध

 होंगे

 जहां  औद्योगिक  क्षेत्रक  का  संबंध  1978-९3  की  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में

 बताएं  गए  उपायों  में  उपभोक्ता  माध्यकों  और  पूंजीगत  वस्तु  उद्योगों  की  मांग  को  बढ़ाना

 विद्यमान  क्षमताओं  का  अधिक  अच्छा  उपयोग  सी  कपड़ा

 भौषघ  और  aT  जैसे  उद्योगों  में  अतिरिक्त  क्षमताएं  उत्पन्न  दुलंभे

 अनवीनीकरणीय  संसाधनों  का  विशेषकर  अलौह  उचबंरकों  के  संबंध  में

 मांग  भर  पूर्ति  के  बीच  योजनागत  अन्तर  को  करने  के  लिए  आयात  करना  और  ऐसे  क्षेत्रों  में

 निर्यात  प्रयासों  में  वृंद्धि  करना  शामिल  है  जिनमें  बंधी  eta  अथवा  उच्च  रोजगार  क्षमता  मौजूद

 है  ।  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  के  12.20  से  13.39  पेराभों  में  योजना  की  अवधि  के  लिए

 प्रस्तावित  औद्योगिक  विकास  नीति  का  वर्णन  किया  गया  हैं  ।

 औद्योगिक  विकास  की  वृद्धि  दर  को  1978-79  में  बढ़ाकर  78%  करने  के  उद्देश्य  से  अभी

 तक  किए  गए  मिर्णयों  और  योजना  को  औद्योगिक  कार्यनीति  के  कार्यान्वयन  में  ये  बातें

 शामिल  gi

 (1)  उवरक  ate  अलौह  धातुओं  जेसे  महत्वपूर्ण  उद्योगों  में

 उपलब्धियों  का  प्रबोधन  ।

 (2)  वाणिज्यिक  माल  गाड़ी  के  डिब्बे  और  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के

 मिलों  द्वारा  उत्पादित  कपड़े  जसे  कुछ  प्रमुख  उद्योगों  के  संबंध  में  जहां  इस  प्रकार  के  अधिक

 उत्पादन  का  भौचित्य  उत्पादन  के  ऊंचे  लक्ष्य  स्थापित  करना  |

 (3)  यह  सुनिश्चित  करने  के  seer  से  कि  या  दो  इकाइयों  में  उत्पादन  में  गिरावट

 आने  के  कारण  उद्योग  के  उत्पादन  में  बाघा  न  पहुंचे  आयात  के  संबंध  में  अग्रिम  आयोजना  करना

 और  महत्वपूर्ण  निवेशों  का  सुरक्षित  भंडार  बनाना  ।

 महत्वपूर्ण  उद्योगों  में  उत्पादन  का  सतत  प्रबोधन  करने  और  प्रभावी  मंत्रालयीन

 समन्वय  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  मंत्रिमंडल  की  एक  विशेष  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 उन  सम्पर्क  थलों  की  संख्या  न्यूनतम  करने  के  लिए  जिनके  साथ  उद्यमियों  को  व्यवहार

 करना  पड़ता  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  की  रही  है  ।  वे  उद्यमियों  अपेक्षित

 विभिन्न  सेवाओं  और  निवेशों  को  एक  ही  स्थल  पर  उपलब्ध  कराएंगे  |  इस  प्रकार  के  दो  सौ  बयासी
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 केन्दों  की  तंस्वीकृति  दी  गई  है  ।  देश  के  सभी  जिलों  में  198  0  के  अंत  तक  ऐसे  केन्द्र  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 छोटे  उद्योगों  की  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  की  अधिकाधिक  पूर्ति  संस्थागत  वित्त  के  जरिए

 करने  का  प्रस्ताव  है  ।  कुटीर  और  छोटे  उद्योग  क्षेत्र  को  ऋण  संबंधी  आवश्यकताओं  की

 पूति  करने  तया  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दिए  गए  सभी  प्रकार  के  ऋणों  के  संबंध  में

 मार्गदर्शन
 और  प्रबोधन  करने  के  लिए  भारतीय  आद्योगिक  विकास  बेक  ने  एक  अलग  eva

 स्यापित  करने  के  संबंध  में  उपाय  किए  हैं  ।  बेक  अपनी  कुल  अग्रिम  राशियों  का  विदिष्ट  भाग

 इन  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  निर्धारित  करेंगे  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  उद्योग

 केन्द्रों  के अंतगंत  उपलब्ध  कराई  गई  ऋण-सहायता  संस्थागत  वित्त  को  प्राप्त  करने  के  लिए

 उपान्त  राशि  के  रूप  में  उपयोग  किया  जाएगा  |

 अधिक  अच्छे
 कार्यान्वयन

 संगठन  का  निर्माण  करने  के  लिए  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपायों

 में  ये  ज्ञामिल  हैं  a

 I
 1  )

 (  J  सरकारी  निवेश  are  द्वारा  परियोजनाओं  की  अधिक  संवीक्षा

 (2)  लागत  के  अधिक  हो  जाने  और  समय-अनुसूची  में  व्यतिक्रमों  के  कारणों  का  विशलेषण

 करने  के  लिए  रिपोर्टों  के  मुल्यांकन  और  पूर्ण  करने  की
 प्र

 णाली  को  शुरू  करना  ;

 (3)  विभिन्‍न  स्तरों  पर  विशेष  विशेषज्ञतायुक्त  कुशलताओं  के  साथ  प्रबोधन

 एककों  की  स्थापना  ;

 (4)  बिकास  परियोजनाओं  की  प्रगति  तथा  क्षमता  के  उपयोग  की  जांच  करने  के  लिए

 सभी  कार्यान्वयन  मंत्रालयों  द्वारा  नियमित  समीक्षा  बैठकों  का  आयोजन  ;

 (5)  विभिन्‍न  प्रकार  के  निर्माण  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  निष्पादक  अभिकरणों  की

 समय-सीमाएं  और  मानक  निर्धारित  करने  के  लिए  सलाह  देना  ;

 (6)  नियमों  बौर  कार्यविधियों  का  निष्पादक  अभिकरणों  को  वित्तीय  और

 प्रद्यासनिक  दाक्तियों  का  प्रत्यायोजन  तथा  प्रशासनिक  व्यवस्था  का  युक्तिकरण  ;

 (7)  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  हेतु  सिफारिदों  करने  के  लिए  विशेषज्ञो  को  उच्च  स्तरीय

 समितियों  की  नियुक्ति  ;  जैसे  उदाहरण  के  लिए  राज्य  बिजली  और  सरकारी  विभागों  में

 प्रबंध  सूचना  प्रणाली  के  संबंध  में  ;

 (8)  वित्तीप  आवश्यकताओं  को  विशेष  रूप  से  निर्माण-कार्थ  की  समय-अनुसूचि  और

 उपयुक्त  तकनीकों  के  अनुप्रयोग  के  साथ  संबंद्ध  करना  जिनसे  लागत  की  कमी  और  परियोजनाओं

 के  समय  पर  कार्यान्वयन  में  सहायता  मिल  सके  ;  और

 (9)  विभिन्‍त  स्तरों  पर  परियोजना  और  सरकारी  अधिकारियों  के  लिए  उनकी  आयोजन

 और  कार्यान्वयन  क्षमताओं  को  बढ़ाने  के  हेतु  सेवाकालीन  प्र  शिक्षण  कार्यक्रमों  का  आयोजन  करना  |
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 लघु  और  ग्रामोद्योगों  के  संबंध  उनमें  किए  जाने  वाले  निवेश  और  उत्पादकता  को  बढ़ाने
 तथा  उनके  लिए  बनाने  के  लिए  संगठनात्मक  प्रयास  में  वृद्धि  की  जा  रही  तकनीकी

 सहायता  परीक्षण  ate  समन्वित  निवेश-पूति  क  लिए  सुविधाएं  बढ़ाई  जा  रही  है  ।  कुल
 क्षमता  लघु  और  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  में  उत्पादन  के  लिए  आरक्षित  मदों  के  क्षेत्र  में  से  बड़े  उद्योग

 क्षेत्र  के
 भाग  को  कम  किया  जा  रहा  है  और  कुटीर  उद्योग  क्षेत्र  के  भाग  को  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।

 इसके  साथ-साथ  बड़ी  औद्योगिक  इकाइयों  अपने  उत्पादन  को  और  अधिक  अघुनातन  उत्पादों

 के  रूप  में  विविवीकरण  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  जाएगा  ।  नई-नई  स्थापित  की  गई
 लघु

 औद्योगिक  इकाइयों  के  कुछ  प्रतिशत  उत्पादों  को  बिक्री  सुनिश्चत  करने  के  उद्देश्य  से  विपणन

 की  एक  नई  स्कीम  शुरू  की  गई  इस  नई  स्कीम  अध॑-दाहरी  क्षेत्रों  में  विक्रम  केन्द्र

 खोलने  के  लिए  शिक्षित  बेरोजगार  उद्यमियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  को  परिकल्पना  भी

 दामिल  है  ।

 कृषि  के  क्षेत्र  निवेश-पूर्ति  के  उन्नत

 ऋण  और  बिस्तार  सेवाओं  को  धीरे-धीरे  बढ़ाया  जा  रहा  है  ।  इसमें  प्रमुख  खाद्यान्त  उत्पादन  करने

 वाले  क्षेत्र  और  नकदी  फसलें  पूरी  तरह  से  सम्मिलित  हैं  ।  योजना  में  इस  कार्यक्रम  के  विस्तार

 करने  और  तेज  करने  को  उच्चतभ  प्राथमिकता  दी  गई  गई  है  ।

 कृषि  विपणन  के  क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले  विकास  कार्यों  का  उद्देश्य  कृषि  वस्तुओं  के  उत्पादकों

 को  उनकी  वस्तुओं  की  लाभप्रद  कीमतें  दिलाने  सुनिश्चित  करना  होगा  जिसके  कि  उत्पादक  से

 उपभोक्ता  तक  पहुंचने  तक  वस्तुओं  की  कीमत  में  अंतर  को  कम  किया  जा  सके  तथा  व्यापारियों

 और  कमीशन
 एजेंटों

 के  लाभ  के  अकार्यात्मक  अंतरों  को  कम  किया  जा  सके  ।  इस  उद्देश्य

 की  प्राप्ति  के  विनियमित  बाजारों  की  व्यवस्था  को  बड़े  Gara  पर  और  तेजी  से  विस्तार

 करने  की  परिकल्पना  है  जिसमें  उनका  मूल  बाजारों  से  वास्तविक  रूप  में  dos  हो  ।  प्रमुख

 भोक्ता  केन्द्रों  के  साथ  संपक  भी  स्थापित  किए  जाएंगे  ।  इस  संबंध  में  पंजाब  और  हरियाणा  जैसे

 राज्यों  में  मिली  सफलता  जहां  प्रमुख  उत्पादन  क्षेत्रों  में  विनियमित  बाजार  खोले  गए  हैं  और
 2

 जिनका  संबंध  ग्रामीण  उत्पादन  केन्द्रों  के  उपाश्रित  बाजारों  से  ग्र्न्य  ऐसे  क्षेत्रों  में  प्राप्त  करने

 का  लक्ष्य  रखा  गया  है  जिनमें  काफी  मात्रा  में  उत्पादन  होने  लगा  है  विनियमित  बाजार  परिसर

 में  वस्तुओं  के  कोटिकरण  और  कीमतों  के  प्रबोधन  की  सुविधाएं  भी  शामिल  होगी  ।  नियंत्रित  क्षेत्र

 में  विनियमित  बाजारों  और  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  तम्बाकू  जेसी  वाणिज्यिक  फसलों

 और  महत्वपूर्ण  अपराम्परागत  फसलों  का  उत्पादन  होता  है  और  ag  उत्पादन  साप्ताहिक  बाजारों

 और  हाटों  में  बेचा  जाता  है  वहां  अंतस्थ  बाजारों  को  विकसित  करने  का  विचार  है  ।  सहकारी

 विपणन  और  वितरण  तथा  बेक-सुविधा  को  भी  इन  विनियमित्त  बाजारों  के  साथ  संबंध  किया

 जाएगा  इन  बाजारों  में  सभी  प्रमुख  फसलों  के  उत्पादन  का  विक्रय  शामिल  होगा  ।  पशु

 फलों  भौर  सब्जियों  के  लिए  अलग  बाजार-स्थल  बनाने  का  विचार  है  ।  बाजार  विक्रास  के

 लिए  उपयुक्त  अवस्थिति  और  सुविधाओं  के  संबंध  में  आयोजना  करने  में  राज्य  विपणन  बोर्डों  और

 विपणन  निदेशालयों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  होगी
 ।
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 किस  प्रवर्तन  और  निरीक्षण  तथा  कोटीकरण  में  gu  र  करने  के  प्रबंधों  को  और

 |  एरी
 सुव्यस्थित  किया  जाएगा  जर  द  हष्ट  लाओं  की  संख्या  में  afer

 oe  की  जाएगी  और  विशेषकर

 वाणिज्यिक  फसलों  के  लिए  उत्पादकों  के  स्तर  पर  कोरटिकरण  के  कार्यक्रम  की  ओर  विशेष  ध्यान

 दिया  जाएगा  |

 नसक  के  निर्यात  पर  प्रतिबंध  का  हटाया  जाना

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  : 8495,  श्री  छोतू  भाई  गामित

 क्या  सरकार  का  बिचार  नमक  के  सिर्यात  पर  प्रतिबंध  हटाने  का  है  ;

 >
 2 क्या  ag  सच  Pr  गुजरात  तट  पर  विद्वेष  रूप  से  नमक  का  रिका  उत्पादन

 हुआ  है  ;

 यदि  at,  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  जब  प्रतिबंध  लगाया  गया  था  तो  उस  समय

 बंगला  देश  को  1-80  लाख  टन  की  सप्लाई  के  लिए  बकाया  क्रयादेश  निष्पादित  नहीं  किया  गया

 था  और  अधिकाँश  व्यापार  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  गया  था  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  नमक  के  निर्यात  को  सरकारी  माध्यम  से  किये  जाने  कों

 बन्द  करेगी  ताकि  निर्माता  सीधे  ही  निर्यात  कर  सकें  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  और  1976  से

 40.76  लाख  मी
 ०

 टन  तथा  1977  के  53.28  मी ०  टन  के  कुल  वाबिक  उत्पादन  की  तुलना  में

 1978  में  66.93  लाख  मी०  टन  नमक  का  उत्पादन  हुआ  इसमें  से  33.55  लाख  मी ०  टन

 नमक  गुजरात  में  बनाया  गया  था  |

 1978  में  नमक  के  उत्पादन  में  सुधार  आ  जाने  के  नमक  के  निर्यात  पर  लगाये  गये

 प्रतिबन्धों  में  घीरे  घीरे  ढील  कर  दी  जा  रही  है  तथा  1978-79  ब  1979-80  में  निर्यात  के  लिए

 1,50,000  मी०  टन  तथा  2,50,000  मी०  टन  नमक  का  कोटा  नियत  किया  गया  है  ।

 हां  ।  नेपाल  को  छोडकर  जिसे  नमक  का  संभरण  दी  हिन्दुस्तान  areca  लिमिटेड

 द्वारा  किया  नाता  है  नमक  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  प्रणाली  वद्ध  क्या  जाता  है  ।

 29  1977  से  भूटान  मालद्वीप  तथा  अन्य  वचन  वद्ध  सविदाओ  को

 नमक  के  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाये  जाने  के  बंगलादेदा  को  1.76  लाख  मी०  टन  नमक

 का  संभरण  करने  के  लिए  गए  क्रयादेशें  पर  कार्रवाई  नहीं  की  जायेंगी  ।

 नहीं  ।

 अनुमोदित  fad  सहयोग  वाली  कंपनियाँ

 5496.  डा०  बापू  कालदाते  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  भारतीय  तथा  विदेशी  कंपनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हें  1975,  1976,1977
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 a एएए

 ;  1977  (art  के  1978  में  अनुमोदित  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  थे  ;

 उत्पादों  के  नाम  क्या हैं  ;  और

 शत  रायल्टी  )  डाडन  पेमेंट  जानकारी  अथवा  अनवरत  सूचना

 वैधता  अवधि  अब  तक  किया  गया  भुगतान  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  wat  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत  सभी  सहयोग  प्रस्तावों  पर  पुरा  ब्यौरा  देने  बाली  सूचियां  तिमाही  आधार  पर  जारी

 की  जाती  हैं  इन  सूचियों  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  कम्पनी  नाम  विदेशी  सहयोग

 कर्ता  का  उत्पादन  की  प्रस्ताव  में  विदेशी  पूंजी  भागीदारी  निहित  है  या  का  भी

 उल्लेख  होता  है  ।  इन  सुचियों को  प्रतियां  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं  ।  अन्य  वस्तुओं  के

 बारे  में  मांगी  गई  जानकारी  विभिन्‍न  प्रशासझन  मंत्रालयों  की  परिसीमा  के  अन्तर्गत  भाती  हैं  तथा

 उद्योग  मंत्रालय
 के

 औद्योगिक  स्वीकृतियों  के  सचिवालय  केन  द्  य  रूप  से  कोई  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 लादी  वस्तुओं  का  निर्यात

 8497.  श्री  सरत

 श्री  के०  प्रधानी  :

 श्री  एस०  एस०  सोमानी  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खादी  की  वस्तुओं  का  विदेशों  को  निर्यात  किया  जाता  यदि

 तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ;

 उन  प्रमुख  खादी  की  वस्तुओं  के  नाम  क्या  हैं  जिनकी  बहुत  अधिक्  मांग  है  ;

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  खादी  की  वस्तुओं  के  निर्यात  द्वारा  अर्जित  बिदेशी

 मुद्रा  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 खादी  की  वस्तुओं  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सरकार  ने  कया  योजनाएं  बनाई  हैं  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 राजस्थान  में  परियोजना ें

 8498,  श्री  चतुभु ज
 :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  औद्योगिक  और  खतिज  विकास  निगम  द्वारों  संयुक्त  क्षेत्र  में  शामिल
 औद्योगिक  परियोजनाओं  की  संख्या  कितनी  है  ;
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 क्या  केन्द्रीय  सर  कार  ने  झाला  ढ़  को  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  क्षेत्र  घोषित  किया

 है  और  उन  औद्योगिक  परियोजनाओं  के  नाम  क्या
 &  त्ति
 हैं  जि  नहें  इस  प्रयोजन  के  लिए  झालावाढ़  में

 विकास  के  लिए  हाथ  में  लिया  गया  है  ;  और

 अगर  संयुक्त  क्षेत्र  में  कोई  योजना  शामिल  नहीं  कों  गई  तो  क्या  य  द्ग
 र  मंत्रालय  की

 घोषित  नीति  के  विरुद्ध  नहीं  और  इस  बारे  में  क्या  ब्यौरा  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  तथा  राजस्थान

 स्टेट  इन्डस्ट्रियल  एण्ड  मिनरल  डेवलमेंट  कारपोरेशन  fo  के  द्वारा  दी  हुई  सुचना  के  अनुसार  निगम

 ने  अभी  तक  संयुक्त  क्षेत्र  के  कुल  22  करार  किए  हैं  ।

 जी  ati  केन्द्रीय  सरकार  ने  झालावाइ  को  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़ा  जिला  घोषित

 किया  है  1978  से  झालावाड़  जिले  में  एक  जिला  उद्योग  hex  ने  भी  कार्य  करना  शुरू  कर

 दिया  है  ।  झालावाड़  जिले  में  जुलाई  1978  से  1978  तक  148  नए  औद्योगिक  एकक

 स्थापित  किए  गए  हैं  जिसमें  128  कारीगर  अनुभवी  एकक  तथा  ?0  लघु  एकक  शामिल  हैं  ।

 छोटी  कार  बनाने  के  लिए  गेर-सरकारी  ale  AHI  क्षेत्रों  के  उद्योगों  के  नाम

 8499  श्री  अमर  fag  बी०  राठवा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 aar  सरकार  सरकारी  क्षेत्र  में  छोटी  कार  परियोजना  स्थापित  करने  के  किसी

 प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  छोटी  कार  बनाने  के  लिए  क्षेत्र  के  किसी  उद्योग  ने  लाइसेंस  मांगा

 और

 यदि  तो  उस  कम्पनी  का  नाम  क्या  है  तथा  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  सरकारी

 क्षेत्र  में  यात्री  कारों  का  निर्माण  करने  के  प्रस्ताव  पर  1972  में  सरकार  द्वारा  विचार  किया  गया

 था  तथा  उस  समय  इस  परियोजना  के  कार्यान्वयन  पर  आगे  कोई  कारवाई  न  करने  का  निणंय

 किया  गया  था  ।  सरकारी  क्षेत्र  की  सहभागिता  सहित  यात्री  कार  उद्योग  के  विकास  के  संबंध  में

 विभिनन  प्रस्तावों  पर  इस  समय  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 तथा  यात्री  कारों  का  निर्माण  करने  के  लिए  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  कोई

 Oiaay  पत्र  अनिर्णीत  नहीं  पड़ा  है  ।

 स्वाधीनता  सेनानियों  से  प दच्चान  की  बसुली

 8500.  श्री  सी०  के०  चन्द्रप्पन  :  क्या  गृह  मंत्री  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 मार्च  1977  से  स्वाधीनता  सेनानियों  की  पेन्शन  कन्द  कर  दिये  जाने  के  बाद  से  कितने

 मामलों  में  पेन्शन  वापस  aga  की  गई  है प्

 थ
 न  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  स्वाधीनता  सेनानी  वृद्ध  हैं  और  निधंनता  की

 स्थिति  में  रह  रहे  और

 क्या  सरकार  स्वाघीनता  सेनानियों  से  पेन्शन  की  वापस  वसूली  करने  के  प्रदन  सबंधी

 अपने  रवये  पर  ga:  विचार  करेगी  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  Riza) : :
 (x)  632 ८ ि

 मामलों  में  जिनमें

 1977 से  पेंशन  अन्तिम  रूप से  रह  कर  दी  गई  आवेदकों से  गलत
 ढंग  से  ली  गई  पद्यन  को

 वापिस  करने  के  लिए  कहा  गया  है  किन्तु  उन  मामलों  की  संख्या  जिनमें  वास्तव  में  बसूली  हो

 चकी  उपलब्घ  नहीं  हैं  ।

 और  जहां  पर  प शन  सरकार  द्वारा  कुछ  विद्रोहों  आन्दोलनों  को  मान्यता  न

 देने  के  फंसले  के  कारण  रह  की  गई  है  और  जहां  आवेदकों  को  पेंशन  पहले  स्वीकृत  कर  दी  गई

 थी  और  उन्होंने  सद्भाव  से  उसे  प्राप्त  कर  लिया  वहां  वसूली  न  करने  का  फंसला  किया  गया

 है  परन्तु  प्रत्येक  मामले  पर  गुणदोष  के  आधार  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  कुछ  अन्य  श्रेणियों  में

 जहां  आवेदकों  ने  सद्भाव  से  पेंशन  प्राप्त  कर  ली  वसूली  न  करने  का  प्रदन  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  रत्नागिरि  में  fazaarfaa  करघों  के  लिए

 ट्क्ष्स  मावस  देने  को  श्रस्वीकृति

 8501.  श्री  श्रार ०  के०  महालगो  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैे  कि  सरकार  ने  रत्नागिरि  जिला  के  कुछ  आवेदकों  को

 जो  छोट  पमाने  पर  विद्य.तचालित  करघों  का  कारखारा  चाल  करना  चाहते  विद्य  त  चालित

 करघों  के  लिए  टेक्स  माक्सं  अस्वीकार  कर  दिया है  और

 विद्यत्तचालित  करघों  के  लिए  टेक्स  माक  देने  के  लिए  सरकार  की  व्या  नीति  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां  ।

 7-8-1978  को  संसद  पटल  पर  रखे  गये  वस्त्र  नीति  विवरण  में  faa  करना  क्षेत्र

 को  बुनाई  क्षमता  में  विस्तार  करने  की  कोई  कल्पना  नहीं  की  गई  हैं  क्योंकि  सरकार  यह  चाहती
 है  कि  देश  की  कपड़े  की  भावी  आवश्यकताएं  हथकरघा  खादी  क्षेत्रों  द्वारा  पुरी  की  जाये  |

 मेघालय  में  छोटा  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  किया  जाना

 8502  श्री  पी०  ए०  संगमा :  उद्याग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :
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 क्या  कच्ची  सामग्री  की  प्रचुरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मेघालय
 मे ंमें एक  छोटा  सी मेंट

 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई  faqtoyens  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ;  और

 यदि  ही  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  मेधालय  की  राज्य

 सरकार  एक  छोटा  सीमेंट  संयंत्र  गारोहित्स  में  तथा  दूसरा  ज॑मान्तिया हिल्स  में  स्थापित  करने  के

 दो  प्रस्तावों  पर  विचार  कर  रही  है

 भोर  भारतीय  सीमेंट  अनुसंधान  संस्थान  ने  मेघालय  में  लघु  सीमेंट  संयत्रों  में

 स्थापना  हेतु  तीन  सम्भाव्य  स्थलों  का  पता  लगाया  है  जिनके  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 भण्डार  का  नाम  व  दस  लाख  मी ०  टनों  में

 स्थापना  स्थल  संचित  भंडार

 (1)  दारंग-एरा-अमंग  47.1

 (2)  सुतंग  2

 1,00 (3)  farag

 सेघालय  में  सीमेंट  किलिकर  संयंत्र  को  स्थापना

 8503.  श्री  पी०  Go  संगमा  :  वया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मुख्यता  बंगलादेश क गे  सीमेंट  सप्लाई  करने के  लिए  मेघालय  में  सीमेंट  किलिकर

 संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ;  शौर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  गारो  हिल्स
 में  लाख  मा०  टन  की  क्षमता  वाले  सीमेंट  किलिकर  संयंत्र  की  स्थापन  > pn  लिए  मेघालय

 भौद्योगिक  विकास  निगम  foo  को  एक  औद्योगिक  लाइसेंस  मंजर  किया  गया  att  यह  औद्योगिक

 लाइसंस  30  1977  तक  वध  atl  मेघालय  औद्योगिक  विकास  निगम  foo  में  इस

 औद्योगिक  लाइसेंस  की  azar  अवधि  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अभी  तक  aaa  नहीं

 किया हैं  ।

 मानव  afeqare  दिवस  को  वर्ष  गाँठ  पर  केदियों  को  क्षमा  प्रदान  करना

 g504.  श्री  युवराज :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क Rl  कि  क्या  सरकार  ने  मानव

 अधिकार  दिवस  की  बषगांठ  पर  र्कॉ प्लि  काके  a. a4  का  क्षमादान  दे  दिया है  और  यदि  हां  तो  उनकी  संख्या
 कितनी  है  और  उन्हें  कित-कित  क्षपराणों  के  थिये  कारावास  zat
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 गृह  मंत्रालय  में  तथा  विधि  न्याय  तथा  कम्पनी  mg  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०

 डी०  :  भारत  सरकार  ने  अधिकार  दिवस  की  वर्षगांठ  पर  कंदियों  को  क्षमादान

 नहीं  किया  है

 कपड़े  की  fant  के  लिए  योजना

 8505  श्री  ज
 :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभाग  ने  कपड़े  की  ब्रिकी  के  लिए  एक  नई  योजना  तैयार  की  है  ;

 पगान
 qfa  तो  उक्त  योजना  का  आधार  क्या  है  तथा  उस  से  नेजा  लाभ  होंगे  ;  और

 इस  योजना  से  समाज  के  किन  वर्गों  को  लाभ  कब  तक  नया  कितना  लाभ

 पहुंचेगा  और  इस  संबंद्ध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  और

 की  ब्रिकी  के  लिए  इस  विभाग  द्वारा  कोई  नई  योजना  नहीं  बनाई  गई  है  माननीय  सदस्य

 के  मन  में  कट्रोल  के  कपड़े  के  उत्पादन  तथा  वितरण  की  योजना  है  जो  नई  वस्त्र  का  ही  एक  भाग

 अक्तूबर  1978  से  चालु  नयी  वस्त्र  नीति  की  शर्तों  के  अनुसार  कंट्रोल  के  कपड़  का  उत्पादन

 ठेके  के  आधार  पर  कराया  जा  रहा  जो  अधिकांश  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  जिलों  से  तथा  देष

 परिमाण  प्रतिस्पंघात्मिक  नीलामी  के  जरिये  निजी  क्षेत्र  की  मिलों  प्राप्त  किया  जाता है  ।  इस

 कपड़े  का  वितरण  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  संघ  के  जरिये  ही  किया  जा  रहा  है  ।

 शिकायतों  al  जांच  कराने  के  सम्बन्ध  में  निर्धारित  मागदर्शी  सिद्धांत

 $506.  श्री  राज  fasazat  राव  :  क्या  गह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंत्रालयों  के  सतकता  विभाग  को  छदम  नाम  से  शिकायतें  मिलने  पर  उनकी

 जांच  कराने  का  आदेश  देने  का  विवेकाधिकार  दिया  गया  है  और  क्या  एक  मामले  में  विभागीय

 जांच  कराने  और  दूसरे  मामले  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  कराने  आदेश  देते  समय

 निहित  स्वार्थी  तत्वों  द्वारा  इस  अधिकार  का  भी  दुरुपयोग  किये  जाने  को  रोकने  और  दुर्भाव  से

 भेद  भाव  किये  जाने  को  रोकने  के  संबंध  में  कोई  मागंदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किए  गए  और

 यदि  तो  उसके  लिए  क्या  anaaat  सिद्धान्त  तय  किये  गए  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  तथा  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 पादिल )  ate  इस  विषय  में  विद्यमान  अनुदेश  इस  आशय  के  हैं  कि  किसी  भी  गुमनाम

 अथवा  छदुमनाम  शिकायत  पर  कोई  कारंवाई  नहीं  करनी  होती  |

 गांधी  हरिजन  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूल  TATE,  दिल्‍ली  में  अग्नि  काण्ड

 8507,  श्री  भगत  राम  :
 बया  uid  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fer
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 व्या  गाधी  हरिजन  उच्चतर  माध्यमिक  में  मई

 1978  में  अग्निकांड  और  मारपीट  की  घटना  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  और

 यदि  ai,  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  और  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्रवाई

 की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०  :  जी  श्रीमान  |

 पुलिस  के  विरुद्ध  कुछ  प्रतिकूल  निष्कर्ष  थे  ।  दिल्‍ली  SATA T  द्वारा  इन्हें  स्वीकार  कर

 लिया  गया  है  और  पुलिस  आयुक्त  जांच  रिपोर्ट  के  आघार  पर  अलग-अलग  अधिकारियों  के

 उत्तरदायित्व  निर्धारित  करने  पर  गौर  करने  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 त्रिपुरा  में  जिला  उद्योग  az  स्थापित  करना

 8508,  श्र  किरित  fax  देव  बर्मन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  त्रिपुरा  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  संबंधी  कोई

 योजना  उस  राज्य  की  पंचवर्षीय  योजना  1978-83  में  शामिल  करने  के  लिए  प्रस्तुत  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  ने  कया  निणंय  किया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  जी

 त्रिपुरा  सरकार  ने  समस्त  राज्य  को  शामिल  करने  हेतु  त्रिपुरा  त्रिपुरा  दक्षिण  तथा  त्रिपुरा

 पदचम  में  तीन  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  1978  में  एक  प्रस्ताव  भेजा

 था  ।  भारत  सरकार  ने  कपर  बताये  गये  क्षेत्रों  के  लिए  1978  में  ही  तीन  जिला  उद्योग

 केन्द्रों  की  स्वीकृति  दे  दी  थी  ।

 जूट  उत्पादकों  को  मूल्य  समर्थन

 8509  श्री  aaa  कुमार  धारा  :  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  जूट  उत्पादकों  की  मूल्य  समर्थन  देने  की  सरकार  की  कोई  योजना

 भौर

 यदि  उत्तर  स्वीकारात्मक  तो  सरकार  को  पता  है  कि  पदिचिम  बंगाल  और

 आसाम  के  जूट  उत्पादकों  को  ‘afaq  बंगाल  की  पचास  निन  तक  चलने  वाली  जट  मिल  हड़ताल
 के  कारण  वित्तीय  संकट  का  सामना  करना  पड़ा

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Y WTatay  प्रसाद  :  तथा  :

 सरकार  प्रतिवर्ष  कृषि  मूल्य  आयोग  की  सिफारिकों  पर  कच्चे  पटसन  के  कानूनी  मूल्य
 घोषित  करती  है
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 पश्चिम  बंगाल  और  असम  के  पटसन  उद्योग  में  हाल  की  हड़ताल  के  दौरान  भी  सरकार  को

 कच्चे  पटसन  के  मूल्य  कानूनी  न्यूनतम  मूल्य  सार  से  भी  गिर  नाने  रे  में  सरकार  को  कोई

 फसल  छोटे  उत्पादकों समाचार  नहीं  मिला  पटसन  मिल  में  हड़ताल  उस  समय  हुई  जब

 के  हाथों  से  निकल  चूकी  थी  ।

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  के  उत्पादों  की  कीमतों  में  वृद्ध

 श्री  रॉम  विलास  पासवान  : 8510.

 श्री  राम  सागर

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 भारत  हैवी  इलेक्ट्रिकत्स  ने  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  अपने  उत्पादों  की  कामतों  में

 कितनी  वार  वृद्धि  की
 और  कितनी  वृद्धि  तथा  बन  उत्पादों  के  नाम  क्या

 aaa  निगम  ने  गत  पांच  वर्षो  के  दौरान  वारिक  कुल  कितना  प्रशासनिक  व्यय

 और

 क्या  इस  व्यय  में  विभिन्‍न  अधिकारियों  द्वारा  किये  गये  विदेशों  के  दौरों  अन्य

 aay  पर  अप्रत्यक्ष  रूप  से खचं  की  गई  राशि  भी  5  TTT: er  प ्सथ मल
 है  और  यदि  तो  वह  राशि

 कितनी  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  :  से  —HTAFTe

 इकठ्ठी  की  जा  रही  है  तथा  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राज्यों  में  औद्योगीकरण  की  प्रगति

 8511  :  श्री  बुगाचन्द्र  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1977  में  नई  औद्योगिक  नीति  की  घोषणा  किये  जाने  के  बाद  प्रत्येक  राज्य

 में  औद्योगीकरण  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 इसके  बाद  प्रत्येक  राज्य  में  बौद्योगीकरण  के  अन्तगंत  कितना  क्षेत्र  और  कितनी  जन

 संख्या  लाई  गई  और

 वर्ष  1978-80  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  औद्योगीकरण  का  क्या  कार्यक्रम

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  उद्योग  (faara  एवं

 विनियम  1951  के  अधीन  ae  1978  में  कुल  440  आशय-पत्र  एवं  348  औद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ।  इसी  प्रकार  1979  के  दौरान  97  आदाय  पत्र  एवं  78

 औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  ।  इन  जारी  किए  गए  आशय  पत्रों  एवं  भौद्योगिक

 लाइसेंसों
 के  राज्यवार  व्यौरे  संलग्न  में  TR
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 लय  में  ag  1978  में  446  योजनाओं  व  ad  1979  की  प्रथम तकनीकी  विकास  के  महानि

 fi a  TT  1262.0  q THEY  का  राज्य  का  ब्यौरा तिमाही  में  229  arate  पंजीयित  की  गई  थीं  ।  पंजीकृत  कर  गए  स

 विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 उद्योग  राज्य  निदेशालय  ् में वष  1978  के  दौरान  31,512  नए  लघु  एकक  पंजी  यित  किए

 गए  थे  ।  अलग-अलग  राज्य-बार  व्यौरे  में  दिए  गए  हैं  ।

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  क्षेत्र  में  ay  1978-79  में  उत्पादन  बढ़कर  289-96  करोड़  रुपए  तक

 पहुच  जबकि  वर्ष  1977-78  में  257.42
 करोड़  रुपए  का  उत्पादन  हुआ  था  |

 यह  बता  सकना  कठिन है
 कि  प्रत्येक  राज्य  के  किन  किन  क्ष  त्रों  में  तथा  कितनी

 12६  पर  औद्योगीकरण  का  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  तैयार  की  जा  रही  राज्यों  की  वार्षिक  योजनाओं  में  प्रत्येक

 राज्य  के  af  1979-80  के  भौद्योगीकरण  काथक्रमों  की  जानकारी  दी  गई  है

 विवरण

 ay  1978  व  1979  में  जारी  किए  गए  आशय-पत्रों  एवं  औद्योगिक  लाइसेंसों  की  अलग-अलग

 राज्यवार  जानकारी  दर्शाने  वाला  दिवरण  ।

 1978  1979  तक
 i  लथ  i  is  ण  ee

 राज्य  आदाय  पत्र  औद्योगिक  अधिय  भौद्योगिक

 लाइसेंस  पत्र  लाइसेंस

 ||  3  4  5

 आंध  प्रदेश  29  17  4

 अण्डमान  एवं  निको  1

 बार

 आसाम

 बिहार  12

 चण्डीगढ़

 दादर  भौर  नगर  हवेली

 दिल्ली

 गोआ,दमण
 भौर

 दिउ

 70  46  21 गुजरात

 10  हरयाणा  20  13

 11  हिमाचल  प्रदेश

 12  जम्मू  और  काइमीर
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 लिखित  उरत्त 5  1901  (1%)

 1

 13  कर्नाटक  15  26

 14  केरल  13  22

 15  मध्य  प्रदेश  24

 16  90  101  20  22 महाराष्ट्र

 17.  मणिपुर

 18  मेघालय

 19  नागालैण्ड

 20  उड़ीसा

 21  पाण्डिचे  रि  ]

 22  पंजाब  15  9

 23  26 राजस्थान  10

 24  27  23 तमिलनाडू

 25  त्रिपुरा

 26  उत्तर  प्र  देश  21  26

 27  पदिचमी  बंगाल  31
 23.0

 28  न  बताया  गया  राज्य  2  3

 97  78
 नि

 जोड़  440  348

 विवरण  | हैं|

 तकनीकी  विकास  के  सहानिवेशालय  में .वषं  1978  व
 वर्ष  1979  (31,  ara  1979 तक

 में  पंजी  पित  पोजनाश्रों  को  संख्या

 कऋ०  Fo  राज्य  का  नाम  पंजीयत  योजनाओं  की  संख्या
 tees  GEE  een  aE

 1978  (31.3.79

 आन्प्र  प्रदेश  27  21

 भासाम

 अरुणाचल  प्रदेश

 बिहार  15

 5  दिल्ली

 6  गुजरात  68  32

 7.  दमण  और  fas

 138
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 हिमाचल  प्रदेश

 हरियाणा  32  15

 10,  जम्मू  व  काइमीर

 11  केरल

 12  कर्नाटक  18  14

 13  महाराष्ट्र  86  36

 23 14,  मध्य  प्रदेश  17

 15  29  18 तमिलनाडू

 16  उड़ीसा

 17  पंजाब  28  17

 18  राजस्थान  22  15

 19  उत्तर  प्रदेश  33  15

 20  पांडिचेरी

 21  चण्डीगढ़

 22  पद्चचिमी  बंगाल  33  17

 व  डि क  ना  डा

 योग  446  229

 उद्योग  राज्य  निदेशालयों  में  वर्ष  1978  के  वोरान  पंजीयित  नए  लघु  एककों  की

 जानकारी  देते  बाला  विवरण

 भांघ्यि  प्रदेश  3271

 आसाम  150

 188 बिहार

 गुजरात  2291

 हरियाणा  1620

 31 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  काश्मीर  उ०्न०

 कर्नाटक  1293

 केरल  525

 10  मध्य  प्रदेश  2285

 1]  महा  राष्ट्र  1194

 12  मणिपुर  127
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 13  मेघालय  16

 14  नागालेण्ड  उण०्त०

 15  उड़ीसा  239

 16  पंजाब  2874

 17  राजस्थान  2246

 18  सिक्किम

 19  3621 तमिलनाडू

 20  त्रिपुरा  उ०्न०

 21  उत्तर  प्रदेश  3216

 22  पश्चिमी  बंगाल  5323

 23  अरुणाचल  Tear  Joo

 72 24  चण्डीगढ़

 25  दादर  एवं  नगर  हवेली

 26  दिल्ली  390

 27.0  दमण  व  दिउ  103

 28  मिजोरम

 29  qifosaey  107

 30  आसाम  द०्न०

 ey  tome

 योग  31512

 es ey  et

 JoFo=TIaAsy  नहीं

 काजू  के  छिलके  से  फ्रियादील  कार्बन  का  उत्पादन

 8512.  श्री  आर०  क े०  महालगी
 :  क्या  विज्ञान  द  क  दि  द तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  इस  समय  देश  में  लगभग  1,00,000  टन  काजू  के  छिलकों  का  ईंधन  के  रूप  में

 उपयोग  किया  जाता  है  ;

 क्या  क्षेत्रीय  अनुसंघान  हैदराबाद  ने  काजू  के  छिलकों  से

 जो  एक  महंगी  वस्तु  है  का  उत्पादन  करने  की  प्रक्रिया  का  सफ़लता  पूर्वक  विकास  किया

 है  ;  भौर

 क्या  उद्योग  को  सरकार  की  इस  य्योगिकी  को  उपलब्ध  कराने  की  कोई  योजना  है

 जिससे  काजू  की  फसल  को  अधिक  लाभ  प्रद  बनाया  जा  सके  और  क्रियाशील  काबंन  के  उत्पादन

 में  वृद्धि  हो  सके  ?
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 रक्षा  मंत्रालय  में  और  परमाण  ऊर्जा  इलंक्ट्रानिक्स  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  श्रौर  श्रंतरिक्ष

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  (aImaAx  शेर  :  कोई  प्रमाणित  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ओर  काजू  के  छिलकों  से  विरंजित  स्तर  का  क्रियाद्यील  कारबन  बनाने  पर

 क्षेत्रीय  अनुसंधान  हैदराबाद  ने  केवल  स्तर  के  कुछ  परीक्षण  किये  हैं  ।

 प्रविधि  और  तकनीकी  क्षमता  निर्धारित  करने  के  पूर्व  वृहद  स्तर  पर  आगे  कार्य  करने  की

 आवद्ययकता  है  |

 दादरो  में  शेर  सरकारी  सों  मेंट  कारखाने  का  परिसमापन

 8513.  श्री  धमंदोर  बडिष्ट  :

 श्री  मनोहर  लाल  सेनी  :

 वया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  दादरी  में  गेर-सरकारी  सीमेंट  कारखाने  के  परिसमापन  के

 बारे  में  विचार  कर  रही  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्यों  कारण  हैं  तथा  श्रमिको  को  रोजगार  देने  के  बारे  में  यदि  कोई  ,

 aafera  प्रस्ताव  है  तो  वह  क्या  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बो  प्रसाद  :  तथा  कंपनी  की

 TAAIGIATF  वित्तीय  स्थिति  तथा  इसके  की  अव्यवहायती  की  संवीक्षा  करने  बाद

 सरकार  ने  निश्चय  किया  है  कि  सीमेंट  नियंत्रक  को  चाहिए  कि  वे  सीमेंट  विनियमन  देय-राशि  का

 भुगतान  न  होने  पर  कंपनी  को  बंद  करवाने  के  लिए  कंपनी  अधिनियम  के  संगत  उपबन्धों  के  अन्तगेंत

 न्यायालय  में  जायें  ।  सीमेंट  नियन्त्रक  से  कहा  गया  है  कि  वे  समुचित  अनुवर्ती  कारंवाई  करें  ।

 हरियाणा  सरकार  से  भनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वह  प्रभावित  कामगारों  को  वैकल्पिक  रोजगार

 दिलाने  में  सहायता  करें  |

 राज्य  विधान  AIST  में  राज्य  योजनाश्रों  पर  चर्चा

 8514.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  है  कि  राज्य  योजनाओं

 संबंधी  प्रस्तावों  को  योजना  आयोग  को  भेजे  जाने  से  पूर्वे  उन  पर  राज्य  की  विधान  सभा  में  चर्चा

 की  जानी  होती  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  योजना  आयोंग  द्वारा  राज्य  योजनाओं  को  अंतिम  रूप  दिया

 जाता  है  और  उन  का  अनुमोदन  किया  जाता  हैं  और  तत्पदचात्‌  उनके  निष्पादन  से  पूर्व  राज्य

 विधान  सभा  में  चर्चा  की  जाती  है  ;  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  और  के  उत्तर  नरारात्मक हैं  तो  योजना  तैयार  करने
 के  मामले  में  राज्य  विधान  मण्डलों  के  प्रतिनिधियों  का  योगदान  faq  प्रकार  होता  है

 ?

 36.



 5  1901  )  लिखित
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फजलुरंह  नहीं  ।

 राज्य  योजनाएं  राज्य  बजटों  में  शामिल  होती  हैं  और  उन  पर  विधान  सभाओं  में

 चर्चा  होती  है  ।

 a2aT राज्य  विघायफों  द्वारा  सदन  में  और  ल  ह  व्यक्त  fru  गए  विचारों  को  राज्य

 सरकारें  अपनी  योजनाएं  तैयार  करते  समय  ध्यान  में  रखती  हैं  ।

 वादिक  योजनाश्ों  को  ग्रासोन्म ुग्खी  बनाया  जाना

 8515.  श्री  पी०  एम०  सईद :

 श्री  एम०  ato  चन्द्रदोखर  मूर्ति  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  मंत्रालय  ने  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्म  क्षेत्रों  को  एक

 पत्र  भेजा  है  जिसमें  उनसे  वार्षिक  योजना  1979-80  को  ग्रामोन्मुखी  बनाने  को  कहा  गया  है  ;

 यदि  तो  उनको  जारी  किए  गए  ATTaatt  सिद्धान्तों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 कितनी  र/ज्य  सरकारों  ने  पत्र  पर  अनुकूल  कायंवाही  की  है  ;  और

 क्या  सरकार  को  ष  1978-79  की  वार्धिक  जो  वर्ष  1978-83  की  अनवरत

 योजना  का  पहला  ay  के  भाकलन  का  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (uRALeATA) : :  (१)  और  योजना  आयोग ने
 1978  में  राज्यों  राज्य  क्षत्रों  को  भेजे  गए  अपने  पत्र  में  ag  बताया  था  कि

 1978-83  at  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्र।रूप  के  उद्  कार्यनीति  और  अतरक्ष  चसघ  प्राथमिकताओं

 को  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  सामान्य  रूप  से  अनुमोदित  कर  गया  था  और  इसलिए

 1979-80  की  राज्यों/संघ  राज्यों  क्ष  त्रों  बी  वार्षिक  योजनाओं  को  तैयार  करने  के  लिए  अलग  सेਂ

 विस्तुत  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  करना  आवश्यक  तहीं  था  ।  तथापि  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया

 था  कि  क्षत्रीय  परिव्पयों  और  वास्तविक  लक्ष्यों  वो  योजना  के  प्रारूप  में  निर्धारित  किए  गए  पंच
 2

 वर्पीय  अनुमानों  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ।  परिशोधित  न्यूनतम  आवश्यकता  काय
 क्रम  संबंध  में

 यह  कार्यक्रम  दिया  गया  था  कि  1970-80  की  योजना  में  प्रारंभिक

 तारापुर  के  लिये  परमाणु  इंधन  विमान  द्वारा  भेजा  जाना

 श्री  पी०  एम०  सईद :

 श्री  एस०  ato  चन्द्रशेखर  मुर्ति  :

 श्री  To  ध्रार०  बद्रीनारायण  :

 कया  परमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  तारापुर  परमाणु  लिए  त  wee  A  तत्काल  आवश्यकता  को  देखते

 हुए  अमरीका  सरकार  से  विमान  द्वारा  परमाणु  ईधन  सेजने  का  अनूरोध  किया  है  ;

 क्या  अमरीका  सरकार  को  यह  बताया  गया  था  कि  परमाणू  इँधन  की  सप्लाई  करने

 के  बारे  में  निर्णय  लेने  में  उन्होंने  विलम्ब  किया  है  अतः  उन्हें  विमान  से  भेजना  चाहिए  यदि

 तो  इस  पर  अमरीका  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  रही  ;  और

 क्या  इंधन  भारत  पहुंच  चूका  है  यदि  तो  कब  तक  पहुंच  जायेगा
 ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  और  परसाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  विज्ञान  तथा  श्रौद्योगिकी  और  श्र  तरिक्ष

 विमानों  में  राज्य  nat  शोर  fag)  :  नहीं  ।  तारामुर  परमाणु  बिजलीघर  में  काम

 आने  वाला  परमाणु  इंधन  वायुयान  से  मंगाने  का  निर्णय  भारत  सरकार  ने  लिया  था

 नहीं  ।

 att

 क  TTT  atta  का DAE  वे  प्रविधि  ्  ग  साबुन  के  सत्यों  पर  प्रभाव

 8517.  डॉ०  रामजी  सिंह  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 नई  कराधान  नीति  का  साबुन  की  कीमतों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  हैं

 क्या  सरकार  ग्रामीण  उद्योगों  के  माध्यम  से  साबुन  की  आवश्यकताओं  को  भूरा  कर

 सकेगी  ;  ale

 ror  सव
 (7)  feat  प्रतिशत  लोग  नहाने  के  साबुन  का  उ  द  द  ह  ह  करत ेहैं  और  वे  किस  array

 के  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्थवी  प्रसाद  :  कर  नीति  के

 स्वरूप  साबुन  के  मूल्यों  में  आनुपातिक  वद्धि ्  हुई  है  ।

 प्रामीण  उद्योगों  के  माध्यम  से  कपड़े  धोने  के  साबुन  का  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए

 सभी  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ।

 इस  प्रकार  की  जानकरी  सरकार  नहीं  रखती  है  ।

 राज्य  श्रौद्योगिक  विकास  farat  में  लगाया  गया  धन

 8518,  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  उद्योग  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr  :

 देश  में  प्रत्येक  राज्य  में  राज्य  औद्योगिक  चिक्रास  निगमों  में  कुल  कितना  धन  लगाया

 गया
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 (a)

 ऐसे  एककों  की  संख्या  क्या  है  और  गत  पांच  वर्षों  में  ferret  से  प्रत्येक  एकक  को

 कितना  ऋण  दिया  है  और  ऋण  की  बकाया  रादहि  कितनी  ate

 प्रत्येक  राज्य  में  निगमों  पर  कितना  व्यय  हुआ  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  केन्द्र  सरकार  द्वारा

 राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  में  सीधे  ही  कोई  निवेश  नहीं  किया  गया  है  ।

 भर  ये  विषय  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  संवीक्षा  के  अंतर्गत  आते हैं

 महाराष्ट्र  में  उद्योगों  को  सीमेंट  की  सप्लाई

 8519  :  श्री  एस०  श्रार०
 दामाणी  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  में  गत  6  महीने  प्रोसेसिंग  उद्योगों  की  उनकी  आवश्यकता  से  एक

 तिहाई  सीमेंट  की  सप्लाई  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  कम  सप्लाई  के  क्यां  कारण  हैं  तथा  महाराष्ट्र  राज्य  में

 उद्योगों  की  सीमेंट  की  भावश्यकता  पूरी  करने  के  लिए  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार  है  ;

 उद्योग  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  (att  जगदम्बी  प्रसाद  :  भारत  सरकार  ने  सभी

 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  यह  किया  है  कि  सीमेंट  एककों  की  जो  सीमेंट  को

 कच्चे  माल  के  रूप  में  इस्तेमाल  करते  पूर्ण  रूप  से  पूरा  किया  जाये  ।  महाराष्ट्र  में  लघु  क्षत्र  के

 अन्तगंत  प्रोसेसिंग  उद्योगों  को  महाराष्ट्र  सरकार  की  faarfeat  के  आधार  पर  1978  से

 1979  के  छह  महीनों  की  अवधि  में  37,000  मी ०  टन  सीमेंट  दी  गई  है  ।  जहां  तक  मझौले

 तथा  बड़े  क्षत्र  के  प्रोसेसिंग  एककों  को  सीमेंट  की  पूर्ति  का  संबंध  इनकी  आवश्यकताएं  संबंधित

 क्षेत्रीय  सीमेंट  निमंत्रक  द्वारा  उनको  दिए  गये  थोक  aaeT,  में  से  पूरी  की  जाती  हैं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  |

 तकनीकी  विकास  निधि  के  श्रधीन  faa  पोषित  आयात  के  लिए  ATTA  faata

 8520  sit  सुशील  कुमार  की  धारा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  तकनीकी  विकास  निधि  के  अधीन  वित्तपोषित  होने  वाले  आयात  के  लिए

 सरकार ने  कोई  मागंदर्शी  सिद्धांत  निर्धारित  किये  हैं  ;

 क्या  1977  से  1978  की  अवधि  के  दौरान  सरकार  ने  किन्हीं  मामलों

 पर  विचार  किया  :  और

 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्यौरा
 क्या  है  7 नव  हु

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Harel  प्रसाद  :  हां  ।

 हों  ।
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 मिलना क

 जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 पूंजीगत  सामान/तकनीकी  जानकारी  तथा  ड्राइंम  व  डिजायन  की  परामशं/तकनी की
 में  तक  a

 सहयोग  का  ard,  1978  की  अवधि  oe  हवि  पकी  विकास  कोष  योजना  के  अंतगंत

 मंजूर  किये  गये  आवेदनों  की  संख्या  व  मूल्य  ।

 उद्योग  समूह  आवेदनों  की  स०
 नन  अ  अस्वीकृत  eal ata  का  मुल्य

 पंजीकृत  स्वीकृत  रह  रु०
 ह

 27  24  161.89 कपड़ा  मशीनें

 मद्यीनी  औजार  9  59.91

 ट्रक्टर  5  47.40

 10  12  87 वाणिज्यिक  वाहन

 फाउंड़ी  8  23.32

 ढलाई  6  56.99

 25  25  219.22 औद्योगिक  मशीनें

 मोटर  गाड़ी  उद्योग  23  22  288.67

 विद्युत्  26  20  133.64

 14.96 इलेक्ट्रानिक  3

 15  12  82.37 लोहा  व  इस्पात

 कपड़ा  37  30  333.81

 48.45 रसायन  औषधियां  भेषज  9

 अन्य  उद्योग  67  49  18  533.84

 ee  nt नान

 योग  270  224  46  2128,  34

 a  ——  जनन

 स्वीकृत  मंजूरियों  की  कुल  मुल्य

 (1)  कै ्  सामान  का  आयात  1849.20

 (2)  तकनीकी  जानकारी

 147.11 ड्राइंग  डिजायन

 (3)  तकनी की  T  107.52

 (4)  तकनी  की  pera  24.51

 योग  2128.34
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 गेर  हिग्दी  भाषी  राज्यों  नन  हिन्दी  का  प्रयोग

 58521,  श्री  नबाग  fag  क्या  गह  यह  बतःने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  तीन  वर्षों में  राजभाषा  के  उत्तरोत्तर  प्रयोग  के  सिए  विभिन्‍न

 गैर-हिन्दी  भाषी  राज्यों  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  और  प्रत्येक  राज्य  ने  इस  fear  में

 frat  प्रगति  की  है  ;  और

 सप् क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  संबंध  में  दिये  जा  रहे  का  कोई  मुल्याँकन  करती  है
 आर  यदि  तो  किस  प्रकार  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  केन्द्रीय  सरकार

 गैर  हिन्दी  भाषी  राज्यों  को  राजभाषा  में  रूप  में  हिन्दी  के  उत्तरोतर  प्रयोग  के  लिए  कोई

 सहायता  नहीं  देती  हैं  ।

 नहीं  उठता  |

 रुई  का  उत्पादन  और  निर्यात

 8522.  श्री  लालजी  भाई  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे

 देश  में  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  जो  रूई  का  उत्पादन  करते  हैं  ;  और

 प्रति  वर्ष  विदेकों  को  कितनीं  मात्रा  में  रूई  का  निर्यात  किया  जाता  है  और  इसके

 परिणामस्वरूप  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  आय  होती  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बा  प्रसाद  :  देश  में  कपास  का

 उत्पादन  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  निम्नलिखित  हैं

 (1 \  आध्य  प्रदेश  (6)  महाराष्ट्र

 (2)  गुजरात  (7)  पंजाब

 (3)  हरियाणा  (8)  राजस्थान

 कर्नाटक (4)  (9)  तमिलनाडु

 (4)  मध्य  प्रदेश

 वर्ष  में  कपास  का  निर्यात  करने  की  अनुमति  देने  के  बारे  में  facia  खपत  की

 आवश्यकताओ  के  साथ-साथ  अनुमानित  देशी  उपलब्धता  को  देखते  हुए  तथा  कपास  उत्पादकों  के

 हितों  को  भी  ध्यान  में  रखकर  लिया  जाता  है  ।  कपास  के  चालू  मौसम  सरकार  ग  स्टेपल

 कपास  की  3.50  लाख  गांठे  तथा  बंगाल  देशी  कपास  की  0.90  लाख  गांठे  निर्यात  की

 अनुमति  दी  है  ।  निर्यात  अब  भी  किया  जा  रहा  तथा  अति  होने  वाली  विदेशी  मुद्रा  को  कुल
 राशि  का  पता  निर्यात  पूरा  हो  जाने  के  परचात  ही  लगेगा  ।
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 ee

 परमाणु  बिजली  घरों  को  आयोजना

 ay  aa 8523  att t  डी०  डी०  देसाई :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  म ंश  |  हर
 न्  ब  द  ने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  उन्होंने  टाइम्सਂ  दिनांक  1  1979  में  aq  इस  समाचार  को

 देखा  है  कि  इण्टरनेशनल  एनर्जी  एजेंसी  ने  पता  लगाया  है  कि  कोयले  से  चलने  वाले  बिजली  घर

 परमाणु  बिजली  घरों  की  अपेक्षा  सस्ते  हैं

 यदि  तो  क्या  परमाण  बिजली  घरों  की  भावी  योजना  पर  निष्कर्षों  का  प्रभाव

 पड़ेगा  ;  और

 क्या  भारत  की  परिस्थितियों  में  कोयला  चालित  बिजली  घरों  की  तुलना  में  परमाणु

 चालित  बिजली  घरों  का  लागत  अध्ययन  किया  जाएगा  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  श्रौर  परमाण  इलक्टानिक्स  fasta  तथा  प्रौद्योगिकी  श्रौर  आंतरिक

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  दोर  और  हां  ।  vet  ने  अंतर्राष्ट्रीय  ऊर्जा

 ~ WHT  के  जिस  प्रतिवेदन  का  हवाला  दिया  गया  उसमें  दी  गई  बातों  की  जाँच  उसके

 प्रकाशित  होने  के  बाद  ही  विस्तारतुवंक  की  जा  सकेगी  ।

 सरकार  परमाणु  बिजलीघरों  और  कोयले  से  चलने  वाले  बिजली  घरों  में  पैदा  होने
 ~

 वाली  बिजली  की  लागतों  की  तुलनात्मक  समीक्षा  भारतीय  परिस्थितियों  के  dad  भ  लगातार

 रहती  है  ।

 प्रति  व्यक्ति  खपत  पर  पांचवीं  योजना  का  प्रभाव

 8524.  श्री  पी०  एस०  सईद

 थी  ए०  झ्रार  QRATTIAT

 श्री  निहार  लास्कर

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 (#)  क्या  50,000  करोड़  रुपये  लागत  की  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  का  देश  में  औसतन

 वास्तविक  प्रति  व्यक्ति  खपत  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है

 यदि  तो  यह  बात  कहां  तक  सच

 इसके  मुख्य  कारण  क्या  और

 (a)  क्या  इस  सम्बन्ध  में  उनका  ध्यान  26  1979  के  इकनामिक  टाइम्स  में  प्रकाशित

 एक  समाचार  की  ओर  गया  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  यें  राज्य  मंत्री  att  फ़ज्लुरंहमान )
 सरबा  री

 (4)  तक  :  अंतिम  पांचवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  पल  नग प  क्षेत्रक  में  39,287  करोड़  रु०  के  परिव्यय  की  भौर  निजी  क्षेत्रक  में
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 27048  करोड़  रु०  के  निवेश  की  व्यवस्था  की  ग  थी  ।  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  को  उसकी

 निर्घारित  समयावधि  से  एक  वर्ष  पहले  समाप्त  कर  feat  गया  जिससे  कि  1978-79  से  नई

 विकास  कार्यनीति  शुरू  की  जा  सके  ।  उक्त  योजना  के  चार  वर्ष  की  अवधि  में  निजी  क्षेत्रक  के

 निवेश  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  उपलब्ध  सूचना  अपर्याप्त  परंतु  पहले  तीन  ae  के  वास्तविक

 और  1977-78  में  प्रत्याशित  व्यय  के  आधार  पर  सरकारी  क्षेत्रक  में  परिव्यय  28,991  करोड़  रु०

 होने  का  अनुमान  है  ।

 1970-71  की  कीमतों  पर  जो  प्रति  व्यक्ति  निजी  अंतिम  उपभोग  व्यय  1974-75  में  527

 रु०  था  वह  बढ़कर  1975-76  में  538  रु०  हो  गया  ।  अगले  वर्ष  वह  कम  होकर  527  रु०  हो  गया

 और  1977-78  में  फिर  बढ़  कर  552  रु०  हो  गया  ।  प्रति  व्यक्ति  आय  में  ऐसी  घट-बढ़  पहले  होती

 रही  है  और  यह  मुख्य  रूप  से  कृषि  और  संबद्ध  क्षेत्रकों  में  होने  वाली  घट-बढ़  के  कारण  होती  है  ।

 मेसर्स  केसोराम  इंडस्ट्रीज  को  कोटा  में  awe  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये

 लाइसेंस  दिया  जाना

 8525,  श्री  भानकुमार  शास्त्री  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मेससं  केशोराम  इंडस्ट्रीज  को  राजस्थान  के  कोटा  जिले  में  सीमेंट  का

 कारखाना  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस  दिया  और

 यदि  ही  तो  इस  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  कितना  वार्षिक  उत्पादन

 होने  का  अनुमान  है  att  यह  परियोजना  किस  तारीख  तक  स्थापित  हो  जाने  की  सम्झाबना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  dad  केसोराम

 इण्डस्ट्रीस  एण्ड  काटन  मिल्स  लि०  को  जिला  राजस्थान  में  3.0  लाख  मी ०  टन  नौ

 alas  क्षमता  हेतु  एक  नये  सीमेंट  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिए  6-3-74  को  एक  आशयथ-पत्र  दिया

 गया  था  बाद  में  नाम  बदलकर  म०  मंगलराम  सीमेंट  लि०  कर  दिया  गया  aT  और  क्षमता  तथा

 स्थापना-स्थल  में  भी  परिवतंन  किये  गये  थे  जो  प्रतिवर्ष  3.0  लाख  मी ०  टन  के  स्थान  पर

 4.0  लाख  मी
 ०

 टन  प्रतिवर्ष  तथा  राजस्थान  में  जिला  सीकर  के  स्थान  पर  जिला
 ~

 कोटा  कर  दिया  गया  था  ।  इन्हें  28-2-78  को  एक  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किया  गया  ।  इसी

 परियोजनाओं  की  अनुमानित  लागत  24,00  करोड़  रु०  है  ।  1980-81  के  दौरान  परियोजना  के

 कार्यान्वित  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 टाटा  उद्योगों को  संख्या  और  उनके  स्थान

 8526.  श्री  चतुर्भुज  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देवा  में  टाटा  बन्धुओं  के  उद्योग  कार्यरत  हैं  और  यदि  हां  तो  उनकी  संख्या  बया  है

 तथा  वे  कहां  स्थित  हैं  और  उनमें  क्या  निर्माण  होता

 (@)  उनमें  भारत  सरकार  की  कितनी  पूंजी  लगी
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 इस  समय  इन  उद्योगों  पर  कुल  कितनी  राशि  बकाया  है  तथा  क्या  इस  संबंध  में  पूरा

 ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 तथा  आधिक  कायें  घिगाग  के  बेकिंग  प्रभाग  के  अनुसार  टाटा  घराने  को  कोई

 भी  सरकारीं  ऋण  मंजूर  नहीं  किया  गया  है  ।  जहां  तक  सरकारी  क्षेत्र  के  gat  के  बीच  प्रचलित

 परम्परंगत  व्यवहार  और  सरकारी  क्षेत्र  के  न्य ब््प  पर  लागू  कानूनों  के  उपबन्धों  के  अनुसार  ऐसी

 जानकारी  बताई  नहीं  जा  सकती  है  ।

 इलेक्ट्रोनिवस  में  श्रनुसंघान  का

 8527.  श्री  जी०  कृष्णन  क्या  इलेवट्ानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में  इलेक्ट्रानिक्स  में  किए  गए  अनुसं  नाग ५ क क अ  कार्यो  व  उपलब्धियों  का

 ब्यौरा  कया  है  ;  भौर

 क्या  सरकार  उपलब्धियों  से  सन्तुष्ट  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  और  परमाणु  ऊर्जा  इलंक्ट्रानिक्स  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकों  शौर  श्रंतरिक्ष

 faa  में  राज्य  मंत्रो  (sit  दोर  :  तथा  देश  में  आज  इलेक्ट्रानिकी  सर्वाघिक

 अनुसंघान  तथा  विकास  उन्मुख  क्षेत्रों  में  से  है  और  इसमें  उद्योग  में  होने  वाले  उत्पादन  के  प्रति

 भनुसंघान  तथा  विक्रास-कायं  में  किए  जाने  वाले  खच  का  अनुपात  लगभग  7  प्रतिशत  बेठता  है  ।

 अनुसंधान  तथा  विकास  के  क्षेत्र  में  किए  जाने  वाले  प्रयास  अनेक  सरकारी  वैज्ञानिक

 aaa  क्षेत्र  की  निजी  क्षेत्र  की  कम्पनिथों  तथा  उच्चतर  शेक्षणिक  संस्थानों  में  फले

 हुए  हैं  ।  जसे  रक्षा  अनुसंघांन  तथा  विकास  संगठन  भाभा  परमाणु  अनुसंधान  केन्द्र

 सी  ०  विक्रय  साराभाई  अन्तरिक्ष  केन्द्र  old ou odso )  तथा  अन्तरिक्ष  अनुपयोग  केन्द्र

 (ua  oUod|  ०),  दूरसंचार  अनुसंधान  केन्द्र  ०आर  भारतीय  टेलीफोन  उद्योग  iE

 टी०  भारत  इलेक्ट्रानि  ी  लिमिटेड  तथा  भारतीय  इलेक्ट्रानिकी  निगम

 लिमिटेड  ०सी०आई०एल ०)
 तथा  विद्वविद्यालय  और  भारतीय  प्रौद्योगिकी  संस्थान

 ।  इलेक्ट्रानिकी  के  लिए  एक  Perey  अभिकरण  के  रूप  इलेक्ट्र।निकी

 आयोग  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  अनेक  परियोजनाओं  को  आर्थिक  सहायता  प्रदान  करता  है  और  उन्हें

 बढ़ावा  देता  है  अनुसंधान  तथा  विकास  सम्बन्धी  ये  जिन  पर  इलैक्ट्रानिकी  पर  राष्ट्रीय
 स्तर  पर  fee  जाने  वाले  अनुसंधान  तया  विकास  सम्बन्धी  कुल  व्यय  का  इस  समय  लगभग  15

 प्रतिशत  खर्च  किया  जाता  इलेक्ट्रानिकी  आयोग  के  प्रौद्योगिकी  विकास  परिषद्‌  तथा  राष्ट्रीय
 रेडार  परिपद  और  उनसे  सम्बद्ध  अपने-अपने  तकनीकी  कार्यकारी  दलों  के  माध्यम  से  किए  जाते

 इलेक्ट्रानिकी  आयोग  द्वारा  किए  जा  रहे  प्रयोगों  के  जरिए  मुख्य  वल  ऐसी  विदिष्ट  परिणाम

 उन्मुख  परियोजनाओं  का  पता  लगाने  और  आधिक  सहायता  प्रदान  करने  पर
 किया
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 ट +  ह  yr  त
 bod गया  है  जो  अपेक्षाकृत  थोड़े  ही  समय  में  क  दूत  होनी  जो  निकट  मविष्य  में  इलेक्ट्रानिक

 उपस्करों  तथा  सेवाओं  की  उपलब्धता  पर  महत्वपूर्ण  प्रभाव  डाल  सकती  हैं  ।  इनमें  से  कुछ
 योजनाओों  ने  देश  में  इलैक्ट्रानिकी  के  आघार  को  पहले  ही  मजबूत  बनाया  है  जिनके  कारण

 उत्पादन  रेंज  में  विविधता  आई  है  ।  इलेक्ट्रानिकी  के  विकास  तथा  उत्पादन  के  लिए  प्रयुक्त  की

 जाने  वाली  तकनीकों  का  आाधूनिकीकरण  हुआ  है  तथा  परस्पर  संबद्ध  स्वरुप  के  विषयों  पर  उच्च

 प्रौद्योगिकी  की  परियोजनाओं  को  सम्पन्न  करने  की  क्षमता  पैदा  हुई  है  ;  ऐसी  नई  खोजो

 को  हाथ  में  ले  सकने  की  क्षमता  आई  है  जिससे  देश  की  भावी  आवश्यकताओं  का  पता  लगाया  जा

 इलैक्ट्रानिक  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  के लिए  सही  किस्म की को  अनधक्ति  उपलब्ध  कराने  का  सुनिचय

 हो  है  तथा  उद्योग  के  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  उत्पादकता  बढ़ाने  के  लिए  उपधुक्त  प्रकार  की

 इलैक्ट्रानिक  यंत्रीकरण  तथा  नियंत्रण  प्रणाली  लागू  करना  संभव  हो  सका  है  ।

 इलैक्ट्रानिकी  आयोग  द्वारा  जिन  विक्रास  तथा  की  परियोजनाओं  को  सहायता

 दी  गई  है  और  उसके  फलस्वरूप  जो  परिणाम  प्राप्त  हुए  उनमें  से  कुछ  उदाहरण  नीचे  दिए

 अनुसार  हैं  :

 गत  तीन  वर्षों  में  रेडार  तथा  कायुयान  एवं  नौ-वहन  सहायक  उपकरणों  के  क्षेत्र  में  शुरू  किए

 गए  जटिल  किस्म  के  इलैक्ट्रानिक  प्रणालियों  के  विकास  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  तथा  विकास  की

 6  परियोजनाओं  के  जिन  पर  कुल  2.8  करोड़  रु०  का  वित्तीय  परिव्यय  देने  का

 आदवासन  दिया  गया  अगले  चार-पांच  वर्षों  में  लगभग  32  करोड़  रु०  मुल्य  के  भौद्योगिक

 उत्पादन  होने  की  सम्भावना  है  ।

 दुरू-शुरू  में  जिन  अनेक  परियोजनाओं  में  से  एक  को  आयोग  द्वारा  बढ़ावा  देकर  आर्थिक

 सहायता  दी  गई  वह  हैदराबाद  स्थित  tae  इलेक्ट्रानिक  कारणेरेशन  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड

 नामक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  निगम  और  बम्बई  स्थित  टाटा  मौलिक  अनुसंघान  संस्थान  के  बीच

 किया  गया  सहयोग  था  ।  इसके  अन्तगंत  टी  ०डी  ०सी  ०-316  freq  के  कम्प्यूटर  के  लिए  हाडंवेयर

 तथा  सॉफ्टवेयर  प्रणालियों  का  विकास  करना  और  एक  ओर  ते

 राष्ट्र  की  हवाई  सुरक्षा  के  लिए  आंफड़ा  संचालन  प्रणालियों  में  इन  कम्प्यूटरों  का  प्रयोग  करने  के

 लिए  विदोष  किस्म  के  सॉफ्टवेयर  का  निर्माण  करना  और  दूसरी  ओर  उद्योग  में  वैज्ञानिक  तथा

 वास्तविक  समय  अनुप्रयोगों  का  विकास  शामिल  था  ।  आयोग  ने  वर्ष  1977-78  के

 दौरान  इस  परियोजना  पर  6  करोड़  रु०  की  आधिक  दी  है  और  इसके  परिणामस्वरूप

 न  केवल  राष्ट्रीय  प्रतिरक्षा  के  एक  प्रमुख  क्षेत्र  में  सुरक्षा  का  सुनिश्चय  हो  सका  है  अपितु  लगभग

 8  करोड़  रु०  मुल्य  की  प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  आंकड़ा  संचालक  प्रणालियों  का  अगले  4-5  वर्षों  में

 वाणिज्यिक  .  तौर  पर  वास्तविक  उत्पादन  होने  जिसके  बारे  में  आइवासन  पहले  दिया  जा

 चुका  है  ।  इसके  अतिरिक्त  ay  1978-79  के  अंत  तक  अधिकांशतः  असंनिक  क्षेत्रों  के  विभिनन

 प्रयोक्ताओं  को  इलैक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  fro  द्वारा  लगभग  8  करोड़  रु०  मृत्य  के

 टी०डी
 stato  316  किस्म  के  40

 कम्प्यूटर  बेचे  गए  हैं  1  इस  प्रकार  कुल  16  करोड़  रु०  का

 उत्पादन  होगा  ॥
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 एक  अन्य  उदाहरण  का  संबंध  इलेक्ट्रानिक  भू-जलीय  कूप  संलेखन  उपस्कर

 इषिवपमेंट  ग्राउंड  वाटर  बेल  से  है  1978  में  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेंस  आयोग

 की  पेट्रोलियम  की  खोज  से  संबंधित  लगभग  18  लाख  रु०  मुल्य  की  तथा  विकास

 परियोजना  को  इलैक्ट्रानिकी  ने  उक्त  संस्थान  में  बढ़ावा  देकर  आर्थिक  सहायता  प्रदान  की

 जिसके  फलस्वरूप  इस  प्रकार  के  एकਂ  संलेखन  उपस्कर  का  सफलतापूर्वक  विकास  किया  गया

 है  और  अप्रेल  1979  में  इसका  क्षेत्रीय  परीक्षण  भी  किया  गया है  ।  1979  के  आखिर  तक  इस

 प्रौद्योगिकी  को  वाणिज्यिक  उत्पादन  को  उपलब्ध  कराने  का  काम  पूरा  कर  लिया  जायेगा  और

 इसके  आधार  पर  अगले  4-5  वर्षों  में  लगभग  7  करोड़  रुपए  मुल्य  के  कुछ  ऐसे  100  यूनिटों  का

 उत्पादन  किया  जाएगा  |

 श्रौद्योगिक  उत्पादों  सें  विदेशी  सहयोग

 8528  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अर्थव्यवस्था  के  कुछ  क्ष त्रों  में  एकाघिकारवादी  प्रवृत्ति  रोकने  के  विचार  से  जिन

 14  atrantfira  उत्पादों  को  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  गई  है  उन  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  इनके  निष्पादन  से  सन्तुष्ट  ate

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  एकाधिकार

 की
 प्रवृत्तियों

 को  विनियमित  करने  व  उसपर  नियंत्रण  रखने  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  को

 संसद  में  23.12  1977  को  प्रस्तुत  किए  गए  भौद्योगिक  नीति  विवरण  के  अनुच्छेद  17,  18,  व  19

 में  रपष्ट  कर  faqt  गया  है  ।  नीति  विगरण  में  विशेष  रूप  से  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  बड़े

 विशेषकर  वड़े  गृहों  से  संबध  रखने  वाले  एककों  को  अन्य  कार्यों  के  लिए  लाइसेस  देते

 समय  सरवार  इन  वस्तुओं  के  कुल  देशों  उत्पादन  में  इन  एककों  के  विद्यमान  भाग  पर  उचित

 विचार  करेगी  ।  सरकार  नीति  यह  सुनिश्चित  करने  कि  कोई  भी  एकक  या  व्यवसायिक  समूह

 बाजार  में  प्रमख  एकाधिकार  की  स्थिति  में  न  आने  बड़े  घरानों  के  बिद्यमान  औद्योगिक

 कार्यों  की  जांच  की  जाएगी  ताकि  उत्पादन  अन्तसम्पकों  की  बजह  से  होने  वाली  अनुसूचित

 विधियों  को  रोका  जा  सके  ।

 विदेशी  सहयोग  के  बारे  में  सरकार  की  नीति  चयन  परक  है  तथा  यह  राष्ट्रीय  yrafaa-

 ताओं  के  अनुरूप  है  ।  संसद  में  23  12.1977  को  प्रस्तुत  किए  गये  भौद्योगिक  नीति  विवरण  के

 अनुच्छेद  22  से  26  में  विस्तृत  रूप  से  नीति  स्पष्ट  कर  थी  गई  है  ।  सरकार  ने  28  1978

 को  एक  प्रेस  नोट  भी  जारी  किया  जिसमें  उन  उद्योगों  की  एक  सोदाहरण  सूची  दी  गई  है  जिनके

 बारे  में  वित्त  या  तकनीकी  किसी  भी  प्रकार  का  विदेशी  सहयोग  करने  जरूरत  नही  इस

 प्रेस  नोट  की  प्रति  संसद  के  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  है  ।  प्रेस  नोट  में  यह  कहां  गया है  कि  देशी

 प्रौद्योगिकी  अधिक  प्रचलित  न  हो  और  उद्यमियों  को  वह  ALE afro  शता  पर  उपलब्ध  न  हो  रही
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 हो  तो  सरकार  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इन  क्षत्रों  मे  प्रौद्योगिकी  के  आयात  र  भी  विचार

 करेगी  ।  उपयुक्त  नीति  के  अनुरूप  सरकार  ने  हाल  ही  में  फ्यूल  इन्जेक्शन  शाक  टायर

 नीडल  रोलर  औद्योगिक  घरेलू  सिचाई  की  बिजली  से  चलाए  जाने

 वाले  हाथ के  फाइबर  एसिंटीलीन  ब्लेक  और  ग्राफाईट  इलेक्ट्रोड  जैसे

 महत्वपूर्ण  उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  है  ।  इन  औद्योगिक  एककों  को  अभी  अपने

 उत्पादन  स्थिरता  लानी  है  ।

 पंजाब  श्रौर  बिहार  में  सीमेंट  बनाने  वाले  कारखानों  को  खंगड  को  सप्लाई

 8529.  श्री  दुर्गा  चन्द्र  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  star  कि  21  1979  के  ट्रिब्यून  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  पंजाब  और

 याणा  में  दो  नये  सीमेंट  कारखानों  को  तथा  बिहार  में  लघु  क्षेत्र  के  बहुत  से  उद्योगों  के  हिमाचल

 प्रदेश  में  चूना-पत्थर  के  निक्ष पों  जहां  खुदाई  नहीं  हुई  है  खंगड  सप्लाई  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 जिन  चूना-पत्थर  के  निक्षपों  की  खुदाई  नहीं  हुई  उनके  खंगड  हिमाचल  प्रदेश  में

 ही  उपयोग  में  न  लायें  जाने  के  क्या  कारण  हैं  और  बारे  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदर्बबी  प्रसाद  :  तथा  चश्वा  में

 पाये  गये  चूने  के  पत्थरों  के  निक्ष
 पों  के  आधार  पर  हिमाचल  प्रदेश  में  fear  संयंत्र  स्थापित

 करने  तथा  कांडी  पंजाब  में
 सी

 qe  ग्राइडिंग  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  पंजाब  राज्य

 औद्योगिक  विकास  निगम  द्वारा  दिये  गये  प्रस्ताव  पर  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 बिहार  में  लघु  कुटीर  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  31  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की

 स्थापित  किये  जाने  की  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 स्थानीय  चूने  के  पत्थरों  के  निक्षपों  का  इस्तेमाल  करके  हिमाचल  प्रदेश  में  सीमेंट

 संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  कई  योजनाओं  को  स्थीक्रति  दे  दी  गई  है  ।  भारतीय  सीमेंट  निगम  ने

 राजबन  में  2  लाख  मी
 ०

 टन  की  क्षमता  वाला  एक  सीमेंट  ada  स्थापित  किया  है  ।  सनलोटी  में

 2  लाख  मी ०
 टन  की  क्षमता

 का  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  एक  आशय  पत्र  हिमाचल

 प्रदेश  खनिज  तथा  औद्योगिक  विकास  योजना  तथा  दूसरा  आशय  पत्र  गगल  में  5.60  लाख

 मी०  टन  की  क्षमता  वाला  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  एसोसिऐटिड  सीमेंट  कम्पनी  को

 जारी  किया  गया  है  इसके  अनावा  धर्मपुर  में  9,000  मी ०  तथा  भारती  में  50,000 मी  ०  टन  की
 क्षमता  वाले  दो  छोटे  सीमेंट  संयत्रों  को  भी  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 चण्डीगढ़  किराया  नियंत्रण  विधेयक

 8530.  श्री  दुर्गा  चन्द  :  क्या  गृह  मंत्री  चण्डीगढ़  किराया  नियंत्रण  विधेयक  के  बारे  में  7
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 के  अतरांकित  seat  संख्या  2386  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिल्डिंग  aaa  चण्डीगढ़  द्वारा  दिये  गये  अभ्यावेदनों  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  चण्डीगढ़  किराया  नियंत्रण  विधेयक  के  Taq}  के  बारे  में  चण्डीगढ़  प्रद्यासन  के  मत  प्राप्त

 हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरे  क्या  है  ;  और

 इस  वारे  में  कया  कार्यवाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  ।

 और  s— Ha  नहीं  उठता  |

 मध्य  प्रदेश  में  गरोबी  के  स्तर  से  निचले  स्तर  पर

 जीवन  बिताने  वाले  लोगों  के  लिए  योजनाएं

 8531.  श्री  दलपतसिंह  परस्ते  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  क्र्पा  ace  कि  ग्रामीण

 तथा  नगरीय  क्षेत्रों  में  गरीबी  के  स्तर  से  निचले  स्तर  पर  रह  रहे  व्यक्तियों  का  जीवन  स्तर  बढ़ाने

 की  योजनाओं  के  लिए  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  को  कितनी

 धनराशि  मंजूर  की  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ( ait  :  मध्य  प्रदेश  की  1978-83  की  पंच

 वर्षीय  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 बढ़िया  केमरों  के  कारखाने

 8532  श्री  राजे  fasasat  राव  :  क्या  उद्योंग  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दशनि  वाला  एक

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हमारे  देश  में  बढ़िया  कमरों  के  कितने  कारखाने

 क्या  उनमें  निर्मित  कंमरे  उतने  ही  अच्छे  हैं  जैसे  अन्य  देशों  द्वारा  निर्मित  कमरे

 होते हैं  ;

 हमारे  देश  में  प्रत्येक  कारखाने  में  प्रतिवर्ष  कितने  कमरे  बनाये  जाते  हैं  ;

 (a)  प्रत्येक  कमरे  की  कीमत  क्या  और

 क्या  हम  इन  कमरों  का  निर्यात  करते  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  ओर  नेशनल

 इन्सदूमेंट्स  लिमिटेड  कलकत्ता  क्षेत्र
 का  एक  नामक  एक  एकक  ही  बढ़िया  किस्म
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 के  कमरे  बना  रहा  है  तथा  way  fafue  कमरे  उतने  ही  अच्छे  होते  हैं  जैसे  अन्य  देशों  द्वारा  निमित

 कमरे  होते  हैं  ;

 इस  एकक  को  वार्षिक  पंजी  यित  क्षमता  35  एम०  एम०  के  3,000  एम०  एल०  कमरा

 बनाने  की  है  ?

 rf ०  AIM  । 4,000

 नहीं

 उद्योगों  को  प्रारम्भ  करने  के  लिए  बनों  को  नष्ट  करना

 8533.  श्री  राजे  faxasat  राव  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  बड़े  कारखानों  की  स्थापना  करने  के  लिए  विशाल  बनों  को  नष्ट  किया

 जाता  है  जिससे  काफी  मात्रा  में  बन  नष्ट  हो  रहे  हैं  ;

 कसो il  |
 प्

 प्रारम्भ  करने  का  अनप  कोई  उपाय क्या  बनों  की  नष्ट  किये  बिना  बड़े  कारख

 नहीं है  ;

 क्या  यह  सच  है
 कि  महाराष्ट्र  में  केवल  21  प्रतिशत  बन  रह  गया  जबकि  नियमों  के

 भनुपार  यह  33  प्रतिशत  होना  चाहिए  था
 :

 और

 क्या  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने  का  है  कि  केवल  उद्योगों  की  स्थापना

 करने  के  लिए  बनों  को  नष्ट  न  किया  जाये  ?

 उद्योग  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  :  ऐसी

 सूचना  प्राप्त  हुई  है  कि  उद्योग  स्वापित  करने  के  लिए  अक्सर  वन  प्रदेशों  को  साफ  किया  जाता  है  |

 किन्तु  ऐसा  केवल  तभी  क्रिया  जाता  है  जब  तकनीकी  आर्थिक  दृष्टि  से  यह  अपरिहयं  हो  जाता  है  |

 नहाराष्ट्र  राज्य  में  राज्य  के  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  कर  21.7  प्रतिशत  वन  प्र  ear  है  जबकि

 1952  की  राष्ट्रीय  बन  रादि  नीति  में  यह  33  प्रतिश्त  निर्घारित  किया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  इस  आशय  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  पहले  ही

 जारी  कर  दिया  है  कि  जिन  मामलों  में  बनों  का  काटा  जाता  अन्तग्रस्त  उनकी  भली-भांति

 जांच  की  जाये  और  अपरिहायं  मामलों  में  इसके  लिए  अनुमति  दे  दी  जाए  ।

 नये  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्योग  तथा  afafaqa  के  अन्तगंत

 औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  करने  से  पूव॑  उद्योगों  के  स्थापना  स्थल  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  की

 सिफारिशों  की  नीति  स्वरूप  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।

 सोना  घड़ी  को  कम  सप्लाई

 पगा  ास 8534.  भी  ara  तिरकी  :  नथ  t  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  एच०  UM  टी०  की  घड़ी  की  सप्लाई  कम  है  ;  और

 (a)  यदि  at,  तो  उस  घड़ी  की  सप्लाई  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  तथा  एच ०

 एम०  do  की  सोना  घड़ी  एच०  एम०  टी  के  अन्य  कई  माइलों  की  घड़ियों  की  तरह  अपनी

 क्वालिटी  व  काय॑  के  कारण  अधिक  पसंद  की  जाती  है  ।  एच  ०एम०  टी०  घड़ियों  की  मांग  बढ़ती

 जा  रही  है  तथा  मांग  के  अंतर  को  पूरा  करने  के  लिए  उनके  उत्पादन  को  तेजी  से  बढ़ाने  के  लिए

 कदम  उठाये  गये  सोना  घड़ी  के  उत्पादन  व  सप्लाई में  भी  निम्नप्रकार  तेजी  से  बृद्धि

 हुई  है  :--

 1976-77  1,14,615  घड़ियां

 1977-78  1,13,  508  घड़ियां

 1978-79  1,26,414  घड़ियां

 1979-80  )  1,35,000  घड़ियां

 qera  इलेक्ट्रॉनिक्स  हारा  उत्पादित  argu

 8535.  श्री  पीयूष  तिरकी  :

 श्री  के०  लकप्पा  :

 रग  —
 Nf

 क्या  इलेक्ट्रॉनिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क

 qtzq  इलेक्ट्रॉनिकी  लि०  द्वारा  ag  1978  के  दौरान  कुल  कितने  टेलीविजन

 तथा  टेपरिका डेर  एवं  ट्रांजिजिस्टर  सेटों  का  उत्पादन  किया  ;

 क्या  यह  कम्पनी  विदेशों  को  भी  अपने  सेटों  का  निर्यात  करती है  ;

 यदि  तो  ae  1975  के  दौरान  कुल  कितने  सेटों  का  निर्यात  किया  और

 af  1078  के  दौरान  इस  कम्पनी  ने  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  श्रौर  परमाणु  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  धौर  श्राँतरिक्ष

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  दोर  fag)  :

 (1)  दूरदर्शन  रिसीवर  :  40,615  नग

 (Il)  टेप  रिकाडंर/टु-इन-वत  वाले  मिले  जुले  45,617

 हां  ।
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 (7)  (I)  दूरदशंन  रिसीवर  :  द्न्य a

 33,900 (11)  टेप  रिकाइडर/टू-इन-वन  के  मिले-जुले  सेट  ;

 1  करोड़  67  लाख  रुपये

 दिल्‍ली  में  एच०  एम०  टी०  की  घड़ियों  की  सर्विसिंग  की

 8536,  श्री  पीयुष  तिरकी  :  बया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  एच०  एम०  टी०  की  घड़ियों  के  लिये  सर्विसिंग  की  पर्याप्त  सुविधाएं

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ;  भौर

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  जा  रहे  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता

 आदिवासी  बेरोजगार  व्यवितयों  को  लाभ  देने  के  लिये  उद्योगों  को  पंजीकृत  करना

 8537.  श्री  qtag  fazat  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ATW भादिवासी  बेरोजगार  को  थ  दे  पहुंचाने  के  लिये  अब  तक  कितने  लघु

 उद्योग  पंजीकृत  किये  गये  हैं  ;

 लघु  उद्योगों  के  लिये  भादिवासी  उद्यमकट  qt  को  विभिन्‍न  सरकारी  एजेंसियों  ने  अब

 तक  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  है  ।

 क्या  लघु  उद्योगों  और  कुटीर  उद्योगों  की  स्थापना  के  सम्बन्ध  में  आदिवासी  लोगों  के

 लिये  पंजीकरण  अथवा  वित्त  षोषण  के  मामले  में  कोई  आरक्षण  है  अथवा  प्राथमिकता  जी  जाती

 है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ?

 उद्योग  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  जिला

 उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  1  1978  से  आरंभ  किया  गया  था  feast  उद्दश्य  लघु  ग्रामीण

 तथा  कुटीर  उद्योगों  का  जिलास्तर  पर  संवर्धन  करना  तथा  निवेश  के  पूर्व  एवं  निवेश  के  बाद  एक

 ही  स्थान  पर  लघु  तथਂ  विकेन्द्रीकृत  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  सभी  सेवाये  तथा  समथेन  उपलब्ध  कराना

 है  ?  राज्ये  संघशासित  प्रदेशों  द्वारा  भेजी  गई  वास्तविक  प्रगति  रिपोर्ट  के  अनुसार  164  जिला

 उद्योग  केन्द्रों  के  बारे  में  यह  देखा  गया  हैं  कि  37,739  नए  लघु  एककों  को  अनन्तिम  अथवा  स्थाई

 रूप  से  पंजीकृत  किया  गया  गया  है  ।  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  प्रदान की  गई  वित्तीय  सहायता  की

 afr  47.20  करोड़  रु०  है  इन  164  जिता  उद्योग  को  8.35  करोड़  रु०  की  नकद  राज
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 सहायता  तथा  1.46  करोड़  रु०  की  प्रारंभिक  र  a  मनी )  सहायता  भी  प्रदान  की  गई

 है  भादिवासी  उद्यमियों  के  बारे  में  अलग  से  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं हैं  ।

 विकास  आयुक्त  के  कार्यालय  ने  राज्य/संघशासित  प्रदेशों  की  सरकारों

 को  सलाह  दी  है  कि  ऋण  सहायता  के  वितरण  के  मामले  में  अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित

 जनजाति  से  संबंधित  उद्यमियों  को  प्राथमिकता  और  तरजीह  दी  जाये  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 c arya  राजाओं  तथा  महाराजाश्यों  द्वारा  as  फहराया  जाना

 8538.  डा०  विजय  सण्डल  :

 at  मुख्तियार  fag  मलिक

 श्री  जी०  एन०  बनातवाला

 श्री  दांकर  सिह  जी  बाघेला

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  और  दिलाया  गया  है  कि  wage  महाराजाओं  ने  अपनी
 ff,  ी To  राज्यों  में  अपने  भवनों  पर  अपने  झंडे  अभी  भी पदवियां  छोड़  दी  हैं  परन्तु  वे  देश  के

 फहरा  रहे  हैं  ;

 ry राजा यदि  तो  जो  भूतपूर्व  राजा  और  महा  च  झड़  फहरा  रहे  हैं  उन  के  नाम  क्या

 हैं  ;  और

 क्या  उन्हें  सरकार  द्वारा  अनुमति  दी  गई  है  और  यदि  तो  क्या  सरकार  का

 बिचार  उन  पर  रोक  लगाने  के  लिये  आदेश  जारी  करने  का  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  और  उपलब्ध

 सूचना  के  अनुसार  त्रिपुरा  जवाहर  ate  सावंतवाड़ी  के  wags  शासक  अपने  भूतपु्वे

 रियासती  झंडे  अने  भवनों  पर  फहरा  रहे  हैं  संबंधित  राज्य  सरकारों  के  भनुसार  भूतपूर्व

 शासकों  को  ऐसे  झंडे  फहराने  के  लिए  कोई  अनूमति  प्रदान  नहीं  की  गई  हैं  ।  स्थिति  यह  हैं  कि

 भूतपूर्व  शासक  ऐसे  अधिकारों  के  प्रयोग  उनको  साधारण  नागरिक  के  रूप  में  प्राप्त  वंचित

 नहीं  किए  जाते  हैं  के  रूप  उनके  द्वारा  झण्डों  के  फहराये  जाने  का

 अधिकार  28  1971  को  संविधान  अधिनियम  1971  के  लागू  होने  से

 समाप्त  हो  गया है  ।

 बम्बई  में  लघु  उद्योगों  ओर  कुटीर  उद्योगों  सें  संकटग्रस्त  एककों  की  संख्या

 8539.  शी  प्रार  के  ०  RzTeit ्र  Eas  +  ig w  योग  मंत्रो  21  1979  के  अतारांकित  प्रइन

 संख्या  205  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  फि  :
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 30  1978  को  बृहद  थाना  और  नागपुर  में  लघु  उद्योग  और  कुटीर

 उद्योग  में  चार  राष्ट्रीयकृत  बेंकों  सहित  जिनकी  रिपोर्ट  21  1979  प्राप्त  नहीं  हुई  थी

 एककों  की  संख्या  कितनी

 क्या  इन  संकटग्रस्त  एककों  को  चालू  करने  के  लिए  तेयार  की  गई  योजनानुसार

 वित्तीय  संस्थानों  और  सरकारी  विभागों  जिसमें  राज्य  सरकार  भी  दामिल  कोई  वित्तीय

 सहायता  और  कोई  रियायत  दी  गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  सरकार  द्वारा  दी  गई  सलाह  के  बावजूद  इन  संर्थाओं  और  विभागों  की  इस

 बारे  में  कोई  सहत्वपुर्ण  प्रतिक्रिया  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  बारे  में  क्या  उपचार

 किये  गए  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  महाराष्ट्र  सरकार॑  से

 प्राप्त  रिपोट  के  जिसमें  चार  राष्ट्रीयकृत  gay  रिपोर्ट  पहले  21  2.79  तक  प्राप्त

 नहीं  हुई  21.:2.78  को  ग्रेटर  थाना  तथा  पुणे  और  नागपुर  में  लघु  एवं  कटीर  उद्योग

 क्षेत्रों  में  ऋण  एक ं  की  संख्या  निम्न  प्रकार

 1  ग्रेटर  बम्बई  672

 2  थाना  152

 3  275 पुणे

 4  नागपुर  93

 तथा  :  बेंकों  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  रूगण  एककों  के  पुनः  स्थापन  के  लिए

 योजनाएं  बना  ली  गई  हैं  ।  इन  योजनाओं  का  विशद  व्यौरा  निम्न  प्रकार

 (1)  qh  तथा  वित्तीय  संस्थान  राज्य  में  ऋण  एककों  का  पता  लगाएगें

 जीव्यक्षम  ऋण  एककों  की  देख-भाल  के  लिये  कार्यक्रमों  का  निर्वारण  करने  हेतु  वे  अपने

 प्रमुख  कार्यालयों  में  ऋण  एकक  प्र  कोष्ठ  का  निर्माण  करेंगे  ।

 (2)  उ  हें  निम्नलिखित  रियायतें  दी  जानी

 संचित  हानियों  के  कारण  स्पष्टतया  जो  अधिक  धनराशि  लेनी  पड़ी  बेको  तथा

 वित्तीय  संस्थानों  को  उसे  अलग  कर  लेना  चाहिए  तथा  इन्हें  स्पष्ट  रूप  से  मध्यम  अवाधक  ऋण  में

 परिवतित  कर  चाहिए  ।

 बेंकों  की  का्यकार  पूंजी  की  सीमा  को  बढ़ा  देनी  चाहिए  तथा  सीमान्त  धन  को  कम

 कर  देना  चाहिए  ।

 153



 लिखित
 उत्तर

 25  1979

 बेकों/महाराष्ट्र  राज्य  कि  वित्तीय  नियम  को  ऋण  एककों  को  भली  प्रकार  कार्य  करने

 योग्य  बनने  तक  ब्याज  की  दरों  में  दी  गई  रियायतों  की  जांच  करनी  चाहिए

 बैंकों  ने  राज्य  के  719  ऋण  एककों  की  देख-रेख  करने  का  कार्यक्रम  पहले  ही  शुरू  कर  दिया

 उद्योग  निदेशालय  का  ऋण  एकक  पकोष्ठ  एक  ओर  ऋण  एककों  तथा  वित्तीय  संस्थानों  के

 बीच  तथा  दूसरी  arr  ऋण  एककों  एवं  सरकारी  विभागों  के  बीच  arg  अभिकरण  के  रूप  में

 ale  करता  है

 तथा  को  ध्यान  में  रखते हुए  sea ही  नहीं  उठता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  लघु  उद्योगों  की  स्थापना

 8540.  श्री  इयाम  लाल  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  देश  के  ऐसे  अदिवासी  भर  पिछड़े  जहां  कोई  उद्योग

 नहीं  में  कुटीर  तथा  अन्य  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  प्राथमिकता  दी  है  ।

 यदि  तो  मध्य  प्रदेश  के  सार्वाधघिक  पिछड़े  जिले  मांडला  में  किन-किन  तथा  कितने

 लघु-कुटीर  और  अन्य  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  प्राथमिकता  दी  गई

 कितने  और  किन-किन  कुटीर  तथा  अन्य  उद्योगों  को  प्राथमिकता  दी  गई

 और

 इस  बारे  कार्य  कब  आरम्भ  star  और  1979  के  अन्त  तक  कितने

 कुटीर
 at  अन्य  उद्योग  स्थापित  किए  जायेंगे  ?

 उद्योग  मंत्रालय  मसें  राज्य  मंत्री  श्री  जग  दम्बी  प्रसाद  यादव  जी

 से  राज्यों  के  प्रमुख  मंत्रियों  की  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  समिति  के  निर्णयों  के

 अनुसररण  योजना  आयोग  ने  मध्य  प्रदेश  के  36  सावधिक  ऋण  देने  वाले  अखिल  भारतीय

 संस्थानों  से  रियासती  वित  सुविधाए  पाने  के
 प्र  योजन  के  लिए  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  हुए

 घोषित  किए  हैं  |  मण्डला  जिला  इस  योजना  में  द्यामिल  है  ।  यह  जिला  राज्य  सरकार  द्वारा  बनाई

 गई  आदिवासी  उप-योजनाओं  के  areata  भी  शामिल  है  ।  इस  जिले  में  स्थापित  औद्योगिक  एकक

 निम्नलिखित  प्रोत्साहन  पाने  के  पात्र  हैं  ।

 (1)  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  रियासती  पुर्नाधित्त  योजना

 (2)  आयकर  में  कटौती  |

 (3)  तकनीकी  सेव।ओं  के  लिए  परामशं  सेवा  |

 (4)  देश  में  अन्यथा  प्रतिबिन्वित  वस्तुओं  के  लिए  नये  एककों  का  पंजीकरण  व  विद्यमान

 एककों  का  विस्तार  ॥
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 (5)  ब्याज  राजसहायता  |

 (6)  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  लिमिटेड  द्वारा  रियायती  शर्तों  पर  मशीनों  का  संभरण  |

 लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  के  विकास  केन्द्र  बिन्दु  को  बड़े  नगरों  से  ग्रामीण  क्षत्रों  व  छोटे

 दाहरों  में  स्थानान्तरित  करने  की  दुष्टि  से  लघु  तथा  कुटीर  उद्योगों  की  सभी  आवश्यकताओं  को

 एक  ही  स्थान  पर  पूरा  करने  के  लिए  देशभर  में  जिला  उद्योग  hex  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 मण्डला  इस  योजना  के  MeATT  आता है  1

 मण्डला  जिले  1978  की  अवधि  1978  में  318  उद्यमियों  का  पता

 लगाया  गया  उद्यमियों  के  लाभ  के  एए  279  परियोजना  विवरण  प्रोफाइल्स )

 तैयार  किए  गये  हैं  ।  इस  अवधि  में  104  नये  उपक्रम  स्थापित  किए  गये  हैं  जिनमें  27  उपक्रम  को

 4  लाख  रुपये  तक  की  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  है  ।

 मण्डला  जिला  उद्योग  केन्द्र  ने  1979-80  के  वास्तविक  लक्ष्य  तैयार  किये  हैं  जिनमें  200  नये

 औद्योगिक  उपक्रमों  की  स्थापना  भी  शामिल  है  ।  23  लाख  रुपये  तक  की  facta  सहायता  दिये

 जाने  का  प्रस्ताव  इन  नये  औद्योगिक  उपक्रमों  द्वारा  46  लाख  रुपये  के  सकल  मूल्य  का  उत्पादन

 किये  जाने  की  आशा  है  तथा  वे  भौद्योगिक  उपक्रम  लगभग  400  व्यक्तियों  को  रोजगार  प्राप्त

 करेंगे  ।

 ग्रामीण  विकास  के  लिए  गांधीवादी  दृष्टिकोण

 8541  प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  व्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 AAT ह  नप  आयोग  के  एक  या  अधिक  सदस्य  सरकार  की  ग्रामीण  विकास  नीति क्या

 तैयार  करने  और  उसके  के  लिए  गांधीवादी  दृष्टिकोण  का  araafay  प्रचार  करते

 रहे  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 ि  he
 योजना  आयोग  द्वारा  उक्त  उदेश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  क्या  त  राक  निकाले  जा

 रहे  हैं
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  फजलरं
 :  और  योजना  का

 निर्माण  किसी  विशिष्ट  विचारधारा  के  आधार  पर  नहीं  किया  जाता  ।  वह  सामान्य  रूप  से  राष्ट्रीय

 गाम  राय  पर  आधारित  होता  है  और  उसे  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  का  अनुमोदन  प्राप्त  होता  है  ।

 योजना  आयोग  के  सदस्य  किसी  विशेष  दुष्टिकोण  की  आवदयकता  के  संबंध  में  अपने  वैयक्तिक

 बिचार  प्रकट  कर  सकते  हैं  ।  योजना  के  प्रारूप  की  प्राथमिकताओं  और  नीतियों  से  जिनमें

 ग्रामीण  विकेन्द्रित  उत्पादन  और  गरीबो ंके  जीवन-स्तर  को  सुधारने  की  भावदइ्यकता  पर

 बल  दिया  अवश्य  ही  महात्मा  गाधी  के  कुछ  प्रमुख  विचार  प्रतिबिम्बित  होते  हैं
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 गज  मिलों  के  नाम  और  उनका

 UF  gala
 8542

 :  श्री  भानु  कुमार  शास्त्री  :  क्या  उद्योग  मंत्री  क  |  की  mat  करेंगे  कि  :

 देश  में  कागज  भौर  लुगदी  कारखानों  की  संख्या  कितनी  है  और  गत  तीन  वर्षों  के

 दौरान  उनकी  क्षमता  और  वास्तविक  उत्पादन  का  वष॑वार  और  एकक  वार  ब्यौरा  क्या  है  ;

 भौर

 नये  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए  कितने  लाइसेंस/आदय-पत्र  जारी  किये  गये

 और  वे  किन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  जायेंगे  और  इन  कारखानों  के  चालू  हो  जाने  की  अनुमानित

 तारीख  क्या  है  ।

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  तथा  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 प्रोसेसिंग  aaa  लगाने  के  लिए  राजस्थान  हथकरघा  परिधोजना  बो  द्वारा  भेजा  गया  प्रस्ताव

 8543  .  श्री  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथकरघे  के  कपड़े  को  किस्म  भौर  बिक्री  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  राजस्थान

 हथकरघा  परियोजना  बोड़ें  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रोसेसिंग  संयंत्र  लगाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव

 भेजा  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  उक्त  प्रस्ताव  पर  कब  तक  स्वीकृति  दे  देगी  ?

 थ
 जी  ai  | उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव )  ही

 यह  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  है  ।

 कतिपय  क्षेत्रों  में  विदेदियों  के  प्रवेश  पर  रोक

 8544.  sto  पी०  जी०  मावलंकर  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कुर्पा  करेंगे  कि  प्राम

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  कुछ  प्रदेश  ate  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जहां  विदेशी  राष्ट्रिकों  के

 प्रवेश  पर  रोक  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;

 क्या  ay  1975  से  1978  के  दौरान  ऐसी  रोक  का  विदेशियों  द्वारा  उल्लंघन  किये

 जाने  के  समाचार  मिले  और  सरकार  a र  ||  saa  भली-भांति  निबटने  के  लिए  कायेंवाही  की

 गई ;  भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  व्यौरा  क्या  है  ?
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  \#)  तथा  विदेशियों  को

 क्षेत्रों  में  प्रवेश  के  लिए  विशेष  परमिट  प्राप्त  करने  की  आवश्यकता  होती  जो  निम्नलिखित

 1,  असम

 2  मेघालय

 3
 पश्चिमी  बंगाल  के  कूच  मालदा  और  जिले  ।

 4  त्रिपुरा

 5  अ 'दमान  और  नीकोबार  द्वीप  समूह  ।

 6  मणिपुर

 7  नागालेड

 8  अरुणाचल  प्र  देश

 9  मिजोरम

 10.  जम्मू  तथा  हिमाचल  प्रदेश  ate  उत्तर  प्रदेश  के  सीमा  क्षेत्र  ।

 11.  सिक्किम

 12.  लक्षद्वीप

 तथा  :  1975  से  1978  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्रतिबंधों  के  कुछ  उल्लंघनों  की

 नानकारी  मिली है  ।  ऐसे  मामलों  में  अपराधियों के  विरुद्ध  संगत  कानूंनों  के  अधीन  कार्यवाही  की

 गई  है
 ।

 उद्योग  स्थापित  wed  के  लिए  टाटा  व  बिड़ला  mrenrtte  गह  के  Wrazt-Th

 8545.  श्री  सरत  कार  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  fH

 क्या  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  बिड़ला  व  टाटा  औद्योगिक  गृहों  के  कुछ

 पत्र  सरकार  के  विचाराधीन  पड़े  हैं  ;  और

 यदि  तो  ऐसे  उद्योगों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  ये  उद्योग  किन  स्थानों  पर

 स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  जी

 एक।घिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  व्यवहार  1969  के  अंतर्गत  पंजीकृत  बिड़ला  कंपनियों

 के  समूह  के  10  ala eaq-Tt  तथा  टाटा  कंपनियों  के  समूह  के  तीन  आवेदन-पत्र  उद्योग

 तथा  1951  aaa  atranita  लाइसेंस  जारी  करने  हेतु  सरकार के

 पास  विचारार्थ  लिलम्बित  हैं  ।
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 निाााााएएल्‍एुए

 बिड़ला  कंपनियों  के  समूह  से  प्राप्त  आवेदन-पत्र  पालिएस्टर  वाइपर

 बिजली  के  सेल्फ  गंधक  का  मानव  निर्मित  एवं  प्राकृतिक

 सूती  धागा  आदि  बनाने  के  बारे  में  है  आवेदक  कंपनियों  द्वारा  बताये  गये  स्थापना  स्थल  मध्य

 पश्चिम  बंगाल  तथा  पंजाब  में  हैं  ।  टाटा  समूह  के  तीन  आवेदन  पत्र  रोल्ड  एलोय

 स्टील  विरयारिंग  क्राफूट  लाइनर  कोखगेटिंग  मिडियम  पोस्टर  तथा  टिशु  पेपर  और  सिथेटिक

 डिटर्जेट्स  बनाने  के  लिए  हैं  ।  प्रस्तावित  स्थापना  स्थल  महाराष्ट्र  तथा  केरल  में  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  उपयोग  के  लिए  प्रपत्रों  का

 8546.  श्री  कचरूलाल  हेमराज  जेन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :-

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कार्यालयों  में  उपयोग  किये  जा  रहे  सभी  प्रपत्रों  को

 हिन्दी  और  अंग्रेजी  दोनों  भाषाओं  में  मुद्रित  करने  का  सरकार  ने  निर्णय  किया  हैं  ;  और

 यदि  तो  उन  मंत्रालयों  कार्यालयों  के  नाम  कया  जिन्होंने  इस  निर्णय

 को  अभी  तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  घनिक  लाल  :  जी  श्रीमान्‌  ।

 इस  संबंध  में  विभिन्‍न  मंत्रालयों  तथा  कार्यालयों  से  सूचना  एकत्रित  की

 जा  रही  है  ।

 हिन्दी  सलाहकार  समितियों  का  गठन

 8547.  श्री  कचरूलाल  हेमराज  जेन  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार  के  किन-किन  विभागों  में  हिन्दी  सलाहकार  समिति  गठित  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  केन्द्रीय  सरकार  के  निम्नलिखित

 20  मंत्रालयों  हिन्दी  सलाहकार  समितियां  गठित  की  गई  हैं

 1.  रेल  मंत्रालय  ;  2.  नौवहन  भीर  परिवहन  मंत्रालय  ;  3.  नागरिक  पूर्ति
 और  सहकारिता  मंत्रालय  ;  4.  उद्योग  मंत्रालय  ;  5.  वित्त  मंत्रालय  ;  6.  विधि  न्याय  और

 कंपनी  काय  मंत्रालय  ;  7.  इस्पात  और  खान  मंत्रालय  ;  8.  गृह  मंत्रालय  ;  9,  स्वास्थय  और

 परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ;  10.  आवास  तथा  पूरि  और  पुर्नवास  मंत्रालय  ;  11.  सूचना
 और  प्रसारण  मंत्रालय  ;  12.  ऊर्जा  मंत्रालय ;  13.  विदेद  मंत्रालय ;  14,  पर्यटन  at

 नागर  विमानन  मंत्रालय  |  15.  दिक्षा  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रालय  ;  16.  कृषि  और  सिचाई

 मंत्रालय  ;  17.  श्रम  मंत्रालय  ;  18.  डाक-तार  विभाग ;  भौर 19,  रक्षा  मंत्रालय  ;
 20.  रसायन  भौर  उबंरक  मंत्रालय  ।

 *fazay  मंत्रालय  केन्द्रीय  समिति  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  के  समान  काम

 करती  हैं  ।
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 स्वतंत्रता  सेनानियों  की  पेंशन

 8548.  श्री  समर  गह  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1  आई०  एन०  Wo  के  व्यक्तियों  और  सिविलियनों  में  से  भर्ती  किये  गये

 भधिकारियों  के  aaa  पत्र  पड़े  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ;

 क्या  सरकार  ने  आई०  एन०  पेंशन  सलाहकार  समिति  का  पुनर्गठन  करने  का

 भाइवासन  दिया  है  ;  और

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  बया  कारण  हैं  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  और  (a)  सिविलियनों  में

 से  भर्ती  किए  गए  भूतपूर्व  प्राई०  एन०  Vo  के  व्यक्तियों  से  प्राप्त  13,849  आवेदन-पत्रों  में  से

 2,060  के  मामलों  में  पेंशन  मंजूर  की  गई  8773  मामलों  का  नामंजूर  किया  गया  है  तथा

 यातनाओं  के  दावे  के  समथंन  में  आवश्यक  लिखित  साक्ष्य  आवेदकों  से  प्राप्त  न  होने  के  कारण

 3,011  भावेदन-पत्रों  को  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  जा  सका  ॥

 और  भाई०  एन०  ए०  समिति  के  पुनर्गठन  के  संबंध  में  कोई  निणंय  नहीं  लिया

 गया  भूतपूर्व  सिविलियन  argo  एन०  Uo  कामिकों  के  मामलों  का  निपटान  उस

 वरिष्ठ  सरकारी  अधिकारी  की  सहायता  तथा  सलाह  से  किया  जा  रहा  है  जो  आई०  एन०  ए०  का

 एक  वरिष्ठ  अधिकारी  भी  था  ।  हाल  ही  में  उसके  सेवा  से  निवृत्त  हो  जाने  इस  काम  के  लिए

 अर्बतनिक  हैसियत  में  उसकी  पूर्ण  कालिक  सेवाएं  प्राप्त  करने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 मे ०  एण्ड  यूल  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  का  रुणण  एकक

 8549.  प्रो ०  समर  गुह  श्क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 म०  एन्ड  यूल  एण्ड  कम्पनी  लिमिटेड  के  रूण  एकक  को  हुगली  डाकिंग  एण्ड

 इंजीनियरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  के  साथ  मिला  दिया  गया  है  ;

 क्या  ऐसे  विलय  से  दोनों  एककों  के  लिए  गम्भीर  समस्या  उत्पन्न  हो  गई  है  ;

 क्या  हुगली  डाकिंग  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी  को  आर्थिक-दृष्टि  से  लाभप्रद  बनाने

 के  लिए  उसे  पृथक  करने  के  लिए  मांग  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  कायंवाही  करने  का  प्रस्ताव

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  हां
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 धन

 भारत  के  औद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  लिमिटेड  आर ०  सी ०  के
 sa

 अधिग्रहण  के  समय  पूरक  आधार  पर  सुविधाओं  का  बह  तर  उपयोग  किया  जा  सके  इस  से

 विलय  को  alas  समझा  गया  था  ।

 हां  ॥

 आई०  आर०  सी ०  argo  ने  कम्पनी  के  लिए  एक  लम्बी  अवधि  की  रिकवरी

 डेवलपमेंट  योजना  बनाई  है  जिसमें  एकरुपता  तथा  पुनगंठन  से  संबंधित  कई
 ry  ्

 |  | |  लय प्रस्ताव  सम्मिलित  है  ।  सरकार  ने  इन  प्रस्तावों  पर  अभी  कोई  निणंय  नहीं  1  है  ।  कम्पनी

 at  भी  आई०  आर०  सी  भाई०  के  प्रबंध  के  अधीन  है  तथा  कम्पनी  के  कायें  संचालन  को  बनाए

 रखने  के  लिए  बराबर  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 कलकत्ता  की  जय  इ  जीनिर्यारग  का  बन्द  होना

 8550,  Sto  समर  गृह  :  व्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उषा  पंख  बनाने  वाली  कलकत्ता  की  जय  इजीनियरिंग  लम्बे  समय  तक  बंद

 रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल  के  कारण  इसके  बन्द  हो  जाने  की  अवधि  के  दौरान  कारखाने

 or wiz  श्रमिकों  पृथक-पृथक  कितनी  हानि  हुई ।

 कारखाना  कितनी  अवधि  तक  बन्द  रहा  और  इसे  पुनः  खोलने  की  क्या-क्या  शर्ते  थीं  ;

 are

 जय  ईजीनिरयारिंग  ने  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  कितने  श्रमिकों  को  नियुक्त  कर

 रखा है  ?

 उद्योग  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  तथा  पंखे

 बनाने  वाली  कलकत्ता  की  जय  इंजीनियरिंग  कम्पनी  के  प्रबन्धकों  ने  6  1978  को  तालाबन्दी

 घोषित  कर  दी  थी  यद्यपि  19,1.1979  से  तालाबन्दी  समाप्त  कर  दी  गई  थी  भी  यूनियनों  के

 साथ  समझौता  हो  जाने  के  1979  से  ही  कारखाने  पुनः  कार्य  शुरू  हो  गया  था  |

 कारखाने  के  उत्पादन  में  प्रतिमास  128  लाख  रु०  की  हानि  हुई  है  तथा  श्रमिकों  को

 प्रतिमास  13  लाख  रु०  की  मजदूरी  की  हानि  हुई  है  ।

 यद्यपि  उत्पादन  19  1978  से  ही  बंद  हो  गया  फिर  कारखाना  6

 1978  से  1  1979  तक  की  अवधि  में  बंद  रहा  ।

 श्रमिक  संघों  से  समझौता  होने  के  उपरान्त  काम  ga:  चालू  कर  दिया  गया  है  तथा  समझौते

 की  महत्वपूर्ण  ad  नीचे  दी  गई
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 190.0  ——

 (  )  इंजीनियरी  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  ब.म्पनी  द्वारा  त्रिपक्षीय  समझौता  दिनांक  11-1-1979

 को  कार्यान्वित  किया  जाएगा  |

 (2)  उद्योगवार  इंजीनियरिंग  समझौते  के  आधीन  प्राहंय  आधार  पर  प्रत्येक  कमंचारी  को

 काम  चालू  होने  की  तारीख  से  23  1973  के  दो  वेतन  वृद्धियां  दी  जाए गी  ।

 (3)  बोनस  भुगतान  अधिनियम  के  उपबन्धों  के  अनुसार  वर्ष  1976-77  तथा  1977-78  के

 लिए  बोनस  का  भुगतान  किया  जाएगा  |

 मैससं  जय  इंजीनियरिंग  ज वकक्‍्स  के  उषा  तंखा  यूनिट  में  कार्यरत  व्यक्तियों  की  संख्या

 1,385 हैं  ।

 उत्पादन  में  अपर्याप्त  दर  से  वृद्धि

 8551.  श्री  छीतूभाई  गामि  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  fa  क्या

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  Tat  परि  कल्पित  उत्पादन  वृद्धि  दर  बढ़ती  हुई  आय  की

 ताओं  और  बढ़ती  हुई  कीमतों  को  देखते  हुए  अपर्याप्त  और

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  उत्पादन  का  समान  वितरण  सुनिदिचत  करने

 और  ara  की  विषमताओं  को  कम  करने  के  लिए  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रहा  है  ?

 योजना  Walaa  में  राज्य  मंत्री  :  :  जी  नहीं  ।  1978-73  की

 पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  परिकल्पित  उत्पादन  में  वृद्धि  की  अन्य  बातों  के  साथ-साथ

 उत्पादन  में  frat  राष्ट्रीय  araaaeatay  तथा  मय  और  सम्पत्ति  की  वतंमान

 असमनताओं  में  पर्याप्त  कमी  सहित  नई  विकास  कार्यनीति  पर  बिचार  करने  के  बाद  ही

 रित  की  गई  है  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  यद्यपि  थोक  कीमतों  के  सूचकांक  में  1976-77  में

 2,1  प्रतिशत  की  भौर  1977-78  में  5,2  प्रतिशत  की  वृद्धि ८  हुई  परन्तु  बहू  1978-79  में  sea:

 स्थिर  बना  रहा  |

 :  प्रदन
 उपस्थित  नहां  होता  ।

 खादी  और  ग्रामोद्योग  AAT  द्वारा  रोजगार  को  व्यवस्था

 8552.  श्री  Fo  ए०  राजन  क्या  उद्योग  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  वर्ष  1978  के  दौरान  लगभग  चार  लाख

 व्यक्तियों  के  लिए  अतिरिक्त  रोजगार  की  व्यवस्था  की  और

 यदि  at,  तो  उद्योगवार  और  राज्य  वार  अतिरिक्त  रोजगार  की  व्यवस्था  का  ब्यौरा

 कपा है  ?
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज  wat  जगदम्बी  प्रसाद  खादी  तथा  ग्राभोद्योग

 आयोग  ने  ay  1977-78  के  दौरान  2416  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  जबकि  उससे

 पिछले  वर्ष  1976-77  में  20,25  लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिला  जिसमें  3.91  लाख

 व्यक्तियों  की  बढ़ोत्तरी  हुई  है

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  में  ay  1977-78  के  दौरान  राज्यवार  तथा  उद्योग-वार  रोजगार

 aaa  वाला  विवरण

 राज्य  का  नाम  1977-78  के  दौरान  रोजगार

 व्यक्ति )
 ee  ee  शान

 खादी  ग्रामोद्योग  योग

 आंध  प्रदेश  0.54  1.85  2.39

 आसाम  0.30  0.31  0.61

 बिहार  1,39  0,59  1,98

 गुजरात  0.36  0,18  0.54

 0.14  0,23  0.37 हरयाणा

 0.06  0.08  0.14 हिमाचल  प्रदेश

 0,10  0.18 जम्मू  एवं  काइमीर  0.08

 कर्नाटक  0  28  0.77  1.05

 केरल  1.12 0.12  1.00

 10  मध्य
 प्रदेश

 0  08  0.  84  0.92

 1]  महाराष्ट्र  011  1.89  2.00

 12  मणिपुर  0.10  0.10

 13  मेघालय  0.01  0,01

 14  नागालेंड  0.02  0.02

 15  उड़ीसा  10  1.24  1.34

 16  पजाब  0.37  0.26  0.63

 17  राजस्थान  1,10  0,30  1,10
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 18  सिक्किम

 19
 तमिलनाडु  1,03  3,25  4.28

 20  0.02 त्रिपुरा  0,02

 21  उत्तर  प्रदेश  2.90  1.31  421

 22  पश्चिमी  बंगाल  0.24  0.59  0.83

 x  500  से  कम

 संघशासित  क्षेत्र  (1977-78  के  दौरान  रोजगार

 खादी  ग्रामोद्योग  योग

 1.  अण्डमान  और  निकोबार

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश

 चण्डीगढ़

 दिल्ली

 दादर  एवं  नगर  हवेली

 दमण  और  दिउ

 पाण्डिचेरी  0,02  0.02

 य  24.16
 ह  योग  और  IL  22.0  sii

 x  500  से  कम

 खादी  तथा  प्रामोद्योग  श्रायोग  के  afanticat  के  लिए  निर्धारित  श्रहूताएं

 8553  श्री  Fo  ए०  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  ने  अधिकारी  उद्योग/कार्यक्रम  निदेशकों

 के  लिए  तकनीकी  अहंताएं  निर्धारित  की  हैं  ;

 यदि  तो  क्या-क्या  अहुंताएਂ  निर्धारित  की  गई  हैं  ;

 कितने  अधिकारी  अहंताएं  पूरी  करते  हैं  और  कितने  अधिकारी  के  पास

 अहंता  नहीं  है  ;  और

 (=)  ऐसे  की  उनकी  अहंताओं  सहित  सूचि  प्रस्तुत  की  जायेगी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  जानकारी

 और स  पटल  पर  र
 इकट्ठी  की  जा  रही  क  द  1८  पर  रखा  दी  जायेगी ।
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 खादी  ata  ग्रामोद्योग  श्रायोग  द्वारा  अधिकारियों  की  भर्ती  के  लिए  परीक्षाएं

 8554.  श्री  Fo  ए०  राजन  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  पयंवेक्षी  कमंचारियों  और  अधिकारियों  के

 जसत  [att  के  मामले  में  कोई  लिखित  परीक्षाएं  आयोजित  नहीं  की  जाती  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उक्त  पदों  के  लिए  आने  वाले  की  अम्यधिता  का

 निर्धारण  करंने  संबंधी  मानदंड  और  सिद्धान्त  निर्धारित  करने  के  लिए  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 आयोग  की  नीति  सम्बन्धी  निदेश  देने  का  है  ।  और

 यदि  नहीं  at  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  का  क्या  करने  का  विचार  है  ;

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  खादी  तथा  ग्रामोद्योग

 आयोग  में  प्रचार  सहायक  तथा  विधि  सहायक  के  पदों  के  लिये  ही  लिखित  परीक्षाएं  ली  जाती हैं  ।

 तथा  (7)  राजपत्रित  ओहदे  के  समकक्ष  पदों  पर  भर्ती  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग

 द्वारा  गठित  सेवा  बों  के  माध्यम  से  की  जाती  है  ।  इसी  प्रकार  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  काय  क्रम

 के  अन्तगंत  425-700  रु०  प्रति  मास  तथा  उससे  अधिक  के  वेतन  मानਂ  में  अधिकारियों  एवं  गैर

 राजपत्रित  कमंचारियों  का  चयन  सेवा  बोडं/द्वारा  किया  जाता  है  अन्य  पदों  पर  भर्ती  विभागीय

 कमेंचारी  चन  समितियों  तथा  स्थानीय  कमंचारी  चयन  समितियों  द्वारा  की  जाती है  ।

 द्वारों  की  योग्यता  का  निर्धारण  सेवा  ale  विभागीय  कमंचारी  चयन  समितियों  द्वारा  उनकी

 अहताओं  योग्यता  तथा  साक्षात्कार  की  कायें  कुशलता  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।

 खादी  संस्थाओं  को  ज्ञन  की  मंजूरी

 8555.  श्री  Fo  राजन  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1976-77  से  1978-79  वष॑वार  और  उद्योगवार/कार्य  क्रमवार  श्री  खादी

 तमिलनाडु  सर्वोदय  त्रिरूणपुर  ate  सौराष्ट्र  रचनात्मिक  समिति  को  मंजूर

 की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  उपरोक्त  संस्थाओं  के  कार्यकारण  के  परिणाम

 अर्जित  बनाये  गये  दिया  गया  रोजगार  क्या-क्या  रहे  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभापटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 बेगन  उद्योग  को  क्षमता

 8556.  श्री  aarerara  fear :

 श्री  एम०  ए०  हनान  भलहाज  :

 कया  sett  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ¢
 e
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 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  वैगन  उद्योग  की  अधिष्ठापित  क्षमता  और  उपयोग  से  आ

 रही  क्षमता  का  वर्ष-वार  ब्यौरा  कया  है

 (@)  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  इन  एककों  को  रेलवे  विभान  भौर  विदेशों  से  प्राप्त  mRATeaTT

 are  संप्लाई  किये  गये  माल  डिंब्वों  का  वष॑-वार  और  एकके-वार  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 इन  एककों  के  उत्पादन  लक्ष्यों  का  चालु  वर्ष  के  दौरान  एकक-वार  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  ana  उद्योग  का  पिछले

 तीत  ag  अवधि  क्षमता  तथा  प्रयुक्त  का  विस्तृत  ब्यौरा  विवरण  में  दिया

 गया  है  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इन  एककों  को  रेलवे  और  विदेशों  से  श्राप्त  क्रपादेशों  और

 सप्लाई  किये  गये  माल  डिब्बों  का  वष॑वार  भीर  एककवार  ब्यौरा  ह है  में  दिया  गया  है

 नः
 इन  एककों  के  उत्पादन  लक्ष्यों  का  चालू  वर्ष  क्र  दौरान  एककवार  ब्यौरा

 faqzq——  LI]  में  दिया  गय  ;  अ
 Qt

 एककवार  लक्ष्य  का  पुननिर्धारण  रेलवे  द्वारा  एककों  को  दी  गई  वास्तविक  मांग  पर  fade

 करता  है

 faacq-]

 बाधिक  afeqeariga  क्षमता  तथा  प्राप्त  वास्तविक  उत्पादन

 पहियों  के

 ava  निर्माता  का  नाम  वाषिक  1976-77  1977-78  में  1978-79  में

 वास्तविक अधिष्ठापित  में  बास्तविक  वास्तविक

 क्षमता  उत्पादन  उत्पादन  उत्पादन  (31-

 3-1979  को

 स्थिर  डिब्बों

 1

 भारत  एण्ड  इ'जीनियरिंग

 1,000  328  345  559 कम्पनी  मुजफ्फरपुर

 भारत  बेगन  एण्ड  इ  जीनियररिंग

 मोकामा  1,500  350  367, 5  432

 प्राइवेट  एण्ड  कलकत्ता  1760  985  1670

 माइन  स्टेडड  कम्पनी  लि०

 कलकत्ता  4,750  1325  1535  1510
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 1  2  3

 AIST  tee  कम्पनी  लि०

 3,911  1701  1805  1581 पूरबनं पुर
 सिमको  भरतपुर  2,000  2684.5  2330  2538

 हिन्दुस्तान  जनरल  इण्डष्ट्रीज  लि  ०,

 दिल्‍ली  1,000  139  455  105

 area  साहिबाबाद  2,000  358  619  669

 सिमको  लि०  कलकत्ता  3,600  2999.5  2461  1999

 प्राईवेट  we  एफ  कम्पनी

 कलकत्ता  1,585  1976  से  वैगनों  का  उत्पादन  बन्द  कर

 ण  $$

 जेसप  एण्ड  कम्पनी  तथा  के०  टी०  इस्टील  इ  SeetT  बम्बई  जिन्होंने  भारतीय

 रेलों  के  लिए  वैगनों  का  बनाना  बन्द  कर  दिया  ने  निम्मलिखित  बेगनों  का  उत्पादन  किया है
 :

 1976-77  1977-78  1978-69

 जेसप  एण्ड  कम्पनी  290

 के ०  टी०  इस्टील  इन्डस्ट्रीज  46.0  142

 *  यद्यपि  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमता  2000  हैं  परन्तु  कम्पनी  ने  क्षमता  का  विकास  करके  3000

 बैगन  बनाने  की  कर  ली  है  ।  मंत्रालय  द्वारा  कम्पनी  को  सूचित  किया  गया  था  कि  इस

 आंकड़े  के  उपयोग  के  बाद  उच्च  स्तर  की  उत्पादन  fear  जाना  चाहिए  |

 *  उद्योग  के  अतिरिक्त  भारतीय  रेलों  के  लिए  वैगनों  का  उत्पादन  रेलवे  के  कार्यशालाओं  में  भी

 किया  जाता  है  ।  उत्पादन  का  विस्तृत  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  ।

 1976-77  1305.55

 1977-88  1324

 1978-79  1586
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 faaczay-[]
 As

 प्राप्त  क्रयादेश तथा  की  गई  सप्लाई का  ब्यौरा

 ट  पहियों के  ates

 1976-77  1977-7
 er a

 1978-79
 ि अ ा अ त  ey  es  ee  ee  eee

 रेलवे  विदेश  रेलवे  विदेश

 क्रयादेश  उत्पादन  क्रयादेश  उत्पादन  ऋयादेश  उत्पादन  क्रयादेश  उत्पादन  ऋ्यादेश  उत्पादनਂ  wear  उप्पादन
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13

 भारत  बैगन  एण्ड

 इन्जीनिय रिंग  कम्पनी

 feats  मुजफ्फरपुर  920  328  500  345  900  559

 भारत  बेगन  एन्ड

 इन्जीनियरिंग  कम्पनी

 मोकामा  600  350  367.5  1175  432

 ब्र  थवेड  एन्ड  कम्पनी

 कलकत्ता  3028  1760.  420  ह  950  925  60  2203  1670  480

 =
 qq  tess  वम्पनी

 2912.5  1325  60  1290  1535  3975  1510  480 हावड़ा

 बनें  4 © tts  कम्पनी

 बनंपुर  2750  1563  138  2010  1805  3200  1581



 लिखित  उसर  25  1979

 |  |  |  |

 ी

 ‘ir

 a  फ
 ह

 ®  tr
 th  फ्

 हैकि
 द

 |. िन हं ि  ak  ny)  के (९
 wv

 4.0  fs
 oy  |»  nr

 o>
 &  s  «८

 168



 लिखित  उत्तर 1901

 1979-80  सें  श्र  नतिम  उत्पादन  लक्ष्य  का  एककवार  ब्यौरा  ant  निर्माता  का  नास

 1979-80  के  उद्योग  द्वारा

 1979  80  के  लिए  वैगन

 बनाने  का  अन्तिम  लक्ष्य

 पहियों  के  रूप  में

 भारत  वैगन  एण्ड  इंजीनियरिंग  कम्पनी

 मोकाम  यूनिट  600

 600
 मुजफ्फरपुर  यूनिट

 ब्र  थवेट  एण्ड  कम्पनी  कलकत्ता  2000

 बने  wee  कम्पनी  लिमिटेड

 हावड़ा  यूनिट  10000

 2200 बनंपुर  यूनि

 सिमको  भरतपुर  2100

 300 हिन्दुस्तान  जनरल  इण्डस्ट्रीज  नांगलोई

 मार्डन  साहिबाबाद  600

 2100 Saquiat  बेलघा  कलकत्ता
 बा

 योग  11,5000
 क  पगान

 रेल  मंत्रालय  के  1979-80  के  बजट  प्रस्तावों  में  13000  saa  (4  व्हीलर  के  रूप  प्राप्त

 ।  or  शे t  ्य  च् अवा सजन  wenn  aTrsT  तथा  डोप करने  का  प्रावघान  है  ald  11,500  वे  Sat  BSist  पान  न्य  न  1500  बैगन  रेलवे

 शालाओं  द्वारा  बनाया  जाना  निश्चित  किया  गया  है  ।

 1979-80  के  बजट  प्रस्तावों  के  अतगत  एककवार  अन्तिम  लक्ष्य  उपयुक्त  विवरण  में  दिया

 गया है  :

 भारतीय  सीमेंट  निगम  का  कार्य-करण  तथा  सोमेंट  के  लिए  विज्ञापन

 8557  थी  सचीष्द्लाल  :  कया  उद्योग  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 भारतीय  सीमेंट  निगम  के  कार्यकरण  का  ब्यौरा  बया  है  तथा  गत  तीन  वर्षों  में

 वष॑वार  प्रचार  के  लिए  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  गई  ;

 गत  तीन  वर्षों  में  जिन  दैनिक  समाचार-पत्र  ओर  पत्रिकाओं  में  विज्ञापन  दिये  गये

 उनका  भाषावार  और  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ;

 क्या  प्रत्येक  राज्य  में  एक  सीमेंट  कारखाना  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 आज  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  सीमेंट  का  उत्पादन

 करने  के  लिए  सीमेंट  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लिमिटेड  के  पास  तीन  कार्यशील  कारखाने  हैं  जो

 (1)  मंघार  3.8  लाख  मी०  टन  प्रतिवष॑  (2)  कुरकुन्ता  2.0  लाख  मी०

 टन  प्रतिवर्ष  (3)  बोकाजन  2.0  लाख  मी०  टन  में  स्थित है  राजवन

 (  हिमाचल  स्थित  2.0  लाख  मी०  टन  प्रतिवर्ष  बाला  की  क्षमता  वाला  चौथा  कारखाना

 परीक्षण  के  तौर  पर  चलाया  जा  रहा  है  तथा  आशा  की  जाती  है  कि  यह  कारखाना  शीघ्र  ही  चालू

 हो  जायेगा  ।  निगम  मध्यप्रदेश  के  नीमच  व  अकलतारा  तथा  आन्ध्प्रदेश  के  येरागुन्तला में  4.0  —

 4.0  लाख  मी०  टन  की  वार्धिक  अधिष्ठापित  क्षमता  वाली  तीन  भौर  परियोजनाएं  स्थापित  कर

 रहा  है  ।  तेन्दूर  अहिलाबाद  में  लाख  मी०  टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता

 वाले  दो  सीमेंट  aaa  स्थापित  करने  के  लिए  भी  निगम  को  आशय-पत्र  स्वीकृत  किये  गए  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रचार  के  लिए  की  गई  राशि  निम्नलिखित  है
 e

 aq  रादि

 1976  77  99,178

 1977-78  42,523

 1978-79  7,000

 सीमेंट  निगम के  कारखाने  तथा  परियोजनाएं  देश  भर  में  स्थित  अपेक्षित

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 yea  राज्य  में  एक  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  भारतीय  सीमेंट  निगम  हेतु

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 (7)  और  (=)  wee  ही  नहीं  उठते  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  पर  ga  व्यय

 8558.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  उद्योय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :
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 इस  समय  देश  में  कितने  जिला  उद्योग  her  कार्यरत

 इन  केन्द्रों  पर  aa  तक  कितना  व्यय  किया  गया  +  तथा ह  चल  उनसे  कितने  लोगों  को

 रोजगार  मिला  है  और  कितने  नए  लघु  उद्योगों  को  सहायता  दी  गई  है
 ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  अभी  तक  समग्र  देश  में

 346  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ।

 (a)  वर्ष  1978-79  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  विभिन्‍न

 राज्यों  शासित  प्रदेशों  को  2600,62  लाख  रुपये  की  धनराशि  दी  गई  &  जिसमेंਂ  1900.62

 लाख  रुपये  अनुदान  के  रूप  में  तथा  700.00  लाख  रुपये  ऋण  के  रूप  में  दी  गई  धनराशि  भी

 शामिल  है  ।  विभित्न  प्रदेशों  से  अभी  तक  164  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  बारे  में

 वास्तविक  प्रगति  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  हैं  ।  वहां  से  यह  पता  चला  है  कि  1686  एककों  को  प्रारम्भिक

 राशि  (ate  के  रूप  में  सहायता  दी  गई  थी  तथा  अन्य  3649  एककों  को  नकद  राजसहायता

 दी  गई  थी  ।  इसके  37554  एककों  को  तकनी  प्रबन्धकीय  प्रशिक्षण  सहायता  दी  गई

 थी  1,16,465  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  है  ।

 शहरी  और  ara  क्षेत्रों  में  परिवारों  की  संख्या  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 8559.  श्री  राम  विलास  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिन्‍न  आय  वर्गों  में  परिवारों  के  सदस्यों  की

 संख्या  के  बारे  में  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  द्वारा  एकन्रित  आंकड़े  सही  और

 यदि  at,  तो  इससे  क्या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  उसका  ब्यौरा  क्यो  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  फजलुर  :  राष्ट्रीय  प्रतिदशं  सर्वेक्षण

 संगठन  दशहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवारों  के  सदस्यों  की  संख्या  तथा  उनके  मासिक  ब्यय  के

 बारे  में  विइवसनीय  आंकड़े  एकन्रित  करता है  ।

 1969-70,  1970-71  तथा  1972-73  वर्षों  से  संबंधित  रा०  प्र०  ado  के  तीन  दौरों

 के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  अनुबन्ध  में  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 दाहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवारों  की  संख्या  से  संबंधित  सर्वेक्षण

 रा०  प्र०  सर्व  स०  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  परिवारों  में  सदस्यों  की
 संख्या  संबंधित

 विद्वननीय  आंकड़े  एकत्रित  करता  है  ।  भाय  स्तर  के  प्रतिनिधित्व  के  रूप  में  लिखा  जाता  है

 क्योंकि  भय  के  बारे  में  सीधे  पूछताछ  कठिन  साथ  ही  अविश्वसनीय  है  ।  1969-70,  1970-72

 तथा  1972-73  ay  से  संबंधित  रण  Fo  सर्वे०  के  दौरों  सै  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विभिनत

 व्यय  वर्गा  में  प्रति  परिवार  सदस्यों  की  औसत  संख्या  दर्शाते  हुए  परिणाम  संलग्न  सारणी  में  दिये  गये
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 इनसे  प्रकट  होता  है  कि  व्यय  के  निम्न  ere  पर  कुछ  वर्गों  को  छोड़कर  प्रति  व्यक्ति  व्यय  के

 बढ़ने  से  परिवार  भाकार  धीरे-धीरे  घटता  जाता  है  और  कुछ  उच्चतम  व्यय  वर्गों  के  संबंध  में  यह

 कभी  अपेक्षाकृत  अधिक  fret  होती  हैं  ।  अध्ययन  अधीन  वर्गों  के  संबंध  में  यह  प्रवृत्ति

 दोनों  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  बारे  में  एक  समान  है  ।

 सारणी  ग्रामीण  तथा  शहरी  क्षेत्रों  में  प्रति  व्यक्ति  सासिक  व्यय

 वर्गों  के  अनुसार  प्रति  परिवार  सदस्यों  की  श्रौसत  संख्या

 समस्त  भारत

 प्रति  व्यक्ति  प्रति  परिवार  सदस्यों  की  संख्या

 मासिक  व्यय  ह  क i  ee

 at  ग्रामीण  शहरी
 tt  care  a

 84  वां  26  वां  27  बां  24  at  26  वो  27  वां

 दौर  दौर  दौर  दौर  दौर

 )  (69-70)  (70-71)  (72-73)  (69-70)  (70-71)  (72-73)

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

 0-13  5.70  6.10  5,64  6.28  5.88  4.80

 13-15  5.94  6.00  5.79  6.35  6.65  5.90

 15-18  5.79  5.99  5.85  6.48  6.11  6,12

 18-2]  5.65  5,91  5.78  6,13  6,37  6,45

 21-24  5.58  5.61  5.74  6,32  6.10  6.48

 24-28  5.40  5,72  5.59  6,03  5.95  6,36

 28-34  5.28  5.55  5.44  5.78  5.72  6,15

 34-43  5.06  5,33  5.31  5.36  5,38  5.80

 43-55  4.75  5.18  5,12  4.01  4.94  5,35

 55-75  4.44  4.88  4,78  4,01  16.0  4.72

 75-100  4.51  3.82

 100-150  4,29  3,12

 150-200  3,28  2.70

 200  तथा  उससे  ऊपर  3,94  2.42
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 अपरिष्कृत  पटसन  का  धारक्षित  भंडार

 8560.  श्री  WAT  राय  प्रधान  :

 श्री  Al oWITo  प्रहाटा  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  इण्डियन  जूट  मिल्स  एसोसिएदन  ने  चालू  मौसम  में  अपरिष्कृत  पटसन

 का  आरक्षित  भण्डार  बनाने  और  उसे  सक्रिय  रखने  के  तरीकों  के  बारे  में  भारतीय  पटसन  निगम

 के  साथ  विचार  विमश  किया  ale

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  और  कच्चे

 पटसन  का  बफर  स्टाक  बनाने  व  इनके  कार्य  संचालन  की  रीति  के  बारे  में  इण्डियन  जूट  मिल्स

 एसोसिधेशन  तथा  भारतीय  पटसन  निगम  के  विचार  विमशं  शीघ्र  ही  होने  की  आशा है  ।

 बिहार  में  पटसन  मिलें

 8561.  श्री  असर  राय  प्रधान  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बिहार  की  पटसन  मिलें  और  शायद  इस  राज्य  में  कुछ  एकक

 बिक्र
 ताओं  के  माध्यम  से  नेपाल  से  रेशा  प्राप्त  करते  रहे  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  तथा  बिहार

 अथवा  पश्चिम  बंगाल  की  पटसन  मिलों  द्वारा  नेपाल  से  कच्चे  माल  प्राप्त  करने  के  बारे  में

 सरकार  को  कोई  भी  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 द्वितीय  fasa  हिन्दी  सम्सेलन

 8562,  श्री  एस  शार  दामाणी  :

 at  गंगा  wad  fag  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 द्वितीय  fara  हिन्दी  सम्मेलन  की  उपलब्धियां  क्या  रही  हैं  ;

 सबंधित  ने  अब  तक  क्या  अनुवर्ती  कायंवाही  की  है  ;  और

 क्या  सम्बद्ध  मंत्रालयों
 {hiwae eet

 ने  सम्मेलन  में  लिये  गए  निर्णयों  को  क्रियान्वित  किया

 है  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 173



 लिखित  उत्तर  25  1979

 धप

 1.0  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  afta  लाल  :  28,  29  जौर  30

 1976  को  मारिशस  में  हुए  द्वितीय  विश्व  हिन्दी  सम्मेलन  के  अंतिम  दिन  पर  आधारित

 वक्तव्यਂ  की  एक  प्रति  संलग्न  जिसमें  उपलब्धियों  का  उल्लेख  किया  गया  है

 भौर  इस  संबंध  में  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 विवरण

 द्वितीय  fasa  सम्मेलन  28-29-30  1976  मंतव्यों  पर  श्राधारित  वक्तव्य

 मोरिशस  में  महात्मा  गांधी  संस्थान  में  आयोजित  यह  द्वितीय  विषव  हिन्दी  सम्मेलन  विश्व

 की  सभी  भाषाओं  तथा  उन  भाषाओं  को  बोलने  कोटि-कोटि  जनता  के  प्रति  अपनी  हादिक

 TARAS  और  सद्भावन।एं  प्रकट  करता  है  क्योंकि  उसकी  धारणा  है  कि  हिन्दी  को  अपनी

 उन्नति  और  विकास  के  लिए  face  वी  सभी  भाषाओं  के  सनेह  और  सद्भावना  की  आवश्यकता  है

 जो  मानव  अपनी  आंतरिक  भावनाओं  और  विचारों  को  व्यक्त  करने  के  लिए  उपयोग  में  लाता है  ।

 विशेषरूप  aaa  में  बोली  जाने  वाली  प्रमुख  भाषाओं  का  उल्लेख  आवश्यक  है  जिनमें

 मराठी  गुजराती  ate  ara  भाषाएं  शामिल  हैं  और  जहां

 सभी  भाषाओं  के  बोलने  वाले  प्रेम  और  एकता  के  साथ  रहते  हैं  ।

 2.  इस  अधिवेदन  ने  भी  प्रथम  विश्व  हिन्दी  सम्मेलन  के  बोधवाक्य-''वसुधेव  कुटुम्ब कम्‌

 को  स्वीकार  frat  है  जिसके  विश्व  एक  परिवार  के  रूप  में  कल्पना  की  गई  है  ।  इस

 सम्मेलन  का  विद्वास  है  क्रि  आज  जब  मानवता  एक  चौराहे  पर  जा  खड़ी  हिन्दी  को  सेवा

 और  दांति  की  भाषा  के  रूप  में  उन  सारी  शवितयों  को  बल  देना  चाहिए  जो  विश्व  एक

 परिवारਂ  के  आदशं  को  सुदृढ़  करे  और  जहां  मानव  के  लिए  वर्ण  और  राष्ट्रीयता  की

 सीमाएं  न  हों  ।  यह  सम्मेलन  उसी  दृष्टिकोण  को  दुहराना  चाहता  है  जिसे  प्रथम  fara  हिन्दी

 सम्मेलन  ने  भी  स्वीकार  किया  था  कि  ag  हिन्दी  के  मामले  में  किसी  भी  प्रकार  की  जोर-जबरदस्ती

 या  लादने  की  दुष्टि  नहीं  रखता  है  भोर  इसी  प्रकार  यह  मानता  है  कि  जो  भाषा  स्व॒च्छा  से

 स्वीकार  की  वही  सारे  faq  में  लोकप्रियता  और  मान्यता  प्राप्त  करेगी  |

 3.  इस  अधिवेशन  में  मोरिशस  के  अलावा  जिन  देशों  के  प्रतिनिधियों  ने  भाग  उनमें

 फेडरल  रिपब्लिक  आफ  जमन  जनवादी  गणतंत्र

 रीयूनियम

 द्वीप  राड्रिग्न  द्वीप  समूह  तथा  अन्य  देव  शामिल  हैं  इसमें  भारत  से  माए  हुए  एक  सरकारी

 प्रतिनिधिमंडल  का  उल्लेख  करना  आवश्यक  है  जो  महामहिम  डा०  कण  fag,  भारत  के  स्वास्थ्य

 और  परिवार  नियोजन  मंत्री  के  नेतृत्व  में  है  ।  डा०  कणं  सिंह  जी  ने  सम्मेलन  के  उद्घाटन

 समारोह  की  अध्यक्षता  की
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 4.  सम्मेलन  में  चार
 न

 1.0  च गार  सत्रों  का  आयोजन  किया  गया  जिनमें  चार  प्रसुख  विधयों  पर

 विचार-विमर्दा  हुआ
 वे  इस  प्रकार  हैं  :--

 1.  हिन्दी  की  अंतर्राष्ट्रीय  चली  और  स्वरूप

 2.  जन-संचार  के  साधन  और  हिन्दी

 3.  स्वेच्छिक  संस्थाओं  की  भूमिका

 4.  fara  में  हिन्दी  के  पठन-पाठन  की  समस्याएं

 5  सम्मेलन  ने  प्रथम  विश्व  हिन्दी  सम्मेलन  में  पारित  इस  प्रस्ताव  का  फिर  समथंन  किया

 कि  हिन्दी  को  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  एक  आधिकारिक  भाषा  के  रूप  में  स्थान  मिले  और  यह

 सिफारिश  की  कि  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  क्रमबद्ध  कार्यक्रम  बनाया  जाये  ।  सम्मेलन  को  यह

 जानकर  संतोष  हुआ  कि  प्रथम  विश्व  हिन्दी  सम्मेलन  के  अन्य  निर्णयों  के  बारे  में  भी  ठोस  कदम

 उठाये  गये  हैं  जिनमें  विदव  हिन्दी  विद्यापीठ  की  स्थापना  का  fata  भी  है  ।

 6.  सम्मेलन  में  अभी  हाल  ही  भारत  में  समाचार-पत्रों  के  संकलन  के  बारे  में  fade  देशों

 के  उस  सम्मेलन  का  भी  स्वागत  किया  गया  जिसमें  सभी  संवाद-सामग्री  का  एक  बनाने  को

 निर्गय  लिया  गया  ।  सम्मेलन  की  धारणा  है  कि  जन-संचार  के  अन्य  सभी  साधनों

 फिल्म  तथा  अन्य  प्रकार  के  वैज्ञानिक  उपकरणों  का  हिन्दी  के  प्रचार-प्रसार  में  उपथोग

 क्रिया  जाये  ताकि  वह  fara  एक  परिवारਂ  की  उदात्त  भावना  का  प्रचार  कर  सके  |

 7.  सम्मेलन  की  धारणा  है  कि  गियाना  जेसे  अन्य

 देशों  में  वहां  की  स्वेच्छिक  संस्थाओं  ने  हिन्दी  के  प्रचार-प्रसार  के  लिए  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  योगदान

 दिया  है  और  यह  माना  गया  कि  इन  सभी  संस्थाओं  को  उन  देशों  की  सरकारों  तथा  जनता  से

 सहायता  मिलनी  चाहिए  ।  मौरिशस  और  भारत  जेसे  देशों  में  तो  हिन्दी  का  अभियान  राष्ट्रीय  एवं

 सांस्कृतिक  चेतना  के  आंदोलन  से  ही  जुड़ा  रहा  है  लेकिन  इन  देशों  की  संस्थाओं  ने  स्वतंत्रता  प्राप्ति

 के  बाद  भी  अपना  हिन्दी-प्रचार  कार्य  जारी  रखा  है  ।

 8,  सम्मेलन  ने  fara  के  अनेक  देशों  में  हिन्दी  के  पठन-पाठन  संबंधी  समस्याओं  पर  भी

 विचार  किया  और  इनमें  वज्ञानिक  उपकरणों  तथा  अन्य  बातों  के  अभाव  में  किन

 प्रकार  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  इसका  भी  विचार  किया  ।  इन  कठिनाइयों  को

 दूर  करने  का  अवश्य  ही  प्रयत्न  होना  चाहिए  ।  साथ  ही  साथ  ag  भी  विचार  प्रकट  किया  गया  कि

 इस  क्षेत्र  के  विशेषज्ञों  को  विदिष्ट  गोष्टियों  का  आयोजन  कर  इन  समस्याओं  के  बारे  में

 हारिक  सुझाव  और  समाधान  प्रस्तुत  करने  चाहिएं  ।  fase  हिन्दी  सम्मेलन  जैसे  विद्याल  मंच  पर

 तो  इन  समस्याओं  का  निदेश-मात्र  दिया  जा  सकता  है  ।

 9.  द्वितीय  बिस्व  हिन्दी  सम्मेलन  मौरिशस  में  हुआ  इस  बात  पर  सभी  प्रतिनिधियों  ने

 अपनी  हार्दिक  प्रसन्नता  प्रकट  की  भौर  उसका  मुक्त-कंठ  से  अभिनंदन  किया  ।  सम्मेलन  जिस

 के  साथ  संवालिव  उसकी  भूरि-भूरि  प्रशंसा  की  गयी  ।  अनेक  प्रतिनिधियों  ने  यह
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 न —

 इच्छा  व्यक्त  at  कि  अंतर्राष्ट्रीय  क्षेत्र  में  सम्मेलन  की  गतिविधियों  को  आगे  बढ़ाने  की  दृष्टि  से

 ry
 किसी  संगठन  का  बिचार  किया  जाये  ।  एक  विशेष  सुझाव  दिया  गया  fe  मौरिशस  hal  a  एक

 fara  हिन्दी  केन्द्र  की  स्थापना  की  जाए  जो  सारे  faze  की  हिन्दी-गतिविधियों  का  समन्वय  कर

 सके  और  एक  अंतर्राष्ट्रीय  हिन्दी  पत्रिका  का  प्रकादान  हो  जो  भाषा  के  माध्यम  से  ऐसे  समुचित

 वातावरण  का  निर्माण  कर  सके  जिसमें  मानव  faze  का  नागरिक  बन  कर  रहे  और  विज्ञान  और

 अध्यात्म  की  महान  दाक्ति  एक  नए  समन्वित  सामंजस्य  का  रूप  ले  सके  ।  सम्मेलन  के  विचार  में

 यह  उचित  होगा  कि  इस  ara  के  नेतुत्व  के  लिए  मौरिदस  के  प्रधान  मंत्री  डा०  सर  दिवसागर

 रामगुलाम  जी  से  ही  निवेदन  किया  जाये  जो  द्वितीय  विषव  हिन्दी  सम्मेलन  की  राप्ट्रीय  समिति  के

 अध्यक्ष  हैं  बौर  जिनका  अनुभवी  एवं  प्रज्ञायुक्त  मार्गदर्शन  इसके  लिए  परम  उपयोगी

 होगा  ।

 10.  द्वितीय  faxq  हिन्दी  सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  सभी  प्रतिनिधियो  और  पर्यवेक्षकों  का

 यह  भभिमत  रहा  है  कि  यह  सम्मेलन  मात्र  हिन्दी  के  इतिहास  में  ही  वरन  मानवता  की

 निरन्तर  यात्रा  में  भी  एक  युगांतरकारी  घटना  है  ।  इसलिए  यह  सम्मेलन  विश्व  के  उन  समस्त

 स्त्री-पुरुषों  को  भोर  स्नेह  और  मंत्री  का  हाथ  बढ़ाता  है  जो  ऐसे  हीं  महान  आदर्शों  के  लिए  काम

 कर  रहे  हैं  ।  सम्मेलन  में  यह  सुदृढ़  धारणा  प्रकट  की  गयी  कि  तृतीय  fara  हिन्दी  सम्मेलन  के

 भायोजन  होने  तक  की  भवघधि  तक  हिन्दी  राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  दोनों  क्षेत्रों  में  Alea  प्रगति

 कर  लेगी ।

 सीमेंट  मूल  विषयक  देवराज  समिति

 8563  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  की  कीमत  केवल  कुछ  दिन  पूर्व  बढ़ाई  गई  थी  ;

 क्या  उच्च  दाक्ति  प्राप्त  देवराज  समिति  ने  सीमेंट  के  मृत्य  में  वृद्धि  की  सिफारिश  की

 है  ;  और

 यदि  तो  समिति  द्वारा  सीमेंट  उद्योग  के  बारे  में  अन्य  क्या  सिफारदें  की  गई  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  साधारण  पोटल ड

 wae  के  गन्तव्य  स्थान  तक  रेल-भाड़ा  मुक्त  मुल्य  7  पिकप
 IRUMEAX,  1978  से  253.35  रुपये  से  बढ़कर

 293.26  रुपये  शुल्क  तथा  पैकिंग  प्रभार  को  प्रति  मी०  टन  हो  गय े।

 बढ़ोत्तरी  का  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :--

 प्रति  मी०

 (1)  सीमेंट  के  अतिरिक्त  आयात  की  लागत  के

 वित्तपोषण  के  लिए  8.00

 (2)  सीमेंट  कामगारों  की  वेतनवृद्धि  से  संबंधित

 faaraey  Tae  के  कार्यान्वयन  की  लागत  हेतु  13.38
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 (3)  कोयले  के  स्थान  पर  मट्टी  तेल  के  उपयोग  के

 लिए  राजसहायता  देने  हेतु
 18.53

 योग  9.91
 ree

 तथा  सीमेंट  उद्योग  जिसमें  सीमेंट  के  मृत्य  शामिल  व्यापक  संवीक्षा

 करने  के  लिए  श्री  लवराज  कुमार  की  अध्यक्षता  में  भारत  सरकार  द्वारा  एक  उच्चस्तरीय  समिति

 तथा  इसकी  सिफारशें  भारत  सरकार  कें नियकत  की  गई  थी  ।  समिति  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई

 विचाराधीन  है

 हिन्दी  शिक्षण  एकरूपता  समिति  द्वारा  हिन्दी  के  farett  में  समन्वय

 श्री  एस०  श्रार०  दामणी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दूर  दिक्षा  मंत्रालय  तथा  स्वेच्छित  हिन्दी  संगठनों  द्वारा  किये

 जा  रहे  हिन्दी  शिक्षण  कार्य  में  समन्वय  लाने  के  लिए  हिन्दी  दिक्षण  समिति  की  अब  तक

 की  क्या  उपलब्धि  है

 इस  समिति  ने  उपरोक्त  विभागों  को  क्या-क्या  सुझाव  दिये  हैं  ;  और

 क्या  सुझाव  क्रियान्वित  किये  गये  यदि  तो  उनके  क्रियान्वयन में  कितना  समय

 लगेगा  और  उन्हें  aver  क्रियान्वित  करने  में  क्या  बाधाएं  हैं
 ?

 न्म्भारत गह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  घनिक  लाल  सण्डल  :  (@)  और

 सरकार  के  हिन्दी  सलाह  र  की  अध्यक्षता  में  हिन्दी  प्रशिक्षण  एकरूपता  समिति  का  गठन  किया

 गया  जिसका  उद्देश्य  ArHTTayt  शिक्षा  मंत्रालय  एवं  स्वच्छिक  हिन्दी  संस्थाओं

 द्वारा  किए  जा  रहे  हिन्दी  शिक्षण  के  कार्य  में  समन्वय  और  सामंजस्य  लाना  है  ।  इस  समिति  की

 aa  तक  तीन  aoa  हो  चकी  हैं  ।  समिति  के  उत्तरदायित्व  को  उचित  रूप  से  निपटाने  के  लिए

 विभिन्‍न  मंत्रालयों  से  अपेक्षित  सूचना  मांगी  गई  है  ।  साथ  हिन्दी  शिक्षण  योजना  की

 पुनरीक्षण
 समिति  द्वारा  प्रस्तावित  संशोधित  पाठ्यक्रम  के  आधार  पर  नई  पाठ्य  सामग्री  का  भी

 निर्माण  कराया  जा  रहा  है  ।  इसके  निर्माण  के  पइचात  विभिनन  मंत्रालयों/वि भागों  के

 हिन्दी  शिक्षण  कायें  में  समन्वय  स्थापित  करने  में  सुविधा  होगी  ।

 सूचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  के  अधीन  भाकाशवाणी  महानिदेशालय  after  ही  इस  dae  में

 एक  कार्यशाला  का  आयोजन  भी  कर  रहा  है  ।

 झ्रां  ध्  प्रदेश  विधान  सभा में ं  संसदीय  सचिव

 8565.  श्री  जी०  एम०  बनातवाला
 श्री  श्रीकृष्ण  सिंह

 क्या  गृह  मन्त्री  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 कया  आंध्य  प्रवेश  के  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  राज्य  विधान  सभा  के  छह  सदस्यों  को  संविधान

 के  अनुच्छेद 91
 के  sqarat  के  विरूद्ध  संसदीय  सचिव  के  रूप  में  शपथ  दिलाई  गई

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में
 राज्य

 मन्त्री  घनिक  लाल  :  से  आन्थ  प्रदेश

 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  श्रनुसार  10-3-1979  को  आन्ध  प्रदेश  विधान  सभा  के  6  सदस्यों  को

 संसदीय  सचिवों  के  रूप  में  मुख्य  मन्त्री  द्वारा  गोपनीयता  की  शपथ  दिलाई  गई  थी  भौर  उसी

 तारीख  से  वे  इस  प्रकार  नियुक्त  किए  गये  थे  ।  राज्य  सरकार  को  सलाह  दी  गई  थी  कि  यह

 संविधान  के  प्रतिकूल  नहीं  है  |

 राज्य  सरकार  ने  यह  भी  कहा  है  कि  डा०  टी०  के  कोर्थडा  राम  हैदराबाद  दलित

 जाति  संघर्ष  समिति  ने  राष्ट्रपति  को  एक  याचिका  भेजी  है  जिसमें  उन्होंने  यह  आरोप  लगाया  है

 कि  उक्त  6  विधायक  संसदीय  सचिवों  के  रूप  में  नियुक्त  होने  से  ares  प्रवेदा  विधान  समा के  सदस्य

 होने  के  लिए  आयोग्य  हो  गए  हैं  ।  राष्ट्रपति  ने  इस  प्रदन  को  संविधान  के  अनुच्छेद  192  के  खण्ड

 (2)  के  आधीन  उनकी  राय  जानने  के  लिए  भेजा  है  और  वह  निर्वाचन  आयोग  विचाराधीन  है  ।

 उत्तरी  राज्यों  में  सरकारी  उपक्रमों  को  श्रास  पास  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  जोड़ा  जाना

 8567.  श्री  धर्मवीर  वदिष्ठ  :  वया  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देग  के  उत्तरी  राज्यों  में  भास-पास  के  ग्रामीण  क्षत्रों  का  आर्थिक  विकास  करने  हेतु

 सरकारी  उपक्रमों  को  उनके  साथ  जोड़ने  के  लिए  क्या  का्यंवाही  की  गई  भौर

 इससे  यदि  ग्रामीण  रोजगार  पर  कोई  प्रभाव  पडा  है  तो  वह  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  उद्योग

 मंत्रालय  के  अन्तर्गत  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  जहां  थे  एकक  स्थापित  उन  जिलों  जिला

 उद्योग  केन्द्रों  को  सक्रिय  रूप  से
 सहायता

 देने  के  लिए  अनुदेश  जारी  किए  गये  हैं  ।  यह  सहायता

 निम्न  रूप  से  होगी  ।

 प्रत्येक  जिला  उद्योग  केन्द्र  से  सम्बद्ध  एक  जिला  उद्योग-सह  परिक्षण  ary  की  स्थापना

 अपनी  खरीद  की  आवइयकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  सहायक  उद्योगों  की  स्थापना

 को  प्रोत्साहन

 स्थानीय  उद्यमियों  के  लिए  विपणन  संबंधी  तैयार  करने  में  सहायता

 जिले  में  ही  परियोजता  सम्भाव्यताओं  का  पता  लगाना

 इस  उद्देश्य  के  लिए  अनेक  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ने  विशेष  प्रकोष्ठ  स्थापित  किये  हैं  ।
 ग्रामीण  रोजगार  पर  इसके  प्रमुख  का  अनुमान  लगाना  अभी  समयपूर्व  होगा  लेकिन  जिला  उद्योग

 रो  ज्ञ केन्द्रों  द्वारा  बनाये  गये  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  में  पर्याप्त  भ  क  कि  पर  क्षमता  है  ।
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 oc.
 दु्घंडना  के  साक्षी  के  बारे  में  पु  अ  |  ANS

 9568.  थ्री  याम  सुन्दरलाल  :  वया  गृह  मंत्री  वह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन  परेशानियों  और  कठिनाइयों  के  बारे  में  जिनमें  कोई  व्यक्ति  अथवा

 अपराध  के  बारे  में  कोई  गवाही  देने  के  बाद  फंस  जाता  है  प्रासीजसंਂ  sits  से  lasts,

 1979  के  '  सण्डें  में  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  गया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्यां  प्रतिक्रिया  और

 इन  प्रक्रियाओं  को  सरल  बनाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  ।

 att  :--  भारत  सरकार  ने  जांच  और  अभियोजन  की  विलम्ब  और

 असफलता  के  अनुचित  तरोकों  का  प्रयोग  भर  वे  कहां  तक  प्रचलित  हैं  इसकी  जांच

 करने  के  लिए  और  पद्यति  में  कसे  संशोधन  या  परि' बतन  किया  और  इस  बेज्ञानिकਂ

 और  मानवीय  प्रतिष्ठा  के  साथ  संगतपूर्ण  बनाने  का  सुझाव  देने  तथा  संबंधित  कानूनों  को  उपयुक्त

 रूप  से  संशोधित  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  पुलिस  आयोग  नियुक्त  किया  है  ।

 आयोग  उस  तरीके  की  और  इसकी  भी  जांच  करेगा  कि  पुलिस  सामाजिक  सुरक्षा  तथा

 कानून  लागू  करने  के  कतंब्य  निर्वहन  मे  लोगों  का  कहां  तक  सहज  एवं  परस्पर  सहयोग  प्राप्त  कर

 सकती  हैं  और  ऐसा  सहयोग  प्राप्त  करने  के  लिए  संस्थागत  प्रबंधों  के  बारे  में  और  स्वस्थ  तथा

 मैंत्री पर्ण  जनता-पुलिस  संबंध  उत्पन्न  बनाने  के  लिए  उपायों  का  सुझाव  देगा  ।

 जम्मू  तथा  कइमीर  में  गिरफ्तार  किये  गये  पाकिस्तानी  जासूस

 8569.  श्री  इयास  सुन्दर  लाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  जम्सू  तथा  कदमीर  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  किये  गये  इस  रहस्योद्घाटन  की  ओर

 उनका  ध्यान  दिलाया  गया  है  कि  जन  सुरक्षा  अधिनियम  के  अधीन  गिरफ्तार  किये  गये  कुछ

 व्यक्तियों  में  अभी  हाल  में  18  पाकिस्तानी  जासूसों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उक्त  मामले  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  और  जी  श्रीमान
 18  ब्यक्ति  जिसमें  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  पाकिस्तानी  अधिकृत  कइ्मीर  के  और  भारतीय

 नागरिक  पाकिस्तान  के  लिए  उनकी  जासुसी  गतिविधियों  के  कारण  जम्मू  और  कदमी र
 जत  सुरक्षा  1978  के  aaa  गिरफ्तार  किए  गए  है  ।  इस  तरह  की  जासूसी
 गतिविधियों  का  पता  हटाना  तथा  उनकी  रोकथाम  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और

 निरन्तर  सतकंता  बरती  जाती  है  ।
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 लघु  क्षेत्र  की  IAT  के  समाघान  के  लिए  कार्यवादी

 8571,  ल  AS  ह बताने  की क द श्री  चित्त  ag  :  क्या  उद्योग  यंत्री  यह  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  क्षेत्र  समेकित  ग्रामीण  विकास  का  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  है  ;  और

 इस  समय  उसके  सामने  आ  रहीं  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  MTSrAl  प्रसाद  :  छोटा  क्षेत्र  अपेक्षित

 औद्यौगिक  विकास  का  एक  महत्वपूर्ण  अंग  है  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  व  छोटे  नगरों  में  दूर-दूर  में  फले  हुए

 कुटीर  एवम  लघु  उद्योगों  की  प्रभावी  अभिवृद्धि  करना  ही  नई  भौद्योगिक  नीति  मुख्य  उद्देश्य  है  ।

 मशीनों  व  उपकरणों  में  1  लाख  रुपये  तक  के  विनियोग  तथा  1971  की  जनगणना  के  आंकड़ों  के

 अनुसार  50,000  से  अनाधिक  आबादी  वाले  नगरों  में  स्थित  छोटे  क्षेत्र
 के  एककों  पर  विशेष  ध्यान

 feat
 जा  रहा  है  .

 छोटे  क्षेत्र  की  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिए  और  कदम  उठाए  गए  है  :

 (1)  छोटे  एककों  की  उन्नति  के  लिए  सीमान्त/मूल  राशि  प्रदान  करने  हेतु  एक  नई  केन्द्रीय

 योजना  शुरू  की  गई  है  ।  इस  योजना  के  ata  छोटे  एककों  के  कुल  अचल  पूंजी  विनियोग  के

 10%  तक  सीमान्त  राशि  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ;  लघु  एककों  को  उपकरणों  व  कार्यकारी

 पूँजी  के  लिए  25,000  रुपये  तक  की  राशि  के  दिए  जाने  वाले  ऋणों  को  सावधिक  ऋण  मान

 लिया  गया  है  att  इस  ऋण  की  वापिसी  7  से  10  वर्षों  की  अवधि  में  की  जाएगी  ।  लघु  एककों

 को  12-1/3%  ब्याज  की  दर  पर  कार्यकारी  पूंजी  भी  प्रदान  कराई  जाती  है  ।  छोटे  एककों  के

 आवेदन-पत्रों  को  सरल  बना  दिया  गया  है  ।  सीमान्त  आवश्यकताओं  के  लिए  एक  लोचदार  पद्धति

 अपनाई  गई  है  ऋण  आवेदन-पत्रों  को  3  दिन  के  भीतर  जिला  स्तर  पर  ही  निपटा  दिया

 जाता  है  |

 (2)  विभेदक  ब्याज  योजना  के  कम  ara  वाले  कामगरों  को  4%  ब्याज  की  दर

 पर  छोटे-छोटे  ऋण  उपलब्ध  कराये  जाते  है  ।

 ना
 (3)  ग्रामीण  उद्योग  परियोजना  व  ग्रामीण  कामगर  परियों  जना  को  जिला  उद्योग  केन्द्रों  का

 एक  आवश्यक  अंग  माना  गया  है  ।  ये  परियोजनाएं  ग्रामीण  कामगरों  व  छोटे  क्षेत्र  के  लाभ  के

 लिए  बनाई  गई  है  ।  इस  कायंक्रम  के  asta  छात्र  वृति  के  साथ  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जाता है  ।

 ब्याज  की  कम  दरों  पर  ऋण  दिया  जाता  है  ate  कामगरों  को  एक  औजार  बकसा  भी

 जाता है  ।

 (4)  अनेक  उत्पादों  के  मामले  में  छोटे  एककों  द्वारा  किए  गए  उत्पादन  के  मुल्य  के  आधार

 पर  एक  छोटे  एककों  को  उत्पादन  शुल्क  से  छूट  दी  जाती  है  ।  इससे  छोटे  क्षेत्र  को  अपनी

 कठिनाइयों  से  निपटने  में  सहायता  मिलती  है  ।
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 (5)  उद्यमिता  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  में  छोटे  एककों  a  जाति  तथा  अनुसूचित

 जनजाति  के  सदस्यों  और  भूतपूर्व  सैनिकों  आदि  पर  विशेष  ध्यान  दिया  जाता  हैं  ।

 हिन्दुस्तान  मोटसे  वाक्सहाल  मोटसं  तथा  मेरीना-विक  के  साथ  सहयोग

 8573.  श्री  ज्योतिमय  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  वाक्सहाल  मोटसं  तथा  मंरीना-विक्  के  तकनीकी  सहयोग  से

 अपनी  urgast  कारों  की  किस्म  में  सुधार  करने  के  हिन्दुस्तान  मोटर्स  के  समग्र  प्रह्ताव

 को  मंजूरी  दे  दी  और

 यदि  तो  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  तथा  मठ  हिन्दुस्तान

 मोटर्स  लिमिटेड  ने  अपनी  यावी  कारों  के  निर्माण  के  eave  हेतु  ड्राइ मों  तथा  डाक्यू  मेंटेशन  ,  तक

 नीकी  सहायता  तथा  पू  जीगत  माल  का  आयात  के  लिए  आवेदन  दिया है
 ।  अब  तक  लगभग  4.81

 लाख  रुपये  मुल्य  के  1489  सी ०  सी०  पेट्रोल  इंजन  की  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिए  to  fafear

 लेलेंड  कम्पोनेट्स  इ  गलेंड  से  तबनीकी  डिजाइन  ड्राइ गों  तथा  सछ  बाक्सहाल  मोटसं

 से  लगभग  8.56  लाख  रुपये  मुल्य  की  कार  बाडी  के  लिए  प्रौद्योगिकी  विकास

 तथा  आधुनिकीकरण  के  लिए  ड्राइ गों
 तथा  डाक्यूमेंटेशन  के

 आयात  की  भी  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  aa  औद्योगिक  उपक्रमों  के  लिए  आवेदन-पत्र

 8574.  श्री  ज्योतिमय  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1975  से  चली  आ  रही  आवश्यकताओं  की  कमी  के  रुख  के

 विपरीत  पश्चिम  बंगाल  ag  में  1978  में  नये  औद्योगिक  उपक्रमों  के  लिए  आवेदन-पत्रों  की  संख्या

 में  महत्व  gor  वृद्धि  हुई

 यदि  at,  तो  तत्सबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ।

 उद्योग  मंत्रालत  में  राज्य  मंत्री  जगदम्दी  प्रसाद  तथा  पइचमी

 बंगाल  में  नए  उपक्रमों  की  स्थापना  के  लिए  उद्योग  तथा  विनियमन  1951

 के  अन्तगंत  भौद्योगिक  लाइसेंसों  हेतु  प्राप्त  अवेदन  पत्रों  संख्या  में  ay  1975  से  1978  की

 अवधि  में  प्रतिवर्ष  घटा-बढ़ी  का  रुख  दिया  है  ।  नए  STHAT  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  हेतु  प्राप्त

 आवेदन  पत्रों  की  संख्या  ay  1975  में  47,  वर्ष  1976  में  51  वर्ष  1977  में  32  तथा  वर्ष  1978  में

 41  थी

 बतियाह  में  एक  कागज  के  कारखाने  को  स्थापना

 8575  :  रामजी  fag)  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ल्म VNU रपोरेशन  उत्तर  fi a प्यू क्या  हिन्दुस्तान  पेपर  हार  में  श्रौद्योगिक  दुष्टि  से  पिछड़  क्षेत्र

 बेतियाहू  में  एक  250  टी०  पी०  डी०  क्षमता  का  कागज  का  कारखाना  स्थापित  कर  रहा
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 कया  इस  दिशा  में  कोई  प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  उक्त  कारखाने  में  उत्पादन  कब  तक  शुरु  हो  जाने  की  आशा  है  ate

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  से

 हिन्दुस्तान  पपर  कारपोरेशन  ने  उत्तरी  बिहार  में  बतिया  के  निकट  स्थित  चीनी

 मिलों  से  उपलब्ध  होने  वाली  खोई  का  इस्तेमाल  करके  कागज  कागज  संयंत्र

 स्थापित्त  करने  की  संभाव्यताओं  की  जांच  की  है  और  संभाव्यता  पू्घ॑रिपोर्ट  भी  प्रस्तुत  कर  दी

 है  ।  चीनी  मिलों  को  खोई  के  बदले  में  दी  जाने  वाली  रायल्टी  और  खोई  से  चलाए  जाने  वाले

 बायलरों  को  कोयले  से  चलने  वाले  बॉयलरों  में  बदलने  की  लागत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रस्ताब

 के  भारिक  ब्यौरों  का  अनुमान  लगाया  जा  रहा  हैं  ।  कागज  [arearet  कागज  संयंत्र  स्थापित  करने

 के  बारे  में  कोई  भौपचारिक  निवेश  facia  अभी  तक  नहीं  लिया  गया  है  |

 frengaaat  तथा  सरदार  भगत  fag  के  जन्म  दिवस  को  सरकारी  Seat  घोघित  करना

 8576.  डा०  रामजी  fag  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  HTT  करेंगे  कि

 क्या  भारत  में  घोषित  सरकारी  छुट्टियों  की  संख्या  विश्व  के  अन्य  देशों  में  होने  वाली

 छुट्टियों  की  संख्या  से  afar  है  ate  क्या  सरकार  को  विचार  उनकी  संख्या  में  कमी  करने

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  मामले  में  एक  सवंदलीय  चर्चा  करने  का  है  ;

 कया  कुछ  fasayogal  ने  मिलादुनुनवी  तथा  सरदार  भगत  सिंह  के  जन्म  दिवस  को

 सरकारी  छुट्टी
 घोषित  करने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  ;  और

 इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  fara  किया  है  ?

 qe  मंत्रालय  में  तथा  विधि  न्याय  तथा  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 एस०  डी०  :  भारत  सरकार  के  अधीन  घोषित  छुट्टियों  की  संख्या

 विश्व  के  अन्य  कई  देशों  की  अपेक्षा  अधिक  हैं  ।  छुट्टियों  की  इस  संख्या  को  कम  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  हैं  ।

 और  किसी  शिष्ट  मण्डल  ने  सरकार  से  अनुरोध  नहीं  किया  किन्तु  इन

 विषयों  पर  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  रहते  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए

 वेकल्पिक  छुट्टियों  की  सुचि  में  पिलादुन्तवी  को  पहले  से  ही  शामिल  किया  गया  है  अल्पसंख्यक

 भायोग  के  विचार  मांगे  गए  है  कि  क्या  पिलादुन्नवीं  को  सरकारी  छुट्टियों  की  सूची  में  शामिल

 करना  आवश्यक  यदि  तो  किस  अन्य  मुस्रिलिस  छुट्टी  के  स्थान  पर  ।  सरदार  भगत  सिंह  के
 जन्म  दिन  के  अवसर  पर  राजपत्रित  छुट्टी  घोषित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 डटे  सीमेंट  कारखानों  पर  कार्यकारी  दल

 8577,  श्री  ato  एम०  बनातवाला  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  छोटे  सीमेंट  कारखानों  को  उपलब्ध  कराई  जाने  वाली

 शिकी  तथा  सुविधाओं  के  बारे  में  सुझाव  देने  हेतु  कोई  कार्यकारी  दल  नियुक्त  किया

 क्या  सरकार  इस  बीच  इस  बारे  में  प्रतिवेदन  प्राप्त  हो  गया  atk

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  सरकार  ने  दो

 कार्यकारी  दलों  जिनमें  एक  दल  प्रौद्योगिकी  के  वारे  में  तथा  दूसरा  दल  छोटे  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित

 करने  हेतु  उद्यमियों  को  आवश्यक  प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  गठित  किया  गया  की  सिफारिसों

 पर  उन  far  सीमेंट  संयंत्रों  को  प्रोत्साहन  देने  की  निम्नलिखित  योजनाओं  के  लिए  स्वीकृति  दे  दी

 है  जिनकी  क्षमता  200  मी
 ०

 टन  प्रतिदिन  (66000  मी
 ०

 टन  अधिक  नहीं

 (2)  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  द्वारा  उत्पादित  सीमेंट  के  कारखाने  से  निकलते  समय  के  मूल्य

 बड़े  आकार  के  नए  संयंत्रों  के  बराबर  अर्थात  प्रति  मी०  टन  होंगे  ।  यह  मूल्य  वाणिज्यक

 उत्पादन  शुरू  करने  की  तिथि  से  पाँच  वर्षो  की  अवधि  के  लिए  निश्चित

 (2)  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  की  पांच  वर्षो  की  अवधि  के  लिए  उत्पादन  शुल्क  का  भुक्तान

 करने  पर  50  afar  तक  कटौती  की

 (3)  यद्यपि  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  पर  सीमेंट  नियंत्रण  आदेश  के  arent  मूल्य  नियंत्रण  की

 ad  लागू  होगी  भौर  वे  नियंत्रित  मूत्य  से  अधिक  मूल्य  पर  सीमेंट  नहीं  बेचेंगे  तो  भी  उन्हें  सीमेंट

 नियंत्रण  1967  के  आधीन  वितरण  नियंत्रण  से  छूट  दी  जाएगी  .  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  अपनी

 वितरण  लागत  स्वयं  वहन  करेंगे  और  उन्हें  भाड़ा  व्यय  को  सीमेंट  विनियमन  खाते  में  इसका

 योजन  करने  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  सीमेंट  के  गन्तव्य  स्थान  तक  के  रेलभाड़ा  मुक्त  मूल्य  में

 अन्य  खर्चों  को  विद्यमान  उपबन्धों  के  अनुसार  सीमेंट  विनियमन  स्रोत  में  समायोजित  कर  लिया

 जायेगा  |

 (4)  पवंतीय  व  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  स्थित  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  गुणावगुणों  के  आधार  पर

 अतिरिवत  उत्पादन  शुल्क  में  छूट  और  नकद  राजसहायता  प्राप्त  करने  के  अहं

 (5)  मिनी  atte  संयंत्र  आयकर  अधिनियम  और/या  राज्य  सरकारों  द्वारा  चलाई  जा  रही

 अन्य  योजनाओं  के  अघीन  मिलने  वाले  अन्य  सभी  प्रकार  के  विद्यमान  प्रोत्साहन  व  सुविधायें  प्राप्त

 करने  के  भी  ad  होगें  |

 केन्द्रीय  व्यवहार  श्रायुविज्ञान  हैदराबाद  के  कर्मचारी

 8578.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  कया  गृह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  केन्द्रीय  व्यवहार  आयुर्विज्ञान  लेबोरेटरी )  ,  हैदराबाद

 के  कमंचारी  दिल्‍ली  स्थित  व्यवहार  आयुर्विज्ञान  प्रयोगशाला  के  समकक्ष  और

 यदि  तो  अन्तर  के  क्या  कारण  हैं  ?

 गह  स्त्री  में  राज्य  मन्त्री  श्री  धनिक  लाल  मण्डल  :  जी  श्रीमान

 केन्द्रीय  व्यवहार  आयुर्विज्ञान  प्रयोगशाला  लेबोर्टरी  )  नई  दिल्‍ली

 विज्ञान  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  व्यवहार  आयुरविज्ञान  हैदराबाद  से

 ज्यादा  और  महत्वपूर्ण  AlTasTHATaT  को  पूरा  करती  है  ।  केन्द्रीय  व्यवहार  आयुर्विज्ञान  प्रयोगशाला

 नई  दिल्‍ली  में  सीरम  विज्ञान  झठ  का  पता  लगाने  वाले  यन्त्र  जसी

 ।  दो अधिक  fate  विद्याएं  हैं  जो  केन्द्रीय  व्यवहार  आयुर्विज्ञान  प्रयोगशाला  में  नहीं है

 लाओं  के  कमंचारी  ढांचे  में  भिन्नता  मुख्य  रूप  से  उनके  द्वारा  आयुर्विज्ञान  क्षेत्र  में  अदा  की  जा

 रही  असमान  भूमिका  के  कारण  है  ।

 श्प्रान्घ्र  प्रदेश  में  AT  are  संयंत्र  की  स्थापना

 8579.  श्री  पी०  राजगोपाल  नाथड  :  क्या  उद्योग  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  सीमेंट  निगम  ने  आन्घ्न  प्रदेश  में  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  के

 लिए  स्थानों  का  चनाव  किया  था  ;  और

 यदि  तो  कितने  स्थानों  का  चनाव  किया  था  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  तथा  विशेष  रूप

 से  दूरवर्ती  क्ष  त्रों  में  चूने  के  पत्थर  के  अपेक्षाकृत  कई  छोटे  निक्ष पों  का  इस्तेमाल  करने  के  लिए

 मिनी  सीमेंन्ट  संयंत्र  स्थापित  किए  जाते  है  ।  भारतीय  सीमेंट  निगम  द्वारा  आवश्यकताओं  को

 पूरा  करने  के  लिए  किसी  भी  स्थापना  स्थल  का  पता  नहीं  लगाया  गया  है  ।

 आन्श्नप्रदेश  लघु  उद्योग  विकास  निगम  की  वित्तीय  सहायना

 8580.  श्री  पी०  राजगोपालन  नायडू  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्रि :
 क्या  सरकार  ने  आन्  प्रदेश  लघु  उद्योग  विकास  निगम  लिमिटेड  को  वर्ष  1978-79

 के  दौरान  कोई  वित्तीय  सहायता  दी  थी ;  भौर

 (a)  यदि  तो  कितनी  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदभ्बी  प्रसाद  :  जी  हां

 अ
 ae  प्रदेश  लघु  उद्योग  विकास  निगम  लि०  को  इंजीनियर  उद्यमियों  के  प्रशिक्षण

 की  केन्द्रीय  योजना के  अन्तगंत  इंजीनियर  उद्यमियों  के  लिए  एक  प्रशिक्षण  पाठ्य-क्रम  आयोजित
 करने  हेतु  1978-79  में  45,000/  की  धनराकि  की  रवीकृत  की  गई  थी  ।
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 भरतीय  कसक  उग  मण्डल  संघ  के  वार्षिक  में  राष्ट्रीयकरण  के  बारे

 में  की  गई  आलोचना

 8581.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :

 श्री  साधव  राव  सिधिया  :

 क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भारतीय  वाणिज्य  उद्योग  मंडल  संघ  के  वाधिक  आधिवेशन  में  हाल  हो

 क
 ९  स

 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कुछ  उद्योगोंਂ  के  राष्ट्रीयकरण  आलोचना  किये  जाने  भौर  देश

 क्षमताओं  की  लागत  पर  किये  जा  रहे  आयात  के  बारे  में  नोट  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  भारतीय  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंडल  संघ  के  अध्यक्ष  द्वारा  52  वें  अधिवेशन  में  दिए  गए  भाषण  तथा  अधिवेशन  में  भारती य

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  द्वारा  पारित  संकल्पों  कै  सरकार  ने  देख  लिया  है  जिनमें  उद्योगों

 के  राष्ट्रीयकरण  तथा  भायात  नीति  के  बारे  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 23  1977  को  संसद  के  समक्ष  रखी  गई  सरकार  की  नई  औद्योगिक  नीति

 में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  भी  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  सरकारी  क्षत्र  द्वारा

 एक  व्यापक  भूमिका  निभाई  जाएगी  तथा  विर्णायका  क्ष त्रों  में  उत्पादन  के  साधनों  का  समाजीकरण

 करने  के  अलावा  सरकारी  क्षत्र  बड़े  गहों  के  विकास  के  लिए  प्रतिगामी  शाक्ति  प्रद।न  करेगा

 नीति  के  पेराग्राफ  28  में  यह  भी  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  परिनाणाआत्मक  आयात  नियंत्रणों  में

 दी  जाने  वाली  ढील  योजना  का  समग्र  प्राथमिकताओं  के  अनुरूप  होनी  चाहिए  ।  इस  प्रकार  की

 ढील  ऐसे  क्षत्रों  में  दी  जाएगी  जिन  में  विद्यमान  परिमाणात्मक  प्रतिबन्धों  के  उच्च  प्राथमिकता

 वाले  उद्योगों  के  way  विकास  में  सहायता  की  बजाए  हानि  हो  रही  है  ।

 भारतीय  इलेक्ट्रानिकी  निगम  द्वारा  बनाये  गये  टेलीविजन  सेट

 8582.  श्रीमती  मोहसिना  किदवई  :  क्या  इलक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  इलेक्ट्रानिकी  निगम  हैदराबाद  ने  वर्ष  1978-79  के  उक्त

 अवधि  की  आवश्यकता  की  तुलना  जनता  मॉडल  के  कुल  कितने  टेलीविजन  सेट  बनाये  ;  और

 इन  सेटों  का  कम  उत्पादन  होने  के  क्या  कारण  है  और  इसमें  वृद्धि  करने  के  लिए

 कपा  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  और  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  ate  श्रंतरिक्ष

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  दोर  :  :  भारतीय  इलेक्ट्रानिकी  निगम  लिमिटेड  ने

 qe  1978-79  के  दौरान  कम  कीमत  वाले  एनकोर  मॉडल  के  11,  160  टलीविजन  सेटों  का

 उत्पादन  ।  इस  अवधि  के  दौरात  इसकी  आवश्यकता  इसके  सबंध  में  कोई  सट्टी

 मनुमान  उपलब्ध  नहीं  है
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 यह  धन  ही  नहीं  उठता  ।

 me
 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  के  aren  afaaara  में  सरकारो

 तीतियों  में  aftada  करने  के  सम्बन्ध  में  दिया  गया  सुभाव

 8583.  थ्री  के०  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  द्वारा
 पूँजी

 कराधान  सम्बन्धी  सरकारी  नीतियों  में  aftada  करने
 के

 बारे  में  सुझाव  दिया  गया  था  ;

 क्या  सरकार  को  कोई  चेतावनी  दी  गई  है  इसकी  लापरवाही  से  आगामी  वर्षों  में

 अनेक  वस्तुओं  की  कमी  हो  सकती  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  attains  प्रगति  तेज  करने  के  बारे में  भारतीय

 बाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  के  सुझाव  स्वीकार  नहीं  किये  थे  ;  और

 a)  क्या  1  1979  को  भरतीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  संघ  के  वार्धिक

 अधिवेशन  में  भी  सरकार  को  ate  सुझाव  fat  गये  थे  और  यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 क्या है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  भारतीय

 वाणिज्य  उद्योग  मंडल  संघ  के  द्वारा  अपने  52  वें  1979  में  पारित  संकल्पों  को

 सरकार  ने  देख  लिया  है  ।  ये  संकल्प  कुशल  वितरण  तथा  व्यापार  की  विदेशी  व्यापार  में

 गतिशील  कार्यक्रम  की  भाधिक  विकास  की  कठिनाइयों  रोजगार  तथा

 उपभोक्ता  सेवा  और  बुद्धि  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  के  हित  में  एक  समन्वित  साधन  के  रूप  में

 भौद्योगिक  विकास  आदि  से  संबंधित  थे  ।  23  1977  को  संसद  के  समक्ष  रखें  गये

 औद्योगिक  नीति  संबंधी  विवरण  में  सरकार  ने  पहले  ही  अपनी  ओद्योगिक  नीति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 नई  उद्योग  नीति  का  उद्देश्य  योजना  की  विश्वंखलताओं  को  दूर  करना  तथा  भाधिक  विकास  के

 लिए  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  बनाना  है  ।

 औद्योगिकीकरण  के  लिए  छोड़े  गये  नगर

 8584.  श्री  सी  ०  Fo  जाफर  शरीफ  :  पांच  लाख  अथवा  अधिक  जनसंख्या  वाले

 कौन  से  औद्योगिकीकरण  के  लिए  छोड़े  गये  हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  कम  जनसंख्या  वाले  नगरों  में  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  और

 प्रोत्साहन  देने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदस्बी  प्रसाद  :  महा  पंजीयक  के

 गृह  Hat  1971  की  जन  गणना  के  अनुसार  15  लाख  से  अधिक  की
 संख्या  वाले  नगरों  सूची  संलग्न  है
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 तथा  1977  में  संसद  में  रखी  गई  औद्योगिक  नोति का  प्रमुख  उद्देश्य

 ग्रामीण  क्षत्रों  तथा  छोट  कस्बों  में  विस्तुत  रूप  से  फले  हुए  कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  को  बढ़ावा

 देना  सरकार  द्वारा  स्थापित  किये  गये  जिला  उद्योग  केन्द्र  og  एवं  ग्रामीण  उद्यमियों  द्वारा

 अपेक्षित  सभी  सेवाए  तथा  समथंन  एक  ही  स्थान  पर  देते  हैं  ।

 वर्ष  1971  at  जन  गणना  के  अनुसार  5  लाख  तथा  उससे  अधिक  की  आबादी  वाले

 नगरपालिका  क्षेत्र  को  सोमा  में  आने  वाले  नगर  और  10  लाख  की  आवादी  वाले  दाहरों  की  मानक

 दाहरी  क्षेत्रीय  सीमा  के  बाहर  स्थापित  किये  जाने  वाले  yeatfag  औद्योगिक  उपक्रमों  को  कुछ

 तो  पर  औद्योगिक  लाइसेंसीकरण  से  छूट  गई  है  ।  यदि  प्रस्तावित  उपक्रम  उपर  कत  क्षेत्रों  में

 स्थापित  किये  जाते  हैं  तब  उन्हें  यह  छट  नहीं  मिलेगी  ।

 लाइसेंस  प्राप्त  औद्यौगिक  उपक्रम  यदि  अपने  कार्यों  को  अधिसूचित  पिछड़े  हुए  क्षत्रों  में  ले

 जाना  चाहते  हैं  तब  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  से  ga  अनुमति  लेने  की  आवश्यकता  नहीं  है  aaa  ऐसे

 उपक्रमों  द्वारा  राज्य  सरकार  से  पुर्वे  अनुमति  ले  ली  गई  हो  ।

 विवरण

 ष  1971  की  जनगणना  के  5  लाख  से  afar  आबादी  बाले  शहरों  को  सची

 दाहर  का  नाम  राज्य  का  ताम

 हैदराबाद  आन्धरा  प्रदेश

 2,  अहमदा  बाद  गुजरात

 बनग  भोर  कर्नाटक

 4.  इनदौर  मध्य  प्रदेश

 ग्रटर  बाम्ब  महाराष्ट्र

 पुना  महाराष्ट्र

 नागपुर  महाराष्ट्र

 मद्रास  टामिल  नाड़

 मदराइ  टामिल  नाड़

 10  कानपुर  उत्तर  प्रदेश

 11  आगरा  उत्तर  प्रदेश

 12  लखनऊ  उत्तर  प्रदेश

 13  वारानसी  उत्तर  TAT

 14  जपूर  राजस्थान

 15  कलकत्ता  वेस्ट  बेनगाल
 16  हावड़ा  बेस्ट  वेनगाल
 11  दिल्ली  दिल्ली
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 भ्युंगार  प्रसाधनों  का  हाथ  द्वारा  उत्पादन

 द  दि  7 प्ााााक है जचते  war ग्  ह द्योग  way  गाए  aa  की 8585.  श्री  कंबरल  चना  पए  लव  नाव  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिजली  की  सहायता  हाथ  से  ी  नहाने  के  कपड़े  धोने  के  दांत

 साफ  करने  के  ब्र_रा, च्  डेटरजेंट  पाउडर  तथा  अन्य  शृंगार  प्रसाधनों  का  कुल  कितना

 उत्पादन  हुआ  ;

 इन  वस्तुओं  का  लघु  क्षेत्र  में  कितना  उत्पादन  होता  है  तथा  मध्यम  और  बड़ें  ऊद्योग

 कितना  उत्पादन  करते  हैं  ;

 देश  में  ऐसी  वस्तुओं  कीं  मांग  कुल  कितनी  है  :

 कया  सरकार  का  विचार  इन  वस्तुओं  निर्माण  सरकारी  क्षेत्र  में  करने  का  हैं  ;

 और

 (3)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  बिजली  की  सहायता

 के  बिना  at  1976-77  में  कपड़े  धोने  के  साबुन  व  fezwaHel  का  अनुमानित  उत्पादन  कमश

 3.62  लाख  मी  ०  टन  एवम्‌  1.2  लाख  मी०  टन  हुआ  था  ।  प्रसाधन  सामग्री  में  केश  तेल  का

 उत्पादन  आमतौर  से  बिजली  की  सहायता  के  बिना  feat  जाता है  तथा  ag  1972  में  289, 21
 लाख  रुपए  के  मुल्य  का  केश  तेल  का  उत्पादन  हू,आ  था  ।  बिजली  की  सहायता  के  बिना  अन्य

 किस्मों  के  टूथपेस्ट  एवं  za  get  के  उत्पादन  के  बारे  में  सरकार  के  पास  कोई  विशेष

 जानकारी  नहीं  है  ।

 संगठित  क्षेत्र  व  लघु  क्षेत्र  में  कपड़े  धोने  के  नहाने  के  ट्थ  ब्र, ६
 डिटरजेंटों  एवं  केश  तथा  टेलकम  पाउडर  का  अनुमानित  उत्पादन  निम्न  प्रकार  हुआ  था

 वस्तु  लघु  क्षेत्र  संगठित  क्षेत्र
 c  e

 aq  उत्पादन  aq  उत्पादन

 कपड़ें  घोने  का  साबुन  1977  3.62  लाख  1978  1,97,000  मी ०  टन

 मी  ०  ट

 नहाने  का  सांबुन  उपलब्ध  नहीं  1978  1,4  3,000  मी ०  टन
 1972 टूथ  बन्द श  5413  लाख  रु०  1978

 टूथ  पेस्ट  1978-79  687  मी ०  टन  1978  10,932  मी ०  टन
 fezeqe  1972  1.2  लाख  1970

 मी०  ठन

 केस  तथा  टेलकम  पाउडर  1972  78.68  लाख  रु०  1978  2,637  मी ०  टन
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 ee

 ad  1982-83  तक  साबुन  व  डिटरजेंटों  की  मांग  कमश  लगसग  8,43,000  मी ०  टन

 व  4,24,000  सी ०  टन  तक  पहुंच  जाते  का  अनुमान है
 ।  अप्य  वस्तुओं  के  बारे  है  मांग  का  कोई

 विद्वेष  नहीं  लगाया  गया  है

 peep  ao
 है और  ए  सा  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  fa  लचन  el

 महाराष्ट्र  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  यौजनये

 8586.  श्री  agra  शिडवा  कोम  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  में  नाहिक  तथा  धूलिया  जिलों  के  आदिवासी  क्षत्रों  क ेआधिक

 विकास  के  लिए  कौन  कौन  सी  केन्द्रीय  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  भौर

 उनसे  अनुमानतया  कितने  आदिवासी  परिवारों  को  काम  पहुंगा  ;

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  और  महाराष्ट्र

 सरकार  सेਂ  अपेक्षित  सूचना  मांगी  जा  रही  है  भर  जब  प्राप्त  होगी  लॉकसभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएयी  ।

 किये  जाने  वाले  उद्योगों  का  नास

 8587.  श्री  सुरेन्द्र  far  :  क्या  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 28  1979  के  उनके  वक्तव्य  के  भाधार  पर  गर-सरकारी  क्ष  त्र  के  किसी  उद्योग

 को  हाथ में  लेने  के  लिए  ag  fea  बातों  का  होना  अनिवायं

 क्या  कुछ  उद्योगों  के  सरकारीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  सक्रिय  रूप  से  उनके  विचाराधीन

 और

 यदि  तो  किन  उद्योगों  के  सरकारी  करण  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद
 :

 से  :  उद्योग

 faata  तथा  बिनियमन )  1951  के  उपबन्धों  के  सन्दभं  में  केन्द्रीय  सरकार

 की  घारा  15  के  अन्तर्गत  जांच  कराने  के  बाद  अथवा  कुछ  परिस्थितियों  में  बिना  जांच  करवाये

 किसी  भी  भौद्योगिक  उपक्रम  उद्योग  न  का  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  सकती  जिन

 मामलों  में  जांच  के  Aa  दिये  जात ेहैं  उन  मामलों  में  उपक्रम  का  प्रबन्ध  हथ  में  लिया  जा

 सकता  है  यदि  जांच  निष्कर्षों  से  ag  पता  लगे  कि  उक्त  औद्योगिक  उपक्रम  का  प्रबंध  इस  प्रकार

 किया  जा  रहा
 है  कि  वह  उद्योग  के  लिए  हानिकर  है  बिना  जांच  किये  भी  प्रबन्ध  हाथ  में  लिया

 जा  सकता  है  यदि  औद्योगिकी  उपक्रम  कम  से  कम  3  महीने  की  अवधि  के  लिए  बन्द  पड़ा  हो  और

 सरकार  की  यह  राय  हो  कि  इस  औद्योगिक  उपक्रम  का  पुनः  चलाया  जाना  लोक  हित  में  होगा  ।

 औद्योगिक  उपक्रम  का  अधिग्रहण  बिना  जांच  के  भी  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  वास्तविक  अथवा
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 अन्य  प्रमाण  के  अ।धघार  पर  सरकार  को  यह्  यक  अ |  नहों  wa  कि  औद्योगिक  उपक्रम  के  प्रभारी

 व्यक्तियों  ने  या  तो  अविवेकपूर्ण  ढंग  से  निवेश  कर  रखा  है  अथवा  ऋण  भार  उत्पादन  करके  ऐसी

 परिस्थितियां  उत्पन्न  कर  दी  हों  जिससे  औद्योगिक  उपक्रम  में  तैयार  की  जाने  वाली  वस्तुओं  के

 उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  हो  और  ऐसी  स्थिति  को  बचाने  हेतु  तत्काल

 कार्रवाई  करना  आवश्यक  हो  ।  औद्योगिक  उपक्रम  का  प्रबत्ध  अधिग्रहण  करने  संबंधी  मागंदर्शी

 सिद्धांत  15  1978  को  घोषित  किए  गये  रुगण  उद्योगों  संबंधी  नीति  विवरण  में  दिए  गये  हैं  ।

 इन  मागेदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसार  प्रत्येक  मामले  के  गुणावगुणों  परिस्थितियों  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  औद्योगिक  उपक्रमों  का  प्रबंध  चयनात्मक  आधार  पर  हाथ  में  लिया  जाता  है  ।

 मेघालय  में  सीमेंट  कारखाना  स्थापित  किये  जाने  के  लिए  बंगलादेश  का  सहयोग

 8588,  श्री  पी०  संगमा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  देश  को  सीमेंट  का  निर्यात  करने  के  उद्देदेश्य  से  मेघालय में  सीमेंट

 कारखाना  स्थापित  करने  के  लिए  बंगला  देश  से  विचार  विम  किया  जा  रहा

 यदि  तो  दोनों  देशों  के  बीच  सहयोग  का  स्वरूप  और  अन्य  ब्यौरा  कया

 iss

 क्या  प्रधान  मन्त्री  ने  बंगला  देश  के  अपने  दौरे  के  दौरान  इस  विषय  पर  चर्चा  की  थी

 और  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  :  से  16  से  18

 1979  तक  भारत  के  प्रधान  मन्त्री  की  बंगला  देश  यात्रा  के  दौरान  तथा  भारत  के  प्रघान

 मन्त्री  और  बंगला  देश  के  राष्ट्रपति  के  बीच  हुए  विचार  fanat  में  जिन  संयुक्त  उद्यम  परियोजनाओं

 का  पता  लगाया  गया  उनमें  से  एक  भारत  का  निर्यात  करने  के  साथ  सीमेंट  का  निर्माण  करने  से

 संबंधित है
 ।  इस  परियोजना  का  जिक  प्रधान  मंत्री  ने  लोक  सभा  में  19  1979  को  दिये

 गये  अपने  वक्तव्य  में  किया  है  इस  परियोजना  पर  आगे  विचार-विमशं  केन्द्रीय  उद्योग  मंत्री  तथा

 बंगलादेश  के  अधिकारियों  के  बीच  fear  जाना है  परियोजना  का  ब्यौरा  तथा  इसे  मेघालय

 के  साथ  जोड़ ने
 का  प्रइन  विचार  विमश  के  बाद  ही  उठेगा  ॥

 मेघालय  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  किया  जाना

 8589,  sit  पी०  ए०  संगमा  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मेघालय  में  जिला  उद्योग  केन्द्र  स्थापित  करने  का  कोई  नया  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन है  ;  भौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
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 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  जगदम्बी  प्रसाद
 :

 जी  मेघालय  के

 सभी  5  जिलों  में  जिला  उद्योग  केन्द्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  रवीकृति

 पहले  ही  दे  दी  गयी  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुर्वीत्तर  क्षेत्र  में  घुसपेठ  पर  निगाह  रखने  बाले  प्राधिकारी

 8590.  श्री  श्रहमद  हुसन  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 आसाम  तथा  पूर्वत्तिर  क्षेत्र  के  अन्य  भागों  के  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  घुसपैठियों  को

 पकड़ने  संबंधी  कायें  की  देखभाल  कौन  से  राज्य/किन्द्रीय  प्राधिकारी  करते  हैं  ;

 तत्संबंधी  निधम  क्या  हैं  और  घुसपेठियों  की  पहचान  करते  समय  उक्त  प्राधिकारी

 किस  प्रक्रिया  का  अनुसरण  करते  हैं  ;  और

 वर्ष  1978  तथा  1979  के  दौरान  ऐसे  कितने  व्यक्ति  जिनके  आचरण  पर  सन्देह  था

 अस्थायी  तौर  पर  पूछताछ  के  सन्देह  के  आधार  पर  अथवा  ऐसे  ही  अन्य  किसी  आधार  पर

 पकड़े  गये  तथा  उनमें  से  कितने  व्यक्तियों  की  घुसपैठिये  सिद्ध  नहीं  किया  जा  सका  और  पकड़े गये

 तथा  रिहा  कर  दिये  गये  ऐसे  व्यक्तियों  की  समुदाय-वार  संख्या  कितनी  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :  तथा  सीमा  सुरक्षा

 बल  को  किसी  व्यक्ति  द्वारा  अवेघ  रूप  से  सीमा  पार  करने  के  किसी  भी  प्रयत्न  को  रोकने  के  लिए

 सीमा  पर  तैनात  किया  जाता  है  ।  किन्तु  लम्बी  सीमा  और  कठिन  क्षेत्रों  में  सीमा  होने  के  कारण

 कुछ  घुसपेठी  सीमा  सुरक्षा  बल  के  सुरक्षावरण  से  छिपे  छिपे  आने  में  सफल  हो  जाते  हैं  तथा

 सीमावर्ती  राज्यों  में  घुस  जाते  हैं  राज्यों  के  अन्दर  ऐसे  घुसपैठियों  का  संबंधित  राज्य  सरकारों

 द्वारा  पता  लगाया  जाता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  भी  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  इस  प्रयोजन  के

 लिए  अस्थाई  रूप  से  कुछ  स्टाफ  स्वीकृत  किया  gar  है  ।  विदेशी  जो  बैद्य  यात्रा  प्रलेखों  के  बिना

 पाये  जाते  हैं  के  खिलाफ  संगत  कानूनों  के  उपबंधों  के  अघीन  कायंवाही  की  जाती  है  ।

 राज्य  सरकारों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  प्राप्त  होने  पर  सदन  के  पटल

 पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 मोरों  को  संख्या  के  बारे  में  सर्वेक्षण

 8591.  श्री  सरत  कार  :

 श्री  ईइवर  चौधरी  :

 क्या  विज्ञान  ate  प्रौद्यो  cal  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  मोरों  की  संख्या  विशेष  कर  गुलरात  और  राजस्थान  के

 बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया
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 यदि  तो  मोर-पंखों  की  उपलब्ध  अनुमानित  संख्या  का  ब्यौरा  कया  और

 इस  बेकार  वन-उत्पाद  के  निर्यात  के  जिसका  कोई  आन्तरिक  उपयोग  नहीं

 सरकार  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  श्नौर  प्रौद्यौगिकी  विभाग  में  राज्य  aot  (sto  :  जी

 मोर  की  पूंछ  के  पंखों  की  वार्षिक  उपलब्धि  का  अनुमान  गुजरात  में  22  faqzar  और

 राजस्थान  में  39  faqra  लगाया  गया  |

 इस  सर्वेक्षण  में  इस  वन-उत्पाद  का  निर्यात  करने  के  बारे  में  कोई  सिफारिश  नहीं  की

 गई  थी  ।  जहां  तक  इसका  देश  के  भीतर  उपयोग  किए  जाने  का  सवाल  इस  वन  उत्पाद  का

 हाथ  के  पंखों  जेन्ती  दस्तकारी  at  वस्तुओं  के  लिए  पर्याप्त  उपयोग  किया  जा  सकता  है

 केरल  स्थित  जनगणना  निदेशालय  के  को  प्रधिक्षण

 8592.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :
 श्री  सुरेन्द्र  विक्रम  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  :

 क्या  केरल  स्थित  जनगणना  निदेशालय  के  कुछ  अधिकारियों  की  विशेष  रूप  से  संगणक
 के  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजा  गया

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  कार्य  पर  कुल  कितनी  धनराशि  भौर  विदेशी  मुद्रा

 क्या  प्रशिक्षित  अधिकारियों  की  सेवाए  भारत  के  महा-पंजीयक  कार्यालय  में  स्थापित
 किए  गए  संगणकों  के  लिए  उपयोग  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :  जी  श्रीमान  ।
 गणना  निदेशालय  से  एक  अधिकारी  को  संगणक  प्रशिक्षण  के  लिए  विदेश  भेजा  गया  था  |

 सारा  खर्चे  BIS  फांउडेशन  के  अनुदान  द्वारा  वहन  किया  गया  था  और  कोई  खर्च  न
 तो  भारतीय  रुपये  में  और  न  ही  विदेशी  मुद्रा  में  भारत  सरकार  द्वारा  वहन  किया  गया  था  |

 और  :  जी  श्रीमान  ।  किन्तु  अधिकारी  की  सेवाएਂ  दक्षिणी  क्षेत्र  में  संगणक
 प्रक्रिया  के  लिए  उपयोग  की  गई  थी  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  राजभा  सेवा  के  नियमों  का  प्रारूप

 8593  श्री  मोहन  लाल  :  पिपिल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताते  की  क्या  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सब  है  कि  केन्द्रीय  सचिवालय  yat  (aq
 ए  भर  बी  के  के

 नियमों  के  प्रारूप  को  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  और  विभागों  में  उनकी  राय  जानने  के

 लिए  हाल  में  परिचालित  किया  गया  यदि  तो  प्रस्तावित  सेवा  की  मुख्य  बात  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रस्तावित  सेवा  में  सम्मिलित  किए  जाने  वाले  कर्मचारियों  को

 भी  नियमों  के  प्रारूप  पर  अनी  टिप्पणियां  देनी  थी ं;

 क्या  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयों  भोर  विभागों  ने  नियमों  के  प्रारूप  पर  अपनी

 सहमति  दे  दी  यदि  नहीं  तो  उन  मंत्रालयों  और  विभागों  का  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  नियमों  के

 प्रारूप  में  संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया  है  तथा  उन्होंने  क्या  संशोधन  सुझाये  और

 क्या  नियमों  के  प्रारूप  को  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  से  पूर्व  सम्बद्ध  मंत्रालयों  से  विचार

 विम  करने  का  विचार  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल
 :

 जी  श्रीमान  ।  प्रस्तावित

 सेवा  नियमों  की  प्रति  सलग्न  है  ।

 और  :  जी  श्रीमान  ।  उक्त  सेवा  नियमों  ar  प्रारूप  विभिन्‍न

 लयों  विभागों  को  परिचालित  करते  समय  उनसे  अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  इन  नियमों  को

 प्रस्तावित  सेवा  में  शमिल  Pee  जाते  वाले  पदों  पर  काम  कर  रहे  कर्मचारियों  में  परिचालित  करके

 इन  नियमों  के  संबंध  में  उनकी  प्रतिक्रिया  प्राप्त  कर  लें  व  उसके  आघार  पर  अपनी  टिप्पणी  इस

 विभाग  को  भेजें  ।  विभिन्‍न  मंत्रालयों/विभागों  से  इस  विषय  में  जो  सुझाव/टिप्पणियां  प्राप्त

 हुई  हैं  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 मंत्रालयों  में  हिन्दी  काय  के  लिए  पदों  का  बताया  जाना

 8594.  श्री  मोहन  लाल  fafra  :  ब्या  गह  मंत्री  यह  बताने  ay  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  मंत्रालयों  तथा  संबद्ध  कार्यालयों  में  हिन्दी  का  काय

 करने  के  लिए  तथा  ग्रुपों  में  बहुत  सारे  पद  बनाये  गये  हैं  ;  यदि  तो  प्रत्येक

 उनकी  अनुमानित  संख्या  फितनी  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  ग्रुप  i  तथा  के  पदों  के  लिए  तो  भर्ती  संबंधी  नियमों  का

 मसौदा  तैयार  कर  लिया  गया  है  तथा  विभिन्‍न  मंत्रालयों  को  परिचालित  कर  दिया  गया

 हैं  परन्तु  ग्रूप  के  पदों  के  लिये  कोई  भर्ती  नियम  नहीं  बनाये  गये  हैं  ;  और

 क्या  यहू  भी  सच  है  कि  ग्रुप  ,  ‘@  तथा  1.0  के  पदों  से  ग्रुप  ख  के  पदों  पर

 पदोन्नति  का  प्रावघान  तक  यदि  तो  ग्रुप  a’ के  पदों  से  लिए  सेवा  संबंधी  नियमों  का

 मसौदा  तैयार  किये  बिना  ग्रुप  *कਂ  तथा  के  लिए  नियमों  का  मसौदा  तैयार  करने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 193



 लिखित  उत्तर  25  1979
 ाा

 जी  श्रीमान  प्रस्तावित
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  धनिक  लाल  :

 केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  सम्मिलित  होने  बाले  विभिन्‍न  मंत्रालयों  विभागों  से  अब  तक

 प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  प्रस्तावित  केन्द्रीय  सचिवालय  राजभाषा  सेवा  में  शामिल  होने  वाले

 पदों  की  अनुमानित  संख्या  नीचे  लिखे  अनुसार  है

 1  ग्रूप  24

 2  81 ग्रप ्  ‘aq’

 3  ग्रूप  प्ग व्  339

 तथा  ग्रूप  तथा  ‘@  के  भर्ती  नियमों  का  मसौदा  date  करके  विभिन्‍न

 मंत्रालयों  ‘faaray  को  परिचालित  किया  जा  चुका  है  ।  प्रस्तावित  नियमों  में  ग्रुप  से  ग्रूप  ‘Ee  के

 पदों  पर  नियमानुसार  पदोन्नति  का  प्रावधान  है  ।  जहां  तक  ग्रूप  ग  के  पदों  का  सवाल  है  इनके

 भर्ती  निययों  का  मसौदा  भी  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।

 कागजों  के  मूल्य  बढ़ाना

 8596.  श्री  salfada  बसु  :  क्या  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 जनवरी  से  31  1979  कागजों  का  कुल  उत्पादन  कितना  हुआ  ग्रौर  उनकी

 कितनी  सप्लाई  की  गई  |

 क्या  यह  सच  है  कि  कागजों  के  मुल्य  बढ़  रहे  हैं  यद्यपि  उत्पादन  कम  नहीं  हुआ  है

 बल्कि  पिछले  महीनों  में  बढ़ा  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगवम्बी  प्रसाद  :  जनवरी*"से  are  31,

 1979  तक  की  अवघि  में  कागज  तथा  कागज  के  गत्ते  का  कुल  उत्पादन  तथा  पूर्ति  लगभग

 2,51,474  मी ०  टन  थी  ।

 तथा  कागज  के  मूल्यों  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ।  फिर  यह  सच

 हैं  कि
 कागज  निर्माता  तथा  व्यापारी  कागज  की  मांग  में  तेजी  से  वृद्धि  कर  लाभ  उठाकर  कागज  के

 मूल्यों  में  अनुचित  वृद्धि  कर  रहे  कागज  उद्योग  के  साथ  एक  बठक  हुई  थी  जिसमें  उनसे  कहा

 गया  था  कि  वे  मुल्यों  को  कम  करें  ।  कागज  उद्योग  की  aye  से  अभी  तक  कोई  उत्तर  नहीं  मिला

 सरकार  कागज  उद्योग  द्वारा  मुनाफाखोरी  को  समाप्त  करने  एवं  कागज  का  अधिक  समान

 वितरण  करने  के  लिये  अनेक  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 कम  लागत  वाली  ् ग्य  व्यवस्था का  TATA  जाना

 8597.  श्री  UsArst  फंलोरो  :  क्या  योजमा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  गांधी  जी  की  ट्रस्टी शिप  विचारघारा  की  कम  खर्चीली  अर्थ  व्यवस्था  को  ear
 का  सरकार  का  विचार  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  और  :  सरकार  का  यह

 विचार  है  कि  अधिक  दक्षता  के  जरिये  यदि  संभव  हो  तो  अथं-व्यवस्था
 क

 सभी  क्षत्रों  में  लागतों

 को  कम  करना  आवश्यक  है  ।  यह  ट्रस्टीशिप  की  गांधीवादी  संकल्पना से से  किसी  भी  प्रकार  से

 संबंधित  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 बै  जिसका  उत्तर  21 अतारांकित  प्रइन  संख्या  326  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  फिया  जाता  है

 फरवरी  1979  को  दिया  गया  था  ।

 टायरों  तथा  टयब  के  मत्यों  में  वद्धि

 8598.  श्री  सी०  Fo  चन्द्रप्पन  :  कया  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  तथ्य  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  गया  है  कि  डनलप  ने  अपने  टायरों  और

 ट्यूबों  के  मुल्यों  में  और  वृद्धि  करने  का  निर्णय  किया  है  ।

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 (7)  टायरों  और  ट्यूबों  के  मुल्य  कम  करने  के  लिए  तथा  सदन  में  मंत्री  महोदय  दुवार

 दिए  गए  आइवासन  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  प्रसाद  पादव )  (#)  जी  नहीं
 ।

 प्रदन  ही  यहीं  उठता  |

 इस  समय  टायरों  तथा  ट्यूबों  की  कीमतों  पर  कोई  कानूनी  नियंत्रण  नहीं  है  ।  किन्तु

 सरकार  स्थिति  पर  निगरानी  रखे  हुए  हैं  एकाधिकार  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  व्यवहार  आयोग  को

 पह  सुनिश्चत  करने  के  लिए  कहा  गया  है  कि  क्या  1978  में  विभिन्‍न  टायर  कम्पनियों  द्वारा

 कीमतों  में  की  गई  वद्धि  एम  आर  टी  पी  अधिनियम  की  घारा  37  के  भन्तगत  प्रतिबन्धात्मक

 व्यापार  व्यवहार  के  अन्तगंत  आती  है  और  क्या  लागू  की  गई  मुल्य  वृद्धि  से  एक  आर  टी  पी

 आयोग  के  दिनांक  19  अध्रल  1976  के  आदेश  के  उपबन्धों  का  उल्लंघन  हुआ  है
 ।  आयोग  के

 निष्कर्ष  प्रतिक्षित  है  ।

 फिलिप्स  कम्पती  का  विस्तार

 8599,  श्री  सी०  क े०  चन्दप्पत  :  क्या  इलेक्ट्रानिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकर  का  ध्यान  इस  आशय  की  रिपोर्ट  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  फिलिप्स

 कम्पनी  अपने  उत्पादन  ढांचे  में  कुछ  लघु  उद्योग  एकक  सम्मिलित  करके  सरकारी  विनियमों  व

 घोखा  देकर  अपने  उत्पादन  का  विस्तार  करने  का  प्रयत्न  कर  रही  है  ;

 ब्यौरा यदि  तो  aeaagay  AENT  क्या  z  वर
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 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;  और

 कम्पनी  को  इस  अवध  विस्तार  से  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रक्षा  मंत्रालय  में  श्रौर  परमाणु  इलेक्ट्रानिक्स  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  श्रौर  श्रंतरिक्ष

 विभागों  में  राज्य  मंत्री  (sito  शेर  :  तथा  सरकार  समाचार-पत्र  में  प्रकाशित

 इस  भाशय  की  रिपोर्ट  से  अवगत  है  ।  किन्तु  मैसर्स  फिलिप्स  लिमिटेड  ने  इलेक्ट्रानिकी

 विभाग  के  समक्ष  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  पेदा  नहीं  किया  इस  विषय  में  इस  विभाग  के  लघु

 उद्योग  एककों  की  भी  ओर  से  कोई  अभ्यावेदन
 नहीं

 प्राप्त  हुआ  है  ।

 तथा  यह  saa  ही  नहीं
 उठता

 |

 कालका  जी  दक्षिण  दिल्‍ली  में  डाकघर  में  डकंती

 8600.  श्री  ज्यो  तिमंय  बसु  :  वया  ae  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :--

 क्या  7  1979  की  रात्रि  को  सशस्त्र  डाकुओं  का  एक  गिरोह  कालका  जी

 way TA,  दक्षिण  दिल्‍ली  में  एक  डाकघर  में  घुस  गया  तथा  2400  रुपये  नकद  और  कुछ  बीमा

 किये हुए  पासल  लूट  कर  भाग  गया  ;  और

 यदि  तो  तत्संबधी  eater  क्या  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  तथा  विधि  न्याय  तथा  कम्पनी  Bq  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  डी०

 :  और  7-?-1979  को  5-30  बजे  कालकाजी  पोस्ट  मास्टर  ने  कालका

 जी  के  थाने  को  टेलीफोन  पर  सुचित  कि  पोस्ट  आफिस  में  एक  वारदात  हो  गई  है  |

 स्यानीय  पुलिस  तुरन्त  घटनास्थल  पर  गई  ।  तब  पोस्ट  आफिस  के  चौकीदार  ने  उन्हें  सूचित  किया

 कि  जब  वह  और  पोस्टमैंन  पोस्ट  आफिस  के  अन्दर  सो  रहे  थे  तब  रात  के  लगभग  ढ़ाई  बजे  10/12

 व्यक्ति  पोस्ट  आफिस  के  हाल  में  खिड़की  के  लोहे  के  सरिये  काट  कर  अन्दर  घुसे  ।  चौकीदार  ने

 उठने  की  कोशिका  की  किन्तु  घुसपैठियों  ने  उसको  तथा  पोस्टमैन  को  पिस्टल  दिखा  कर  धमकी  दी

 और  उठने  नहीं  दिया  ।  उसके  बाद  घुसपैठियों  ने  चौकीदार  से  कोष  कुंजियां  मांगी  किन्तु  यह

 बताये  जाने  पर  कि  वह  उसके  पास  नहीं  हैं  कोष  के  ताले  को  काट  दिया  और  वहां  से  2438  73  रु०

 की  नकद  रादि  और  एक  बीमा  garda  जिनमें  20  एच०  एम०  to  की  घड़ियां  निकाल

 लिया  ।  फिर  वे  चौकीदार  शौर  पोस्टमैन  को  उनकी  चारपाईओं  पर  टेलीफोन  के  तार  से  बांधकर

 बचकर  भाग  गये  ।  घटनास्थल  का  मुआयना  वरिष्ठ  पुलिस  के  साथ  अपराध  दल  भौर

 एक  कुत्तों  के
 दस्ते  ने  किया  ।  कालकाजी  थाने  में  भा०  go  स०  की  धारा  395/397  के  अघीन

 एक  मामला  प्रथम  Fo  रि०  संख्या  308  तारीख  7-3-79  a  किया  गया  है  और  इसकी  जांच

 पड़ताल  की  जा  रही  है  ।

 वि ्
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 5  1901  स्थगन  प्रताव  के  बारे  में  प्रदन

 स्थगन  प्रस्ताव  के  बारे  में

 श्री  सौगत  राय  :  गोआ  की  गंभीर  स्थिति  के  बारे  में  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  की

 पूर्व  सूचना  दी  है  ।

 दो  दिन  पहले  श्री  मती  शशिकला  काकोदकर  की  एम०  जी०  पी०  सरकार  की  विधान  सभा

 में  पराजय  हुई  थी  और  इसके  बाद  विधान  सभा  के  भीतर  अभूतपूर्व  दृष्य  उपस्थित  हो  गया  ।

 एम०  जी०  पी०  के  सदस्यों  ने  अध्ययक्ष  पर  कुर्सी  फेशी  और  भारत  संविधान  जलाया  ।

 राज्यपाल  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जिसमें  इस  बात  का  अलल्‍्लेख  था  कि  सरकार  पहले  ही  अल्पमत

 में
 है  और  वहां  श्री  एस०  लाड  के  नेतृत्व  में  एक  नयी  सरकार  को  शपथ  दिलायी  जाये  परन्तु

 दुर्भाग्य  की  बात  है  किਂ  इसमें  विलम्ब  हो  रहा  है  और  इस  बीच  शशिकला  सदस्यों  को  अपनी  ओर

 मिलाने  दल  बदल  कराने  में  अपनी  कला  का  प्रयोग  कर  रही  हैं  इस  सभा  के  एक  माननीय  सदस्य

 श्री  फंलीरो  ने  पणजी  से  मुझे  टेलीफोन  किया  जिसमें  उन्होंने  ag  बताया  कि  स्थिति  बड़ी  गंभीर

 है  |  एम०  जी०  पी०  के  सदस्य  घमकी  दे  रहे  हैं  ।  और  विधायकों  के  होस्टल  का  घिराव  कर  रहे

 माननीय  गृह  मंत्री  यहां  उप-राज्यपाल  ने  एक  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  दशिकला

 दिल्‍ली  आ  रही  हैं  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  वह  एक  छोटा  वक्तव्य  क्योंकि  स्थिति  बड़ी  गंभीर  है

 श्री  amen  कवि  :  मैं  भी  बोल  सकता  क्योंकि  मैंने  एक  स्थगन  प्रस्ताव

 की  सूचना  दी

 at झध्यक्ष  महोदय  :  आपका  स्थगन  प्रस्ताव  इस  विषय  पर  Tel  &  ।  यह  fart  है  ।

 >
 श्री  बयालार  कथि  :  मैंने  नियम  377  के  ater  पब  सूचना  दी  a  |  मैंने  ध्यानाकषंण  की

 भी  सूचना  दी  है  ।

 weqy  महोदय  :  नियम  377  के  अधीन  वक्तव्य  केवल  चुने  हुए  होते  हैं  |

 श्री  बयालार  कवि  :  मैंने  इसी  विषय  पर  दो  सूचनायें  दी  हैं  आप  मुझे  इस  बात  की  ओर

 ध्यान  दिलाने  at  भनुमति  क्यों  नहीं  देते  कि  सौदेबाजी  चल  रही  है  गोआ  पूरी  तरह  से  गृह

 मंत्रालय  के  प्रशासकीय  नियंत्रण  में  है  ।  वह  कायंवाही  कर  सकते  हैं  ।

 ——

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 इलेक्ट्रानिक्स  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  नई  facet  का

 aq  1977-78  का  ates  प्रतिवेदन  शौर  उस  पर  समीक्षा  सम्बन्धी  विवरण

 रक्षा  मन्त्रालय  में  राज्यमन्त्री  शेर  :  मैं  कम्पनी  1956  थी  धारा

 619  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगंत
 निम्नलिखित

 पत्रों  अंग्रेजी  की  एक
 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता
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 इलेक्ट्रानिक्स  ०/पार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  का
 रो  oro  सगण ay  1977-78  का  वार्षिक  लेखाप  आ  लख  पना  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक

 की  टिप्पणियां

 इलैक्ट्रानिक्स  व्यापार  तथा  प्रौद्योगिकी  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  ad

 1977-78  के  काय॑  करण  की  समीक्षा  सम्बन्धी  एक  विववण

 (weaTaT  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  4357-79)

 दिल्‍ली  राज्य  प्रौद्योगिक  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  ag  1676-

 77  को  समीक्षा  और  वार्षिकप्रतिवेदन

 उद्योग  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगदम्बी  श्रसाद  :  मैं  कम्पनी  1956

 की  घारा  619  क  की  उपधारा  (1)  के  अन्तगत  निम्नलिखित  पत्रों  तथा  अ  ग्रेजी

 की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 दिल्‍ली  राज्य  औद्योगिक  विकास  निगम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1976-77  के

 कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 दिल्‍ली  राज्य  भौद्यीगिकी  विकास  निगम  नई  दिक्ष्ली  का  ag  1976-77

 का  वाषिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षित  लेखे  तथा  उन

 पर  नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां  ।

 (araraa  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4358-79)

 गेर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  32  बां  प्रतिवेदन

 nr
 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मैं  गर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  और  संकत्पों

 सम्बन्धी  समिति  का  32  वां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 लोक  लेखा  समित

 132  at  133  at  झौर  141  वां  प्रतिवेदन

 श्री  अदशोक  कृष्ण  दत्त  (zaaa)  :  मैं  लोक  लेखा  समिति  के  निस्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करता

 (1)  भारत के  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  के  वर्ष  1976-77  के  प्रतिवेदन  संघ  सरकार

 प्रा व  अपनयन  cn aL
 खण्ड  1,  अप्रत्यक्ष  करों  के  सीमा  शुल्क

 ftaay  से  eq Tey  4  राग्राफ  8,  14  और

 17  पर  132  वां  प्रतिवेदन

 (2)  प्रत्यक्ष  करो पर  प्रतिवेदन  में  दी  गई  सिफारिसों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  के  बारे  मैं  3  at  प्रतिवेदन  |
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 शिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  से  सम्बधित  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  हर  73

 res  Tart वें  प्रतिवेदन  में  दी  सिफारिसों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कायव  tel  के  बारे  में  141  वां

 प्रतिवेदन  ।

 सरकारो  उपक्रमों  Urata  समिति

 48  वां  49  प्रतिवेदन  और  कायंवाही  aaa

 श्री  sarfaag  बसु  मैं  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के

 निम्नलिखित  प्रतिवेदन  तथा  कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता  हूं  :

 (1)  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  प्राधिकरण-विमॉन  पत्तनों  के  उपयोग  तथा

 विदेशी  विमान  कम्पनियों  के  विमानों  की  तुलनः  में  भारतीय  विमानों  के  संचालन  में  असंतुलन-पर

 48  वा  प्रतिवेदन  तथा  उससे  सम्बन्धित  समिति  की  बठकों  के  का्य॑वाही-सा  रांदा  ।

 (2)  केन्द्रीय  भन्तदेशीय  जल  परिवहन  निगम  लिमिटड-राजबाकौंन  डाकयाई  की

 उपयोगिता  तथा  सम्बद्ध  मामले-पर  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दी  गई

 सिफारिशों  पर
 सरकार

 द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  प्रतिवेदन  ।

 MTlAcy  विधान  सम्बन्धी  समिति  19  त्  प्रतिवेदन

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  मैं
 अधीनस्थ

 विधान  सम्बन्धी  समिति  का

 प्रतिवेदन  और  अंग्रेजी  संस्करण )  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 अनुसूचित  जातियों  ak  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कल्याण  सम्बन्धी  समिति

 अध्ययन  दल  1  ate  2  के  श्रध्ययन  दौरों  के  प्रतिवेदन

 श्री  सूरज  भान  :  मैं  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  की  समिति

 के  निम्नलिखित  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं

 (1)  1978  में  समिति  के  अध्ययन  दल  प  के

 पूरी  और  विशाखापत्तनम  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  ।

 (2)  1979  में  समिति  के  अध्ययन  दल  |  के  कलकत्ता  और  अन्दमान  तथा

 निकोबार  द्वीप  समूह  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  |

 (3)  1979  में  समिति  के  अध्ययन  दत  है है  के

 कोहिमा  और  तिनसुखिया  के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन

 (4)  1979  में  समिति  के  अध्ययन  दल  कोरापुट  और  शिलाई

 के  अध्ययन  दौरे  का  प्रतिवेदन  ।

 (5)  1979  में  समिति  के  जण्य
 amid

 यन  दल  11  के  घार  (Tosa),
 नो औ  ६  ज  राइट  के  दौरे  को  प्रविवेदतन  |
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 झनुसूचित  जातियों  और  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  आरक्षण

 सम्बन्धी  सुधि  धाएं

 श्री  राम  विलास  पासवान  )  :  अध्यक्ष  मैं  आपकी  अनुमति  से  निम्नलिखित

 महत्वपूर्ण  विषय  का  उल्लेख  करता  हूं  :

 जातियों  एवं  जन  जातियों  के  भारक्षण  के  पीछे  यह  मंशा  थी  कि  चूँकि  ये

 जातियां  stefan  सभी  दृष्टिकोणों  से  पिछड़ी  है  अत  :  समाज  के  अन्य  समूहों

 के  बराबरी  में  लाने  हेतु  जब  तक  विशेष  अवसर  नहीं  दिया  जाएगा  तब  तकਂ  ये  जातियां  जीवन  के

 प्रत्येक  क्षेत्र  में  पिछड़ी  रह  जायेंगी  ।

 आाजादी  के  31  वर्षों  के  बाद  भी  जीवन  के  अन्य  क्षेत्नों  की  बात  तो  दूर  रही  सरकारी

 सेवाओं  में  भी  इनक६  स्थान  नगण्य  है  ।  अनुसूचित  जाति  एवं  जन  जाति  की  कुल  संख्या  मिला  कर

 मूल  आबादी  का  25  प्रतिशत  से  भी  ज्यादा  लेकिन  भनुसूचित  जाति  एवं  जन  जाति  की

 संख्या  प्रथम  द्वितीय  श्रेणी  और  तृतीय  श्रेणी  के  सेवाओं  में  तो  नगण्य  है  यहां  तक  कि

 चतुर्थ  श्रेणी  की  सेवाओं  में  भी  इनका  आरक्षण  का  कोटा  पूरा  नहीं  है  ।  फलस्वरूप  देश  का  एक

 चौथाई  से  ज्यादा  आबादी  वाला  हरिजन  आदिवासी  राष्ट्रीय  मुख्य  धारा  से  कटा  है  गरीब  घर

 में  भी  यदि  कोई  बीमार  सदस्य  रहता  है  तो  परिवार  के  दूसरे  सदस्य  भूखे  रह  कर  भी  बीमार

 सदस्य  के  लिए  फल  आदि  की  व्यवस्था  करते  हैं  ।  देश  का  एक  चौथाई  हिस्सा  सदियों  से  मरणासन्न

 अवस्था  में  आरक्षण  के  माध्यम  से  पिछले  31  वर्षों  में  जितनी  जागृति  आनी  चाहिये  थी

 अफसरशाही  एवं  उदार  के  अभाव  के  कारण  उतनी  जागृति  तो  नहीं  भा  सकी  ।  फिर

 भी  सदियों  से  शोषित  पीड़ित  लोग  जग  रहे  हैं  ।  उनके  मन  में  आशा  की  किरण  फूट  रही  है  तथा

 वे  अपने  को  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  से  जोड़ने  की  कोशिदा  कर  रहे  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  यदि  उनका

 भारक्षण  खत्म  कर  दिया  गया  और  मिलने  वाली  सुविधा  से  उन्हें  वंचित  कर  दिया  गया  तो  उन

 दोषित  पीड़ित  समुदायों  के  प्रति  अन्याय  होगा  राष्ट्र  भी  कभी  मजबूत  नहीं  होगा  ।  ज्ञातव्य  है

 कि  1980  में  आरक्षण  की  अवधि  समाप्त  हो  रही  है  ।

 सरकार  से  आग्रह  है  कि  अनुसूचित  जाति  तथा  जन  जाति  के  सदस्यों  को  मिल  रही

 सुविधा  को  अगले  30  वर्षों  तक  जारी  रखा  जाए  तथा  इस  सम्बन्ध  में  एक  विधेयक  उपस्थापित

 किया  जाय  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  नदियों  में  प्रदूषण  के  समाचार

 श्री  ओम  WHIT  त्यागी  :  अध्यक्ष  में  आपकी  अनुमति  से  निम्नलिखित

 महत्वपूर्ण  विषय  का  उल्लेख  करता  हैं  :

 sa  की  अधिकांश  नदियों  का  पानी  केवल  घाघरा  नदी  को  छोड़  कर  शहरों  व
 करवों  के  गन्दे  पानी  के  कारण  दूषित  होते  का  भयानक  भारत  में  नदियों  के  किनारे
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 रहने  वाली  जनता  ही  नहीं  चि  FATT  घर्माबलम्बी  हिन्दू  जनता  नदियों  के  पानी  को  पीना  और

 उसमें  स्नान  करना  अपना  धर्म  मानते  भारत  के  लगभग  दो  लाख  गांवों  में  पीन  के  पानी  की

 STTTAT  नहीं  है  ।  वह  तालाबों  आदि  के  पानी  पर  ही  निभंर  करते  है  ।  अतः  सरकार  ने

 नदियों  के  पानी  को  स्वच्छ  रखने  की  तरफ  तुरन्त  ध्यान  न  feaT  भारत  की  अधिकांश  जनता

 रोगग्रस्त  हो  जायेगी  है

 श्रखिन  भारतीय  श्रायुर्विज्ञान  नई  दिल्‍ली  के  कर्मचारियों  में  व्याप्त  प्रसंतोष

 2 श्री  Ro  लकप्पा  (gAgr)  क  समाचार  पत्रों  में  यह  बात  छापी  गई  है  कि  अखिल

 भारतीय  agtaarat  जोकि  एक  प्रतिष्टित  संस्थान  के  कर्मचारियों  के  बीच  सन्देह  के

 कारण  फूट  का  साम्राज्य  बना  हुआ  है  और  इसे  समय  इस  संस्थान  में  राजनी  तिक  गतिविधियां  अधिक

 और  भेषज  विज्ञान  सम्बन्धी  गतिविधियां  कम  हैं  ।  डाक्टर  संस्थान  की  राजनीति  के  बारे  में

 बहस  करते  अधिक  देखें  जाते  हैं  रोगियों  के  मामलों  और  संस्थान  के  विभिन्‍न  विभागों  में  अनुसंधान

 परियोजनाओं  पर  बहस  करते  हुये  कम  देखे  जाते हैं  ।

 विभिन्‍न  संथाओं  के  सदस्यों  के  बीच  कमंचारियों  के  चयन  में  अपनाई  जा  रही  प्रक्रियाओं

 के  सम्बन्ध  में  बहुत  असन्तोष  व्याप्त  है  ।  वास्तव  में  अभी  हाल  में  एक  सर्जन  ने  दिल्‍ली  न्यायालय

 में  दायर  की  है  जिसमें  अभी  हाल  ही  में  स्थापित  चयन  समिति  की  बद्यता  को  चुनौती  दी

 गई  है  जिसके  परिणामस्वरूप  अन्य  चयनों  के  सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  कर  दिया  गया  है  ।

 रिट  में  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  चयन  प्रक्रियाओं  में  की  गई  विभिन्‍न  अनियमिनताओं  का  आरोप

 लगाया  गया  है  ।

 संस्थान  में  सन्देह  और  अनिक्चय  का  वातावरण  तो  बना  ही  हुआ  था  जब  एक  कार्यवाह

 निदेशक  ने  इसका  कार्यभार  संभाला  तो  स्थिति  और  बिगड़  गई  ।  उसकी  निदेशक  के  रूप  में

 नियुक्ति
 को  अभी  स्थायी  नहीं  बनापा  गया  है  ।  यह  बताया  जाता  है  कि  महत्वपूर्ण  रोगियों  at

 सहायता  के  साथ  साथ  राजनीतिक  दवाब  डाल  कर  वतंमान  निदेशक  ने  कार्यवाहक  निदेशक  वत

 पद  प्राप्त  किया है  ।  उनके  कार्यवाहक  निदेशक  बनने  के  परचात  कमसंचारियों  में  पल  रहा  सन्देह

 और  कटुता  उभर  कर  सामने  आ  गई  और  उसके  बीच  हानिकारक  विलगाव  भा  गया  कुछ

 उसका  साथ  दे  रहे  हैं  और  कुछ  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  कार्यवाहक  निदेशक  ने  संथान  के

 कुछ  सदस्यों  की  खुले  रूप  से  अवमानना  की  और  ag  भी  बताते  हैं  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  संस्थान

 में  किया  जा  रहा  अनुसन्धान  छुदम विज्ञानਂ  है  ।  उसके  साथियों  का  कहना  है  कि  कार्यभार

 के  पफइचात  उन्होंने  अस्पताल  प्रबन्धक  मंडल  से  परामर्श  लिये  बिना  ही  स्वेच्छा  से  अस्पताल  में

 व्यवस्था  सम्बन्धी  अनेक  परिवतंन  किये  और  विभिन्‍न  विभागों  में  उनके  हस्तक्षेप  का  विरोध  किया

 जा  रहा  हैं  डाक्टरों  में  वहाँ  की  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  फंजी  कटता  ate  असन्तोष  के  कारण

 अस्पताल  का  प्रशासन  बिगड़  गया  है  और  रोगियों  को  कठिनाईयों  का  सासना  करना  पड़  रहा  है  |

 इन्टर्नीस  और  कनिष्ठ  डाक्टरों  में
 भी  विभिन्‍न  कारणों  से  अशान्ति  बनी  हुई  है  और  अभी

 हाल  ही  उन्होंने  हड़ताल  पी  ।
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  वह  इस

 संस्थान  के  कार्यों  की  जांच  करे  और  इसे  ठीक  ढंग  से  चलाते  के  लिये  कदम  उठाये  ।

 संथान  के  सदस्यों  ने  भैषज  क्षेत्र  के  बहुमूल्य  अनुसंघान  किया है  ate  इस  संस्थान  के  अच्छे  नाम

 पर॑  जनता  पार्टी  के  आन्तरिक  कलह  और  राजनीति  के  कारण  बता  नहीं  लगना  चाहिये  |

 पंजाब  में  लघु  श्रौद्योगिक  एककों  को  कच्चे  माल  की  अप्रयाप्त  सप्लाई  का  मामला

 डा०  बलदेव  प्रकादा  :  महोदय  मैं  सदन  का  ध्यान  एक  अत्यन्त  गम्भीर  समस्या

 की  शोर  दिलाता  हूं  कि  यदि  20  अप्रैल  तक  कोयला  मट्टी  तेल  और  अन्य  कच्चा  माल

 सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  न  की  गई  तो  पंजाब  में  लघु  क्षेत्र  के  कारखानों  के  बन्द  हो  जाने  का

 खतरा  है  |  24-4-1979  के  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  समाचार  में  यह  कहा  गया  है  कि

 इस्पात  और  अन्य  कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  50  प्रतिशत  लघु  उद्योग  बन्द  होने  को

 बाध्य  हो  गये  हैं  ।  इसके  परिणाम  स्वरूप  50,000  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ।  उद्योग  श्रमिकों  को

 मजूरी  देने  और  सरकार  को  कर  देने  की  स्थिति  में  नही ंहै  यदि  सरकार  लघु  उद्योगपतियों  की

 आवद्यकताओं  की  पति  नहीं  करनी  तो  उन्होंने  धमकी  दी  है  कि  ag  पंजाब  बंध  करेंगे  ।

 दिल्‍ली  att  राजस्थान  भौर  उत्तर  प्रदेश  के  लघु  उद्योगपति  उनके  साथ  शामिल  होने  तथा  भारत

 बन्द  का  आह्वान  करने  को  तयार है  ।  यह  बड़ी  गम्भीर  स्थिति है  और  यदि  सरकार  इसे  गम्भी  रता

 पुर्वक  सुलझाने  का  प्रयास  नहीं  करती  तो  सरकार  को  उसके  भयंकर  परिणाम  भुगतने  पड़  सकते  हैं

 और  शायद  विधि  और  व्यवस्था  की  समस्या  भी  उत्पन्न  हो  जाये  ।  अतः  सरकार  को  उचित  दामों

 पर  कच्चे  माल  की  पर्याप्त  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिये  बड़े  पैमाने  पर  उपाय  करने  चाहिये  ।

 महाराष्ट्र  में  कल्याण  और  उसके  श्रास-पास  के  क्षेत्रों  में  प्रस्तावित

 दिव  जयन्ती  जलूस  से  उत्पन्न  स्थिति

 थ्री  जी०  एम०  बनातवाला  (aia )  )  :  मैं  नियम  उन्नयन  के  अन्तर्गत  एक  अविलम्बनीय

 महत्व  के  विषय  को  उठाना  चाहता  हुं  :

 महाराष्ट्र  में  कल्याण  और  उसके  साथ  के  क्षेत्रों  में  मुस्लिम  अल्प  संख्यकों  में  तनाव  और

 आतंक  बना  हुआ  है  ।  28  1979  को  कल्याण  में  बंदर  रोड  के  नाजुक  क्षत्र  से  शिव  जयंती

 यात्रा  निकालने  का  प्रस्ताव  है  जिससे  पीछे  कुटिल  उद्देश्य  हैं  ।  यह  धमकियां  भाम  हो  गई  हैं  कि

 जमदेद  की  घटनाओं  को  यहां  दोहराया  जायेगा  ।  कट्टर  मुस्लिम  विरोधी  तत्व  सक्रिय  हो  रहे  हैं  ।

 आतंक  के  कारण  कुछ  मुस्लिम  परिवार  क्षत्र  छोड़  छोड़कर  बाहर  जा  रहे  हैं  ।  अतः  यह

 हो  गया  है  कि  समय  पर  उचित  कदम  उठाये  जायें  ।  समाज-विरोघी  तत्वों  को  उनके  कुटिल  उद्देश्य

 को  पूरा  न  करने  देने  के  लिये  यात्रा  निकालने  की  बिल्कुल  अनुमति  न  दी  जाए  भौर  विशेषकर  इसे

 बन्दर  Us  क्षेत्र  से  गुजरने  की  अनुमति  बिल्कुल  न  दी  जाये  ।  इसके  चू  कि  एस०  आर०
 पी०  का  रवेया  पक्षपात  पूर्ण  होने  का  अरोप  है  और  परिणामस्वरूप  उसमें  अल्पसंख्यकों  का  कोई
 विस्वास  नहीं  उसे  dara  न  किया  जाथ  और  सी ०  भार०  पी०  और  बी०  एस०  Wo  के  लोग

 ही  dara  किए  जायें  ।  केन्द्र  को  इस  मामले  पर  राज्य  सरकार  से
 शीघ्र  ही  बात  करनी
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 अघीन  मामले

 चावल  ate  धान  के  लाने  ले  जाने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश

 सें  रेल  anal  के  उपलब्ध  न  होने  का  समाचार

 श्री  Fo  सुर्यनारायण  (eae)  :  आंध्र  प्रदेश  कृषि-प्रधान  प्रदेश  है  और  उसे  दक्षिण  के  अनन

 भंडार  के  रूप  में  मान्यता  मिली  हुई  हैं  इस  राज्य  ने  अनाज  की  कमी  के  दिनों  में  कम  अनाज

 उपजाने  वाले  राज्यों  को  चावल  उपलब्ध  और  देश  खाद्य  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  की  है  ।

 अब  भारत  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों  को  अधिकतम  चावल  खरीद  के  लिए  निर्देश

 जारी  किये  हैं  और  उसने  1978-79  की  खरीफ  फसल  के  लिए  राज्यों  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्यों  को

 चावल  के  अतिरिवत  उत्पादन  के  कारण  नजरंदाज  कर  दिया  है  ।  देश  भर  में  चावल  के  लाने  ले

 जाने  पर  प्रतिबंध  हटा  लिया  गया  है  ।  सरकार  ने  कृषकों  द्वारा  उत्पादित  धान  के  लिए

 बाजारों  की  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  सभी  उपाय  faa  हैं  ।

 भान्घ्र  प्रदेश  में  मिल  वालों  ने  बड़ी  मात्रा  में  घान  इस  आशा  पर  खरीदा  है  कि  वह  उसका

 निर्यात  अन्य  राज्यों  को  करेंगे  क्योंकि  मुक्त  व्यापार  की  प्रतिशता  20  से  बढ़ाकर  80  कर  दी

 गयी  है  ।  इतना  आने  होने  पर  30  प्रतिशत  घान  भभी  कृषकों  के  पास  पड़ा  है  जबकि  रबी  की

 फसल  बाजार  में  घड़ाघड़  आ  रही  है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  यह  है  कि  खाद्यान्न  को  ढोने  के  लिए

 रेल  बैगन  उपलब्ध  न  होने  कारण  चावल  मिल  वालों  को  तथा  भारतीय  खाद्यय  निगम  को

 कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 राज्य  में  चावल  मिलों  की  स्थिति  बड़ी  दयनीय  है  और  इस  उद्योग  के  लुप्त  होने  का  खतरा

 मैं  रेल  मंत्री  का  ध्यान  इस  वात  की  ओर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  च.वल  ढोने  के  लिए

 ama  बिल्कुल  उपलब्ध  नहीं  किए  जा  रहे  हैं  ।  परिणामस्वरूप  चावल  और  धान  के  लाखों  टन

 मिलों  में  पड़  रहे  ।  मिल  मालिक  उत्पादकों  को  नकद  भुगतान  करने  में  असमथ  लगभग  दो

 लाख  कर्मचारी  चावल  मिल  में  विभि-न  श्र  णियों  में  काम  करते  हैं  ।

 दक्षिणी  मध्य  रेलवे  में  बेगनों  की  सप्लाई  हेतु  लगभग  30,000  मांग  पत्र  विचाराधीन  है  और

 इनमें  से  लगभग  20,000  मांग  पत्र  2  या  3  महीनों  से  विचाराधीन  हैं  थे  मांग  पत्र  विजयवाड़ा

 प्रभाग  में  पड़े  जिसमें  कृष्णा  और  गोदावरी  जिलों  के  डेल्टा  क्षेत्र  आते  जो  कि  प्रमुख  उत्पादक

 केन्द्र  जो  विचाराधीन  हैं  ।  अन्ध्र  प्रदेश  से  मूकत  व्यापार  महाराष्ट्र और  परिचम

 बंगाल  को  किया  जाता  है  |

 मैं  माननीय  रेल  मंत्री  को  स्थिति  पर  गम्भीरता  से  विचार  करने  और  ओआत्थ्र  प्रदेश  में

 उद्योग  और  चावल  उत्पादकों  की  सहायता  करने  का  अनुरोध  करता  हूं  ।  इस  संबंध  में

 लिखित  उपाय  तत्काल  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 (1)  लेवी  को  80%,  से  20%  तक  कम  करने  और  मुक्त  व्यापार  की  प्रतिशतता  को  20%,

 से  80%  तक  बढ़ाने  के  दृष्टिकोण  से  वेगनों  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 मुक्त  व्यापार  चावल  की  दुलाई  के  लिए  आबंटित  डी  प्राथमिकता  में  परिवर्तन  करना  |
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 (11)  मुक्त  व्यापार  चावल की की  ats  के  लिए  कम  से  कम  ढके  हुए  वैगनों  और  बक्सों  के

 6  रेक  प्रति  सप्ताह  ।

 (111)  जब  उद्योग  चावलों  की  ढलाई  खले  वेगनों  की  सप्लाई  करना  |

 दसरे  स्थान  तक (VI)  पश्चिम  बंगाल  और  कर्नाटक  में  चावल  एक  स्थान

 ले  जाने  की  अनुमति  ।

 बिहार  में  तया  मंत्री  मंडल  बनाने  का  मामला

 श्री  राजनरायण  )  गत  19  79  को  बिहार  के  मुख्य  मंत्री  को  विश्वास

 मत  प्राप्त  करने  का  आदेश  था  ।  श्री  कप  री  जी  ने  इस  मत  प्राप्त  करने  की  प्रक्रिया  में  105  वोट

 प्राप्त  किये  जबकि  विरोध  में  135  वोट  गए  ।  नये  नेता  के  चनाव  के  लिए  20  तारीख  पहले  ही  से

 किन्तु  20  तारीख  को  नेता  पद  का  चुनाव  नहीं  हुआ  और  श्री  समर  गुहा  लोक  सभा  के

 सम्मानित  सदस्य  जो  पव्वेवेक्षक  नियक्त  किये  गए  ने  यह  बयान  भी  दिया  कि  यह  चनाव  जो

 आज  होना  निश्चित  था  बहुत  रहस्यमय  ढंग  से  टाल  दिया  गया  ।  मुझे  कोई  जानकारी  नहीं  कि

 चनाव  टला  क्यों  ?
 जहां  तक  प्रतिष्ठित  नागरिकों  का  ख्याल  उनका

 कहना  है  कि  पटना  में  बिरला  ग्रप  टाटा  ad  और  डालमिया  मालिकान  जिन  की  मिलें  राज्य

 सरकार  ने  ले  ली  थी  तथा  दाराब  के  ग्र्प  तथा  दगर  के  बड़े  बडे  दकानदार  और  SHAT

 जो  दराबबन्दी  योजना  से  प्रभावित  थे  सब  ने  पटना  के  बड़े-बड़े  होटलों  में  अपना  कम्प  लगा  लिया

 था  और  श्री  कपूरी  सरकार  को  गिराने  के  लिए  पानी  की  तरह  पैसा  बहाने  का  निर्णय  भी  ले

 लिया  था  ॥

 जनता  पार्टी  विधायकों  की  एक  आवश्यक  बैठक  श्री  कप  री  जी  की  अध्यक्षता  में  उन  के

 निवास  स्थान  पर  हुई  थी  जिस  में  सव  सम्मति  से  यह  प्रस्ताव  पास  हुआ  था  कि  हम  सब  विधायक

 जो  कपूरी  जी  के  नेतृत्व  में  विश्वास  करते  हैं  आर०  एस०  एस०  या  अन्य  किसी  साम्प्रदायिक

 दाक्तियों  के  साथ  नहीं  बनाएंगे  और  न  ऐसी  सरकार  बनाने  की  प्रक्रिया  में  कोई  सहयोग

 देंगे ।

 जब  विरोध  पक्ष  ने  श्री  राम  सुन्दर  दास  जी  को  नेता  पद  का  उम्मीदवार  बनाया  तो  करप  री

 जी  ने  श्री  समर  गुहा  को  एक  पत्र  लिखा  जिसमें  उन्होंने  यह  स्पष्ट  किया  था  कि  हम  श्री  रामसुन्दर

 दास  जी  के  विरोध  में  कोई  उम्मीदवार  खड़ा  नहीं  करेंगे  और  उन  से  यह  उम्मीद  करेंगे  कि  वह

 अपने  मंत्रीमंडल  में  आर०  एस०  एस०  या  आर०  एस०  एस०  जैसी  भन्य  साम्प्रदायिक  संस्थाओं

 के  सदस्यों  को  नहीं  लेंगे  और  यदि  वे  ऐसा  करेंगे  तो  हमारा  समधन  वापस  हो  जायगा  |  यह

 इसलिए  था  कि  राम  सुन्दर  दास  जी  हरिजन  इसलिए  हमने  उनके  विरोध  में  किसी  को  खड़ा

 नहीं  किया  ।  21  ay a  को  साढ़े  चार  बजे  सायं  का  समय  शपथ  दिलाने  का  तय  हुआ  |  जब  इस

 बात  की  जानकारी  हम  लोगो  को  हुई  तो  हमने  राज्यपाल  को  फौरन  यह  खत  भेजा  कि  सदन  में

 163  सदस्य  कम  से  कम  सरकार  चलाने  के  लिए  चाहिए  और  राम  सुन्दर  जी  के  पास  कुल  110

 या  111  हैं  अपना  समधन  वापस  लिया  है  ।  अन्य  किसी  बिरोघी  दल  ने  अपना  anda
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 देने  का  वादा  नहीं  किया  है  ऐसी  में  एक  अल्ासंख्यकਂ  नेता  को  शपथ  दिलाना  संविधान

 का  मखौल  होगा  और  सरकार  एक  दिन  भी  नहीं  चल  पायेगी  ।

 राज्यपाल  जी  ने  हमारा  पत्र  पाते  ही  बात  की  ।  उनका  कहना  था  कि  चुंकि  श्री  कपूरी  जी

 ने  एक  आदमी  श्री  राम  सुन्दर  दास  जी  का  विरोध  न  करने  की  बात  की  है  तो  राम  सुन्दर  दास

 जी  को  हम  शपथ  दिला  ही  सकते  हैं  ।  इस  पर  वरिष्ठ  संसदीय  सदस्य  श्री  wie  नन्दन  मिश्र

 जी  जो  वहां  उपस्थित  थे  उनको  हमने  फोन  थमा  उन्होंने  काफी  देर  तक  बहस  की  कि  आप

 किसी  व्यक्ति  के  लेटर  का  आधा  पार्ट  आधा  न  यह  उचित  नहीं  इसके  अतिरिक्त

 उन्होंने  अन्य  संवेधानिक  पहलुओं  पर  भी  प्रकाश  डाला  ।  मैंने  उनको  लिखा  कि  आप  को  दापथ  नहीं

 दिलानी  चाहिए  ।  इसके  अलावा  हमने  श्री  आयंगर  साहब  जब  बिहार  में  राज्यपाल  थे

 उस  समय  की  घटनाओं  का  ध्यान  दिलाया  freq  राज्यपाल  जी  की  बात  से  बराबर  यह  लगता  था

 कि  उन्होंने  एक  व्यक्ति  नेता  श्री  राम  सुन्दर  दास  को  शपथ  दिलाने  का  haar  कर  लिया  है  इस

 आधार  पर  कि  मुख्य  मंत्री  श्री  कपूरी  जी  ने  स्वयं  श्री  राम  सुन्दर  दास  जी  का  विरोध  न  करने

 की  बात  कट्टी  है  अगर  रामसुन्दर  दास  जी  आगे  मंत्रिमंडलीय  सदस्यों  में  ऐसे  लोगों  को  भरेंगे

 जिनको  कि  इन्होंने  वर्जित  किया  है  तब  यह  सवाल  उठ  सकेगा  |

 श्री  विजय  कुमार  मत्होत्रा  :  यह  उ  में ज्
 कसे  आता  है  ?  यह  कोई

 तरीका  है  ?

 सीजिए meme  महोदय  :  उन्हें  आगे  कहने  alist  |  q  केवल  भपनाई  गई  प्रक्रिया  पर  आपत्ति  कर

 रहे  हैं  ।

 श्री  राजनारायण  :  राज्यपाल  की  बातचीत  से  ऐसा  लगता  था  कि  दल  के  नेता  को  दपथ

 दिला  अन्य  किसी  को  नहीं  ।  यह  बात  करीब-करीब  उन्होंने  श्री  इयाण  नन्दन  मिश्र  जी  को

 भी  बतायी  |

 शपथ  समारोह  पहले  साढ़े  चार  बजे  होने  को  था  ।  बाद  में  समय  साढ़े  बजे  कर  दिया

 गया  ।  इस  बीच  में  विश्वस्त  सूत्रों  से  हमें  यह  भी  जानकारी  कराई  गई  कि  हटना  का  जहाज  उड़ने

 के  बाद  उसे  रोक  कर  श्री  सुन्दर  सिंह  भण्डारी  जी  की  बात  कराई  गई  ।

 ब्यव  धान

 डा०  सुब्रह्मण्यम्‌  स्वामी  :  महोदय  मैं  व्यवस्था  का  प्रइन  उठाता  हूं  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  एक  मिनट  ठहरिए  ।  आपका  व्यवस्था  का  प्रदन  क्या  है  ।

 डा०  स्वामी  :  मैं  अपका  ध्यान  नियम  377  की  ओर  दिलाता  हूं  ।

 मैं  आप  से  यह  समझना  चाहता  हूं  कि  आपने  किस  आधार  पर  श्री  राजनारायग  को  एकਂ
 छोटे  से  संवंधानिक  मामले  के  बहाने  सारे  पार्टी  के  मसले  को  यहां  लाने  दिया  ।  इसका  आर०  एस०

 से
 क्या  संबंध  ? एस०  का  बिड़ला
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 Weqay  म  who 44.0  मैं  इसे  न  का  wet  नहीं  मानता  हूं  ।  और  टिप्पणियों  की  अनुमति

 भी  हम  देते  रहे  हैं

 डा०  सब्रह्माण्यम्‌  स्वामी  :  उसका  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामले  से  कोई  संबंध

 नहीं  है  ।

 हि
 mead  महोदय  :  जहाँ  तक  वक्तव्य  का  संबंध  है  वह

 Tera  wrt  ठो  सक
 सत  Qt  ते  हैं  और  ठीक  भी

 परन्तु  वे  राज्यपाल  के  दृष्टिकोण  की  शिकायत  कर  रहे  हैं  राज्यपाल  के  विरुद्ध  कई  पेरे  वे

 जिनको  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  और  उन्हें  हटा  दिया  गया  है  ।

 श्री  विजय  मलहोत्रा  :  अध्यक्ष  किसने  रुपया  किसको  दिया  उसका

 यहां  पर  क्या  सम्बन्ध  है  ?

 श्री  बसन्त  साठे  :  जब  कोई  कुछ  कहता  है  तो  उसका  ताल्लुक  हो  सकता  है  पैसा  किसने

 टाटा  बहला  यह  आना  चाहिए  ( saxaertt )

 श्री  राज  नारायण  :  इस  वीच  में  सुत्रों से  हमें  यह  भी  जानकारी  कराई  गई  कि

 पटना  का  जहाज  उड़ने  के  बाद  उसे  रोक  कर  श्री  सुन्दर  सिंह
 भण्डारी  जी  की  बात  कराई  गई

 फलस्वरूप  श्री  कलाशपति  frat  को  भी  शपथ  दिलाई  गई  ।  कलादपत्ति  मिश्र  भार०एस०एस०  के

 बहुत  माने  जाने  नेता  हैं  ।  आरक्षण  के  घोर  विरोधी  हैं  ।

 यहां  तक  घटनाओं  का  संक्षिप्त  विवरण  है  ।  मेरी  राय  मे  एक  अल्पमत  नेता  को  जब  तक

 कहीं  अन्य  संस्था  से  समर्थन  प्राप्त  न  हो  तब  तक  उन्हें  दाप  नहीं  दिलाना  चाहिए  ।

 श्री  विजय  ware  मलहोत्रा  :  अध्यक्ष  मैं  इसके  प्रोटेस्ट  में  सदन  से  वाक-आउट

 करता  हूं  इस  तरह  की  चीज  आपने  यहां  पर  एलाऊ  की  जानबूझ  कर  पोलिटिकल  बातों  को

 यहां  पर  ये  रख  रहे  हैं  ।

 पदचात्‌  माननीय  सदस्य  सदन  से  उठकर  चले

 डा०  बलदेव  प्रकादा  :  यह  बिल्कुल  गलत  इस  तरह  का  फसला  आपने  दिया  है  ।  377  के

 अन्तर्गत  यह  कसे  आ  सकता  है  ।

 व्यवधान

 meq  महोदय  :  श्री  भण्डारी  के  विरुद्ध  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  गया  है  ।  इन्होंने  इतना  ही

 कहा  है  कि  उनके  और  श्री  भण्डारी  के  बीच  बात  हुई  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  महोदय  आपका  ध्यान  मैं  352  पैरा  (V)  की  ओर  दिलाता  =
 यह  कहता  है

 वाले  व्यक्तियों  के  ग्राचरण  पर  आक्षेप  न  करेगा  जब  तक  कि  चर्चा  उचित
 रूप  से  रखें  गए  मूल  प्रस्ताव  पर  आाधारित  न  हो  ।
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 झ्ध्य६  महोदय  :  यदि  उन्होंने  भी  ल... भण्डारी  के  विरुद्ध  कुछ  कहा  होता  तो  मैंने  aa  ही

 q  a  नत  से  निकलवा  q  त ष रया उसे  का्यंवाही  बता  होता  ।  उन्होंने  केवल  इतना  ही  कहा है  कि  उनके  और

 श्री  भण्डारी  के  बीच  बात  हुई  ।

 डा०  सुब्रह्माण्यम  स्वामी  :  उन्होंने  राज्यपाल  के  चरित्र  पर  टिप्पणी  की  है

 meat  महोदय  :  जहां  तक  नियम  352  का  प्रदन है  आप  उच्च  प्राधिकार  वाले  किसी

 व्यक्ति  के  विरुद्ध  कोई  टिप्पणी  नहीं  कर  सकते  ।  यही  नियम  है  न  ।  यह  आपको  उसकी  सरकारी

 कार्रवाई  पर  टिप्पणी  करने  से  नहीं  रोकता  ।  आप  उद्देश्यों  का  अन्दाजा  नहीं  लगा  सकते  ।  आप

 इसे  दुर्भावपूर्ण  नहीं  कह  सकते  ।

 श्रो  कंवर  लाल  गुप्ता  :  मैं  व्यवस्था  का  प्रदन  उठाना  चाहता  हूं  ।  कृपया  नियम  352  और

 353  को  देखें  ।  कृपया  उनमें  देखें  कि

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  ही  देख  चुका  हूं  ।  मैंने  निणय  दे श्  fe aa के  |
 जा

 1

 श्री  कंबर  लाल  गुप्त  :  कृपया  मुझे  धयं  से  सुनें  भी  सुने  जाने  का  भधिकार  है  ।

 श्री  चन्द्रदोखर  सिह  :  अध्यक्ष  यहां  पर  तो  377  में  एक  सज्जन  ने

 यह  मामला  उठाया  था  कि  नदियों  में  केवल  धर्मावलम्बी  स्नान  करते  हैं  भौर  उस  की  इजाजत  दे

 दी  गई  थी  1

 श्री  राजनरायण :  मैं  व्यवस्था  का  Taq ण्ट्न्यू  उठाता  हु  ॥

 (ena
 (ena  धान  ही

 Weqey  महोदय  :  कुछ  भी  कायंवृतान्त  में  शामिल  न  किया  जाए

 )  **

 gent  महोदय  :  कुछ  कार्य  वृतान्त  में  शामिल  मत  करो  ।  कुछ  भी  वृतान्त  में  ्ञामिल  नहीं

 किया  जा  रहा  है  ।  गुप्त  जी  आपका  व्यवस्था  का  क्या  प्रदन  है  ।

 श्री  कंबरलाल  गुप्त  :  कृपया  देखें  व्याख्या  में  क्या  दिया  है  ।  इसमें  लिखा  है  :

 उच्च  प्राधिकार  वाले  व्यवितयोंਂ  का  तात्पर्य  उन  व्यक्तियों  से  है  जिनके  आचरण

 चर्चा  संविधान  के  अन्तरगत  केवल  उचित  रूप  में  रखे  गए  मूल  प्रस्ताव  पर  की  जा  सकती  है

 या  ऐसे  अन्य  व्यक्तियों  से  जिनके  आचरण  की  अध्यक्ष  की  राय  उसके  द्वारा

 अनुमोदित  किए  जाने  वाले  रूप  में  रखे  गए  मूल  प्रस्ताव  पर  की  लानी  चाहिए  |

 **काय वाही  वृतान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया
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 मैं  भब  नियम  353  YT  लेता  हूं

 सदस्य  द्वारा  किसी  oufaa  के  विरुद्ध  मानहानिकारक  या  अपराधरोपक  स्वरूप  का

 भारोप  नहीं  लगाया  जाएगा  जब  तक  कि  प्र्  प  अ Ao  ST SIRT  कष्  तलश नग  चलन  1  संबंधित  मंत्री  को  भी

 पु  सूचना  न  दे  दी  हो  जिससे  कि  मंत्री  उत्तर  के  प्रयोजन  के  लिए  विषय  की  जांच  कर

 सके  |

 eae  महोदय  :  आप  इसे  अब  पढ़  रहे  हैं  ।  मैं  पहले  ही  पढ़  चुका  हुं  ।

 कंबरलाल  गुप्त  :  मैं  मुद्दे  पर  आ  रहा  हूं  ।  श्री  राजनारायण  जी  मेरे  अच्छे  दोस्त हैं  ।  उन्हें

 एक  ऐसे  सदस्य  के  विरुद्ध  जो  दूसरे  सदन  का  सदस्य  कुछ  भी  कहने  का  भधिकार  नहीं  यह

 कहना कि  रिपोर्ट  झूठी  यह  राज्यपाल  की  आलोचना  है  ।  यदि  आप  ऐसे  वक्तव्य  सहते  रहे  तो

 सदन  की  स्थिति  क्या  होगी  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  गुप्त  जी  आप  का  प्रदन  उठा  रहे  हैं  न  कि  भाषण  दे  रहे  हैं  ।

 थ्री  कंवरलाल  गुप्त  :  नियम  377  सरकार  का  ध्यान  अविलम्बनीय  महत्वपूर्ण  मामले

 की  ओर  आकर्षित  करने  से  संबंधित  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेरे  बिचार  में  आप  स्थिति  समझते  gi  जब  कभी  उच्चप्राधिकार  प्राप्त

 व्यक्ति  इसमें  शामिल  रहता  है  आप  इसे  उसके  चरित्र  की  आलोचना  नहीं  कह  सकते  ।  इसका

 aria  यह  नहीं  कि  आप  यह  नहीं  कह  सकते  कि  उनका  फंसला  गलत  था  ।  यह  उनके

 आचरण  पर  भारोप  नहीं  है  ।  कम  से  कम  दि हि  पेराग्राफों  में  कई  व्यक्तियों  के  आचरण  पर  कटाक्ष

 किया  गया  है  ।  मैंने  इसका  लोप  कर  fear  है  ।  मैंने  उसकी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 श्री  राजनारायण :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  aaa  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :  यह  कहना  कि  श्री  भण्डारी  के  साथ  उन्होंने  बातचीत  की  है  उनके

 भाचरण  पर  लांछन  लगाना  नही ंहै  ।  उनका  फेसला  गलत  है  कहना  आचरण  पर  लांछन  लगाना

 नहीं  माना  जा  सकता  )  मैं  खड़ा  हूं  ।  अब  राजनारायण  जो  आप  अपना  भाषण  दह

 श्री  कंवरलाल  गुप्त  :  नियम  377  केवल  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  मामलों  से  सम्बद्ध है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय :
 उनके  अनुसार  यह  अविलम्बनीय  विपय  है  मैं  फैसला  नहीं  देता

 श्री  राजनारायण  आप  अपना  बयान  पढ़ें  !  आप  अन्तिम  पैराप्राफ  पर  पहुंच  गए  हैं  ।

 श्री  राजनारायण  :  सदन  में  इस  प्रदइन  को  उठाते  हुए  मेरी  मांग  है  कि  बिहार  राज्य  में

 होने  वाले  इस  नेता  पद  के  चुनाव  को  रह  किया  जाए  ।  राज्यपाल  को  fag  गये  पत्र  की  प्रतिलिपि
 ara  समय  हम  अलग

 से
 दे  देंगे  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  की  गलत  पर  सदन

 रोक  नहीं  लगायेगा  तो  अपने  देश  में  संसदीय  जनतंत्र  के  स्थान  पर  संसदीय  तानाशाही  आ  aaa
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 ण

 जो  जनता  पार्टी  की  घोषित  नीति  के  वि  होगी  ।  मूल  बात  यहाँ  पर  ध्य  ra  देने  नी  यह

 है  कि  नेता  पद  का  चुनाव  किस  की  अध्यक्षता  में  और  नेता  कौन  चुना  गया  ।  इगकी  जानकारी

 राज्यपाल  को  किस  ने  दी  ?  जहां  तक  मैं  समझता  हूं  कि  श्री  समर  र  > r  परा  दी  गयी  जानकारी

 पर  राज्यपाल  को  काय  वाही  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  श्री  समर  गुह  पार्टी  के  आंतरिक

 चुनाव  को  सम्पत  कराने  की  प्रक्रिया  की  केवल  देख-रेख  करने  वाले  थे  न  कि  राज्यपाल  को  सलाह

 देने  का  अधिकार  उन  को  था  ।

 Mea  महोदय  :  अब  हम  अगली  पद  लेंगे  |

 श्री  राजनारायण  :  व्यवस्था  का  प्रत  पर  मेरी  प्रार्थना  है  कि  संसदीय  प्रथा  को  कंवरलाल

 जी  गुप्त  भी  जानते  हैं  और  हम  भी  जानते  hatiad

 श्रध्यक्ष  सहोदय  :  यह  व्यवस्था  का  seq  नहीं  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  शामिल  न

 किया  जाये  |

 faa  विधेयक  1979

 meget  महोदय  :  सभा  अब  श्री  चरण  fag  द्वारा  24.0  1979  को  पेश  किए  गए

 निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  विचार  अर्थात्‌  —

 वित्तीय  वर्ष  1979-80  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रस्थापनाओं  को  प्रभावी

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  श्री

 भागे  कार्यवाही  करने  से  पहले  हम  कल  के  इस  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  कि  सभा  7  बजे  तक  qs

 हम  कल  तक  इस  पर  बरहम  पूरी  नहीं  कर  पाएंगे  ।  क्या  सभा  की  इच्छा  है  कि  सभा  आज

 aiz  कल  7.00  बजे  तक  as  ?

 कुछ  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 पगी न ०७  ज अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  आज  भौर  कल  7.00  बजे  तक

 माननीय  a  व erat  मैं  कल  वित्त  मंत्री  जी  के  वित्त श्री  होरा  भाई

 विधेयक  पर  चर्चा  कर  रहा  था  ।  मैं  निवेदन  कर  रहा  था  fe  हपारे  जो  पिछड़े  हुए  जिले  हैं  उन  में

 दिक्षा  का  प्रसार  हो  |

 अध्यक्ष  नयी  शिक्षा  नीति  के  अन्तगंत  पांच  साल  के  लिए  कालेज  खोलने  पर  बेन

 लगा  दिया  गया  है  लेकिन  फिर  भी  उस  में  यह  प्रावधान  रखा  aa  है  कि  जो  आदिवासी  क्षेत्र

 > आदिवासी  पिछड़े  क्षेत्र  वहां  पर  कालेज  खोजे  जाएंगे  और  वे  eee  गवर्नमेंट  दी
 जिम्मेदारी

 से

 खोजे  जायेंगे  ।  इसी  के  अनुसार  राजस्थान  सरकार  ने  बांप्रवाड़ा  जिले  में  कुशलगढ़  और

 सांगवाड़ा  में  कालेज  खोलने  का  निर्णय  लिया  ate  वहां  पर  कालेज  खोले  जाने  का  राज्य  सरकार

 #8
 कायें  वाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ॥
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 ने  आदेश  दे  दिया  ।  लेकिन  राजस्थान  सर  न |  १.  ay  सिफारिश  के  बाद  भी  शिक्षा  बोर्ड  ने  इस  पर

 ब्र क  लगा  दिया  ।  हमारे  यहां  खोलने  का  जो  राज्य  सरकार  ने  facia  लिया  था  उस  को

 वहां  के  शिक्षा  ale  ने  रोक  दिया  ।  अध्यक्ष  इस  तरह  से  सरकार  के  निणंप्र  को  आफिसरों

 से  बने  ae  ने  रही  की  टोकरी  में  डाल  दिया  है  ।  इस  तरह  से  हमारे  क्षेत्र  के  आदिवासी  लोगों  को

 शिक्षा  से  वंचित  रखा  गया  ।  अगर  सरकार  यह  परम्परा  बनायेगी  तो  यह  लोक  तंत्र  की  हत्या

 होगी  ।  सरकार  ने  जो  निणंय  लिया  है  कि  आदिवासी  एरिये  में  कालेज  खोला  जा  सकता  उसी

 निर्णय  के  अन्तगंत  राजस्थान  सरकार  ने  यह  फंसला  किया  था  कि  वहां  एक  कालेज  खोला  जाए

 इस  पर  दिक्षा  बोर्ड  का  रोक  लगाना  उचित  नहीं  है  ।  शिक्षा  बोड़  ने  यह  रोक  इसलिये  लगायी  है

 जिस  से  कि  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  के  आदिवासी  दुरारों  के  मुकाबले  में  न  आ  सके  ।  इसीलिये  यह

 टालमटोल  करके  वे  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  के  विकास  के  रास्ते  में  अडचन  डाल  रहे  अगर  इस

 तरह  सरकार  अफसरों  के  कहने  पर  चलती  रहेगी  तो  fags  हुए  क्षेत्रों  के  विक्रास  की  बात  जो

 आप  कहते  हैं  ag  नहीं  हो  सकेगी  और  पिछड़  क्षेत्रों  का  विकास  करने  में  आप  सफल  नहीं  हो

 सकेंगे  ।  मैं  दुबारा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हू  कि  राजस्थान  सरकार  ने  जो  निर्ण य

 लिया  है  और  प्रस्ताव  पास  करके  कालेज  खोलने  का  जो  फंसला  किया  है  वह  कालेज  अगले  सत्र  में

 खुलवाने  का  वह  प्रबन्ध  करें  ।

 सर्विस  में  आदिवासी  क्षेत्रों  के  परसेंटेज  के  बारे  में  अब  मैं  थोड़ा  सा  कहना  चाहता  हु  आप

 ने  हरिजनों  और  atfaarfaat  के  लिए  भाल  इंडिया  परसेंटेज  निर्धारित  कर  रखा  है  ।  लेकिन  जहां

 99  प्रतिदात  आदिवासी  जिले  में  कहीं  पर  99  प्रतिशत  आदिवासी  हैं  जैसे  झाबुआ  में  है  या  कहीं

 पर  अस्सी  और  कहीं  पर  wea  प्रतिशत  हो  सकते  हैं  जसे  पंचमहल  जिला  बांसवाडा  डूंगरपुर

 उदयपुर  चितौड़  वहां  पर  आल  इंडिया  परसेंटेज  के  आधार  पर  आपको  उनको  स्विस  में

 नहीं  लेना  चाहिये  बल्कि  उनकी  आबादी  जितनी  है  उसके  आधार  पर  उनको  आप  को  स्विस  में

 लेना  चाहिये  ।  पूरे  देश  के  लिए  तो  आपने  परसेंटेज  निर्धारित  किया  है  वह  तो  ठीक  है  लेकिन

 जहां  नव्वे  प्रतिशत  या  भस्सी  प्रतिशत  आदिवासी  रहते  जो  भादिवासी  एरिया  है  वहां  पर

 आपको  इस  आधार  को  नहीं  अपनाना  चाहिये  और  उनकों  आबादी  के  आधार  पर  सर्विस  में  लेना

 चाहिये  ।  आजकल  देखा  जाता  कि  वहां  पर  दिल्‍ली  से  भा  कर  और  कलकत्ता  आदि  से  बुला

 कर  लोगों  को  नौकरियां  दे  दी  जाती  हैं  ।  ऐसे  एरियाज  में  सर्विस  में  स्थानीय  लोगों  को  ही  लिया

 जाना  चाहिये  और  आबादी  को  ही  परसेंटेज  का  आधार  माना  जाना  ।  afzz  लिस्ट  के

 भाधार  पर  यह  भी  देखा  गया  है  कि  are  आदिवासी  पहले  नम्बर  पर  भी  आ  गया  तो  एप्वाइंटमेंट

 करते  समय  उसको  छोड़  दिया  जाता  है  और  दाहरी  लोगों  को  ले  लिया  जाता  है  और  जो

 भाल  इंडिया  परसेंटेज  है  उसको  ही  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  अगर  दाहर  वालों  बाहर  वालों

 को  ले  लिया  जाएगा  तो  फिर  आदिवासियों  के  लिए  कहां  स्थान  रह  जाएंगे  जिन  पर  उनको  भरती

 किय  जा  सके  ।  ऐसे  एरियाज  में  आपको  जन  संख्या  के  आधार  पर  स्थानीय  लोगों  को  नौकरियां

 देने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 मेरा  क्षेत्र  एक  पहाड़ी  एरिया  है  और  पहाड़ी  एरिया  होने  के  कारण  अगर  पानी  ज्यादा  गिर
 जाता  है  तो  भी  फसल  सड़  जाती  है  और  अगर  कम  गिरता  है  तब  ut  फसल  को  क्षति  पहुंचती
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 इस  वास्ते  वहां  पर  हमेशा  अकाल  की  स्थिति  बनी  रहती  अकाल  की  काली  छाया  सवार

 रहती  है  ।  इस  वास्ते  मेरा  सुझाव  है  कि  जहां  पर  नहरों  की  व्यवस्था  हो  सकती  है  वहां  पर  नहरों

 की  व्यवस्था  करके  सिंचाई  का  साधन  उपलब्ध  किया  जाना  चाहिये  और  तालाब  बना  करके

 सिचाई  के  साघन  उपलब्ध  किए  जाने  चाहिये  और  जहां  नहरी  पानी  नहीं  पहुंचाया  जा  सकता  है

 वहां  पर  ट्यूबवैल  और  कुएं  बना  कर  सिंचाई  के  साघन  उपलब्ध  आपकों  करने  चाहिये  |

 अन्त  में  मैं  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  राजस्थान  को  सीमेंट  आदि  का  जो  कोटा  दिया

 जाता  है  वह  वही  है  जो  1970-7)  में  निर्धारित  किया  गया  था  ।  वही  कोटा  आप  आज  भी

 राजस्थान  को  दे  रहे  हैं  ।  विकास  की  गति  को  देखते  हुए  मेरी  आप  से  प्राथना  है  कि  इस  कोटे  की

 आप  नई  दरें  निर्धारित  कर  और  ज्यादा  कोटा  सिमेंट  भ्रादि  का  आप  राजस्थान  को  दें  ।

 श्री  हरि  fas  कामत  :  अध्यक्ष  वित्त  विधेयक  पर  सरकार  के  बजट

 प्रस्तावों  az  दस्तावेजों  का  अधार  चर्चा  के  लिए  कम  समय  दिया  गया  है  ।  यह

 पूर्ण  बहस  है  ।  मेरा  पिछला  अनुभव  है  कि  इसके  लिए  समय  धीरे-धीरे  कम  किया  रहा  है

 इस  विषय  पर  हमें  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  क्योंकि  बजट  सत्र  बहुम  महत्वपूर्ण  है  और

 बजट  पर  चर्चा  आने  वाले  वर्ष  के  लिए  देश  की  अर्थव्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  है  ।  मेरा

 सुझाव  है  कि  महत्व  पूर्ण  मामलों  पर  चर्चा  के  लिए  वित्त  विधेयक  और  मंत्रालयों  की  मांगों  पर

 चर्चा  के  लिए  अब  जो  समय  दिया  गया  है  उससे  अधिक  समय  दिया  जाना  दुर्भाग्य  से

 करो  के  अस्थायी  संग्रहण  अधिनियम  और  उसके  afaara  उपबन्धों  की  कठिनाइयों  के

 जिसमें  व्यवस्था  है  कि  वित्त  विधेक  के  पुरःस्थापन  एवं  उसके  पारण  में  केवल  75  दिन  का  अंतर

 होना  ये  सब  कठिनाइयां  पैदा  हुई  |  मैंने  एक  नोटिस  दिया  है  ।  मैने  एक  विधेयक

 पेश  किया  है  जिसमें  इस  अवधि  को  75  दिन  से  बढ़ाकर  90  दिन  करने  का  अनुरोध  किया  गया

 मुझे  आशा  है  कि  इस  वर्ष  सरकार  समेत  इस  सभा  के  समर्थन  से  विधेयक  कानून  बन  जायेगा  ताकि

 ama  ag  हम  वित्त  विधेयक  और  बजट  प्रस्तावों  पर  और  अच्छी  तरह  से  बहस  कर  सकें  |  इस

 विषय  पर  चर्चा  करते  हुए  मैं  सरकार  से  वित्तीय  वर्ष  बदलने  के  बिषय  में  गम्भीरता  से  विचार

 करने  का  भी  अनुरोध  करता  gt  हमारा  वित्तीय  ag  1  अप्रेल  से  अगले  ag  के  3  Le)  मार्चे  तक

 होता है  जो  अंग्रेजी  शासन  की  देन  है  ।  यह  प्रथा  अंग्रेजी  शासन  से  चली  आ  रही  है  और  अब  भी

 बनी  हुई  है  आजादी  के  30  aq  बाद  भी  हम  उसी  पर  अटके  हुए  हैं  :

 eae  महोदय  :  क्या  यह  नदें  से  सम्बद्ध  था  ?

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  जो  सत्ता  में  आ  जाते
 हैं  उन्हें  नशा  हो  जाता  है  ।  उघूਂ  में  एक

 कहावत  है  ।

 का  नशा  उतरता  लेकिन  सत्ता  का  नशा  बढ़त  जाता  है  और  लेकर  डूबता है  ी

 मैं  इसकी  व्याख्या  नहीं  करू गा
 आपने  अच्छी  टिप्पणी  की  और  मैंने  उसका  जवाब  दिया  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  हमेशा  ही  मेरा  समाधान  करते  हैं  ।
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 शी  हरि  विष्णु  कामत  :  प्रशंसा  के  लिए  घन्यवाद  |  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  a—faaa

 चेयरमैन  प्रघानमंत्री  जी  थे  और  मैं  उसका  सदस्य  था  —favrey  दलों  की  ओर  से  प्रधानमंत्री

 1967  में  उपप्रधान  मंत्री  बनाए  जाने  तक  उसके  चेयरमैन  बने  रहे  इस  विषय  पर  विचार

 किया  था  और  वित्तीय  वर्ष  बदलने  की  बात  सोची  थी  ।.  पर  मझे  याद  नहीं  है  कि  हमने  कोई

 सिफारिश  की  या  नहीं  की  ।  श्री  मोरारजी  देसाई  के  बाद  जब  श्री  हनुमन्तैया  अध्यक्ष  बने  तो

 हमने  इसका  अपने  एक  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  fear  मेरी  व्यक्तिगत  राय  है  कि  वित्तीय  वर्ष  को

 बदलने  का  यह  बिल्कुल  उपयुक्त  समय  है  ।  हम  इसे  दीवाली  के  आस-पास  से  आरम्भ  कर

 सकते  पहनी  नवम्बर  या  31  अक्तूबर  से  ।  यदि  बजट  सत्र  दशहरे  से  पूर्वे  या  उसके  तुरन्त  बाद

 आरम्भ  हो  और  उस  पर  बड़े  दिन  तक  चर्चा  चलती  रहे  तो  मैं  समझता  हूं  हमें  इस  समय  जो

 समय  मिल  रहा  है  उससे  कहीं  अधिक  समय  मिल  सकेगा  ।  जैसा  मैंने  कहा  आप  भी  इससे  कुछ

 हृद  तक  सहमत  हैं  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसके  पक्ष  या  विपक्ष  में  कोई  बात  नहीं  कही  है  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  कुछ  दिन  पूर्वे  आपने  बम्बई  और  मद्रास  में  ब्याख्यान  दिया  था  ।

 मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  लोक  सभा  सत्रों  के  एक  वर्ष  के  वर्तमान  S$  या  6  महीने  के  समय  को

 बढ़ा  कर  7  महीने  कर  दिया  जाए  |  प्रधान  मंत्री  ने  भी  मेरे  माननीय  स्वर्गीय  श्री

 असेथाम्बी  को  भेजे  गये  एक  पत्र  में  उल्लेख  किया  है  कि  इस  समय  लोक  सभा  वर्ष  में  सात  महीने

 बैठती  है  मैं  नहीं  जातता  कि  उन्हें  कहां  से  यह  सूचना  मिली  है  ॥  मैंने  1952  से  गत  27  बर्षों  के

 सभी  अभिलेख  देखे  हैं  ।  मेरे  पास  तथ्य  भौर  आंकड़  लोक  सभा  कभी  भी  68  महींने  से

 अधिक  नहीं  वेठी  है  और  वह  भी  एक  या  दो  वर्षों  में  कार्य  दिवसों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूं

 किन्तु  पूरे  सत्र  की  अवधि  के  बारे  में  कह  रहा  हूं  ।  सिवाय  एक  या  दो  वर्षों  के  यह  6४

 बेठा  है  अन्यथा  यह  केवल  6  और  कुछ  वर्षों  में  यह  ि  महीने  ही  बैठी है  ।  यह  संसद  के

 किए  और  इसे  देश  के  लोगों  के  लिए  अच्छी  बात  नहीं  है  ।  इस  महान  लोक  सभा  को  जो  कि

 विश्व  में  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र है  तथा  जिसका  63  करोड़  लोगों  ने  प्रत्यक्ष  चुनाव  किया

 राष्ट्रीय  समस्याओं  के  प्रति  तथा  उन  लोगों  के  प्रति  जिन्होंने  हमें  यहां  भेजा  न्याय  करना  है  मैं

 सरकार  के  साथ  इस  बात  की  गम्भीर  परवी  करूगा  कि  उन्हें  इस  मामले  पर  सोचना  चाहिए

 और  सत्रों  के  किए  वर्ष  में  महीने  अथवा  ss  महीने  का  समय  बढ़ा  कर  7  महीने  करना

 चाहिए  भौर  वित्तीय  ag  में  भी  देश  की  आवश्यकताओं  के  अनुसार  परिवतंन  करना  चाहिए  |

 अच्छा  है  कि  मानसून  के  तुरन्त  बाद  बजट  सत्र  हो  जब  खरीफ  की  फरस्ल  होती  है  ।  जब  मैंने

 संविधान  सभा  में  सत्रों  की  संख्या  की  तथा  उसकी  अवधि  की  बात  उठाई  थी  तो  मैंने  एक  संशोधन

 भी  पेश  किया  था  किन  केवल  लोक  सभा  बल्कि  सभी  राज्य  विधानमण्डलों  के  किए  कम  से  कम

 तीन  सत्र  होने  चाहिए  तो  डा०  अम्बेडकर  ने  जो  बहुत  आशावादी  मैं  इतना  आशावादी  नहीं
 उस  समय  कहा  था  ।  कि  वह  श्री  कामथ  के  संशोधन  की  सराहना  करते  हैं  किन्तु  वह  व्यक्ति

 गत  रूप  से  उन्हें  यह  बताना  चाहते  हैं  कि  संसद  की  सभाओं  और  राज्य  विधान  मंडलों  के  समक्ष

 इतना  काम  होगा  कि  उन्हें  वर्षे  में  तीन  से  अधिक  सत्रों  को  आवद्यकता  होगी  ।”  यदि  ag

 212



 वित्त  विधेयक  1979 5
 1904

 आज  जीवित  होते  तो  देखते  fig  fea  शार  राज्य  विधान  मण्डल  व्यवहार  करते हैं  बजट

 जैसा  कि  मुझे  याद  है  हरियाणा  में  एक  सप्ताह  का  सत्र  और  उसके  बाद  एक  दिन  को  सच्ਂ

 उत्तर  प्रदेश  में  तो  बजट  सत्र  भी  नहीं  हुआ  है  | श्री  बदाकार  रवि

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  आवद्यकता  हो  तो  राज्य  विधान  मण्डलों

 an  में  dia  सचों  की  व्यवस्था  के  लिए  संविधान  में  gated  किया  जाना  चाहिए  संसद  में

 वर्ष  में  सत्रों  की  कुल  अवधि  7  महीने  होनी  चाहिए  भौर  वित्त  ad  पहली  ada  से  31  ard  की

 बजाय  पहली  अक्तूबर  से  30  सितम्बर  होना  चाहिए  |  सरकार  इस  मामले  पर  बिचार  कर

 सकता  है  ।  वित्त  चिधेयक  की  पुर  स्थापित  करने  से  लेकर  उसे  पास  करने  के  बीच  की  अवधि

 को  बढ़ा  कर  75  से  90  दिन  की  जानी  चाहिए  जिससे  सभा  में  इस  पर  पूरी  चर्चा  हो  सके  ।

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  मैं  आप  से  सहमत  हूं  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  श्री  सतीरा  अग्रवाल  ने  कल  इसका  उल्लेख  किया  था  ।  उन्हों ने

 इसके  लिए  अपना  समर्थन  देने  के  लिए  कहा  था  ate  मुझे  आधा  है  कि  वह  मंत्रिमण्डल  में  अपने

 सहकर्मियों  की  इस  पर  सहमति  दिखायेंगे  ।  मुझे  विश्वास
 है  उनके  प्रयास  से  वह  अपने  सहकर्मियों

 को  सहमत  करा  सकेंगे  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ary  प्रारम्भिक  बातों  फर  ही  10  मिनट  ले  लिए  हैं  ।

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  कृपया  मुझे  कुछ  और  मिनट  दीजिए  ।  मैंने  कई  अन्य  मंत्रालयों  के

 बारे  में  नहीं  कहा  है  ।  मुझे  कुछ  बातें  कहनी  gale  आप  चाहते  हैं  ती  मैं  केवल  उन  बातों  को

 रखूंगा  और  कुछ  नहीं  कहूंगा  ।

 mead  सहोदय  :  अच्छा  यही  होगा  i

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  किन्तु  यदि  मैं  केवछ  उन  बातों  को  कहूं  और  उनका  विवेचन  न

 करू  तो  वह  नीरस  हो  जायेगा  |

 वरिष्ठ  उप-प्रधान  मंत्री  क  १  क

 श्री  बसंत  as  '  वरिष्ठ  से  आपका  क्या  अथ  है  ।  कोई  वरिष्ठ  और  कनिष्ट

 प्रधान  मंत्री  नहीं  है  ।

 थी  हरि  विष्णु  कामत्त
 :  यह  तथ्य  है  ।  मैं

 समझता  हूं  कि  वह  मंत्रिमण्डल  में  संख्पा  2  पर  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आप  विवाद  में  जायेंगे  तो  समय  रहेगा  ।

 att  हरिविष्णु  कामत  :  यदि  दो  हैं  तो  मैं  एक  को

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  चर्चा  का  विषय  नहीं  है

 श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  यदि  वे  दोनों  बराबर  हैं  तो  भी  बराबरी  में  एक  दूसरे  से  अधिक  है

 213



 वित्त  fataa  1979  25  1979

 श्रध्यक्ष  महोदय :  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  किन्तु  मुझे  दो  तीन  मिनट  में  विधेयक  को

 घोषित  करना  है  ।

 श्री  बसंत  साठे  :  और  कहिए  ।

 श्री  हुरि  विष्णु  कामत  :  यदि  आप  ऐसा  करना  चाहें  तो  आप  कर  सकते  हैं  ।

 वरिष्ठ  उप-प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  एक  नई  बात  करना  चाहते  थे  और  उन्होंने  उस

 रास्ते  पर  चलने  का  पूरा  प्रयत्न  किया  ।  मैं  उनका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  था  किन्तु  वह

 वहां  नहीं हैं  ।  मैं  उनके  सहायकों  के  माध्यम  से  उनका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  सहायक

 क  क  क का  ad  है  जो  उनकी  प्रतिनियुक्ति  करता  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  कनिष्ठ  मंत्री  या  राज्य  मत्री  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  शब्दों  पर  न  झगड़ें  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  झगड़ा  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  वे  झगड़  रहे  हैं  मुझे  उत्तर  देना

 ही  22  1977  को  नये  वित्त  मंत्री  जो  उस  समय  गृह  मंत्री  थे  तथा  जो  उस  समय

 शारीरिक  दृष्टि  से  काफी  ee  पुष्ट  थे  और  मुझे  आशा  है  कि  वह  फिर  gee  पुष्ट  और  afar

 परिश्रमी  होंगे  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  feat  की  कृपा  से  वह  अधिक  हृष्ट  पुष्ट  होंगे  ge  कि  वह

 उस  समय  आपातकालीन  स्थिति  मेरे  संकटव्य  के  बारे  में  एक  संक्षिप्त  भाषण  दिया  था  ।  इस

 सभा  का  तथा  सरकार  का  संकल्प  आप  अध्यक्षता  कर  रहे  थे  और  आपको  याद  होगा  कि

 कुछ  सदस्य  सभा  से  उठकर  चले  गये

 झध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  नजर  हमेशा  घड़ी  पर  होती

 श्री  हरिविष्णु  कामत  :  समाजिक  आधिक  क्रांति  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मैं  सकल्प  के

 एक  भाग  को  नहीं  पढ़  रहा  हूं  क्योंकि  उस  पर  दूसरी  ओर  के  कुछ  सदस्यों  को  आपत्ति  हो  सकती

 है  क्योंकि  उसमें  श्रीमती  गांधी  तथा  उनके  गिरोह  के  लोगों  की  बात  कही  गई  है  उस  समय

 श्री  चरण  सिंह  गृह  मंत्री  थे  तथा  उन्होंने  इस  संकल्प  को  प्रे  तौर  पर  स्वीकार  कर  लिया  था

 उन्होंने  सरकार  की  भोर  से  निम्न  शब्द  कहे  थे  —

 इस  संबंध  में  कुछ  नहीं  कहना  है  क्योंकि  मैंने  श्री  कामत  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  संकल्प

 को  बिलकुल  उसी  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  मेरी  ओर  से  उत्तर  देने  का  कोई  प्रश्न  ही

 नहीं  मेरी  तो  केवल  संशोधनों  संबंधी  कुछ  कठिनाई है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  संशोधन

 भावश्यक  भी  नहीं  हैं  यदि  इस  ओर  बेठ  मेरे  मित्र  मेरे  साथ  सहमत  तो  मैं  उनसे

 निवेदन  करता  हुं  कि  हमें  यह  संकल्प  ऐसे  ही  पारित  कर  देना  चाहिये  जसे  कि

 संकल्प  का  अंतिम  तो  विषय  से  सम्बद्ध  वह  इस  प्रकार
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 निष्ठाएूर्ण  संकल्प  करती  है  कि  एक  ararfas,  आधिक  क्रान्ति  लाने  के  लिए  जिसमें

 लोकतंत्रात्मक  मूल्यों  जिनमें  समाजवादी  सिद्धांतों  की  स्पष्ट  झलक  हो  और  जो  उन  नैतिक  भौर

 भाध्यात्मिक  मूल्यों  पर  ara eg  हो  जिनके  लिए  लोकसान्य  महात्मा  गांधी  और  नेताजी

 सुभाष  चन्द्र  बोस  ने  दुख  उठाये  उन्हीं  के  लिए  जिये  अपना  बलिदान  दिया

 होंने थौर  जिनके  लिए  लोकनायक  जयप्रकाश  नारायण--वे  दीघं  आयु  ने  वष  qa

 राष्ट्र  को  संघर्ष  का  आवाहन  दिया  था  और  ऐसी  क्रांति  शीघ्र  लाने  तथा  उसमें  शांतिपूर्ण  तथा

 तथा  उचित  oa  से  लोगों  का  सक्रिय  सहयोग  प्राप्त  करके  उसे  शीघ्लातिशीघ्र  लाया  जा  सके  0.0

 अब  वित्त  मंत्री  को  यह  सामाजिक-आर्थिक  क्रांति  पूरी  करने  का  अवसर  मिल  गया  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय  :
 आपने  15  मिनट  ले  लिये  है  ।  मैं  आपके  बहुमुल्य  को  दृष्टि  गत  रखते  हुये

 आपको  5  मिनट  ओर  दे  दंगा  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत :  मुझे  कम  से  कम  10  मिनट  समय  और  लगेगा  ताकि  मैं  मुख्य
 बातों  का उ ल्लेख  तो  कर  सामाजिक  आधिक  क्रांति

 श्री  बसंत  साठे  :  भाप  अपनी  सामाजिक  आर्थिक  क्रान्ति  प  व्याख्या  की  जिये

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इनके  जाल  में  मत  फंसिये  |

 भी  हरि  विष्णु  कामत
 :

 मैं  किसी  की  चुंगल  में  फंसने  वाला  नहीं  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यूवक  लोग  हमेशा  परेशानी  पैदा  करते  हैं  ।

 एन०  Fo  देजवालकर  पीठासीन

 श्री  हरि  विष्णु  कामत :  मैं  बहुत  ही  संक्षेप  में  अपनी  बात  कहूंगा  यद्यपि  मेरे  पास  कहने
 को  बहुत  कुछ  है  ।  मुभे  समझ  नहीं  आ  रही  कि  मैं  क्या  कहूं  और  क्या  न

 बहुत  सी

 बातें हैं
 मैं  उन्हें  बहुत  ही  संक्षेप  में  कहूँगा  ।

 अब  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  सामाजिक  आर्थिक  क्रांति  की  रूप  रेखा  तो  जनता ह
 पार्टी  के  ay  1977  के  चुनाव  घोषणा-पत्र  में  भी  बताई  गई  थी  ।  जनता  सरकार  के  शासन  काल
 के  पहले  वर्ष  की  उपलब्धियों  पर  मुझे  खुशी  सदन  को  इस  पर  गर्व  है  तथा  मैं  समझता

 हूं  कि

 सम्पु्ण  देश  को  ही  इस  पर  गर्व  है  ।  पार्टी  के  चुनाव-घोषणा-पत्र  में  जो  राजनीतिक  वचन  faa
 गये  ag  सभी  लगभग  पूरे  किये  जा  चुके  हैं  परन्तु  उसके  सामाजिक  तथा  आधिक  पत्र  को  अभी
 तक  क्रियान्वित  नहीं  किया  गया है  और  मैं  दोनों  मांग-पत्रों  के  उल्लिखित  मद्यों  को  एक  बार  पुन
 पढ़  कर  सदन  के घेये  की  परीक्षा  यही  लेना  चाहता  ।  परन्तु  श्री  मान  मैं  इतना  अवश्य
 करना  चाहता  हूं  सामाजिक  आधिक  क्रांति  के  मुख्य  अर्थात  भूमि-प्रचारों  तथा  रोजगार

 या  बेरोजगारी  की  समस्या  अभी  भी  वही  भयानक  रूप
 धारण

 किये  हमारे  समक्ष  खड़ी  है  atx

 हम  उसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  कर  पाये  हैं  ।  कानन  तथा  व्य  वस्था  कर  समस्या  भी  नहीं  हुई
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 साएए  ए

 हैं  भौर  मैं  समझता  हं  कि  इस  प्रकार  की  फ  नून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  किसी  प्रकार  की

 क्रांति  नहीं  हो  यह  ठीक  है  कि  किसी  सीमा  तक  यह  भावश्यक  है  परन्तु  संविधान

 से  श्रन्तगंत  राज्यों  की  यह  षक्रियां  प्रदान  की  गई  है  कि  वह  कानून  और  व्यवस्था  रखें

 भौर  मैं  समझता  हुं  कि  राज्यों  की  उन  शक्तियों  को  दृष्टिगत  रखते  हुये  सरकार  उन्हें

 आवश्यक  कायंवाही  करने  के  लिए  विदेश  देना  कठिन  काम  है  ।  परन्तु  श्री  मान  केन्द्र

 सरकार  कम  से  कम  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  स्थिति  सुधरने  के  लिए  तो  कर  सकती  है  |

 एक  माननी  सदस्य  :  गोआ

 श्री  हरि  विष्णु  कामत :  दिल्‍ली  तथा  अन्य  सभी  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  तथा  इस  प्रकार

 राज्यों  के  लिए  एक  उदाहरण  स्थापित  कर  सकती  है  1

 इसके  बाद  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  इसके  बाद  प्राथमिकताओं  का  wet  भाता  हैं

 जहां  तक  प्राथमिकताओं  का  सम्बन्ध  है  सामाजिक  या  भाधिक  मांगपत्र  में  कहीं  भी  मद्यनिषेध  का

 उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  कि  इसे  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।  सिद्धांत  रूप  में  qafags  के

 पक्ष  में  हूं  तथा  चाहता  हूं  कि  सारी  दुनियां  में  दाराब  का  पीना  बंद  कर  किया  जाना  चाहिये  परन्तु

 मेरे  मन  में  मुख्य  बात  प्राथमिकताओं  की  आती  है  ।  अतः  यह  तो  ठीक  हैः  मद्यनिषध  लागू

 किया  जाना  चाहिये  परन्तु  मुख्य  प्रशन  यह  है  कि  मद्यनिषध  भाज  लागू  जाये  कल  किया

 जाये  या  फिर  उससे  या  कभी  बाद ।  मैं  समझता  हूं  कि  आज  देश  में  भूमि  कुटीर

 रोजगार  की  मूल्प-स्थिति  तथा  कानून  व  व्यवस्था  की  स्थिति  की  ओर  अधिक

 ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  यह  समस्यायें  मद्यनिषघ  से  कहीं  अधिक  महत्वपूर्ण  तथ्य  तो

 यह  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  जो  कुछ  खाता  हैं  या  पीता  यह  तत्र  तक  उस  ढा  व्यक्तिगत  मामला

 रहता  है  जब  तक  fe  ag  अपनी  परिवार  तथा  अन्य  लोगों  के  लिए  कोई  परेशानी  पैदा

 नहीं  करता  ।  अत्पधा  तो  वह  पुर्गतया  उसका  अपना  ही  काम  कहां  जा  सकता  है  ।  मैं  अपने  मित्र

 श्री  रवि  से  यह  नड़ीं  पूद्धना  चाहता हूं  कि  क्या  ag  दिन  में  शराब  पीते  हैं  या  यह  नहीं  जानना

 चाहता  कि  श्री  सांठ  या  अन्य  सायी  शराब  पीते  है  या  कहीं  ।  यह  सब  न  मैं  पुता  हूं  भीर  न  ही

 जानना  चाहता  हूं  ।

 श्री  ग्यालार  रवि  :  केरल  में  ताड़ी  बहुत  अच्छी  होती  है  ।

 ait  हरि  विष्णु  कामत  :  जी  श्री  मान  जी  इसके  बाद  हमारे  संविधान में  इसके  बारे  जो

 कुछ  लिखा  गया  उसकी  बात  आती  है  ।  मथयनिषेध  से  सम्बन्धित  अनुच्छेद  47  हैं  तथा  उनमें

 कहा  गया  है  :

 विश्ञेषतया  मादक  पेचों  और  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकरक  औषधियों  के  औषधीय

 प्रयोजनों  के  अतिरिक्त  उपयोग  का  प्रतिवेध  करने  का  प्रयास  किया

 जिस  बात  से  मुझे  नशा  हो  सकता  उससे  आपको  या  श्री  मांवलकर  को  नका

 216.



 वित्त  विधेयक  1979 5  1901  )
 ee

 a
 मुझे  मालूम  नहीं  है  fe  चरस  या  मंत्र  का  भी  निषेध  किया  गया  या  नहीं  क्योंकि  ag

 भी  तो  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  तो  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि  इनके  वारे  में  भी  उच्चतम

 न्यायालय  में  निर्णय  दिया है
 या

 नहीं
 जैसा  कि  इसने  गौवध  के  बारे  में  किया  हुआ  है

 मैं  समझता  हुं  कि  इस  अनुच्छेद  के  अन्तगंत  जब  कुछ  मामलों  को  उच्चतम  न्यायालय  के  पास

 भेजा  गया  था  तो  इसकी  व्याष्या  देते  हुये  उसने  कहा  था  कि  वह  सभी  पेय  तथा  औषधियां

 जिनसे  नशा  होता  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक  है  और  यदि  स्वास्थ्य  के  लिए  हानिकारक

 औषधियों  का  उल्लेख  किया  गया  है  तो  फिर  भला  सिगरेट  पीने  को  क्या  कहा  सकता  है  ?

 अतः  सिगरेट  पीना  भी  निषेध  होना  चाहिये  ।  सिंगरेट  पीने  की  अपेक्षा  सिगरेट  पीते  व्यक्ति

 के  पास  बैठने  व्यक्ति  पर  उसका  अधिक  प्रभाव  पड़ता  है  परन्तु  यदि  कोई  ब्यक्ति  किसी

 यक्ति  के  पास  बंठकर  दाराब  पीता  है  तो  उसका  इतना  अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ता  अतः

 मैं  इस  मामले  के  बारे  में  स्पप्ट  व्यारूपा  चाहता  हुं  ।

 केवल  दो  अन्य  बात  कह  कर  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हुं  संविधान  के  अनुच्छेद  40

 के  अन्तगंत  एक  तो  पंचायत  राज  के  बारे  में  है  ।  इस  अनुच्छेद  की  देर  तक  अवहेलना  की  जाती

 रही  है  ।  अनुच्छेद  में  कहा  गदा  है  :

 ग्राम-पंचायतों  का  संघटन  करने  के  लिए  भग्रसर  तथा  उनको  ऐसी  शक्तियों

 और  प्राधिकार  प्रदान  करेगा  जो  उन्हें  स्वायत्त  शासन  की  इकाइयों  के  रूप  में  कार्य  करने

 योग्य  बनाने  के  लिये  आवश्यक  हो  ।

 श्री  अशोक  मेहता  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  तथा  मेरे  प्रइन  का  उत्तर  देते  समय

 गृह  मंत्री  ने  कहा  था  कि  यह  मामला  हमने  राज्यों  सरकारों  को  भेजा  था  और  वह  इसके  बारे  में

 टाल-मटोल  करते  जा  रहे  हैं  ।  अतः  मुझे  आशा  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कभी  संविधान  का  संशोधन

 किया  जायेगा  ताकि  ग्राम  राज्य  से  दिल्‍ली  राज  तक  के  नये  ढांचे  का  निर्माण  किया  जा

 सके  चाहें  उसके  लिए  आपको  पांच  ब्लाक  तथा  पंचायत  सूची  तयार

 करनी  पड़े  जिसके  अनुसार  की  वित्तीय  तथा  प्रशनानिक  शक्तियों  का  आवंटन  किया  जाये  |

 इसके  बाद  प्रशासन  का  प्रय्त  आता  है  ।  जब  तक  भ्रष्टाचार  समाप्त  नहीं  किया  जाता  तब

 तक  किसी  प्रकार  की  आर्थिक  तथा  ग्रामीण  क्रान्ति  या  परिवतंन  सम्भव  नहीं  हो  सकता  ।  जब

 एक  प्रशासन  को  तथा  भ्रष्टाचार  से  मुक्त  नहीं  बनाया  जाता  तब  तक  कोई  भी  असूल  सूक

 परिवतंन  नहीं  किया  जा  सकता  |  आप  श्रष्टाचार  को  पूर्णतया  समाप्त  कर  सकते  ।  ऐसा  faraz  में

 कहीं  भी  नहीं  हो  पाया  है  क्योंकि  यह  भी  एक  प्रकार  से  मानवीय  स्वभाव  का  ही  अंग  है  और  आप

 इसे  पुर्णतय  समाप्त  नहीं  कर  हां  इसे  कम  अवश्य  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  आशा  करता  हुं
 कि  सरकार  ब्ीघ्र  ही  इस  कार्य  को  करने  लग  जायेगी  ।  लोकपाल  विधेयक  काफी  लम्बें  समय  सेਂ

 निलम्बित  पड़ा  हुआ  है  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  के  दौरान  भी  यह  दो  बार  बीच  में

 ही  समाप्त  हो  गया  परन्तु  अब  हम  आशा  करत ेहैं  कि  इस  सत्र  के  दौरान  तो  इसे  पारित

 किया  जायेगा  ताकी  गरीबी  निवारण  की  दिशा  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया  जा  सके  |
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 word केवल  एक  बात  और  कह  कर  अपना  q  त्  तब्य  1१1"  रता  हूं  और  ag  राष्ट्रीयकरण  1

 राष्ट्रीयकरण  क  उल्लेख  slg:  किया  जाता  है  तथा  इसका  तात्पयं  भी  सरकारीकरण  ही  माना

 जाता  है  परन्तु  इसे  सही  अर्थों  में  समाजीकरण  माना  जाना  चाहिए  परन्तु  अभी  तक  इसे  केवल

 any सरकारीकरण  या  नौकरशाहीकरण  ही  माना  जाता  है  ।  सरकारीकरण  हो  गया  है  समाजीकरण  चहु

 हुआ  यही  कारण  है  कि  भाज  इतने  वर्षों  के  उपरान्त  भी  इसके  कोई  विशेष  परिणाम  सामने

 आये  हैं  ।  यदि  मुझे  सही  प्रकार  से  याद  है  तो  प्रधानमंत्री  ने  हाल  ही  में  सरकारी  संस्थानों  के  एक

 सम्मेलन  में  भाषण  देते  हुए  उनसे  कहा  था  कि  या  तो  वह  अपने  परिणाम  दिखाये  या  फिर  उस

 कार्य  क्षेत्र  से  बाहर  निकल  जायें  ।  यही  वात  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुई  थी

 प्रधानमंत्री  ने  यह  जो  रवेया  अपनाया  यह  अच्छा  हमें  इस  पर  खुशी  है  ।  अगर  ऐसा  न  किया

 गया  तो  यह  उपक्रम  देश  को  हड़प  कर  लेंगे  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  वह  अपने  तंत्र  को  सुचारु

 बनायेंगे  तथा  अगामी  कुछ  वर्षों  में  सही  परिणाम  दिखायेंगे  ।

 समाचार  पत्रों  तथा  जनता  के  साथ  सरकार  के  सम्बन्ध  सुधरने  चाहिए  ।  आज  स्थिति  को  यह

 है  कि  समाचार  पत्रों  हमारी  उपलब्धियों  को  अपेक्षित  महत्व  के  साथ  प्रकाशित  नहीं  c (HIT  जाता

 जब  कि  gat  ओर  दल  के  अन्तगंत  मेल  नहीं  संघर्ष  तथा  खींचातानी  को  आवश्यकता  से  अधिक

 उछाला  जाता  है  ।  उप  प्रधानमंत्री  ने  कहा  था  कि  वह  एक  किसान  के  पुत्र  हैं  ।  उन्होंने  कहा  था

 fe  ag  किसान  तो  नहीं  परन्तु  किसान  के  पुत्र  अवद्य  है  ।  किसान  से  उसका  पुत्र  कहीं

 अच्छा  हो  सकता  है  ।  परन्तु  जैसा  कि  आप  जानते  ही  किसानों  की  कई  श्रेणियां  होती  हैं  जसे

 कि  बड़े  छोटे  मंझले  संझले  किसान  |  यह  तो  मुझे  मालूम  नहीं  है  कि

 वित्त  मंत्री  का  सम्बन्ध  किस  प्रकार  के  किसानों  से  है  पर  वह  एक  अच्छ  किसान  मैं

 समझता हूं  कि  भारत  जेसे  व्यापक  ग्रामीण  क्षेत्र  उनके  शासन  के  दौरान  हर  श्रेणी  के  किसानों

 के  साथ  अच्छा  व्यवहार  किया  जायेगा  ।  देव  के  सभी  लोगों  को  एक  सुत्र  में  बांधने  का  प्रयरन

 किया  जाना  चाहिये  ।  नागरिक  तथा  प्रामीण  के  बीच  किसी  प्रकार  का  संघषं  नहीं  होना  चाहिये  ।

 उन्हें  एक  जुट  होकर  राष्ट्रीय  उत्थान  में  योगदान  देना  चाहिए  ।

 वित्त  मंत्री  बहुत  ही  अच्छे  प्रकाशक  रहे  हैं  और  अब  उन्होंने  केन्द्र  में  वित्त  मंत्री  का

 > भार  संभाला  lag  aaa  बात  है  कि  नौकरदाही  ही  वास्तव  में  अनेक  मंत्रालय  का  काय

 चला  रही  कई  मंत्रियों  की  तरह  नौकरशाही  द्वारा
 भी  संसद  के  निदेशों  तथा  संकल्पों  की

 क्रियान्विती  उस  भावना  से  नहीं  की  जाती  जिस  में  वी  उन्हें  स्वीकार  किया  गया  था  या  पारित

 किया  गया  था  |  जहां  तक  हमारे  प्रशासकों  के  BGA  करने  के  ढंग  का  सम्बन्ध  उसको  संक्षेप  में

 इस  प्रकार  से  कहा  जा  सकता  है  :

 यदि  सम्भव  हो  तो  आप  कुछ  मत  की  जिये  ।

 यदि  आवश्यक  हो  जाये  तो  धीरे  धीरे  कीजिये  ।

 यदि  ATTY  करने  के  लिए  विवश  होना  पड़ें  तो  इधर-उधर  घुमाते  रहिये  ।

 यदि  आप  facet  विवश  हो  जाये  तो  किसी  समिति  का  गठन  कर  दीजिये  |
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 मैं  आशा  तथा  विश्वास  करता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  प्रशासन  के  इस  चक्रव्यूह  मे  नहीं  फंसेगे  ।

 वह  अभिमन्यु  नहीं  बनेंगे  वह  प्रशासन  के  इस  चुंगल  से  बच  निकलेंगे  i  यहां  तक  कि  पंडित

 जवाहरल।ल  नेहरू  ने  एक  बार  निम्नतम  श्रेणी  के  कमंचारियों  का  उल्लेख  करते  हुए  कहा  था  कि

 जब  वह  प्रघानमंत्री  बने  थे  तो  उस  समय  6,000  चपड़ासी  थे  जब  कि  उनके  शासन  काल  में  ही

 इनकी  संख्या  18,000  हो  गई  थी  ।  पंडित  नेहरू  ने  कहा  था  कि  इनका  क्या  किया  जाये  ।  उस

 समय  मैं  विरोधी  पक्ष  में  था  और  मैंने  कहा  था  कि  आपकी  ही  तो  सरकार  आप  ही  इसमें

 कुछ  की  जिए  ।

 मैं  आद्या  करता  हूं  कि  अगामी  कुछ  महीनों  में  स्थिति  में  सुधार  होगा  तथा  देश  की

 व्यवस्था  अच्छी  बनेगी  ।  जहां  तक  कराधान  प्रस्तावों  का  सम्बन्ध  हमें  स्थिति  का  जायजा  लेना

 होगा  ।  सभी  प्रकार  को  असमानताओं  का  भी  अवलोकन  fear  जाना  चाहिये  अभी  at  हम

 किसी  चीज  का  उचित  अनुमान  नहीं  लगा  सकते  ।  यह  तो  वित्त  मंत्री  का  पहला  ही  बजट  है

 भभी  तो  हम  उनके  प्रति  अपनी  शुभ  कामनायें  ही  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  तथा  उन्हें  अपने  सहयोग

 का  वचन  देते  हम  आशा  करते  हैं  कि  22  जुलाई  1977  के  दिन  जिस  सामाजिक  आधिक

 क्रांति  की  शपथ  हमने  इस  लोकसभा  में  ली  उसे  वह  पूरा  करने  का  हुर  सम्भव  प्रयत्न  करेंगे  ।

 श्री  बयालार  रवि  )  सभापति  जौ  वित्त  विधेयक  हमारे  समक्ष

 प्रस्तुत  किया  वह  तो  सरकार  की  एक  संबंधानिक  भनिवायंता  ही  है  परन्तु  इसके  फलस्वरूप

 सदस्यों  को  मंत्रियों  का  ध्यान  विभिन्‍न  पहलूओं  की  ओर  आकृष्ट  करने  का  अवसर  मिलता  है  जिसे

 fe  सद्ध  बुद्धि  पूर्ण  की  ara  करने  में  सहायता  प्राप्त  हो  ।  वित्त  मंत्री  ने  वित्त  ही  क्यों

 लै  और उपप्रधान  मंत्री  ने  अपना  बजट  प्रस्तुत  करते  हुए  कहा  था  कि  यह  किसान  प्रधान  बजट  2

 उन्होंने  गव  से  कहा  था  कि  इसके  माध्यम  से  वह  भारतीय  अथे-व्यवस्था  को  नई  दिशा  प्रदान  करने

 जा  रहे हैं  |

 जहां  तक  भारतीय  अथं-व्यवस्था  HT  प्र झन  उसके  दर्भ  में  तो  मुझे  इसमें  कुछ  भी  नया

 नजर  नहीं  आता  है  ।  मैं  समझता  g  कि  श्री  सतीश  अग्रवाल  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  और  उन्हें  इस

 बात  की  जानकारी  भी  होगी  कि  उनके  राज्य  में  एक  श्री  एस०  Fo  Fo  नामक  व्यक्ति

 थे  जो  एक  बार  यहां  भी  मंत्री  बने  थे  ।  मैं  श्री  अग्रवाल  से  यह  जानना  चाहता  द  कि  उन्हें

 यु  मालूम  है  कि  श्री  डे  ने  भारतीय  संसद  में  क्या  भूमिका  निभाई  ?  यदि  भाप  स्वतंत्रता  orf

 से  इस  देश  की  पहली  पंच  वर्षीय  योजना  से  पांचवी  पंच  वर्षीय  योजना  तक  के  सम्पूर्ण

 इतिहास  को  देखें  तो  आपको  मालूम  होगा  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  किसानों  की  ओर  न  केवल  ध्यान

 ही  दिया  है  अपितु  उन्होंने  गांवों  के  विकास  के  लिए  ग्रामीण  विकास  प्रधान  योजनायें  भी  बनाई

 यही  कारण  है  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  सामुदायिक  विकास  योजना  की  थी  तथा  इस  कार्य  के

 विकास  के  लिए  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  एक  अलग  मंत्रालय  का  गठन  भी  क्या  था  ।  श्री  एस०

 ho  डे  को  उस  मंत्रालय  का  प्रभारी  मंत्री  नियुक्त  किया  गया  था  मैं  समझता  हूं  कि  उस  समय

 श्री  कामत  भी  लोकसभा  के  सदस्य  थे  ।  कांग्रेस  के  साथ  उनके  विचार  चाहे  कहीं  भी  मेल  न  खाते

 थे  परन्तु  उन्हें  यह  नहीं  कहना  चाहिये  कि  काग्रेस  के  शासनकाल  में  ग्रामीण  या  सामुदायिक  विकास
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 के  कायें  को  नजरअंदाज  कि  11  गया  ।  इस  प्रकार  का  भारोप  कांग्रेस  सरकार  के  खिलाफ  लगाना

 नितांत  अनुचित  होगा  |

 सदन  की  जानकारी  के  लिए  मैं  कुछ  आंकड़े  अब  उद्युत  करना  चाहता  हूं  ।  इसके  दो  पहलू

 एक  तो  यह  कि  देश  में  कुल  कितने  गाव  हैं  तथा  उनकी  जनसंख्या  कितनी  है  ।  देश  में  कुल

 5.75  लाख  गांव  हैं  ।  इन  5.75  लाख  गांवों  में  से  3.1  लाख  गांवों  की  जनसंख्या  500  से  भी  कम

 जब  आप  गांवों  की  बात  करते  तो  आप  जनसंख्या  को  नजरभ्रंदाज  नहीं  कर  सकते  |

 पांच  सौ  जन  संख्या  का  अभिप्राय  है  100  अथवा  80  परिवार  ।  ये  पूरे  देश  में  फले  हुए

 1974  में  केवल  6333  गांव  ऐसे  थे  जिनकी  जन  संख्या  5000  अथवा  अधिक  थी  ।  देद  में

 5-75  लाख  गांव  हैं  ।  परन्तु  इन  गांवो  की  जन-संख्या  कितनी  है  आप  इस  बात  की  उपेक्षा  नहीं

 कर  सकते  कि  भारतीय  अधे-व्यवस्था  राष्ट्रीय  विकास  को  देखते  हुए  जन-संख्या  बढ़ी  है  |

 ufe  आप
 30

 ay  में  हुई  जन-संख्या  में  वृद्धि  पर  ध्यान  नहीं  देते  तो  यह  मात्र  अज्ञान  है  |

 मैं  जन-संख्या  सबन्धी  आंकड़ों  पर  अवश्य  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  1961  में  WA-AeAT

 36.1  करोड़  1961  में  43,9  करोड़  थी  और  1971  में  64.8  करोड़  और  1976  में  60  करोड़

 हो  गई  ।  जब  आप  प्रति  व्यक्ति  आप  का  हिसाब  लगाते  हैं  तब  इन  बातों  की  उपेक्षा  नहीं  कर

 सकते  ।  श्री  जाजें  फर्नानडिस  ने  अपनी  पूरी  दाक्ति  से  कॉग्रेस  सरकार  की  निन्दा  की  कि  पिछले  30

 ay  में  उन्होंने  कुछ  नहीं  किया  ।  कांग्रेस  सरकार  ने  सामुदायिक  विकास  योजना  दुरू  की  मैंने

 जनता  पार्टी  के  एक  सदस्य  से  सुना  कि  पांच  वर्षीय  योजना  बनाते  हुए  कांग्रस  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  की

 उपेक्षा  की  ।  क्या  यह  उचित  है  ।  समुदायिक  विकास  के  लिए  एक  पृथक  विभाग  था  ।  सामुदायिक

 विकास  ब्लाक  थे  ।  केरल  राज्य  में  ब्लाक  का  as  था  पृथक  विधान  सभा  का  निर्वाचन  क्षेत्र  ।  प्राम

 सेवक  ग्राम-सेविकाएਂ  ale  खण्ड  विकास  अधिकारी  हैं  तथा  सारी  योजना  इसी  पर  भाधारित  है  ।

 किसी  खण्ड  में  ग्रामीण  क्षेत्र  हैं  तथा  योजना  खण्ड  के  स्तर  पर  तैयार  की  गई  खण्डों  के

 विकास  का  अभिप्राय  है  ग्रामीण  क्षेत्र  अर्थात  ग्रामीण  जन-संख्या  का  विकास  i  उस  समय  मैं  संसद

 सदस्य  नहीं  था  ।  श्री  मोरारजी  देसाई  वित्त  मंत्री  थे  ।  कुछ  व्यक्तियों  को  छोड़  कर  सभी  का  संबन्ध

 सामुदायिक  विकास  योजना  से  था  ।  जनता  पार्टी  के  बहुत  से  सदस्यों  को  हम  इस  बात  पर  गव

 होना  चाहिए  ।  थे  किसी  समय  कांग्रेस  पार्टी  में  थे  ।  यदि  श्री  चरण  सिंह  पर  समझते  है  कि  केवल

 यह  बजट  ग्रामोन्मुख  है  तो  यह  उनका  ही  दोष  है  ।  वह  कांग्रेसी  रहे  है  ।  वह  पहलें  दल-बदल  हैं  ।

 1967  में  उन्होंने  मुख्य  मंत्री  बनने  के  लिए  दल  बदल  किया  ।  देश  में  दल  बदल  का  विष  पहले

 उत्तर  प्रदेश  में  जब  वह  श्री  सी०  बी
 ०  गुप्ता  से  नेतृत्व  के  मामले  में  हार  खाई  तो  उन्होंने

 दल  बदल  किया  तथा  मुख्य  मंत्री  बन  गये  ।  यदि  कहा  जाता  है  कि  1947  से  1967  तक  कांग्रेस  ने

 ग्रामीण  विकास  नहीं  किया  तो  इसके  लिए  श्री  चरण  fag  भी  उत्तरदायी  हैं  तथा  श्री  मोरारजी

 देसाई  भी  उत्तरदायी  हैं  ऐसे  सभी  लोग  जो  कांग्रेस  में  थे  इसके  लिए  उत्तरदायी  परन्तु  मैं
 उनपर  किसी  अपराघ  के  दोषारोपण  नहीं  कर  सकता ।  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  भारतीय
 राजनीति  के  बहुत  बड़े  नेता  वह  बहुत  बड़े  बहुत  बड़े  क्राम्तिकारी  वह  भारतीय
 समस्याओं  ग्रामीण  भारत  की  समस्याओं  को  भली  प्रकार  समझते  थे  ।  पंचवर्षीय  योजनाओं  के
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 निर्माण  में  उनका  बहुत  बड़ा  योगदान  उसमें  सामुद।यक  विकास  अर्थात  ग्रामीण  विकास  को

 परम  भग्रत  उन्होंने  दी  थी  ।  यदि  आप  समय  दे ंदें तो  मैं  आंकड़े  दे  सकता  हूं  ।

 जनसंख्या  का  प्रइन  उठाया  गया  जिसकी  कि  उपेक्षा  नह्दीं  की  जा  सकती  ।  क्या  मैं

 श्री  भग्रवाल  से  एक  साघारण  प्रश्न  पूछ  सकता  हूं
 ?  क्या  आप  समझते  है  कि  जब  आप  सत्ता  में

 आये  तो  क्या  आपने  जनता  के  सामने  आर्थिक  रखे  थे  ।  क्या  आप  समझते  हैं  कि  लोग  म

 आपका  एक  ही  नारा  था  नसबन्दी  और  आपात्तस्थिति  ।  आप  जनता  पार्टी  के  सदस्यों  की

 निर्वाचन  के  दौरान  दिये  गये  भाषणों  पर  ध्यान  दें  ।  अब  भी  आप  राजनीति में  आपतत्तस्थिति  तथा

 नसबन्दी  से  लाभ  उठाना  चाहत ेहै
 ?  क्या  निर्वाचन  के  दौरान  आपका  कोई  आधिक  नारा  था  कि

 कांग्रेस  सरकार  आर्थिक  मोच  पर  विफल  रही  है  ।  मैं  नसबन्दी  पर  समय  नहीं  करना  चाहता

 नता  सरकार  भी  जनसंख्या  वृद्धि  के  मामले  को  ले  रही  है  तथा  इस  पर  नियत्रण  करना  चाहती
 हक

 है  आपने  केवल  नियोजन  से  परिवार  कल्याण  नाम  बदल  दिया है  ।  इसमें  कोई

 महत्व  नहीं
 है  त्या  यह  है  ।

 पिछलीं  बार  श्री  जाज  फर्नानडिस  ने  सभा  में  दावा  किया  था  कि  कांग्रेस  सरकार  ने  5000

 मामलों  में  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  किया  जबकि  आपने  एक  वर्ष  में  केवल  300  सहयोग  किये

 यदि  30  वर्ष  में  5000  है  तो  एक  ag  में  160  बेठते  हैं  जबकि  जनता  सरकार  ने  एक  वर्ष  में  300

 सहयोग  किये  ।  यदि  आपने  संख्या  घटाई  होती  तो  बात  समझ  में  आ  सकती  थी  ।  परन्तु  आपने

 संख्या  बढ़ा  दी  है  ।  जित  सरकार  ने  बिदेशी  सहयोग  प्राप्त  fa  उसी  ने  एस०  ई०  आर०  To

 ae  किया  जिससे  विदेशी  स्वामीत्व  को  40  प्रतिशत  पर  सीमित  कर  दिया  ।  यदि  श्री  अग्रवाल

 उसे  और  घटा  कर  ८0  प्रतिशत  करदें  तो  उनका  इस  बारे  में  गव  करना  समझ्  में  भा  सकता  है  ।

 परन्तु  अपने  ऐसा  नहीं  fart  ।

 फिर  आपको  कांग्रं  सरकार  के  30  वर्ष  के  काय  की
 आलोचना

 करने  का  कया  हक  है  ?

 फर्नान्डीस  महोदय  कहना  है  कि  ag  इस  देश  के  लिये  विश्व  में  कह  भी  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी

 को  लायेंगे  |  अप्रवाल  क्या  आप  हमें  बता  सकते  हैं  कि  1947  इस  देश  में  क्या  पर्याप्त

 प्रौद्योगिकी  थी  ?  1947  में  हमारे  पास  किस  प्रकार  की  प्रौद्योगिकी  थी  ?  हमारे  पास  तो

 समय  कोई  प्रौद्यौगिकी  थी  ही  नहीं  ।  यह  स्वाभाविक  बात  है  कि  कांग्रेंस  सरकार  के  पास  विदेशी

 प्रौद्योगिकी  के  सिवाय  और  कोई  विकल्प  नहीं  था  ।  इसी  से  तो  सारी  प्रगति  हुई  है  ।  मैं  अपनी

 उपलब्धियों  को  एक-एक  करके  गिना  सकता  परन्तु  मेरे  पास  पर्याप्त  समय  नहीं  मैं  केवल

 कृषि  जगत  की  ही  बात  करूंगा  |  भन्य  राज्यों  से  आने  वाले  बहुत  माननीय  सदस्य  भी  यह

 जानते हैं  कि  कृषि  और  खाद्यान्न  उत्पादन  का  विकास  किस  सीमा  तक  मेरे  राज्य  में

 सिचाई  योजन।एं  और  जल-विद्युत  योजनाएं  चल  रही  हैं  ।  दूसरे  राज्यों  में  भी  ऐसी  योजनाएਂ  चल

 रही हैं  ।  मैं  एक  पल  के  लिये  भी  यह  नहीं  करता  कि  सभी  काम  ठीक  ढंग  से  हुपे  ।  परन्तु

 तृतीय  और  चतुधं  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  कृषि  पर  लगाये  सारे  fia नवेश  पर  तो

 दृष्टिपात  कीजिये  ।  उन  दिनों  इस  देश  में  खाद्यान्न  का  बहुत  ही  कम  उत्पादन  होता  था  ।  राशन

 लागू  था  और  हम  पी  पर  fae  करते  थे  ।  श्री  कृष्ण  मेनन  जिनकी  राष्ट्रीय  स्वयं
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 eee

 सेवक  संघ  तथा  देश  के  अन्य  प्रतिक्रियावादी  लोग  सालना
 art=)

 किया  करते  aa

 का  विरोध  किया  था  ।  श्री  कृष्ण  मेनन  का  सेव  यही  कहता  था  कि  न  केवल

 भारत  के  विकास  के  लिए  बाधक  अपितु  भारतीय
 किसानों

 को  भी  हानि  पहुंचायेगा  ।

 वह  यह  चाहते  थे  कि  कपक  लोग  अधिकाधिक  खाद्यान्न  पैदा  करने  के  लिए  उत्साह  के  साथ  भागे

 आए  हर  वक्त  उन्हें  यह  चिन्ता  लगी  रहती  थी  कि  यदि  हम  पर  ही  निभंर  करते

 रहे  तो  बाद  में  हमारे  देश  का  क्या  बनेगा  ?  हमको  न  केवल  पी  एल  -480  कोष  को  ही

 पूर्णतया  बन्द  कर  देना  चाहिये  अपितु  हमें  तो  खाद्यान्न  के  आयात  को  पूरी  तरह  से  बन्द  कर  देना

 चाहिये  ।  अन्न  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  और  अब  हमारे  पास  जरूरत  से  ज्यादा  अनन  है  ।  1976  में

 यह  1100  लाख  टन  तक  चला  गया  था  ।  जल  और  उवंरकों  की  सहायता  से  उत्पादन  बढ़ा  है  ।

 यदि  अन्न  का  उत्पादन  बढ़ता  है  तो  यह  वर्षा  के  कारण  होता  है  और  यदि  यह  घटता  है  तो  श्री

 भट्टाचायं  आन्दोलन  छड़ने  की  बातें  करने  लगेंगे  और  कांग्रस  सरकार  को  गालियां  देने  लगेगे  ।

 यह  दोहरी  नीति  है  ।

 उसके  परचात  अनन  उत्पादन  वढ़ा  है  और  अब  हम  आत्मनिभंर  बन  गये  हैं  ।  मुझे

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌  को  बधाई  देने  में  कोई  संकोच  नहीं  जिसने  बीजों  की

 विभिन्‍न  किस्मों  का  अनुसंधान  किया  ।  ag  भारतीय  वेज्ञानिकों  की  वास्तव  में  ही  एक  महान

 उपलब्धि  जोकि  अनन  उत्पादन की  दिशा  में  एक  योगदान  हमने  जल  भौर  उवेरकਂ

 जिससे  उत्पादन  शक्ति  बढ़ी  ।  विज्ञान  ate  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  यह  उपलब्धि  कांग्रेस  सरकार

 की  देश  को  देत  है  ।  आपको  यह  जानकर  AIVAT  होगा  कि  1951  या  उसके  आसपास  केवल  470

 लाख  रुपये  ही  ad  किये  गये  और  1972-74  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  विकास  के  लिये

 यह  राधि  2,5000  लाख  रुपयों  तक  पहुंच  गई  ।  कृषि  के  क्षेत्र  में  क्या  भब  आप  कृषि  के

 मोर्चे  पर  आरामदेह  स्थिति  में  हो  ।  मुझे  याद  है  कि  इसी  सदन  में  श्री  पीलू  मोदी  कांग्रेस  सरकार

 पर  आरोप  लगा  रहे  थे  और  विपुल  उत्पादन  को  सम्भालने  में  इसकी  असफलता  की  Waar  कर

 रहे  पंजाब  भब  केवल  1g  की  ही  पैदावार  नहीं  देता  बल्कि  चावल  भी  उपजाता  है  ।  उनकी

 तो  ऐसी  हालत  हो  गई  है  कि  ख़ाद्याननों  के  भण्डारण  के  लिये  भण्डारों  की  कमी  के  कारण
 प्

 विद्यालयों  तथा  अन्य  संस्थानों  को  छुट्टियों  पर  भेजना  पड़ा  ।  काग्रेस  सरकार  द्वारा  प्रदान  की  गई

 समस्त  आधारभूत  रूपरेखा  ढांचे  के  बल  पर  ही  आज  उत्पादन  1260  लाख  टन  तक  पहुंच

 पाया  है  यह  केवल  जनता  सरकार  के  सत्ता  में  आने  से  ही  संभव  नहीं  हो  सका  है  |  क्या  आप

 इतनी  विस्तृत  आधारभूत  रूपरेखा  प्रदान  करने  की  कल्पना  कर  सकते  हैं  ?  फिर  क्यों  आप  हर

 समय  कांग्रेस  सरकार  के  मत्थे  दोष  मढ़ा  करते  हैं  ।

 मुझे  याद  है  कि  अपने  स्कूल  के  दिनों  में  जब  मैं  चौथी  या  पांचवीं  श्रेणी  का  छात्र

 था  मुझे  स्कूल  एक  कपड़े  के  टुकड़े  और  मिटठी  के  तेल  की  प्राप्ति  के  एक  पर्ची  मिली

 थी  ।  यह  स्थिति  तो  कब  की  समाप्त  हो  गई  थी  ।  और  कांग्रेस  के  30  वर्ष  राज्य  चलाने  के

 जनता  के  दो  वर्ष  के  वासन  लोगों  को  मिट्टी  का  तेल  लेने  के  लिए  लाईन  में  खड़ा
 sr

 होना  पड़ता है  ।  केवल  इतना  ग  यहां
 तक  डीजल  लेने  के  लिये  ं  को  भी  पंक्तिबद्ध
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 न्य  दी  थ  ह  oTT
 होना  पड़ता  1  यह  कांग्रेस  सरकार  का  टी  जो  देश  की  तेल  की  जरूरत  का  एक  तिहाई

 देश  में  ही  उपलब्ध  हो  सका  ।  और  अब  असम  और  बम्बई-हाई  को  कच्चे  तेल

 का  उत्पादन  40%,  तक  पहुंच  गया  है  |  क्या  आप  इस  बात  को  नकार  सकते  हैं  कि  यह  सब

 कांग्रेस  के  कारण  ही  हुआ  ।  अब  आपने  मिट्टी  के  तेल  का  राशन  कर  रखा  है  ।  इसका

 कारण  आप  इरान  की  राजनेतिक  उथल-पुथल  को  बतायेंगे  |  यहां  तक  कि  अमरीका  वाले  भी  यह

 कह  हटे  थे  कि  भारत  में  तेल  निकल  ही  नहीं  सकता  |  परन्तु  सोवियत  संघ  ने  यह  कहा  था  कि

 भारत  में  असम  में  तेल  उपलब्ध  है  ।  कांग्रेस  सरकार  की  उपलब्धि  तो  बम्बई-हाई  और  असम  में

 तेल  ढूंढ  निकालने में  थी  ।  मैं  यह  तो  नहीं  जानता  कि  जनता  सरकार  क्या  करेगी ?

 केवल  इरान  की  एक  छोटी  सी  ही  उथल-पुथल  ने  जनता  सरकार  को  निस्सहाय  बना  और

 लोगों  को  facet  का  तेल  लेने  के  लिये  पंक्तियों  में  खड़ा  होना  पड़ी  ।  वे  इस  देश  को  फिर  1949

 की  स्थिति  में  ही  वापिस  ले  जा  रहे  हैं  और  दावे  कई  बातों  के  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  आप  लोगों  को

 facet  का  तेल  नहीं  दे  सकते  ।  इसका  कारण  है  कि  इरान  में  उथल-पुथल  चल  रही  फिर  आप

 कांग्रेस  सरकार  को  क्योंकर  कोसते  हैं  ।

 बजट  की  ही  बात  लीजिये  ।  माननीय  सदस्पों  के  कांग्रेस  सरकार  को  कोसनों  से  भरपूर

 भाषणों  को  सुनने  के  बाइ  मुझे  बहुत  सी  बाते  कहनी  हैं  ।  मुझे  अपने  एक  कांग्रेसी  होने  और  कांग्रेस

 के  30  ag  के  शासन  पर  गव  है  ।  कांग्रेस  शासन  ने  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  में  भारी

 योगदान  दिया  ।  अब  आप  खादी  और  ग्रामोद्योगों  पर  धन  व्यय  करने  की  आशा  कर  रहे  हैं  ।  यह

 इसलिये  सम्भव  हो  सका  क्योंफि  कॉंग्रेस  शासन  अन्य  वस्तुओं  पर  पहने  से  ही  धन  खच  कर

 चुका  है  ।  अतः  मुझे  अपने  दल  पर  गें  है  ।

 श्री  भट्टाचायं  भर  उनका  दल  सदा  विनादकारी  कार्यों  में  लगा  रहता है  ।  सरकारी  क्षत्र

 तथा  निजी  क्षत्रों  के  आन्दोलनों  ने  इस  देश  को  बर्बाद  कर  दिया  है  ।  उनकी  नीति  भान्दोलनों  के

 लिए  आन्दोलन  करने  की  है  जाज  फर्नानडिस  ने  एक  बार  कहा  कि  वह  बोनस  के  मामले  पर

 हड़ताल  करायेंगे  जिससे  कांग्रेंस  सरकार  का  पतन  होगा  |  अब  वह  दो  वर्ष  से  सरकार  में  हैं  परंतु

 वह  रेल  कमंचा  रियों  को  बोनस  नहीं  दिला  सके  ।  उन्होंने  बोनस  की  मांग  उस  समय  की  जब  रेलवे

 हानि  में  चल  रही  थी  ।  परन्तु  अब  जबकि  रेलवे  लाभ  में  चल  रही  है  वह  रेल  कमंचारियों  को

 बोनस  नहीं  दे  पाये

 एक  बात  मैं  आर्थिक  नीति  के  बारे  में  कहना  चाहता  आप  भारतीय  अधंव्यवस्था  में

 हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  इसका  विनाशक  प्रभाव  होगा  ।  अग्रवाल  आपको  स्मरण  होना  चाहिए

 हमने  arty  स्वर्ण  नीति  की  आलोचना  की  थी  ।  अब  एक  साधारण  नागरिक  अपनी  पुत्री  का

 विवाह  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  जानता  g  कि  केरल  में  10  से  20  गिन्नी  की  मांग  होती  है  जबकि

 प्रत्येक  का  मूल्य  1000  रुपये  है  ।  एक-एक  नीति  विफल  रही  यदि  आप  बिना  किसी

 सामाजिक-आर्थिक  लक्ष्यों  के  अधंव्यवस्था  में  हस्ताक्ष  प  करते  हैं  ।  तो  परिणाम  विनाशकारी  होंगे  ।

 इसलिए  मैं  मंत्री  महोदय  से  अपील  करता  हुं  कि  वस्तुपरक  अथेनीति  भपनाएं  ।  आई०  डी०  बी०
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 आई०  श्रष्टाचार  का  अड्डा  बन  गया  है  1  केवल  आई०  डी०  बी०  आई०  के  निर्देशकों  के
 संबं  घियों

 की  उसकी  विभिन्‍न  संस्थाओं  में  निथुवित  की  जाती  है  ।  कई  मामले  न्यायालय  में  गये  हैं  ।

 नाडु  सरकार  ने  भी  मद्रास  में  एक  फर्म  के  प्रबन्ध  निदेशक  की  नियुक्ति  पर  आपति  की  ।  वह  आई०

 डी०  इ०  एल०  के  कार्यकारी  निदेशक  के  संबंधी  थे  ।  मैं  उनका  नाम  नहीं  लेना  चाहता  परन्तु

 आप  उनका  नाम  जानते  श्री  पंजा  उनके  पांच  सम्बन्धी  विभिन्‍न  फर्मों  के  निदेशक  प्रबंघ

 निदेशक  नियुक्त  किए  गये  क्या  भाई०  डी०  बी०  आई०  सम्बन्धियों  की  नियुक्ति  के  लिए

 बना  हैं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समाप्त  करें  ।

 श्री  बयालार  रवि  मैं  एक  दो  मिनट  में  समाप्त  करता  हूं  ।  जब  जनता  सरकार  सत्ता

 में  आई  तो  उन्होंने  कतिपय  बेकिंग  संस्थानों  के  अधिकारियों  को  हटाया  ।  परन्तु  मुझे  पता  चला  है

 वे  लोग  चोर  दरवाजे  से  घुस  आये  हैं  ।  आई०  डी०  बी०  आई०  के  चेयर मसंन  का  चंडाल

 चौफड़ी  के  साथ  संबंध  के  कारण  पृथक  किया  गया  था  ।  परन्तु  बाद  में  ag  औौद्योगिक  वित्त  निगम

 के  माध्यम  से  सल्वानिया  लैम्पस  के  चेयरमेन  बन  गये  ।  आप  ने  पुराने  चंडाल  चौकड़ी  के  व्यक्तियों

 को  हटाया  था  परन्तु  वे  अभी  बेकिंग  संस्थानों  में  कार्य  कर  रहे  उन्हें  वहां  नहीं  रहने  दिया

 जाना  ।

 अन्त  में  मैं  माचिस  उद्योग  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कड़ना  चाहता  हं  आज  माचसें  20  पैसे  की

 दर  से  बिक  रही  हैं  ।  जबकि  आपके  कर  प्रस्तावों  के  अनुसार  17  पैसे  में  बिकनी  चाहिए  ।  रेजगारी

 की  तंगी  के  कारण  3  पैसे  ब्यापारी  को  लाभ  रहता है  ।  आपको  अपने  कर  प्रस्ताव  ऐसे  रखने

 चाहिए  थे  कि  यह  15  पैसे  में  बिक  सके  ।  पिछले  कई  व्यवस्थित  क्ष  त्र  में  fanart ?  ने  अपना

 दन  नहीं  बढ़ाया  ।  देश  में  साचिसों  की  मांग  प्रतिदिन  बढ़ती  जा  रही  है  इसलिए  कुटीर  उद्योगों  को

 अधिक  से  अधिक  उत्पादन  करना  चाहिए  ताकि  वे  मांग  को  पूरा  कर  सकें  50  से  60  प्रतिशत

 उत्पादन  शिवकाशी  का  एक  परिवार  करता  उन्हें  आपके  कर  प्रस्तावों  में  भी  लाभ  रहता  है  ।

 आपको  इस  समस्या  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना  चाहिए  ।  उन्हें  कुछ  और  रियायत  उतनी

 चाहिए  ताकि  माचिस  15  पसे  में  बिक  सके  ।  मेरा  श्री  अग्रवाल  से  निवेदन  है  कि  इन  सभी  बातों

 पर  विचार  करें  ।  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  जनता  सदस्यों  को  परामर्श  दें  कि  प्रवान  मंत्री  श्री

 मोरार  जी  देसाई  को  अपशब्द  न  कहें  जिन्होंने  कांग्रेस  शासन  में  भी  कुछ  समय  सत्ता  सम्भाली  थी

 श्री  राजेन्द्र  कुमार  धर्मा  :  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  जी  के

 फिनांस  बिल  के  समर्थन  के  आधार  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहता  हूं

 इस  वर्ष  इस  वित्त  विधेयक  के  बारे  में  आम  जनता  और  इस  सदन  तरह  तरह  के

 विचार  व्यक्त  faa  गये  हैं  ।  सच्चाई  यह  है  कि  इस  बजट  के  द्वारा  इस  देश  के  सभी
 समुदायों

 चाहे  वे  किसी  भी  वर्ग  के  चाहे  वे  नगर  के  रहने  वाले  हों  या  देहात  के  रहने  बाले  हों
 करों  का  बोझ  गया  है  ।  टेक्सेशन  के  द्वारा  946  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  भार  इस  देश
 की  जनता  पर  लादा  गया  है
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 माननीय  वित्त  मंत्री  जी  का  कहना  हैकि  देश  के  sqaqiz  के  लिए  हमें  कुछ
 न

 कुछ

 की  जरूरत  है  जिनके  माध्यम  से  देश  का  जा  सकता  यह  बात

 अपने  स्थान  पर  सत्य  लेकिन  झा  कमेटी  ने  कहा  है  कि  अधिक  से  अधिक  टैक्सेशन  लगाये  जाने

 के  उपरांत  लोगों  में  a zaal  की  चोरी  की  मनोवृत्ति  बढ़ेगी  ।  यह  बात  देखने में  भा  रही है  कि

 हमारे  देश  में  आम  व्यग्ति  zeal  से  बचने  की  कोशिश  करता  ate  यह  बात  सब  से  ज्यादा

 दुर्भाग्यपूर्ण  है  ।  भाज  इनकम  टैक्स  डिपार्टमेंट  के  लोग  अच्छी  प्रकार  जानते  हैं  कि  किस  प्रकार  से

 टेक्स  इवेजन  की  कोशिशें  की  जाती है  ।  इस  विषय  में  मैं  सर्वेप्रथम  ag  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें

 अपने  इनकम  टेक्स  डिपार्टमेंट  को  क्रियाशील  बनाना  चाहिए  और  उसमें  उच्चाधिकारी  ईमानदार

 लोग  रखने  चाहिए  |  जब  वे  स्वयं  लोगों  की  उन  गतिविधियों  में  संलग्न  हो  जाते  जिनके  द्वारा

 वे  टेबस  इवेजन  करना  चाहते  तो  इस  टेक्स  इवेजन  को  रोका  नहीं  जा  सकता  है  |

 1974  भौर  1976  में  यह  कोशिश  की  गई  कि  जनता  पर  टैक्सेशन  का  बोझ  घटाया  जाये

 और  उसके  अच्छे  परिणाम  देखने  को  मिले  ।  उसके  परिणामस्वरूप  वर्ष  भर  के  उपरांत  टेक्सों  में

 काफी  बड़ी  मात्रा  में  वृद्धि  हुई  है  किसी  हृद  तक  यह  है  कि  देदा  के  डवेलपमेंट  के  लिए

 टैक्सों  के  माध्यम  से  धनराशि  जुटाई  जाये  ।  लेकिन  अगर  संसार  के  अन्य  देशों  के  टैक्सेशन  से

 तुलना  की  तो  मालूम  होगा  कि  भारत  की  टैक्सेशन  की  राशि  बहुत  अधिक
 मात्रा

 में  जो

 बहुत  दुखदायी  बात  है  ।

 इस  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  पांच  वर्षों  में  टैक्सेशन  का  जितना  ata  जनता  पर  लादा

 जाना  चाहिए  उसका  75  परसेंट  पिछले  दो  वर्षों  में  लाद  दिया  गया  हैं  ।  अगले  तीन  वर्षों  में

 कितना  एक्स्ट्रा  न बड़न  जनता  पर  लादा  इस  का  अंदाजा  लगाना  कठिन  है  |

 हमारे  देश  में  भाज  जो  ब्लैक  मनी  की  पैरालल  इकानोमी  रन  कर  रही  उसके  विषय  में

 वित्त  मंत्रालय  ने  किसी  प्रकार  का  कोई  संकेत  नहीं  दिया  जो  अत्यन्त  आवश्यक  कांग्रेस

 सरकार  ने  वालंट्री  डिस्कलोजर  की  एक  दो  बार  सुविधा  प्रदान  की  ।  लेकिन  मैं  उससे  विशेष

 सहमत  नहीं  हूं  ।  मेरा  इस  विषय  में  यह  कहना  है  कि  आज  हाउसिंग  एरियाज  के

 डवलपमेंट  की  प्राबलम  देश  के  सामने  बहुत  बड़ी  समस्या  बन  कर  खड़ी  है  ।  सरकार  की  तरफ  से

 बड़ी  बड़ी  एरियाज  के  अंदर  कोलोनीज  डेवलप  करनी  चाहिए  और  वहां  पर  ब्लैक  मनी  के  लोगों

 को  अवसर  देना  चाहिए  कि  वह  वहां  पर  उसको  इनवेस्ट  उसके  ऊपर  सरकार  उन  लोगों  को

 छूट  दे  ।  इसी  तरह  से  रूरल  डेवलपमेंट  के  अन्तगंत  भी  उन  लोगों  को  सुविधा  प्रदान  करनी  चाहिए

 ताकि  देश  को  उसका  लाभ  अन्यथा  इस  ब्लैक  मनी  ने  हमारे  देश  की  एकोनामी  को  बिलकुल

 चौपट  कर  दिया  है  ।  आज  हर  व्यक्ति  की  क्रय  दाक्ति  गिरती  चली  जा  रही  है  और  इन्फ्लेशन  की

 मात्रा  देश
 में  लगातार  बढ़  रही  है  ।

 हमारी  कर-नीति  इस  प्रकार  की  होनी  चाहिए  जिस  से  फि  देश  के  अंदर  इंडस्ट्रियल  प्रौडक्शन

 और  एग्री  कल्चरल  प्रोडक्शन  को  आगे  बढ़ने  का  अवसर  मिले  ।  जहां  तक  ऐग्रीकल्चरल  प्रोडक्शन

 का  प्रहन  देश  के  अंदर  आज  इस  प्रकार  की  परिस्थितियां  हमारी  जनता  सरकार  ने  उत्पन्न  कर

 दी  हैं  कि
 किसान  जुटा  हुआ  सिंचाई  की  व्यवस्था  जुटाई  गई  अन्य  साधन  जुटाए  गए  हैं
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 आज  चौधरी  साहब  ने  किसानों  को  बहुत  सुख  सुविधाएं  दी  हैं  जिस  के  कारण  हमारा  ऐग्रीकल्चरल

 प्रोडक्शन  बढ़ेगा  लेकिन  पिछले  दो  बर्षोਂ  के  अन्दर  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  at  जो  दुर्गति

 हुई  है  वह  किसी  से  छिपी  नहीं  है  ।  काटन  को  देख  पोर्टटो  को  ले  शुगर

 केन  को  ले  लीजिए  ।  किसान  को  उसका  उत्पादन-मुल्य  भी  वापस  नहीं  मिला  ।  इसके  लिए

 सरकार  को  सुनियोजित  ढंग  से  लम्बी  योजना  के  आघार  पर  इस  तरीके  की  कोई  नीति  घोषित

 करनी  होगी  जिसके  परिणाम  स्वरूप  किसान  को  उसका  उत्पादन  मूल्य  सही  मात्रा  में

 अन्यथा  आने  वाले  वर्षों  में  जो  ऐप्री  कल्चरल  प्रोड्यूस  के  भण्डार  अपने  देश  में  दिखाई  देते  हैं  उनकी

 स्थिति  डावांडोल  हो  सकती  है  ।  पोर्टटो  के  भण्डारों  उसके  रख  रखाव  की  ब्यवस्था  और

 विदेशों  में  उसके  निर्यात  की  समुचित  व्यवस्था  करना  सरकार  का  सब  से  बड़ा  कत्तंव्य  है  और  यह

 सब  से  पहले  होना  चाहिए  पोर्टटो  को  आज  कोल्ड  स्टोरेज  में  रखने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 यह  सदन  अच्छी  तरह  से  जानता  है  कि  5  रुपये  मन  आलू  बिक  गया  ate  कई  जगहों  में  आलू  को
 लोगों  ने  नदियों  में  ऐसे  ही  फेंक  दिया  क्योंकि  उसके  रखने  at  कोई  व्यवस्था  नहीं  थी  ।  ऐसी

 स्थिति  में  किसान  का  क्या  सहयोग  मिल  सकता  है  ?

 इस  बात  की  बहुत  चर्चा  हु  ई  कि  ग्रामीण  अंचलों  के  अंदर  इस  टेक्स  का  भार  नहीं  पड़ा  ।

 लेकिन  उसके  दूरगामी  दूसरे  परिणाम  सामने  आए  हैं  पिछले  एक  ag  से  केरोसिन

 डीजल  और  अन्य  इस  प्रकार  की  चीजों  की  जिनको  कि  देहात  के  लोग  भी  इस्तेमाल  में

 लाते  हैं  और  शहरों  के  लोग  भी  इस्तेमाल  में  लाते  उनकी  प्राइस  में  किस  तरह  से  वृद्धि  हुई  है

 यह  किसी  से  छिपा  नहीं  है  ।  आज  ऐग्रीकल्चरल  asad  की  बात  हम  जहां  करते  है  उसके  साथ

 साथ  इडस्ट्रियल  प्रोडक्शन  की  जो  हालत  है  उसका  मुख्य  कारण  सीमेंट  और  पेट्रोल  आदि

 HT  उपलब्ध  न  होना  भौर  इसके  साथ  उनकी  प्राइसेज  का  आसमान  को  चढ़  जाना  है  ।

 पिछले  दिनों  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  के  लोगों  ने  माननीय  वित्त  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया

 और  उस  पर  अनेक  संसद  सदस्यों  के  द्वारा  संस्तुतियां  भी  लिखवाई  गई  ।  उसके  द्वारा  आइटम  68

 मैं  यह  मांग  की  गई  कि  जो  30  लाख  रुपये  तक  की  एग्जम्पशन  थी  उसको  घटा  कर  15  लाख  जो

 कर  दिया  गया  उसको  समाप्त  किया  जाय  ।  आज  बढ़ती  हुई  कीमतों  को  देखा  जाय  at  उसको

 30  के  स्थान  पर  50  लाख  करना  चाहिए  था  ।  अगर  हम  अपने  देश  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  को

 जीवित  रखना  चाहते  उसे  जिन्दा  देखना  चाहते  हैं  तो  हमें  हर  प्रकार  से  उनके  अंदर  सहयोग

 देना  पड़ेगा  ।  पिछले  वर्षों  में  आइटम  68  में  एक  प्रतिद्यात  से  ले  कर  8  प्रतिशत  तक  एक्साइज

 sal  बढ़ाई  गई  ।  भज  ये  लघु  उद्योगघन्ध  लड़खड़ाती  स्थिति  में  हैं  ।  यदि  सरकार  इनकी

 दयनीय  स्थिति  पर  विचार  नहीं  करेगी  तो  अन्ततोगत्वा  इसके  दूरगामी  परिणाम  देखने  को  मिल

 सकते

 पब्लिक  सेक्टर  पर  हमारे  देश  में  15  हजार  करोड़  रुपये  की  पू  जी  व्यय  की  गई  आज
 पब्लिक  सेक्टर  की  क्या  स्थिति  है  यह  किसी  से  छिपी  नहीं  है  यह  प्रसन्नता  की  बात  है  कि
 माननीय  वित्त  मंत्री  इस  बात  के  विरोधी  हैं  कि  पठ्लिक  सेक्टर  में  और  अधिक  व्यय  किया  जाय
 उस  पर  और  अधिक  व्यय  करने  की  आवश्यकता  नहीं  मैं  इस  बात  कौ  मानता  हूं  कि  पब्लिक
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 सेक्टर  केवल  उसी  देश  में  पनप  सकता  है  जहा  नेशनल  करेक्टर  और  मौरल  ऊंचा  हो  ।  दुर्भाग्य  से

 पिछले  तीस  सालों  में  कांग्रस  सरकार  ने  यहां  नेशनल  करेक्टर  को  दफना  fear  और

 स्वरूप  बड़े-बड़े  अधिकारी  आज  उसका  अपना  मान  कर  नहीं  चलते  जिसका  परिणाम  यह  है  कि

 वहां  करोड़ों  रुपये  का  लासेज  को  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 जहां  प्राइवेट  सेक्टर में  अच्छाइयां  वहां  बुराइयां  भी  हैं  लेकिन  प्राइवेट  सेक्टर  की

 रेख  के  लिए  सरकार  ने  हर  स्थान  पर  नियन्त्रण  लगा  रखे  हैं  परन्त  हमारे  afraret  उनको  तोड़

 कर  तरह-तरह  से  मनमाने  ढंग  से  काम  करने  के  लिए  उनको  सुविधा  देते  हैं  ।  माननीय  fact  मंत्री

 के  द्वारा  जो  यह  घोषणा  की  गई  है  कि  सरकारी  खर्चे  की  व्यापक  जाँच  के  लिए  आयोग  ि  नियुक्ति

 की  गई  &  उसका  मैं  स्वागत  करता  हूँ  ।  इस  स्वागत  के  साथ-साथ  मैं  यह  भी  कहना  चाहुंगा कि

 उनको  एक  व्यवस्था  और  भी  करनीं  चाहिए  ।  अभी  प्राइवेट  सेक्टर  में  जो  बढ़े-बड़े  उच्चाधिकारी

 उनकी  पांच होते  हैं  व ेअगर  अच्छ  रिजल्ट्स  नहीं  दिखाते  तो  उनको  मुह  की  खानी  पढ़ती  है  ।

 हजार  की  तनख्वाह  गुडविल  उनको  बाहर  निकाल  दिया  जाता  है  ।  लेकिन  पब्लिक

 सेक्टर  का  दुर्भाग्य  है  कि  एक  उच्चाधिकारी  द्व।रा  करोड़ों  का  नुकसान  करने  के  बाद  भी  उसको  और

 अच्छा  स्थान  दे  दिया  जाता  है  ।  मिसाल  के  लिए  ened  लि०  लखनऊ  में  एक  आई  ए

 उच्चाधिकारी  नियुक्ति  किया  गया  जिसने  दो  वर्ष  में  कई  करोड़  का  नुकसान  लेकिन

 उसके  बाद  उसको  गवनंमेंट  आफ  इण्डिया  में  ले  लिया  गया  ।  आएदिन  इस  प्रकार  की  मिसालें

 मिलती  रहती  हैं  +  वास्तव  में  तो  ऐसे  अधिकारियों  को  दंडित  किया  जाना  चाहिए  ताकि  उनको

 सबक  मिले  कि  अगर  हमने  किसी  प्र  कार  की  बदनीयती  की  ar  गड़बड़ी  की  तो  हमें  उसकी  सजा

 मिलेगी  ।

 सरकारी  घन  का  अपव्यय  किस  तरह  से  हो  रहा  है  उसकी  स्थिति  सदन  के  सामने  स्पष्ट  है  ।

 अनेकों  मंत्रालयों  द्वारा  करोड़ों  रुपए  पानी  की  तरह  बहाए  जाते  हैं  ।  हरिजन  समाज  कल्याण

 विभाग  के  द्वारा  तरह-तरह  के  जो  व्यय  किए  जा  रहे  हैं  उससे  आम  जनता  हरिजन  भाइयों  को

 कोई  लाभ  नहीं  होता  इस  तरह  की  सभी  चीजों  पर  अच्छी  तरह  से  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 आज  हमारे  देश  के  कृषकों  की  क्या  स्थिति  अगर  पिछने  तीस  वर्षों  के  आंकड़े  देखे  जायें

 तो  इस  बात  की  सत्यता  पामने  आ  जाएगी  fe  ग्रामीण  अंचलों  और  अरबन  एरियाज  में  कितना

 बड़ा  अन्तर  कांग्रस  सरकार  ने  रखा  आपके  सामने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  तथ्य  प्रस्तुत  करना

 चाहूंगा  ।  आज  अन्तर  एक  भर  चार  का  हमारे  सामने  है  ।  1978-79  में  कुल  कृषि  की  आमदनी

 को  उनकी  पुरी  जनसंख्या  पर  यदि  वितरित  किया  जाय  तो  औसतन  प्रतिं  व्यक्ति  आमदरी  प्रति

 वर्ष  2  हजार  90  रु०  बैठेगी  और  प्रतिदिन  के  हिसाब  से  5  रुपये  70  पैसे  बेठेगी  ।  अब  5  रुपये  70  पैसे

 में  कोई  भी  श्रीमान  अपना  तथा  अपने  परिबार  का  जीवन-यापन  नहीं  कर  सकता  है  ।  अपने  ही  देश

 के  अन्य  लोगों  की  तुलना  में
 कुषकों

 की
 यह

 आमदनी  बहुत  कम  है  अन्य  देशों  से  तुलना  करने  की

 बात ही  क्या

 इस  बार  बजट  के  अन्तगंत
 कं

 Vat  आयल
 की

 प्राइसेज  बढ़ाई  गई  है  जिससे

 आम
 जनता  बड़ी

 प्रभावित  हुई  है  ।  विशेष  रूप  से  कषक  वर्ग
 तथा  छोटे-छोटे  लोग  बहुत  प्रभावित  हुए
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 हैं  ।  अभी  जेसा  कि  बहुगुणा  जी  से  संकेत  मिला  प्राइसेज  और  भी  बढ़ाई  जायेंगी  ।  मैं  नहीं  समझता

 गरीब  जनता  किस  तरह  से  अपनी  इन  चीजों  की  जरूरत  को  पूरा  कर  सकेगी  |  जहां तक  मेरी

 जानकारी  विदेशों  में  एक  लीटर  पेट्रोल  पर  सात  पैसे  की  वृद्धि  की  गई  है  जबकि  हमारे  यहां

 55  वैसे  बढ़ाए  गए  हैं  ।  यह  जनता  के  साथ  अन्याय  है  जिसको  रोकना  चाहिए  ।  स्ट्रेट  ट्र ेडिंग

 कारपोरेशन  के  द्वारा  जो  अपना  प्राफिट  लगाया  जाता  है  भर  जो  यहां  क्र्ड ्  आयल  तैयार  होता  है

 उसको  समान  स्तर  पर  रखने  के  लिए  इस  प्रकार  की  कोदिश  की  जाती  है  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में

 ट्रेक्टर  की  प्राइस  30  दुजार  से  बढ़ाकर  80  हजार  कर  दी  गई  है  ।  कृषकों  के  लिए  भी  किसी  चीज

 की  सीमा  होनी  चाहिए  ।  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  करने  के  बाद  ऐसा  मालूम  होता  है  कि  किसानों  से

 खेती  कराने  की  विचार  ही  छोड़ा  जा  रहा  है  ।  मैं  अनुरोध  करूगा  कि  इस  विषध  पर  बिशेष  रूप

 से  ध्यान  दिया  seed  तथा  दूसरे  इप्लीमेंटम  की  जो  प्राइसेज  बढ़ाई  गई  हैं  उन  पर

 नियन्त्रण  लगाया  जाए  |

 एक  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूँ  कि  एकटक्सेशन तो  वह  है  जो  शासन  के  द्वारा  लगाया  जा

 रहा  है  लेकिन  इसके  अतिरिक्त  इनडाइरेक्ट  टेक्सेदान  और  है  जो  हमारे  देश  में  बुरी  तरह  से  ब्याप्त

 जब  तक  हमारी  सरकार  उस  पर  कन्ट्रोल  करने  की  कोशिदा  नहीं  तब  तक  हमारी

 जनता  त्राहि-त्राहि  करती  रहेगी  इनडाइरेक्ट  टेक्सेशन  को  मैं  करप्शन  का  नाम  तो  गलत  न

 होगा  |  चाहे  दाहर  का  रहने  वाला  हो  देहात का  रहने  वाला  जब  तक  वह  इनडाइरेक्ट

 टैक्सेशन  at  पेमेन्ट  नहीं  कर  उसका  जेन्यून  काम  करने  को  भी  कोई  तैयार  नहीं  होता  है  ।

 मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जी  इन  सब
 चीजों  के  बारे  में  अपने  उत्तर  में  eyez करें  कि  करप्झन

 को  समाप्त  करने  के  लिए  वे  क्‍या  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  हम  ग्रामीण  लोगों की  बात  करते  उन

 लोगों  के  जीवन  स्तर  को  ऊ  चा  उठाने  को  बात  करते  लेकिन  मैं  स्पष्ट  कहना  चाहता  हूं  कि  एक

 एक  पम्पिंग  सेट  जो  ढाई  हजार  और  तीन  हजार  रुपये  का  आता  उसके  लिए  उसको  पांच  हजार

 रुपये  खच  करने  पड़ते  हैं  और  किसान  को  इतने  पैसे  जुटाने पड़ते  हैं  उसको अगर  कुछ  पेसा

 कार  की  तरफ  से  दिलवाया  जाता  है  या  दूसरी  एजेंसियों  से  दिलवाया  जाता  तो  उस  पेसे  को

 अगर  ag  जमा  नहीं  करवा  पाता  है  तो  उसको  जेल  में  डाल  दिया  जाता  है  लेकिन  उसका  गसा

 जो  Bee frat  के  पास  या  दूसरी  जगहों  पर  होता  बह  उसको  नहीं  दिलवाया  जाता  है  ।  इससे

 बड़ा  नथ  और  क्या  हो  सकता  है  |

 आज  हमें  अबंन  और  रूरल  पब्लिक के  बीच  में  कोई  मेदभाव  खड़ा  नहीं  करना  है  भाज

 शहरी  जीवन  क्या  है  ate  एक  ईमानदार  ब्यक्ति
 की

 क्या  स्थिति  यह  आप  देखें
 ।

 मुझे  मालूम  है
 कि

 दिल्‍ली  के  अन्दर
 आठ

 सो  रुपये  में
 भी

 दो  कमरों  वाला  उपलब्ध  नहीं  होता ।  ऐसी

 स्थिति  में  हम  आशा  करते  हैं  कि  लोगों  को  किस  प्रकार  से  न्याय  मिल  इन  सब  चीजों  पर

 जो  मैंने  प्रकाशा  डाला  मैं  चाहूंगा  कि  माननीय  मंत्री  of  इन  चीजों  में  सुघार
 लाने  की  व्यवस्था

 जयहिन्द

 श्री  सुदील  कुमार  धारा
 :  मैं  वित्त  विधेयक पर  पहली  बार  बोल रहा  अतएव

 सम्भव
 है

 मुझ  से  कोई  भूल  हो  जाये
 इस  वित्त  विधेयक

 का  मैं  पूरी  तरह  समर्थन  करता  7 |
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 अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  में  जनता  पार्टी  ने  घोषणा  की  थी  कि  ag  योजना  और  विकास  में  कृषि

 तथा  ग्रामोत्थान  पर  बल  देगी  ।  पिछले  दो  वर्ष  में  जनता  सरकार  ने  जो  कुछ  किया  है  मैं  उसका

 उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  |  परन्तु  इस  बजट  में  वित्त  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रालय  ने  कृषि  को

 प्राथमिकता  दी  है  जिस  कारण  पूरा  बजट  ग्रामोन्मुख  बन  पाया  है  ।  इस  बात  को  जानने  वाला

 इसे  कुलक  बजट  नहीं  कहेगा  ;  यह  कतई  कुलक  बजट  नहीं  पर  बजट  किसानों  का  छोटे

 उद्योगों  का  गरीब  लोगों  तथा  समाज  के  कमजोर  बर्गो  का  बजट  है  ।  बंबई  के

 में  3.3,1979  को  बजट  प्रस्तुत  होने  की  3  दिन  पश्चात  लिखा  था  ।

 गश  चरण  सिंह  ने  बजट  नीति  में  तीन  रूप  में  परिवतंन  किया  है  ।  इस  नीति  के  दूरगामी

 परिणाम  निकल  सकते है  ।  प्रथम  तो  उन्होंने  विकेन्द्रीयकृत  पूंजी  पर  नगरीय  उपयोग  के

 उत्पादनों  पर  कर  लगाया  है  ।  उन्होंने  आघुनिक  उपकरणों  का  उपयोग  करने  वाले  कृषिकों  को

 भारी  राहत दौ  यदि  यह  बजट  नोति  दृढ़ता  से  क्रियान्वित  की  जाती  है  तो  नंगरीय  तथा

 ग्रामीण  क्षेत्र  में  असमानता  एक  सप्ताह  में  समाप्त  हो  जायेगी  |

 अब  sar  क्रियान्विति  का  है  वास्तव  में  बजट  तथा  इसकी  क्रियान्विति  पृथक-पृथक  है  ।

 इन  दोनों  में  भारी  अंतर  हो  सकता  है  ।  पिछले  32  वर्ष  में  हमने  बहुत  से  श्रेष्ठ  बजट  देखे  हैं  परन्तु

 क्रिपान्विति  में  बहुत  अंतर  है  और  हमारा  देश  गरीब  से  गरीब  होता  जा  रहा  है  ।  परिणाम  स्वरूप

 गरीबी  के  स्तर  से  नीचे  रह  रहे  लोगों  की  संख्या  70  प्रतिशत  के  अधिक  हो  गई  है  ।

 को  तथा  नगरीय  क्षेत्र  से  मध्यवर्गी  लोगों  को  यह  समझना  चाहिए  कि  वे

 भारतीय  TY -sSTICYT  की  गाखाएਂ  मात्र  हैं  ।  यदि  उक्त  वक्ष  की  जड़ें  अर्थात  ग्रामीण  लोग  aural

 तक  शुष्क  रहती  हैं  तो  वृक्ष  भी  गिर  पड़ेगा  ।  AT-STTCTT  में  हाल  के  संकट  को  ग्रामीण  क्ष  त्रों

 की  संबद्ध  उपेक्षा  के  साथ  जोड़ा  जाना  चाहिए  ।  यह  तथ्य  कि  65  करोड़  की  जनसंख्या  वाले  भारत

 का  बाजार  केवल  6  करोड़  लोगों  का  इससे  सम्पन्न  वर्गों  को  पता  चल  जाना  चाहिए  कि  थोड़ी

 सी  म्डियों  तथा  सीमित  विपणन  शक्ति  से  उनके  उद्योग  उन्नति  नहीं  कर  सकते  ।  प्रामीण  क्षेत्रों  में

 रह  रही  80  प्रतिशत  जन  संख्या  की  कोई  क्रय  शक्ति  नहीं  इसलिए  हमारी  उपभोक्ता  वस्तुएं

 बिक  नहीं  पाते  तथा  उद्योग  पनप  नहीं  पाते  ।  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  मैंने  उद्योगों

 तथा  वाणिज्य  क्षत्र  के  कई  मित्रों  से  बातचीत  की  थी  ।  वे  लोग  बजटਂ  के  बहुत  अधिक  विरोधी  थे  ।

 मैंने  उन्हें  शान्तिपुवंक  समझाने  की  चेष्टा  की  कि  यह  लोग  काफी  कमा  चुके  हैं  तथा  अब  उन्हें

 उन  लोगों  का  ध्यान  रखना  चाहिए  जो  दशकों  से  वंचित  रह  उनका  ध्यान  रखना  चाहिए  तथा

 उन्हें  afra  समय  अभावग्रस्त  नहीं  रहने  देना  चाहिए  |

 इन  सब  बातों  के  होते  हुए  वित्त  मंत्री  ने  महत्वपुर्ण  तथा  उपयोगी  व्यवस्थाए  की  हैं  ।  उन्होंने

 सिचाई  तथां  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  1488  करोड़  रुपए  कृषि  तथा  ग्रामींग  विकास  के  लिए  18.11

 करोड़  रुपए  और  3000  में  से  2000  ब्लाकों  में  विशेष  कार्यक्रम  के  लिए  254  करोड़  रुपए  की

 व्यवस्था  की  है  ।  इसका  अय  है  प्रत्येक  ब्लाक  को  12-70  लाख  रुपए  मिलेंगे  |  यट  कोई  छोटी

 राशि  नहीं  है  ।  पीने  के  पानी  के  लिए  बजट  में  80  करोड़  रुपएं  की  व्यंवस्था की  गई  बंशक
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 हमारे  देश  में  1.60  लाख  गांव  है  जिनमें  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  नहीं  है  फिर  भी  उन  गांवों  के

 लिए  80  करोड़  रुपए  से  कुछ  तो  aa  होगा  ।  प्रामीण  विद्य,/तीकरण  के  लिए  285  करोड़  रुपए

 की  व्यवस्था  कौ  गई  है  ।  इस  वजट  में  ् *काय  के  बदले  अनाजਂ  योजना  के  लिए  100  करोड़  रुपए

 की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  परन्तु  पश्चिम  बंगाल  राज्य  का  मुझे  एक  अनुभव  है  ।  पिछले  वर्ष  उन्हें

 ्य "काय  के  बदले  अनाज  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  1  करोड़  रुपए  मिले  ।  परन्तु  मेरी

 जानकारी  के  अनुसार  कार्य  केवल  25  लाख  रुपए  का  हुआ  है  ।  पता  नहीं  शेषਂ  75  लाख  रुपए

 का  क्या  वित्त  मंत्रालय  को  इस  पर  ध्पान  देना  चाहिए  ।  अब  थे  100  करोड़  रुपए  की

 व्यवस्था  कर  रहें  फिर  क्रियान्विति  में  भारी  अंतर  रहेगा  ।  इस  मामलें  पर  ISAT  पूर्वक

 ध्यान  देना  चाहिए  ।  जब  केन्द्र  राज्यों  को  इतनी  भारी  मात्रा  में  सहायता  देती  है  तो  यह  भी  देखा

 जाना  चाहिए  कि  राशि  का  उचित  रूप  से  उपयोग  होता  है  ।

 हमने  कई  बार  घोषणा  की  है  कि  देश  में  असमानता  है  ।  हमारे  वित्त  मंत्री  चौघरी  साहब

 नगरीय  तथा  ग्रामीण  लोगों  तथा  अमीर  तथा  गरीब  लोगों  के  बीच  असमानता  के  विरुद्ध  संघष  कर

 रहे  हैं  ।  देश  में  इस  प्रकार  की  असमानता  बनी  नहीं  रहनीं  चाहिए  ।  मेरा  एक  अनुभव है  ।  सरकार

 ने  इस  विधेयक  में  सरकारी  कमंचारियों  तथा  सरकारी  प्रतिष्ठानों  के  कर्मचारियों  में  विद्यमान

 असमानता  को  दूर  करने  की  चेष्टा  नहीं  की  है  ।

 हमारे  बहुत  से  उपकम  हैं  और  उनके  अपने  कर्मचारी  हैं  ।  मैं  सरकारी  उपक्रमों के

 कर्मचारियों  के  आवास  भत्ते  का  ही  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करूंगा  |  21  1978  को  भारतीय

 इस्पात  प्राधिकरण  के  उप  सभापति  ने  प्रत्यक्ष  करों  के  केन्द्रीय  as  के  सभापति  को  एक  पत्र

 लिखा  ।  अपने  पत्र  में  उन्होंने  यह  कहा  :

 आथरिटीं  आफ  इंडिया  लि०  के  इस्पात  कारखानों  ने  अपने  कर्मचारियों  के  लाभ  के

 लिए  अपने  निजी  नगर  बना  रखे  इन  नगरों  में  कमंचारी  और  गैर-कार्यकारी
 कमंचारियों  को  मासिक  किराये  के  भुगतान  पर  आवास-स्थान  भावबंटित  किये  जाते  हैं  res

 तीसरे  पैरा  में  उन्होंने  यह  कहा है  :

 “2100-2600  रुपये  तक  के  वेतनमान  वाले  कार्यकारी  अधिकारियों  के  वेतनमान  शर  भत्ते

 भारत  सरकार  के  अनुमोदन  पर  संशोधित  किये  गये  और  संशोधित  वेतनमान  1

 1975  से  लागू  किये  गये
 ।  संबंधित  भादेश  के  अनुसार  कारखानों  ने  जिन  कार्यकारी

 अधिकारियों  को  क्वाटर  आबंटित  किये  उनसे  संशोधित  वेतन  की  10  प्रतिशत  घनराशि
 मकान-किराये  के  रूप  में  वसूल  की  जायेगी  ग  आदि-आदि

 परब  उन  कमंचारियों  से  बाजार-किराये  के  अनुसार  आवास  किराया  अदा  करने  के  लिए
 कहा  गया  है  ।  भुगतान  से  मेरा  आशय  यह  है  कि  उनकी आय  बाजार  किराये  के  अनुसार  गिनी

 निर्धारित  की  जायेगी  ।  मान  एक  कार्यकारी  अधिकोरी  अपने  असज्जित  क्वाटर

 के  लिए  200  रुपये  अदा
 कर

 रहा  उस  क्वाटर  का  बाजार  किराया  लगभग 900  रुपये  प्रति
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 माह  जिसका  मतलब  यह  हुआ  प्रति  700  रुपये  या  प्रति  वर्ष  3000  रुपये  अधिक  ।  इसे

 उसकी  आय  में  जोड़ा  जायेगा  और  उसे  उस  3000  रुपयों  पर  भी  आयकर  देना  यह

 उसके  लिए  बहुत  बड़ी  कठिनाई  होगी  ।  साथ  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामले  में  ऐसा  नही  है  ।

 मैं  यह  नहीं  कह  रहा  कि  इसके  लिए  सरकारी  कमंचारियों  को  परेशान  किया  जाये  ।  मेरा  केवल

 वहीं  अनुरोध  है  कि  उनके  साथ  समान  ध्यवहार  किया  जाना  क्योंकि  वे  भी  उसी  सरकार

 के  कर्मचारी  कड़े  अर्थों  में  भले  ही  सरकारी  कमंँचारी  नहों  ।  साथ  ही  उस  पत्र  के  पैरा 4  में
 ha

 यह  लिखा  है  :

 कमंचारियों  को  सरकारी  क्वाटर  अब  आंबछ्टित  किये  जाने  के  बारे  में  सरकार

 यह द्वारा  बनाये  गये  नियमों  के  अनुसार  किराया  मूल  वेतन  के  कुछ

 10  प्रतिशत  लेकिन  कम  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  के  मामले  में  कम  है  ।  या  मानक

 जो  भी  कम  के  अनुसार  निर्धारित  किया  जाता  है  ।  उपयु क्त  से  यह  देखा  जा

 सकता  हैं  कि  कंपनी  उसी  सिद्धांत  का  पालन  कर  रही  है  1.0

 अन्तिम  पेरा  में  यह  कहा  गया  है  :

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुरोध  है  कि  असज्जित  आवास  स्थान  का  मूल्य

 निर्धारित  करने  के  उद्देश्य  के  लिए  आयकर  नियम  उन  के  अन्तगंत  आने  वाले

 कंपनी  कमंचारियों  को  सरकारी  कमंचारियों  के  समान  समझा  जाये  और  सरकारी

 कमंचारियों  और  उक्त  सरकारी  उपक्रमों/नियमों/  कंपनियों  के  कमंचारियों  में  कोई  अन्तर

 नहीं  रखा  जाये  क्योंकि  इन  निगमों  के  वेतनमान  सरकार  के  अनुमोदन  से  निर्धारित

 किये  जाते  हैं  ;  जो  सरकार  में  विद्यमान  मजदूरी  ढांचे  को  भी  ध्यान  में  रखती  है  ।  चाहे

 जो  इस  प्रकार  के  असज्जित  स्थानों  त््ग  अनुलाभ  मूल्य  वेतन  10  प्रतिशत  मानक

 जैसा  कि  एफ०  आर०  45  के  अन्तगंत  तय  किया  गया  है  ।  जो  भी  कम  की

 दर  पर  तय  किया  जाये  |

 वित्त  विधेयक  में  इसके  विषय  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  गया  है  |

 1212  fer\
 दूसरी  बात  वाहन  भत्ते  के  बारे  में  हैं  ।  नियम

 163  (7)  (  के  अन्तगंत  पांच  श्रेणियां

 बनाई गई  हैं  :

 कमंचारी  जिन्हें  वाहन  भत्ता  नहीं  मिल  रहा है  ।  उनके  पास  वाहन  हो  भी  सकता  है

 और  नहीं  भी  हो  सकता  :

 इनके  मामले  में  निर्घारण  करते  उनके  वेतन  से  3500  रुपये  की  घनरादि  कम  कर  दी  गयी

 लेकिन  अन्य  चार  श्र  णियों  के  मामले  में  केवल  1000  रुपय  कम  किये  जाते  हैं  ।  यह  असमानता

 जिसे  या  तो  बदला  जाना  चाहिए  या  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 चोकसी  समिति  ने  अध्याय-पांच  1-5.9)  में  यह  सिफारिश  की  है  कि  16  (1)

 के  अन्तर्गत  मानक  कटौती  वेतन  के  सभी  स्तरों  पर  20%  की  समान  दर  पर  निकाली  जाये  और
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 मौद्धिक  सीमा  3500  रुपये  बढ़ाकर  5000  रुपये  कर  दी  जाये  श्  इसे  लिया  जाना  चाहिए  ।

 साथ  ही  अध्याय-पांच  के  परा  68  में  उन्होंने  कहा  है  कि  किसी  भी  ऐसे  जो  वाहन

 का  उपयोग  करता  के  मामले  में  अनुच्छेद  16  (1)  के  अन्तर्गत  कटौती  की  सीमा  व्त॑मान  1000

 रुपये  से  बढ़ाकर  2,500  रुपये  कर  दी  जाये  |  साथ  ही  किसी  भी  ऐसे  जो  वाहन  भत्ता

 लेता  के  मामले  में  5000  रुपये  की  सीमा  तय  की  जाये  ।

 यह  चोकसीਂ  समिति  का  प्रतिवेदन  है  ।  हमें  इसे  स्वीकार  कर  लेना  चाहिए  ।  अन्यथा  असमानता

 बनी  रहेगी  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बजट  में  1300  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया  है
 ।  हम  इस  घाटे

 से  बच  सकते  हैं  ।  मैं  एक  बहुत  ही  अरुचिकर  बात  का  उल्लेख  करता  जो  यहां  च ५ प्रठ  अन्य

 लोगों  ने  शायद  अनुभव  न  की  हो  ।  लेकिन  मैं  उसका  उल्लेख  करू गा  ।  10000  करोड़  रुपये  का

 काला  धन  है  ।

 शी  ज्योतिमयं  बसु  उन्होंने  10,000  करोड़  रुपये  कहा  ।  1970  में  वह

 9000  करोड़  रुपये  था  भर  उसमें  प्रति  वर्ष  1400  करोड़  रुपये  की  दर  से  वृद्धि  हो  रही  है  ।

 श्री  सुशीलकुमार  धारा  :  ara  समिति  के  अनुसार  वह  10,000  करोड़  रुपये  है  ।  काला  घन

 है  यह  अलग  बात  है  कि  वह  कम  या  ज्यादा  हो  सकता  लेकिन  काला  घन  इस  घन  को

 कैसे  बाहर  निकाला  जाये  ?  हमारे  वित्त  मंत्री  या  वित्त  मंत्रालय  को  चाहिए  fe  वह  काले  घन  के

 मालिकों  के  साथ  कुछ  नर्मी  बरते  और  उनके  मामले  पर  सहानुभूति  से  विचार  काला

 धन  सामने  आ  सके  |  गत  30  वर्षों  में  हम  काले  घन  को  ऊपर  नहीं  ला  सके  काला  रक्त

 स्वास्थ्य  के  लिए  बहुत  बुरा  होता  इसी  प्रकार  काला  धन  देश  के  आधिक  स्वास्थ्य  के  लिए

 बहुत  बुरा  होता  है  ।  यह  काला  धन  यदि  पकड़  लिया  तो  घाटा  पूरा  हो  सकता  है  ।  घाटे  के

 बजट  का  मतलब  है  मुल्य  वृद्धि  ।  हम  इस  मूल्य--वृद्धि  से  बच  नहीं  सकते  ।  इसीलिए  यदि  हम  उस

 घन  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  उसके  लिए  कोई  तरीका  खोजना  होगा  ।  मेरे  विचार  से  सरकार

 को  यह  निर्णय  लेना  चाहिए  कि  रिज  बेक  की  अनुमति  से  काले  घन  को  जीवन  बीमा  निगम  के

 प्रीमियम  था  किसी  संगठन  या  वित्तीय  वचत  संगठन  के  बचत  पत्रों  को  खरीद  पर  लगाया  जायेंगा  |

 उस  बचत  पर  आयकर  में  कुछ  छूट  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  वे  ग्राम  विकास  पर  सिंचाई  के  लिए

 या  सरकार  से  मान्यता  प्राप्त  किसी  अन्य  सामाजिक  सेवा  पर  घन  लगायें  तो  उन्हें  कर  में  छूट
 दी  जानी  चाहिए  भर  यह  कहा  जाना  चाहिए  कि  सरकार  काले  धन  को  रखने  वाले  व्यक्तियों  के

 विरुद्व  कोई  दंडात्मक  कायंवाही  नहीं  की  जायेगी  ।  इस  तरीके  से  काले  घन  को  निकाला  जा  सकता

 है  और  निधियों  के  लिए  हमारे  पास  और  अधिक  संसाधन  हो  सकते  हैं  ।  मंत्रालय  से  मेरा  अनुरोध
 है  कि

 ug  इस  पर  विचार  करे  ताकि  हम  घाटे  की  इस  अवस्था  से  उभर  जो  देश  में  गत  32

 वर्षों  से  प्रचलित  हैं  ।

 इस  द्ाब्दों  के  भापके  माध्यम  से
 मैं

 मंत्रालय  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  इस  बात
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 को  ध्यान  मं  रखें  कि  हम  उर्वरकों  के  उत्पा  ल् ्य  पर  पहले  ही  500  करोड़  रुपये  का  निवेश  क  प्र ~

 चुके  लेकिन  स्थापित  क्षमता  केवल  10  लाख  afer  टन  प्रति  वर्ष  है  ।  वे  इसका  केवल  50

 प्रतिशत  पेदा  कर  रहे  अर्थात  10  afer  टन  प्रति  ag  हमारे  पास  30  करोड़  एकड़  खेती

 योग्य  भूमि  है  ।  इसलिए  उब रकों  का  यह  उत्प'दन  अपर्याप्त  है  ।  केवल  गोबर  गेस  कार  भाने  भी

 बहुत  लाभदायक  हो  सकते  हैं  गोबर  गस  कारखानों  के  द्वारा  हम  प्रति  at  कम  से  कम  70-80

 करोड़  मेट्रिक  टन  खाद  बहुत  आसानी  से  पदा  किया  जा  सकता  है  ।  इसीलिए  आपके  माध्यम  से

 मैं  वित्त  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  देवा  भर  में  भारी  संख्या  में  गोवर  गस  कारखाने  लगाने

 पर  विचार  वरें  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  हार्बर )  यह  बजट  बहुत  असामान्य  बजटों  में  से  है  ।  इसे

 तयार  करने  वाले  व्यक्ति  इसके  स्पत्ट  प्रभावों  के  बारे  में  या  तो  ata  हैं  या  यह  योजना  का  एकਂ

 अंग  है  और  उन्होंने  यह  बजट  बना  दिया  मुझे  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि  इसके  द्वारा  ग्रामीण

 व्यवस्था के  पुनरूद्धार  के  नाम  पर  हमारी  भावों  धूल  हों  गी  जा  रही  है  ।  भाप  आग  में  डाल

 रहे  हैं  और  झूठा  दे  रहे  हैं  कि  इत  का  प्रभाव  बिल्कुल  नगण्य  होगा  ।  बजट  को  यह  नाम

 दिया  गया  है  फि  यह  एक  एकਂ  प्रतिशत  बजट  है  ।

 > 4  1979  के  एक  पी ०  टी ०  argo  राव  क्षण  में  यह  कहा  गया  Q:

 भर  के  उपभोक्ताओं  ने  इस  कठिनाई  को  महसूम  करना  आंरभ  कर  दिया  क्योंकि

 व्यापारियों  ने  करों  के  बाद  अपेक्षित  मूल्य  से  अधिक  मुल्य  वसुल  करना  आंरभ  कर

 दिया  है

 मैं  नहीं  श्री  जुल्फिकारूलला  की  इस  aerate  पर  क्या  प्रतिक्रिया  होगी  ।  सरकारी

 आंकड़ों  में  यह  स्वीकार  किया  गया  है  कि  मुद्रास्फीति  की  दर  4.2  से  बढ़कर  54  प्रतिद्यात  हो

 गयी  हैं  ।  मेरे  ख्याल  से  ब्लाक  भारत  में  नहीं  आता  वह  भारत  के  वाहर  क्योंकिं  देश

 की  वास्तविकता  से  उसभा  कोई  संबंध  नही ंहैं  ।  एक  भर  तो  सरकार  मृद्रा  स्फीति  बड़ा  रही  या

 पैदा  कर  रही  और  दुसरी  ओर  वह  स्वयं  अप्रत्यक्ष  रूप  geal  को  बढ़ा  रही  है  ।  उदाहरण

 के  लिए  इस्पात  और  कोयले  को  लें  ।  सीमेंट  का  मूल्य  नियंत्रित  मुल्य  की  बात  कर

 रहा  काले  बजार  के  मूल्य  की  जो  30)  प्रतिश्त  अधिक  है  1968  में  174  रुपये  प्रति

 टन  और  1978  में  412  रुपये  प्रति  टन  लेकिन  अब  सरकार  ने  नियंत्रित  में  ate

 20  रुपये  की  वुद्धि  कर  दी  हैं  ।  इस्पात  जो  सभी  इस्पात  उत्पादों  में  बहुत  महत्वपूर्ण  का

 मूल्य  1977  में  1570  रुपये  प्रति  मैट्रिक  टन  था  भौर  1978  में  2230  रुपये  प्रति  मैट्रिक  टन  था  ।

 मौजूदा  कीमत  3,400  रुपये  प्रति  मैट्रिक  टन  है  ।

 राष्ट्रोय  करण  के  कोयने  का  मूल्य  37.50  रुपये  प्रति  मेट्रिक  टन  था  ।  अब  सरकारी

 दर  यद्यपि  69.90  रुपये  लेकिन  अहमदाबाद  में  मुझे  पता  एक  टन  घातुफर्मीय  कोयले

 की  कीमत  1,100  रुपये  है  ।  जनता  पार्टी  के  घोषणापत्र  में  किये  गये  वायदे  मौजूद  हैं  ।

 वायदे  और  कायें  निष्पादन  में  हमे  था  त  रहता  है  ।  सतदाताओं  का  are  किया  जाता  है  :  ऐसा
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 क्यों  है  ?  1971  के  गरीबी  हटाश्नो  तथा  जनता  पार्टी  के  घोषणापत्र  को  एक  ही  तराजू  में  तोलना

 होगा  ।  इसमें  यह  कहा  गया  :

 नयी  आर्थिक  नीति  :  सामाजिक  न्याय  अच्छे  इरादों  वाला  कोई  अपूर  सिद्धान्त

 बल्कि  एक  बुनियादी  दर्शन  जिससे  कार्य  में  बदला  जाना  चाहिए  और  सबकी

 बरबादी  तथा  संपन्नता  के  सिद्धन्त  के  आधार  जन  सामान्य  का  कल्याण  होना

 चाहिए  ।

 बहुत  अच्छा  ।

 तथा  गरीब  नामक  दो  समाज  नहीं  हो  सकते  जिसमें  गरीबों  को  श्येष्ठजनवा

 और  बाहर  नगरवाद  के  लक्ष्यों  में  लगा  जाता  है  ।  गरीबों  के  भर

 अधिक  गरीब  होते  जाने  तथा  अमीरों  के  और  अधिक  अमीर  होते  जाने  के  दुष्चक्र  को  यदि

 तोड़ना  तो  ate  संयम  के  गांधीवादी  मूल्यों  को  स्वीकार  करना  होगा  और

 क्रियान्वित  करना  होगा  ।  इसलिए  जनता  पार्टी  निस्चयतापूरवक  यह  कहती

 साथ  ही  इसमें  को  दस  वर्षों  में  समाप्त  की  बात  भी  कही  गयी  है  ।  मत  खींचने

 का  यह  अच्छा  तरी का  लेकिन  1982  में  आपको  कुछ  नारे  पकड़ने  होंगे  और  तब  भी  आप  अपने

 10  प्रतिशत  व्यक्तियों  को  मुश्किल  से  यहां  ला  ।

 पूर्ण  रोजगार  का  लक्ष्य

 श्री  हुरि  विष्णु  कामथ :  90%,  काफी  अच्छा  रहेगा  ।

 श्री  sarfara  बसु  :  मैंने  कहा  है  कि  90%
 /
 ए  नहीं  हो  पायेगा  ।  वर्त  सान  उप  प्रधान  मंत्री  और

 वित्त  मंत्री  ग्रामीण  जनता  के  लिये  चिंता  प्रदर्शित  करते  हैं  परन्तु  कितने  आश्चयं  की  बात  है  कि

 संगठित  क्षेत्र  जो  कि  समाज  के  सबसे  कमजोर  हिस्से  की  कीमत  असाधारण  और  विस्मयकारी

 लाभ  भर्जित  कर  रहा  है  उसे  अछूता  छोड़  दिया  गया  है  ।  उसी  प्रकार  ग्रामीण  घनिक  जो  घन  का

 अम्बार  लगा  रहे  वे  न  केवल  अछते  रह  गये  हैं  बल्कि  उन्हें  बोनस  दिया  गया  है  |

 आपके  1977-78  के  आर्थिक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  (qo  51,  पैरा  8.25)  :

 agit  क्षेत्रों  में कम  आय  और  गरीबी  की  प्रधानता  को  देख  कर  हमें  इस  तथ्य  की

 अवहेलना  नहीं  करनी  चाहिये  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भी  आय  वितरण  में  असमानताएं  हैं  और

 वहां  भी  ऐसे  धनी  किसान  हैं  जो  प्रत्यक्ष  कर  नहीं  देते  और  जिन्हें  अनेक  कृषि  संबंधी

 रियायती  दामों  पर  प्राप्त  हो  जाते  हैं  !  ऐसे  उपाय  खोजे  जाने  चाहिये  ताकि  यह

 हिस्सा  भी  राजकोष  में  अपने  उचित  भाग  का  योगदान  करे  ।  अन्यथा  देश  संतोषजनक  गति

 से  भागे  नहीं  बढ़  सकता  ।  इसके  साथ  साथ  यह  सुनिक्चित  करने  के  लिये  सावधानी  बरतनी

 चाहिए  कि  ऐसे  कर  अधिक  उत्पादन  के  लिए  घातक  सिद्ध  न  हों  ।
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 ग्रामीण  घनिकों  की  सहायता  करने  1  लिए  कया  वर्तमान  है  ?  यदि  आय  1978-79  का

 भाधिक  सर्वक्षण  पढ़ें  तो  उसमें  लिखा  है  8

 विकास  गतिविधियों  के  बावजद  संस्थानिक  कृषि  संबंधी  ऋणों  की  वास्तविक

 आवश्यकता  की  भाधी  से  कम  राशि  ही  जुटा  पाता  है  ।  इसके  ऐसे  ऋण  का

 अधिकांश  अपेक्षाकृत  धनी  फ्सिनों  को  चला  जाता  है  ।  इसलिए  अनुसूचित  वाणिज्यिक

 बेकों  के  प्रत्यक्ष  ऋण  में  छोटे  और  सीमांत  किसानों  का  भाग  जो  पहले  से  ही  37  प्रतिशत  है

 उसे  50  प्रतिशत  के  निम्नतम  स्तर  तक  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 वजीर  यह  आपको  ही  लिखी  हुई  किताब  में  है  ।

 मैं  इन  बातों  का  पर्दाफाश  कर  रहा हूं हूं  आप  दूसरों  की  आंखों  में  धूल  ale  रहे  हैं  ।

 भव  मैं  यह  बताऊंगा  कि  किस  प्रकार  संगठित  क्षेत्र  और  बहुरा  ट्रीयों  को  समृद्ध  बनाया  जा  रहा

 मैं  आरम्भ  एक  कम्पनी  को  उद्धत  करू  गा  अर्थात्‌  यूनियन  कारबाइड  ,  जिसने  समस्त  क्षेत्र

 पर  अपने  पंजे  गड़ाए  हुए  हैं  युनियन  कारबाइड  इण्डिया  लिमिटेड के  कर  उपरान्त  लाभ  और

 कुछ  स्थायी  आस्तियां  25  दिसम्बर  को  समाप्त  होने  वाले  10  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रकार  थी

 1969  HUTT  लाभ  316  लाख  रुपय

 1978  लाभ  504  लाख  रुपय

 कुल  स्थायी  लाख  रुपय

 1978  3693  लाख  रुपय

 31  ard  1978  को  समाप्त  होने  वाले  दान  वित्तिय  वर्पों  के  दौरान  रिजव  बंक  द्वारा  कम्पनी

 द्वारा  प्रेषित  रुपये  के  लिए  किए  अनुमोदन  इस  प्रकार  हैं

 लाभाष  968-69  28,47,263  रुपय

 1977-78  1,32,67,800  रुपय

 तकनीकी  जानकारी  के  आधार  उन्होंने  जो  पहले  भेजा  उससे  50%  अधिक  भेजा  ॥

 बहुराष्ट्रीय  बराबर  धन  लूटते  हैं  और  उनका  कार्येक्षत्र  अधिकतर  उपभोक्ता  वस्तुए  होती  हैं  जो

 कि  अधिक  लाभ  देने  वाली  होती  हैं  और  प्राथमिक  क्षेत्र  में  नहीं  आती  ।  वे  घटिया  वस्तुओं  का

 उत्पादन  कर  रहे  हैं  और  यह  सररार  मौन  द्रष्टा  हो  गई  है  ।  उदाहरण  के  हिन्द्स्तान  लीवर

 को  जो  अधिकांश  उपभोक्ता  वस्तुएਂ  बनाता  है  ।  उनके  साबुन  में  चर्बी  का  कुल  अंश  जो

 कि  एक  समिति  जिसमें  हिन्दुस्तान  लीवर  का  एक  मेरे  बिचार  सभापति  था

 अथवा  कम  से  कम  एक  सद्य  था  72  या  73  प्रतिशत  उसे  54%  तक  नीचे  ले  जाया  गया

 है  ।  यह  नहाने  के  साबुन  के  बारे  में  है  ।

 वजीर  थोड़ा  मेहरबानी  कर  के  इसकी  भी  कौजिए  '  उस  गाजियाबाद

 उनकी  फेक्टरी  डालडा  के  निर्मा कै  ण  के  लिए  एंक  तेल  के  टेंक  में  अपमिश्रित  वेल  पकड़ा
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 गया  |  अब  इस  देय  अगर  आप  ब्य प्सा  खच  करने  के  लिए  तैया  र  ऊं ०  स  STUN ौर  सद् |  ad  या  बकील  वी  कर

 सकते  हैं  और  यदि  आप  विधि  न्यायालय  में  जा  सकते  हैं  तो  मैं  इसे  न्यायपालिका  में  घूसखोरी  या

 भ्रष्टाचार  नहीं  कहूंगा  ।  फिर  आप  किसी  भी  मुसीबत  से  निकल  aid  हैं  ।  मुझे  आइ्चयं  नहीं  है

 कि  वे  इस  मामले  में  साफ  छूट  गये  |  मगर  यह  तथ्य  पूर्वेवत  है  कि  यह  वनस्पति  उत्पादन

 के  लिए  अपमिश्रित  तेल  रखें  हुए  रंगे  हाथों  पकड़ी  गई  थी  ।
 ह च

 ga:  हिन्दुस्तान  लीवर  के  संबंध  1972-73  में  उनका  लाभ  969.48  लाख

 1975-76  में  1506.92  लाख  रुपए  था  गौर  चालू  वर्ष  वह  कहीं  अधिक  है  ।  मैं  संसद  को

 बराबर  लिखता  रहा  हूं  कि  संसद  ग्रंथालय  में  गेर  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों  के  जिनको  प्रदत्त

 पूंजी  करोड़  रुपए  से  अधिक  अद्यतन  वार्षिक  रिपोर्टो  और  लाभ  और  हानि  के  लेखे  होने

 चाहिए  |  मगर  saat  जानबुझ  कर  ater  की  गई  है  ताकि  हम  उन  आंकड़ों  वो  तत्काल  प्राप्त  न

 कर  सकें  जिनकी  हमें  जानकारी  होनी  चाहिए  ।

 उदाहरण  के  इन्डिया  टुबको  कम्पनी  जंसे  सिगरेट  निर्माताओं  को  लीजिए  ।  वे  पुर्ण

 एकाधिकार  का  आनंद  उठा  रहे  हैं  और  पिछले  साल  तम्बाकू  का  व्यापार  करने  वाले  बिचौलियों

 को  60  करोड़  रुपए  का  अंघाघुंध  लाभ  हुआ  ।
 मैंने  वित्त  मंत्री  को  लिखा  था  कि  वे  ऐसे  अंधाधुंध

 लाभों  का  सफाया  करें  अथवा  मूल्य  कम  करने  के  लिए  बाध्य  करें  ताकि  squat  को  लाभ

 >  और  उनके  पास मगर  कुछ  नहीं  किया  गया  क्योंकि  इष्डियन  टुबेको  कम्पनी  गुट  सब  जगह  Q

 विपुल  धन  और  सुविधाएं  हैं  जो  उन  संत्ताघारी  लोगों  के  लिए  प्रतीक्षारत  हैं  जो  भानंद  उठाते  और

 स्वयं  को  समृद्ध  बनाने  के  जिए  निधन  किसानों  और  गरीब  उपभोक्ता  को  लूट  सकते  हैं  ।

 चालू  बजेट  अवतकਂ  सबसे  अधिक  1355  करोड़  रुपए  का  कराधान  और  घाट  की  ay

 व्यवस्था है
 ।  नया  कर  महसूल  665  फरोड़  रुपए  है  और  अगले  चार  वर्षों  में  यह  2600  करोड़

 रुपए  हो  जाएगा  |  आप  विचार  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  वास्तविक  तथ्य  दे  रहा  हूं  और  आप  पर

 आरोप  लगा  रहा हूं  ।  जहां  तक  अतिरिक्त  कराधान  का  प्रश्न  पांच  वर्षों  का  लक्ष्य  7750

 करोड़  रुपयें
 है

 और  पहले  दो  वर्षों  में  ही  दो-तिहाई  लगाया  जा  चुका  है  ।  चालू  दो  वर्षों

 योजना  प्रारूप  मूल  लक्षित  राशि  का  1/3  होगा  जो  निश्चित  रूप  से  मुद्रास्फीति  उत्पन्न  करेगा  ।

 आप  उससे  बच  नहीं  सकते  ।  पिछले  वर्ष  की  घाट  की  अथ  व्यवस्था  में  उस  ag  की  घाटे  की  अर्थ

 व्यवस्था  ने  मिलकर  आग  में  तेल  का  काम  किया  है  ।  आपका  अर्थ-व्यवस्था  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं
 है  और  आप  बहुत  मुश्किल  से  गुजारा  कर  रहे  हैं  ।

 1978-79  में  केन्द्र  से  राज्यों  को  अन्तिरित  कुल  अन्तरण  का  40  प्रतिशत  था  ।
 1979-80  में  जबकि  वे  अधिक  स्वायत्तता  और  अधिक  आधिक  अधिकारों  at  मांग  कर  रहे

 उसे  37  प्रतिश्त  तक  कम  कर  देने  का  आपका  साहस  कंसे  हुआ  ?  मैं  समाचार  पत्रों  में  यह  पढ़कर
 भयभीत  हो  गया  कि  आप  राज्य  योजनाभों  में  कांट-छांट  करना  चाह  रहे  हैं  बहाना  यह  है  कि  वे
 अपने  साधनों  में  वृद्धि  करने  में  सफल  नहीं  हो  सके  हैं  ।  मगर  देश  की  पूरी  अथ  व्यवस्था  की  मुख्य
 कुंजी  तो  आपके  हाथों  में  हैं  भौर  आप  राज्य  सरकारों  को  साधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  प्रताड़ित
 कर  रहे  हैं  ।  आप  हमें  बताइए  कि  वे  किस  स्रोत  से  साधनों  को  बढ़ायेंगे  ।  वे  साधनों  में  व  fa  नहीं
 कर  सकते  |
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 अब  मैं  नियति  संबंधी  अधिक  सहाधता  के  i  रे  में  बात  करू गा  आप  किस  तरहा  पैसे  का

 भादान  कर  रहे  हैं  और  कितनी  विनाशकारी  नीतियों  का  पालन  कर  रहे  हैं  ।  मैं  उद्धत  करता

 हान  में  ही  उद्धत  एक  सरकारी  रिपो  के  एक  वस्तु  के  fasta  के  लिये  1,15

 लाख  रुपये  की  नकद  सहायता  की  गई  3.79  लाख  रुपये  का  आयासित  सामान  इस्तेमाल

 करने  के  बाद  3.83  लाख  रुपये  की  प्राप्त  हुई  ।  अतः  1.15  नकद  सहायता  कुल  4.000

 रुपये  अथवा  470  डॉलर  की  कुल  विदेशी  मुद्रा  की  आमदनी  के  लिये  दी  जिसका  अर्थ  यह  हुआ

 कि  एक  डालर  कमाने के  लिये  245  रुपये  की  नकद  सहायता  अप्रत्यक्ष  रूप  से  की  गई

 भाप  हमें  बताइये  कि  यह  किस  प्रकार  की  अथ  है  ।  मुझे  और  भी  बहुत  सी  बातें  कहनी

 मगर  मैं  उस  बारे  में  सदन  का  समन  नहीं  लेना  चाहता

 ग्रामीण  धनिकों  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  वें  द्वारा  दिये  गये  1500

 करोड़  रुपये  के  ऋण  में  से  1200  करोड़  केवल  कुलकों  द्वारा  ले  लिया  गया  2-0  करोड़  सीमांत

 कृषकों  को  चला  गया  है  भीर  मात्र  60  करोड़  भूमि  fade  कृषकों  और  कारीगरों  को  मिल  सका

 डीजल  तेल  और  उबंरकों  पर  शुल्क  में  राहत  से  ग्रामीण  धनिकों  को  लाभ  होगा

 कितने  गरीब  किसानों  के  पास  पम्प  और  ट्रेक्टर  वह  कितना  उवंरक  खरीद  पाता  है  ?  कृपया

 मध्य  प्रदेश  क्षेत्र  के  पूर्वी  प्रदेश  का  दौरा  कीजिये  और  एक  जिले  में  जितने  ट्रैक्टरों  और  पम्पों  को

 उन्हें  अपनी  उगलियों  पर  गिनਂ  लीजिये  ।  आप  ग्रामीण  धनिकों  को  साधन  स्थानान्तरित  कर

 रहे  हैं  ।  परन्तु  उनसे  कुछ  वसूला  नहीं  जा  रहा  ।  यह  खतरनाक  है  ।  ग्रामीण  आस्त्यों  को  1

 त  के  स्थान  पर  20  प्रतिशत  मात  लिया  जाता  है  ।  कृषकों  के  लिये  लाभकारी  मूल्य  सुनिश्चित  करने

 कें  लिये  कोई  विशेष  प्रयटन  नहीं  किया  जा  रहा  छोटा  और  सीमांत  कृषक  अधिक

 गरीब  होता  जा  रहा  है  ।  नकदी  जसे  कि  ale  कपास  उगाने  वाले

 को  उद्योगपति  साल  दर  हर  लूट  रहे  हैं  भौर  सरकार  मौन  द्रष्टा  है  ।

 जनता  पार्टी  के  घोषणा  पत्र  चुनाव  से  पहले  वोट  प्राप्त  करने  के  लिये  आपने  यह  वायदा

 किया  था  कि  उच्चतम  aaa  और  निम्नतम  वेतन  के  बीच  अन्तर  1  20  होना  चाहिये  और

 आप  1.10  तक  कम  देना  चाहते  ArT  उसके  बारे  में  क्या  किया  ?  चुनाव  हो  चुके

 अब  आप  सत्ता  में  ले  आये  गये  हैं  और  आप  उन्हें  ठुकराते  हैं  और  उन्हें  अन्दर  आने  की

 अनुमति  नहीं  देते  हैं  ।

 आपके  बेक  क्या  कर  रहे  हैं  ।  बेक  बेघानिक  नकद  अनुपात  बनाये  रखने  हैं  असफल  हो  रहे

 ऐसा  क्यों  हैं  ?  सरकारी  और  गेर  सरकारी  क्षेत्रों  के  भारतीय  बको  और  गर  सरकारी  क्षेत्र

 में  विदेशी  dat  और  भारतीय  fead  बेक  के  सुनिर्दिष्ट  निदेश  के  अनुसार  यह  दांडिक  अपराध  है  ।

 मैं  चाहूंगा  कि  आपके  उत्तर  में  यह  बताया  जाए  कि  आप  इन  अपराधिपों  के
 खिताफ  क्या

 कायंबाही  कर  रहे  हैं  ।  भाप  इन  बड़े  घरानों  के  प्रति  कितने  दयालु  हैं  !  कपाडिया  और  कोहितुर

 मिल  के  लोग  ara  बेक  आफ  इंडिया  के  28  करोड़  रुपये  हज्म  कर  गये  ।  सेन्ट्रल  बेक  के  पास

 17.4  करोड़  रुपयें  की
 प्रदन्त  पूंजी

 थी  ।  न  केवल  सम्पूर्ण  पूंजी  उड़ा  ली  गई  बल्कि  वे  अतिरिक्त
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 10  करोड़  रुपये  लेकर  चलते  बने  ।  कपाडिया  अब  भी  स्वतंत्र  मगर  आप  उनको  नहीं  छू  सकते

 क्योंकि  आपकी  दशन  से  सम्बंध  राजनैतिक  दल  उनके  बिना  जीवित  नहीं  रह  सकते  ।

 मंत्री  अपने  वरिष्ठ  सहकर्मियों  कराधान  के  माध्यम  से  दी  गई  विविध  राहतों

 और  छूटों  से  सरकारी  व्यय  उसके  परिणामों  भौर  उत्पादन  पर  पड़ने  वाले  वित्तीय  प्रमाण  की  खोज

 करने  के  लिए  दो  समितियों  का  सुझाव  दिया  था  ।  मंत्री  महोदय  हम  समितियों  और  आयोगों  से

 तंग  भा  चुके  हैं  ।  आपको  मालूम  है  कि  संसद  की  कराधान  विधि  समिति  जिसका  मैं  सदस्य

 किस  स्थिति  का  सामना  करना  पड़ा  ।

 विभति  टिप्पण  से  आपको  मालूम  होगा  कि  अफसरशाही  ने  कुछ  प्रलेख  प्रस्तुत  करना

 कार  कर  दिया  भौर  एक  बहाने  के  तौर  एक  असत्य  विवरण  दिया  गया  ।  आपके

 सदन  में  आपसे  असत्य  बुलवाते  हैं  और  फिर  विशेषाधिकार  समिति  का  सामना  करवाते  हैं  ।  जसा

 कि  मैंने  उस  दिन  कहा  श्री  प्रणव  मुखर्जी  ने  कहा  कि  अवस्थापन  अनुपात  840  करोड़  रु०

 था  जबकि  वहां  केवल  200  करोड़  रुपए  ही  था  ।  जिम्मेदारी  ठहराने  के  बारे  में  वे  कहते  हैं  कि  वे

 सज्जन  राज्य  संवर्ग  में  वापस  चले  गए  हैं  और  वे  उसे  कुछ  नहीं  कह  सकते  |  आप  अगली  सीट  पर

 बैठकर  पहिया  ह्वाथ  में  लेते  ही  क्यों  हैं  जबकि  आपको  मोटर  नहीं  भाती  ।  ऐसे  ate  भी

 मामले  हैं  ।  कराधान  विधि  समिति  के  मामले  यदि  आप  विभक्सि  टिप्पण  देखें  तो  आप  देखेंगे

 कि  उन्होंने  प्रलेख  प्रस्तुत  करना  अस्वीकार  कर  दिया  था  ।  वांचू  समिति  के  साथ  भी  यही  हुआ  ।

 वांचू  समिति  प्रतिवेदन  का  क्या  नतीजा  निकला  ?  उसके  अंतिरिम  प्रतिवेदन  यह  अत्यन्त

 बलपूर्वक  कहां  गया  था  कि  यदि  आप  चाहते  हैं  कि  ay  व्यवस्था  सही  दिशा  में  प्रगति  करे  तो

 विमुद्रीकरण  ही  एकमात्र  उपाय  है  ।  मगर  आप  वसा  करने  का  साहस  नहीं  करेंगे  क्योंकि  आपके

 खजाने  खाली  हो  जायेंगे  और  भाप  अपनी  राजनीतिक  व्यवस्था  नहीं  चला  पायेंगे  ।

 व्यय  समिति  एक  और  मजाक  है  ।  वह  अवकाश  प्राप्त  भफसरकाहों  के  लिए  एक  भाश्रम  है  ।

 मेरे  विचार  में  स्वतन्त्रता  के  बाद  कम-से-कम  22  समितियाँ  आय  सी  मा  केन्द्रीय  राजस्व

 आदि  की  जांच  करने  के  लिए  नियुक्त  की  जा  चकी  है  ।  मगर  सुधार  तो  वे  हमारी  aysrqey |

 में  अवनति  को  दूर  करने  में  भी  असमथ  रहीं  ।  हाल  ही  बिरला  और  बढ़े  घरानों  सम्बन्धी-जांच

 समिति
 ने

 तो  वरष॑  की  aay  के  दौरान  185  लाख  रुपए  अपनी  कार्यवाही  बन्द

 कर  दी  ।  और  भापने  इसे  सहर्ष  किया  है  ।  आप  जाकर  इसका  उत्सव  क्यों  नहीं  मनाते  कि  बड़
 ania  घरानों  सम्बन्ध  आयोग  ने  इसे  हटा  दिया  है  ।

 मुझे  वित्त  विधेयक  में  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संशोधन  मिला  है  ।  मेरे  विचार  से  इसका
 सम्बन्ध  समझौता  कमी  दन  के  बारे  में  आयकर  अधिनियम  से  है  ।  यह  चोकसी  समिति  के  प्रतिवेदन
 पर  आधारित  है  |  व्यक्तिगत

 रूप
 से  मैं  श्री  चोकसी  के  विरुद्ध  नहीं  हूं  लेकिन  श्री  चोकसी  किसके

 लिए  हैं  क्या  ag  श्री  पालखीवाला  के  एवजी  नहीं  हैं  ?  और  श्री  पालखीवाला  fae  के
 लिए  हैं  ।  मैंने  वित्तमंत्री  जी  को  लिखा  कि  सिफारिशें  बहुत  ज्यादा  विवादास्पद  थीं  तथा  इन  पर
 संसद  में  बिना  उचित  बहस  किए  कुछ  भी  काय  वाही  नहीं  की  जाए  ।  afea  अब  तक  कोई  महसुस
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 होने  वाली  बात  नहीं  बद्दी  गई  है  ।  वास्तव  में  श्री  चोकसी  श्री  पालखीवाला  के  स्थानापन्न  थे  ।

 मुझे  खेद  है  कि  एक  प्रेरणात्मक  रिपोर्ट  areal  प्रतिवेदन  के  प्रस्तुतीकरण  से  पहले  मुद्रणालय  में

 चपके  से  भेज  दी  गयी  तथा  उसमें+  श्री  पालखीवाला  जो  एक  बड़े  बहु-राष्ट्रीय  तथा

 निहित  स्वार्थों  के  व्यक्ति  उनका  छिपा  हाथ  था  ।  कृपया  विवरण  की  सत्यता  का  पता  लगाने  के

 लिए  भारत  में  भारतीयों  द्वारा  निवेश  को  प्रोत्साहन  देने  वाले  अध्याय  को  पढ़िए  ।  श्री  पालखी  वाला

 ने  स्वयं  अनेक  न्यास  बनाये  |  ज्सादातर  सिफारदें  सन्‌  1961  में  संसद  द्वारा  लगाये  गये  प्रतिबन्धों

 में  जब  श्री  मोरारजी  देसाई  वित्त  मन्त्री  दिथिलता  देने  तथा  कर  का  भुगतान  करने  से  बचने  के

 लिए  बड़े  उद्योगपतियों  द्वारा  धर्माथ  न्यासों  के  माध्यम  से  दुरुपयोग  करने  की  जांच  के  बारे  में  थी  ।

 त्यागी  समिति  fafa  आयोग  तथा  संसद  प्रत्येक  ने  1961  के  आयकर  विधेयक  के  बारे  में  सोच

 समझ  कर  फैसला  किया  लेकिन  इस  दुरुपयोग  को  रोकने  में  सफलता  नहीं  मिली  ।  लोक  शिक्षा

 न्यास  का  एक  ज्वलन्त  मामला  था  ।  चोकसी  समिति  ने  इस  प्रकार  से  लाभ  कमाने  जाने  में  लगे

 रहने  को  समाप्त  करने  की  सिफਂ  रिश  की  बम्बई  की  सुविख्यात  बीच  कंडी  क्लब  को  कर  विभाग

 ने  एक  धमार्थ  उद्देश्य  की  संस्था  माना  है  ।  इस  प्रकार  उसने  चोकसी  समिति  की  सिफारिशों  को

 अलग  वर  दिया  है  ।  ऐसा  केवल  सम्पन्न  व्यक्तियों  के  घरों  को  भरने  के  लिए  किया  गया  है  ।

 समझौता  आयोग  एक  दूसरा  ढोंग  है  ।  यह  सिद्धांत  ऐसे  मामलों  में  दखल  देने  के  लिए  नहीं

 है  जिनमें  छिपाव  के  मामलों  को  पकड़ा  गया  है  तथा  उनमें  दंड  लगाया  गया  है  ।  प्रारम्भ  में  ऐसे

 मामलों  के  लिए  आयकर  अधिनियम  की  व्यवस्था  की  ग्रयी  थी  ।  आयुक्त  का  विचार  है  कि

 धड़ी  या  छिपाव  के  मामले  में  समझौते  के  फायदे  नहीं  दिये  जायें  ।  ऐसे  मामले  में  वह  समझौता

 आयोग  के  विचाराथ॑  अपनी  आपत्ति  भेजे  ।  वित्त  विधेयक  के  इस  संशोधन  को  देखकर  मेरा  दिल

 घर्रा  गया  ।  इसका  तात्पयें  यह  हुआ  कि  आयुक्त  के  अस्वीकार  करने  पर  भी  समझौता  भायोग

 आवेदन  को  स्वीकार  कर  सकता  है  ।  कृपया  हमें  यह  बतलायें  कि  आप  कीन  सी  बात  को

 मानते  हैं  यदि  आप  हमें  यह  बात  न  भी  बतायें  तो  भी  हम  यह  पता  लगा  सकते  हैं  कि  आप  कौन

 सी  बात  मानते  हैं  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कलकत्ता  के  श्री  भट्टाचायं  के  मामले  को  उदाहरण  स्वरूप

 पेश  कर  सकता  हूं  जिन्होंने  परिचिमी  बंगॉल  विद्युत  बोर्ड  को  वोस्टिंग  हाउस  से  घटिया  aia

 पावर  संयंत्र  की  सप्लाई  कराकर  भारी  मात्रा  में  कमीशन  कमाया  ।

 नायकर  विभाग  ने  इसके  बारे  में  कभी  भी  कोई  पूछताछ  नहीं  की  ।  हमने  बहुत  से  लोगों

 को  लिखा  ।  जब  यह  मामला  इस  सदन  में  आया  उनके  घर  पर  छापा  मारा  गया  तथा  उनके  श्री

 जॉन  gq  के  मिलने  का  पता  लगा  ।  उसने  इंदिरा  दल  के  एक  व्यक्ति  श्री  यशपाल  कपूर  की

 मिली  भगत  से  अपनी  जमानत  कराली  ।  श्री  AeaTAF  के  घर  पर  छापा  मारा  गय  ।  आयुक्त  मे
 समझौता  आयोग  द्वारा  उसके  प्रार्थना  पत्र  पर  विचार  किये  जाने  पर  आपत्ति  की  ।  आप  हमें  यह

 बतलायें  कि  इसे  क्यों  रद्द  कर  दिया  गया  है  ।  आपने  इसे  किस  विचार  से  रह  किया  ।  तो

 ag  है  कि  वित्त  मंत्रालय  समझौता  आयोग  की  का्यंवाही  के  विरुद्ध  स्वयं  उच्चतम  न्यायालय  में

 अपील  करने  जा  रहा है  ।  संशोधन  को  वापिस  ले  लिया  जाये  ।
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 हमने  अपने  नये  बजट  में  ज्या  Ta  665  करोड़  रुपये  के  अप्रत्यक्ष  कर  लगाये  उन्होंने

 निगमित  क्षत्र  में  बोनस  शेयरों  से  साथ  साथ  मिलने  वाली  आमदनी  को  कर  मुक्त  कर  दिया  है  ।

 कर  बचाव  भारी  मात्रा  में  होता है  ।  यदि  आप  सेन्ट्रल  एक्साइज  सेल्फ  रिमूवल  प्रोसीजर

 रिव्यू  कमेटी  के  प्रतिवेदन  के  ear  के  पष्ठ  112  पर  पढ़ें  तो  आपको  इसकी  विस्तृत

 जानकारी  मिल  जायगी  ॥

 महोदय )  कृपया  समाप्त  कर  HT
 ने  का  प्रयास  करें

 थ्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  श्री  मान  जी  मैं  इसे  पढ़  रहा  नहीं हूं  ।  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  में

 दो  मिनट  का  समय  और  लगेगा  ।

 श्री  मान  अप्रत्पक्ष  कर  जिनके  बोझ  से  निबल  कराह  रहा  जिनके  बारे  में  भाप

 यदि  महसूस  करते  तो  इसे  कम  करा  करते  थे  ।  लेकिन  आप  विकास  के  पूँजीवादी  मागें  का  अनुसरण

 कर  रहे  वह  माग  एक  ऐसा  मार्ग  है  जिस  पर  चल  कर  आप  ऐसा  करने  में  असमर्थ  हैं  ।  आप

 इस  मामले  में  कुछ  भी  नहीं  कर  सकते  |

 हम  अब  आपसे  यह  अनुरोध  करेंगे  कि  कृपया  आप  उपभोग  की  faataay  वस्तुओं  को

 छोड़कर  जिनका  उपभोग  समाज  के  एक  घनी  वर्ग  द्वारा  किया  जाता  एक  आम  ब्यक्ति  द्वारा

 उपभोग
 की  जाने  वाली  वस्तुओं  को  कर

 मुक्त
 करने  पर  विचार  करें  ।

 (saaera )

 मंत्री  महोदय  क्या  आपको  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भापने  मंत्रालय  के  आधीन  जो

 कार्यकारी  बोर्ड  बनाया  है  उसे  अधिसूचना  निकालकर  सम्पूर्ण  कर  को  समाप्त  करने  या  कम  करने

 का  afar  है  ?  क्या  ATHY  इस  वात  की  जानकारी  है  ।

 आपातकाल  से  पहले  जव  मैं  लोक  लेखा  समिति  का  सदस्य  उसने  मेससं  इम्पीरियल

 कैमीकल्स  इडस्ट्रीज  तथा  सिंथौटिक्स  तथा  कैमी  कल्स  का  एक  मामला  पकड़ा  जिसमें  इन  दोनों  फर्मों

 को  लगभग  340  करोड़  रुपये  की  राशि  के  सीमा  शुल्क  में  छूट  दी  गयी  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने

 किसी  कारण  वश  इस  छूट  की  स्वीकृत  दी  ।

 अब  सन्‌  1977  के  चुनाव  से  दस  दिन  पहले  टाटा  के  अहमदाबाद  मिल  को  आयात  के  बारे

 में  एक  कार्यकारी  अधिसूचना  के  द्वारा  1.76  करोड़  रुपये  की  एक  छूट  दी  ।  कृपया  आप  इस

 मामले  की  गहराई  से  छानवीन  करें  तथा  जवाब  दिया  गया  था  उसके  बःरे  में  उत्तर  भेजें  ।

 यदि  आप  मिमिल  मंगवायें  तो  इससे  अनौचित्यपूर्ण  छूट  के  कारणों  का  पता  लग  जाएगा

 श्री  warat  श्रग्रवाल  :  मैंने  उस  आदेश  को  निकाल  लिया  है  |

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 क्त Daal  आप  इसे  उत्तर  में  सम्मिलित

 कर  लें  ।  मैं  आपका  आभारी

 रहूंगा  ।
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 श्री  सतीश  श्रग्रवाल :  मैं  आपको  इस  सदन  में  बतला  रहा  ह  क  मैंने  ऐसा  किया  है  ।

 यह  लगभग  1.40  करोड़  रुपये  की  छूट  है  ।

 श्री  satfada  बस ु:  इंडियन  टोबेकू  कम्पनी  को  जो  एक  बहु  राष्ट्रीय  कम्पनी  है  19

 1977  को  एक  भारी  मात्रा  में  छूट  दी  गयी  ।  यदि  मेरी  सूचना  सही  श्री  प्रणव  कुमार  मुकर्जी

 ने  छूट  की  स्वीकृत  दी  ati  मुझे  गया है  कि  छूट  की  राशि  लगभग  90  लाख  रुपये

 थी  कृपया  आप  इसका  पता  लगायें  कि  ऐसा  क्यों  किया  गया  |

 ag  नौकर  वाही  के  कारनामे  हैं  ।  ऐसी  परिस्थितियों  में  केवल  सरकार  बदलने  का  उन  पर

 कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  ।  यह  बड़े  sat,  बड़े  अधिकारियों  तथा  वरिष्ठ  राजनीतिज्ञों  के  मध्य

 एक  संघर्ष  है  यह  बिना  किसी  कमी  के  लगातार  चल  रहा  है  ।  इसलिये  आपका  बजट

 के  लिये  आना  तथा  आपके  बजट  ने  आग  में  घी  डाल  दिया  है  ।  आपके  बजट  से  लाखों  लोगों  को

 नुकसान  पहुंचा  है  तथा  घनवान  वग  पर  कर  लगाने  के  अनेक  उपाय  हैं  बदात  कि  आप  में  रा

 तिक  इच्छा  होती  जिसकी  भाप  में  कमी  है  ।  जतता  सरकार  अपनी  पेंगामी  सरकार  से  न  तो

 अच्छी
 है  भौर  न  बुरी  है  तथा  भाधिक  मामलों  में  जनता  सरकार  भी  उतनी  ही  खराब  है  जितनी

 gat  सरकार  थी  ।  array  माचिस  उद्योग  पर  कर  लगाने  की  जो  नीति  है  इससे  इस  उद्योग  में

 लगे  हजारों  लोग  बेरोजगार  हो  जायेंगे  ।  विमकों  कम्पनी  के  मजदूर  इस  कारण  से  दिल्‍ली  भाये

 हुए
 हैं  कि  उन  को  यहं  डर  है  हि  उन्हें  रोजगार  से  या  जा  रहा  है  ।  उनकों  भूखों  मरना  पड़ेगा  ।

 मैं  आपके  इसे  वापित  लेने  की  qatar  करता  हूं  ।

 श्री  बाम्भनाथ  चतुवदी  )  aura  उप  प्रधान  मंत्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  कियया

 गया  यह  बजट  जनता  सरकार  को  ga  देश  की  आर्थिक  स्थिति  के  नव  निर्माण  की  नीति  पर  एक

 अतिरिक्त  प्र ग ् रि  श्रोमाव  इस  बजट  के  पीछे  जो  दर्शन  से  उप  प्रधान  मंत्री  ने  अपनी

 पुस्तिका  में  eri  स्पष्ट  किया  है  ।  उसमें  ag  कहा  गया  है  ।

 जसा  कि  एक  क  >
 ष  एक  सम्पत्त  देश  है  लेकिन इ सके  निवासी

 fra  ।  इससे  स्पष्ट  है  कि  हमारे  पास  देवा  के  पुरुष  तथा  बच्चों  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा

 उठाने  के  लिये  पर्याप्त  साधन  हैं  ।  लेकिन  लाखों  व्यक्ति  पहले  की  तरह  ही  fda  बने  रहेंगे  त  था

 वास्तव  में  कुछ  मामलों  में  दूसरों  की  अपेक्षा  निधन  रहेंगे  ।

 पहली  भारी  विकास  या  विकासीय  क्षमता  तथा  भारी  मात्रा  में  गरीबी  हमारे

 भौतिक  तथा  मानव  स्थोतों  के  गलत  उपयोग  यप  उनके  न  उपयोग  करने  से  होती  गरीबी

 बेरोजगारी  तथा  आय  या  बाधिक  असमानताएं  विकास  के  कारण  नहीं  होती  ।  ये  हमारे  द्वारा

 अपना  जाने  वाले  विकास  के  तरीकों  से  होती  हैं  उपभोग  के  आधनीकीकरण  के

 भारत  में  उत्पादन  को  भी  आधुनीकीकरण  का  श्री  गणदा  हो  गया है  ।  उद्योगीकरण  में  सबसे  ज्यादा

 महत्वपूर्ण पूंजी  होती
 है

 जिसके  परिणाम  स्वरूप  सबसे  ज्यादा  पूंजी  के  निवेश
 के  अनुपात  में  बहुत

 कम  लोगों  को  रोजगार  सिल  सका  1
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 जैसा  कि  एक  बहुत  विर्प्रात  अथंशास्त्री  ने  है  हमारे  सावंजनिक  aa  के  sara  जो

 मुख्य  से  विलालता  की  वस्तुओं  की  जरुरत  को  पूरा  करते हैं  ध  उन्हें  एक  गरीबी  के  क्शिल

 ससुद्र  से  छोटे-छोटे  टापुओं  से  बने  एक  पिंड  कह  सकते  हैं  ।  हमारे  सार्वजनिक  क्षेत्र  के

 उद्योगों  फी  स्थिति  भी  से  घिरे  वातावरण  पूंजी  पतियों  के  एक  पिंड  के  समान है

 श्रीमान  उसने  आगे  यहू  भी  कहा

 Ped iy nm  हमारी  योजना  प्रेक्रिया  का  भयंकर  अभ्यारोपण  प्रतीत  हो  सकता  है  परन्तु  यह  उस

 कुछ  वास्तविक  माल  की  तेयारी  से  अधिक  नहीं  है  जो  प्राप्त  की  जा  चुकी है
 तथा  उस  प्राप्ति

 से  भारत  में  जीवन  के  तरीको  के  लिए  क्या  किया  गया  .  है--वह  एक  ओर  तो  जीवन  के

 तरीक  की  दयनीय  दुर्दशा  तथा  भारी  बेरोजगारी  है  तथा  दूसरी  भर  जीवन  के  तरीकों  का

 उत्कर्ष  उपभोग  है  ।

 यह् यह  इर इसके  विपरीत  है  कि  वित्त  विधेयक  तथा  बजट  को  निर्देशन  मिला  है  ।  वित्त  मंत्री  जी

 ने  तोन  दृष्टिकोण
 अपनायें  हैं  पहला  दृष्टिकोण  यह  है  कि  उसने  शहरी  क्षत्रों  के  लिए  भारी

 मात्रा  में  पूजी  लगाकर  होने  वाले  उत्पादन  पर  कर  लगाया  है  तथा  विकेन्द्रित  उन  उद्योगों  को  कर

 +
 दूसरे  दृष्टिकोण  के  अनुसार  कृषकों  को

 से  राहत  दी  है  जिनसे  लोगों  को  रोजगार  मिलता

 जिन्होंने  उत्पादन  की  आधुनिक  पद्धति  को  अपनाया  राहत  दी  है  तथा  तीसरे  उन्होंने  उत्पादन

 बढ़ाने  तथा  पू  जी  के  निवेश  के  अनुमान  में  रोजगार  देने  पर  विशेष  जोर  दिया  है  ।  ऐसा  ग्रामीण

 तथा  बहरी  क्ष त्रों  के  मध्य  के  अंसुन्तलन  को  सुधारने  के  लिए  गया  यह  काल्पित

 आधुनिकीकरण
 पर  ज्यादा  केन्द्रित  आर्थिक  रणनीति  को  गरीबों  की  प्राथमिक  आवश्यकता  को  पूरा

 करने  की  अपेक्षा  दूसरी  भोर  मोड़ना  है  ।

 सवाल  जिस  पर  विचार  किया  जाना  वह  यह  है  कि  इस  नीति  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  अभी  कराधान  के  बारे  में  संसाधनों  का  इतना  व्यापक  संग्रह  किया  जाना  क्या  भावश्यक

 तथा  बया  उसका  उचित  रूप  से  उपयोग  हो  सकेगा  ?  जनता  सरकार  के  सत्ता  में  आने  के  पश्चात

 यह  पहला  अवसर  है  कि  हमने  के  उस  सिद्धान्त  को  छोड़  दिया  है  जिसके  मायने  हैं  कि

 अधिक  समृद्धि  होने  से  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  में  वृद्धि  होती  है  और  उसका  लाभ  नीचे  से  नीचे  aga

 बाले  लोगों  को  पहुंचता  हो  ।  उस  सिंद्धान्त  fan  लता  अनुभव  सिद्ध  हुई  है  तीस  सालों  तक

 आयोजना-कार्य  के  बाद  हम  उसी  स्थिति  में  पहुंच  गये  हैं  जिसमें  कि  अत्याधिक

 के  बावजद  गरीबी  और  बड़े  पैमाने  पर  बेरोजगारी  भर  कम  रोजगार  की  समस्या  मौजूद  तथा

 कोय सें  सीमेंट  इस्पात  जसी  उन  मुलभूत  वस्तुओं  का  अभाव  है  जिनकी  सहायता  से

 लगभग  सभी  प्रकार  के  औद्योगिक  सामान  का  उत्पादन  होता  है  ।  जहां  पर  कि  वे  बेशी  मात्रा  में

 उपधब्ध  हैं
 वहा  उनकी  मंडी  में  भरमार  है  क्योंकि  क्रय-शक्ति  के  अभाव  के  कारण  मांग  में  मंदी  है  ।

 3
 इसलिए  उद्योग  में  व्यापक  स्तर  पर  रूग्गता  व्याप्त  धक  at  निरन्तर  बनी  हुई  2  लगभग  8COO

 छोटी  औद्योगिक  इकाइयां  तथा  300  बड़ी  इकाइयां  रुगग  बताई  गई  हैं  ।  हमारी  विकास

 प्रत्रियाएਂ  वब  तक  इस  तरीके  से  चलती रहेंगी  ?  टतने  भारी  कराघान  से  वे  गरीब  लोग

 ही  प्रभावित  होंगे  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  रहते  हैं  और  ऐसे  लोगों  की  संख्या  निरन्तर  बढ़ती  जा
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 रही  है  ।  हमें  इस  बात  पर  पुर्ावचार  करना है  कि  वह  जिस  पर  हम  अब  तक  चलते  आये

 वह  गरीबी  ale  बेरोजगारी  के  उन्मूलन  के  हमारे  सुन्दर  लक्ष्य  को  पूरा  कर  सवाल

 यही  है  कि  इतने  भारी  कराधान  का  औचित्य  क्या  है
 ?  अब  तक  हम  अपनी  योजना  प्रक्रिया में  केवल

 खंड  स्तर  तक ही  पहुंच  पाए  हैं  ।  यह  पहली  बार  है  कि  हम  ata  से  नीचे  तपके  वाले  लोगों  की

 जरूरतों  के  बारें  में  विचार  कर  रहे  हैं  ।  हमारा  एक  अन्तोदय  कार्यक्रम  दूसर  समेकित

 विकास  का  कार्यक्रम  फिर  लघु  सिंचाई  कार्यों  से  संबंधित  कार्यक्रम  इसके  अतिरिक्त  लघु

 एवं  कुटीर  उद्योए  संबंधी  विकास  कार्यक्रम  हैं  जिनसे  हमारे  नवयुवकों  को  रोजगार  fra  सकेगा  |

 इन  सभी  ग्राम-विकास  कार्यक्रमों  से  वे  गरीब  लोग  लाभान्वित  होंगे  जो  गरीबी  रखा  से  नीचे  रह

 रहे  इससे  उनकी  स्थिति  में  सुधार  होगा  ।  शिक्षा  संचार  आदि  के  लिए

 आवश्यक  सामाजिक  मुलभूत  ढांचे  का  अभी  निर्माण  किया  जाना  है  ।  इन  सभी  उपायों  के  लाभप्रद

 होने  तथा  उन  लाभों  के  लोगों  तक  पहुं  चने  निस्सन्देह  अभी  कुछ  समय  लगेगा  fea  बजट  का

 कौमतों  पर  प्रभाव  तत्कालिक  होता  ।  दंनिक  उपयोग  की  ara ay  पर  ager  कराघान  से

 सामान्य  लोगों  पर  काफी  दबाव  पड़ा  है  ।  यहां  शहरी  गरीब  अथवा  ग्रामीण  गरीब  का  कोई

 नही ंहै  ।  बढी  हुई  कीमतों  से  शहर  तथा  गांव  दोनों  में  रहने  वाले  गरीब  लोगों  को  समान  रूप  से

 कठिनाई  वस्तुओं  में  वह ag  are  मिट्टी  तेल  है  माचिस  अथवा  साबुन  भाखिर  देनिक

 उपभोवता  की  कोई  अन्य  आवश्यक  वस्तुयें  ।  as  ग्रामीण  गरीब  के  बीच  के  भस  तलन  को

 माननीय  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  चाहें  दूर  कर  दिया  हो  fara  गांव  में  रहने  वाले  अमीर  और

 गरीब  के  बीच  असत्तलन  अभी  भी  कायम  है  बजट  में  दो  जाने  वाली  रियायतों  का  उन  गरीब

 किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  जिनके  पास  न  तो  ट्रेक्टर  हैं  और  न  ही  बिजली  |  नफे

 वे  साधन  काफी  सामान्य  हैं  जिनसे  कि  वे  खेती  करते  हैं  उनके  पास  घन  भी  काफी  अपर्थाप्ति  है  ।

 इसलिए  वे  रियायतें  जो  अप्रत्यक्ष  रूप  से  प्रदान  की  गई  उनका  लाभ  गांव  में  रहने  वाले  अमीर

 लोगों  को  ही  वहां  के  गरीब  उनसे  उस  सीमा  तक  लाभान्वित  नहीं  हो  पायेंगे  ।  इसलिए

 इन  सब  बातों  पर  विचार  करते  हुए  प्रइन  यही  उत्पन्न  होता  है  कि  क्या  इतना  भारी  कराधान

 बांछनीय  था  ?  क्या  इतने  भारी  कराधान  के  अलावा  किसी  अन्य  दूसरे  तरीके  से  संसाधन  नहीं

 जुटाए  जा  सकते  थे  ?
 पहला  सवाल  तो  सरकार  के  अपने  ही  खर्चें  का  है  ।  जिसकी  जांच  के  लिए

 >
 निःसन्देह  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  ्  किन्तु  जसा  क्रि  श्री  ज्योतिमंत्र  बसु  ने  वहा  है

 समितियाँ  अपना  प्रतिवेदन  तथा  fasricat  प्रस्तुत  करने  में  काफी  समय  लगाती  हैं  यह  एक  तथ

 है  कि  हमारी  योजनाओं  में  जो  परिव्यय  होता  उसका  दो-तिहाई  बल्कि  केवल  उसका  भद्धाशं

 अतः  जिस  प्रकार  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  बिलास  तथा ही  गरीब  आदमी  तक  पहुं  च  पाता  है  ।

 अद्ध  विकास  वस्तुओं  को  उत्पादन  कम  करने  के  लिए  का्यंवाहीं  की  उसी  प्रकार  उन्हें

 कार  के  उपभोग  में  कटौती  करने  का  भी  साहस  करना  चाहिए  ।  पिछली  दो  दशाब्दियों  में  सरकारी

 खर्च  1960-61  में  2500  करोड़  अथवा  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  के  लगभग  17  प्रतिशत  से  आज

 27000
 करोड़

 अथवा  कुल  राष्ट्रीय  उत्पादन  के  लगभग  30  प्रतिशत  तक  की  वृद्धि  हुई  दूसरे

 शब्दों में  वस्तुओं  ate  सेवाओं  के  प्रत्येक  3  रुपये के  उत्पादन  मूल्य  में  से  1  रु०  सरकार  द्वारा

 ay  किया  जाता  है  राज्य  तथा  केन्द्रीय  दोनों  सरकारों  में  घाटे  के  बजट  के  साथ-साथ  इससे  मुद्रास्फीत
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 का  दबाव  बढ़  जाता  है  ।  इस  प्रकार  भारी  सरकारी  खर्च  तथा  चाड  के  बजट  के  कारण

 कमजोर  पड़  जाती  है  ।  घाटे  का  बजट  ही  स्वयं  में  एक  खेंद  का  विषय  है  जिसमें  प्रत्येक  ay  के  अंत

 में  बढ़ते  जाने  की  प्रवृत्ति  बनी  रहती  है  ।  मौजूदा  साल  के  अन्त  1071  करोड़  रुपये  के  बजट

 अनुमान  की  तुलना  में  1590  करोड़  रुपये  के  रिकार्ड  घाटे  का  अनुमान  है  ।  जिससे  सरकार  के  ष् खच  में

 किफायत  बरतने  की  है  सरकार  की  AAAFAT  प्रकट  होगी  ।  जिसकी  आज  अत्यघिक  भवश्यक्रता  है  |

 श्रीमान  सामान्य  इष्टिकोण  यही  है  कि  नौकरशाही  के  विस्तार  तथा  उच्च  जीवन  स्तर  से

 जबकि  विकास  की  झलकਂ  स्पष्ट  रूप  से  मिलती  उसका  इस  देश  के  सामान्य  भादमी  के  जीवन

 में  प्रभाव  बना  रहना  सबे  विदित  है  आज  भी  हमारे  70  प्रतिदात  बच्चों  को  रात  में  भूखे  सोना

 पड़ता  है  ।  मरा  सवाल  सरकारी  उपकमों  में  भारी  विनियोजन  का  है  जिसका  उचित  प्रतिदिन

 प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  ।  इंस  at  कुल  मिला  कर  14  करोड़  रुपये  की  हमने  इस  क्षेत्र  में  दर्शा

 गयी  है
 ?

 मुझे  आइचयं  इस  बात  का  है  कि  करदाताओं  की  कौमत  पर  यह  प्रक्रिया  कब  तक  इस

 प्रकार  चलतों  रहेगी
 ?  कई  बार  तो  अचम्भा  यह  देख  कर  होता  है  कि  अन्य  ऐदशियाई  देशों  ने  कसे

 इतनी  सफलता  प्राप्त  कर  ली  जब  कि  हम  उनसे  काफी  पिछड़  गये  हैं  ।  सिंगापुर  के  प्रधानमंत्री

 श्री  ली  कुआन  चय  ने  यह  कहते  हुए  इस  प्रशन  को  उठाया  पुछना  तकंसगत  है  कि  ऐसा

 पों  हैं  कि  थाइलड  तथा  मलेशिया  जेसे  एदियाई  देशों  ने  सफलता

 प्राप्त  कर  ली  हैं  जबकि  समाजवाद  का  दावा  करने  वाले  देश  सन्तोषजनक  प्रस्तुत  करने

 में  असफल  रहे  है  ह  इन  छोटे  ने  जिनके  पास  वे  संसाधन  नहीं  हैं  जो  कि  इस  देश  में  है  हमसे

 काफी  बेहतर  प्रगति  तथा  विकास  किया  हैं  ।  हमें  अपनी  नीतियों  का  यह  विचार  करने

 के  faa  पुनरीक्षण  करना  चाहिये  कि  उद्योग  के  क्षेत्र  में  हमें  कितना  और  किस  प्रकार  नियंत्रण

 रखना  होगा  निजी  क्षेत्र  उपक्रमों  का  स्वामित्व  अधिग्रहण  करने  की  अपेक्षा  उन  को  निरकुद्यता

 को  दबाने  ओर  कुचल  देने  के  लिये  सरकार  के  पास  पर्याप्त  वित्तीय  एवं  विनियमन  संबंधी  अधिक

 हुद  इसमें  सन्देह  नहीं  कि  निजी  क्षत्र  को  उस  तरीके  से  काम  करने  दिया  जाये  जिससे  कि  उनको

 प्रदभे  क्षेत्र  में  काय॑  संबंधी  योग्यता  एवं  कुशलता  प्रदर्शित  करने  का  अवसर  मिल  सके  |

 यहां  मैं  एक  बात  और  स्पस्ट  करना  चाहता  देश  में  asa  भुष्टाचार  ब्यापक  स्तर  पर

 ब्याप्त है और  जब  तक  कि  उस  दूर  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  न  की  जाये  सामान्य  आदमी  को

 सरकार  at  किसी  नीति  का  लाभ  प्राप्त  नहीं  हो  सकता  ।  वहां  सदा  उस  नौकरदाही  की  दया  पर

 जीवित  रहता  हैं  जिसके  माध्यम  से  हम  उनके  बीच  योजना  संबंधी  वरदानों  का  वितरण  करते

 हों  तो  यह  है  कि  ये  जब  तक  कि  वे  फाइलों  से  लोगों  तक  व्यावहारिक  रूप  में

 पहुंचते  उनके  लिये  आप  बन  जाते  ।

 अन्तिम  रूप  में  हमें  विकास  संबंधी  अपने  विचारों  में  परिवर्तन  करने  की  आवइ्यकता  है
 हमें  ऐसे  ऊर्जा  साधनों  का  प्रयोग  कर  रहे  है  जिनका  पुनः  प्रयोग  नहीं  किया  जा  सकता  है  तथा  जो
 कि  ् दुलें भ  हैं  ।  यही  कारण  है  कि  हमें  हर  परिस्थिति  में  उनके  प्रभाव  का  सामना  करना

 पड़ता
 है  ।  इस  दिशा  में  हमें  नया  दृष्टिकोण  बनाना  होगा  इस  दृष्टिकोण  का  आधार  यही  है  कि  उसे
 गाँवों  के  पुनरोंत्थान  के  प्रति  केन्द्रित  किया  जाये  तथा  जिससें  विज्ञान  के  पुनरोत्यान  में  सहायता
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 मिल  सके  ।  अभी  तक  तकनी  शी  संसाधनों  को  UTAT  की  ओर  ले Set  म  स  जाने  की  बात  पर  बल  दिया  जाता

 था  जिसमें  कि  किसान  को  उसको  निष्कंय  उपभोक्ता  के  रूप  समझा  जाता  था  ।  ag  चीज  जो  कि

 भिक्षा  के  रूप  में  दी  गई  थी  वह  था  तकनीकी  अर्थात्‌  वे  कार्यपद्धतियां  जिनका  दूसरे

 पर्दावरण  के  लिये  निर्माण  किया  गया  और  किसान  को  जिसकी  पर्थाप्त  जानकारी  नहीं  थी

 इतकी  बजाय  seaifaa  दृष्टिकोण  में  बल  इस  बात  पर  दिया  जाना  है  कि  गावों  को  ही  विज्ञान

 की  बुर्ज  के  रूप  में  रखा  जाये  ।  विज्ञान  संबधी  aay  का  सही  रूप  में  तभी  समाधान  होगा  जबकि

 विभिन्‍न  चक्रीय  तथा  प्राणियों  wa  बनस्पतियों  के  अन्तहीन  विभिनन  परस्पर  के  संबंध

 eal  को  सुलझान  का  प्रयास  feat  जाये  ।  यह  seq  सही  अर्थ  में  बंज्ञानिक  कृषि  भोर  आम

 समाज  को  इस  प्रकार  कि  प्रकृति  से  उसका  विरोध  न  कि  आबइ्यकता  के

 स्वरूप  पेदा  होता  है  as  रास्ता  बहीं  बल्कि  इसमें  ऐसी  आर्थिक  व्यवस्था  के

 पुनरोत्थान  की  गुजाईश  हैं  जोकि  काडस्य  और  प्रकृति  के  बीच  परस्पर  सहू-भागिता पर

 आधारित  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  मृत्यु  जय  प्रसाद  (atara )  :  सभापति  मैं  यह  मानता  हूँ  कि  जिस  तरह  से

 आकाश  में  घूप  और  वाय  के  जरिए  नदी  नाले  और  समुद्र  सब  जगह  से  पानी  उड़  कर  जाता  हैं

 और  वहीं  बादल  बन  कर  के  बरसता  है  इसी  तरह  से  सरकार  को  भी  हक है  कि  हम  से  कर  ले

 और  उस  कर  से  फिर  हमारे  देश  की  सुरक्षा  उससे  हमारे  कल्याण  और  विकास  के  सब  काम

 वहू  चलाए  और  हमारी  उन्नति  करे  ।  नहीं  तो  सरकार  चल  नहीं  सकती  ।  शासन  के  faq  ag

 परमावश्यक  ऐसा  उसे  करना  ही  पड़ेगा  |

 एम  सत्यनारायण  राव  पीठासीन

 लेकिन  यह  तब  तक  यह  ठीक  ढंग  से  नहीं  हो  सकेगा  जब  तक  f¥  लगाए  हुए  कर  का  खचं  ठीक

 ढंग  स  न  हो  ।  नहीं  तो  होगा  यह  कि  कुए  में  से  चलनी  से  पानी  भरने  जैसी  बात  होगी  ।  दिव

 भर  भरते  चलनी  से  एक  बु  द  पानी  आप  के  पास  आएगा  नहीं  और  आज  यही  हाल  हो  रहा

 मैं  दो  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  अभी  मेरे  सामने  यह  है--आप  के  सरकारी  उपक्रमों

 में  बेहिसाब  खचं  और  ag  खर्च  जो  होना  नहीं  चाहिए  था  ।  star  कि  मेरे  सामने  यह

 इण्यि  के  उच्चाधिकारियों  पर  पानी  की  तरह  रुपया  बहाना

 इसके  बारे  में  सारा  पढ़ने  में  तो  बहुत  समय  मैं  दो  एक  उदाहरण  ही  देना  चाहूंगा  |  यहू

 सरकारी  उपक्रम  समिति  के  प्रतिवेदन  से  पढ़कर  सुना  रहा

 को  पता  चला है  कि  एयर  इण्डिया  ने  1974-75  में  20.74  लात  रुपये  af

 1975-76  में  22.80  लाख  तथा  1976-77  और  1977-78  में
 अपने  उन  थी  संचालकों

 जिनहें  2000/-  रु०  प्रतिमास  और  उससे  अधिक  वेतन  मिलता  पूर्वोविक्षित  सुविधाए

 प्रदान  करने  के  लिये  29.90  रुपये  व्यय  किये  ।
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 यानी  वेतन  के  ऊपर  ये  पूर्वीपिक्षित  सुविधाएं  हैं  कहा  जाता  है  कि  पूर्वपिक्षित  टेक्स  लगता  है

 कुछ  हृद  तक  छूट  लेकिन  कसे  लगता  है  और  कितना  लगता  है---उसके  बारे  में  कुछ  शंकाएं

 आपका  कानून  बहुत  स्पष्ट  है  ।  कुछ  बातों  में  वह  बतलाता  है  और  कुछ  बातों  में  नहीं  बतलाता

 अब  इसकी  भाप  सीमा  देखें  :

 पूर्वोपेक्षित  सुविधाओं  का  औसत  वार्षिक  प्रति  अधिकारी  33,000  रुपय

 से  लेकर
 39,000  रूपये  तक  आता  दूसरे  दाब्दों  में  यूं  कह  सकते  हैं  फि

 1977-78  में  प्रति  संचालक  द्वारा  aril  गई  पुर्वोपेक्षित  सुविधाओं  का  सुल्य  एयर  इण्डिया

 को  3250/--  रुपये  प्रति  मास  चुकाना  पड़ा  ह

 अब  इसमें  मुझे  पता  नहीं  कि  टैक्स  खाते  में  कितना  जाता  कितने  पर  ट्क्स  लगता  है

 और  कितनी  छूट  दी  जाती  है  ।  बात  अब  चरम  सीमा  पर  यों  आती  है  ।  मैं  नाम  नहीं  पढ़  रहा

 क्योंकि  नाम  पढ़ने  की  पद्धति  यहां  पर  अच्छी  नहीं  समझी  जाती  है  ।

 geass
 द्वारा  भोगी  गई  पुर्वोपेक्षित  सुविधाओं  पर  व्यय  ।

 मैं  उनका  नाम  नहीं  बताउंगा  ।  वह  अध्यक्ष
 एवं

 प्रबन्ध  निदेशक  थे

 1975-76  में  81,905  वर्ष  1976-77  में  89111  रुपये  और  वर्ष  1977-78  में

 वर्ष  1975-76  में  97,817 91796  रुपय  तक  का  था  ।  भूतपु्ं  प्रबन्ध  निदेशक  ने  तो

 रुपये  भर  ay  1976-77  में  जुलाई  1977  में  सेवा-निवृत्त  होने  से  ga  4  मास  में  24,910

 रुपये  व्यय  करके  उसको  भी  पछाड़

 शिकायत  की  जाती  है  निजी-क्षेत्र  की  कि  उन्होंने  अपने  प्रबन्धकों  को  इतना  इतना  दिया

 लेकिन  भाप  क्या  कम  देते  हैं  ?  ये  पूर्वोपिक्षित  अतिरिक्त  भत्ता  किस  खाते  में  जाते हैं
 ?

 आगे  चलकर  एक  चीज  और  आती  है  ।  सभी  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  गाड़ियां  दी  हैं  भोर

 उनके  साथ  ड्राइवसं  भी  दिये  हैं  :

 मंत  को  प्रतिमास  250  लीटर  तक  पेट्रोल  फूंकने  की  अनुमति  मिली  हुई  जबकि

 भव्य  संचालकों  को  160/200  लीटर  तक  की  छूट  है  ।  इन  सभी  सुविधाओं  के  लिए  उगाही

 की  दर  रूप  से  मामूलीਂ  चंयरमेन  से  150  रुपये  प्रतिमास  ale  weal  से

 100  रुपये  प्रतिमास  है  ह

 इस  तरह  से  यह  है  और  वह  भी  तब  जबकि  यह  उपक्रम  घाटे  पर  चल  रहा  है  ।  इसी  तरह  से  दूसरे

 उपक्रमों  में  भी  हुआ  है  ।  कमेटी  ने  गेस्ट  हाउस  के  बारे  में  भी  बताया  है  ।

 इसके  भलावा  कल  फाइनेन्स  मिनिस्ट्री  की  रिपोर्ट  हमें  मिली  है  उसमें  मैंने  पाया  है

 कि  एल  आई  सी  के  बारे  में  कहा  गया  है  कि  राष्ट्रीकरण  के  पहले  कम्पनियों  को  aa  की  आमदनी

 ७ साढ़  तीन  फीसदी  फी  साल  थी  और  भब  सात  परसेंट  नेट  इम्ट्र्स्ट  इन्वेस्टमेन्ट  पर  मिल  रहा  है  ।
 साथ  ही  यह  बात  भी  जानी  हुई  है  कि  मेटेलिटी  रेट  यानी  मरणादर  पहले  से  बहुत  घट  गया  है
 लेकिन  फिर  भी  सभी  कुछ  इसी  में  डूब  गया  क्योंकि  एक्सपेंस  रेशियो  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।
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 i  यहां  यह  स्पष्ट  कर  देना  जरूरी  समझता  हूं  कि  एक  थ्य  सहोल्ड  लेविल  होता  है  यानी  कम

 कम  यहां  तक  इन्ट्रे्ट  तो  घाटा  होगा  क्योंकि  az  और  मरने  वालों  के  बीमे  का  घाटा

 पूरा  होता  है  और  सूद  की  अमुक  दर  पर  मुनाफा  और  सूद  से  घाटा  बराबर  हो  जाता  है  ।  इसके

 साथ  ही  साथ  मोरटेलिटी  रेट  की  भी  बात  है  और  ये  बातें  साढ़तीन  पर  सेंट  पर  चलती  थीं  और

 बीमा  कम्पनियां  उसी  में  से  लाभ  कमाकर  बोनस  दे  देती  थी  और  जब  नेशनेलाइन  नहीं  किया  था

 तब  तो  यह  sr  सहोल्ड  लेविल  यानी  घाटा  न  हो  वह  सूद  दर  3  परसेंट  से  नीचे  अब  आज  जब

 सूद  दर  ऊ  चा  हो  गया  है  सात  परसेंट  जबकि  मारटलिटी  रेट  में  आशातीत  सुधार  हुआ  है  तब &
 भी  आप  बोनस  ज्यादा  नहीं  देना  चाहते  हैं  क्यों  ?  क्योंकि  ad  बेहिसाब  बढ़  गयां  है  ।  मैंने

 संस्थाओं  का  नाम  उदाहरण  के  तौर  पर  लिया  है  ।  क्या  आप  ने  ऐसी  व्यवस्था  की  है  fe  जो

 इनपुट  वेतन  के  रूप  में  आप  अपने  कमंचारियों  को  दे  रहे  उसके  अनुरूप  काम  भी  हो  ।  अगर

 इनपुट  के  मुकाबले  में  आऊटपुट  कम  तो  दिवाला  निकलेगा  ही  और  निकलता  जा  रहा

 अगर  आप  कड़ाई  से  यह  कि  इनपुट  के  मुकाबले  में  आऊटपुट  भी  अच्छा  तब  यह  ara  नहीं

 होगी  ।  अगर  ऐसी  हालत  में  थोड़ा  इनपुट  बढ़  भी  कोई  हज  नहीं  है  क्योंकि  दोनों  के

 बीच  में  कुछ  मार्जिन  रहता  ही  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  द्र पै  कि  इस  चीज  को  किसी  भी

 ने  नड़ीं  मैं  आपकी  शिकायत  नहीं  करता  हूं  क्योंकि  लेबर  के  वोट  लेने  हैं  इसलिए

 कान  TTR  उपज  बहाओ  इत  तर  की  बात  लेबर  को  कोई  कहने  का  साहस  वहीं  करता

 उत्पाद  और  वेतन  में  निश्चित  सम्बन्ध  रहना  चाहिए  ।  ऐसा  कोई  नियम  नही  बना  है  ।

 एक  बात  तो  यह  है  लेकिन  दूसरी  तरफ  थोड़ी  कंजुसी  भी  कहीं  कहीं  पर  की  जाती  है  ।  जहां

 पर  रकमें  ज्यादा  लगी  हुई  राशि  ज्यादा  लगी  हुई  मैं  वहां  की  बात  नहीं  कहता  लेकिन  यह

 एक  छोटी  सी  रादि  की  बात  है  फिर  भी  उसके  पीछे  भावना  बहुत  बड़ी  है  सरकार  राजनीतिक

 पीड़ितों  को  कुछ  पेंशन  दे  रही  उन  राजनीतिक  पीड़ितों  को  जिन्होंने  देश  के  लिए  अपना  सब

 कुछ  बलिदान  किया  था  सरकार  पेंशन  दे  रही  है  ।  आज  ही  यह  सवाल  उठा  था  कि  यह  पेंशन

 उन  लोगों  को  भी  faa  रही  है  जिनमें  से  बहुतों  के  बारे  में  बाद  में  यह  पता  चला  कि  उन

 की  आमदनी  500  रुपये  माहवार  से  ऊपर है  ।  इसलिए  उन  की  पेंशन  बन्द  कर  दी  जाए  ।

 aq  कर  दीजिए  लेकिन  मैं  यह  पूछता  हूं  कि  ऐसा  क्यो ंहै
 ।  अभी  मेरे

 एक  मित्र  ने  मुझसे  कहा  कि  मैंने  अपनी  राजनीतिक  पीड़ितों  वाली  पेंशन  बन्द  करवा  दी  है  क्योंकि

 यहां  भाकर  मुझ  संसद  से  500  रुपये  वेतन  मिल  रहा  है  मगर  मैं  यह  पूछता  हूं  कि  क्या  सरंकारी

 अफसर  के  भी  ऐसी  बात  है  ।  जो  सरकारी  अफसर  संसद  सदस्य  बन  कर  आते  हैं  उन  को  भी

 सरकारी  पेंशन  मिलती  सदस्य  बनने  पर  उनकी  सरकारी  पेंशन  नहीं  तो  फिर  यह

 राजनीतिक  पीड़ितों  के  लिए  ही  क्यों  होता  है  ?  उन्हें  पेंशन  देना  गरीब  को  दान  देना  नहीं  है  ।  यंह

 हमारा  कत व्य  है  ।  इस  के  अलावा  राजनीतिक  पीड़ितों  का  एक  दल  भौर  भी  जिसको

 क्रांतिकारी  विल्पवी  दल  कहते  हैं  और  जिस  की  नीतिथों  जिस  के  कार्यकलापों  से  हमारा  कभी

 मंतक्य  नहीं  रहा  और  हम  हमेशा  उस  दल  के  बारे  में  यही  मानते  रहे  हैं  कि  वह  गलत  रास्ते  पर

 यह  वह  दल  था  जिसने  हिंसा  का  रास्ता  अख्तियार  किया  और  जिस  ने  अपने  जमाने  में  अंग्रेजों

 को  मारा  at  या  कांग्रेस  को  मारने  का  प्रयास  किया  था  भर  उसमें  किसी  को  सफलता

 मिली  और  किसी  को  नहीं  मिली  किन्तु  रास्ते  के  गलत  होने  के  उन  के  लिए  मेरे  मन
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 में  बादर  और  श्रद्धा  के  भाव  तो  कम  नहीं  होंगे  क्योंकि  मैं  जानता  हूं  कि  हमारा  और  उनका

 दोनों  का  लक्ष्य  एक  ही  जो  हमारा  और  आप  का  लक्ष्य  वही  उन  का  भी  था  लेकन  रास्ते

 अलग-अलग  हो  गये  ।  उन्होंने  अपने  उततावलेपन  में  वहू  रास्ता  जो  हमने  समझा  गलत

 है  मगर  उन्होंने  जो  त्याग
 किया, -- अ

 जो  बलिदान  उस  के  कारण  हमारे  मन  में  उन  के  लिए

 आदर  कम  नहीं  हुआ  ।  उन
 में  भगतसिंह  जेसे  नौअवान  फांसी  के  तख्ते  पर  झूल  गये  और  चन्द्रशेखर

 भाजाद  ने  गोली  का  जवाब  गोली  से  देते  हुए  वीरगति  पाई  पर  सभी  का  tar  सौभाग्य  रहा

 ऐसी  बात  नहीं  थी  उन  में  से  अधिकांश  तो  ऐसे  हैं  जो  तिल-तिल  करके  गल  गये  और  जलते  जलते

 उन्होंने  अपनी  जिन्दगी  बित  ई  ।  उन  में  से  बहुत  से  ज़लते  मर  मगर  थोड़े  से  ATT

 जिन्दा  हैं  परन्तु  उ  होंने  जो  यातनाएं  जो  कष्ट  उन  की  हस  सहज  में  कत्पना  भी  नहीं

 कर  सकते  |

 यहां  वालों  की  बात  मैं  छोड़ता हूं  पिछली  फरवरी  मैं  अण्डमान  गया  था  बहा  जा  कर  मैंने

 सेल्युलर  जेल  को  देखा  ।  जो  बचा  हुआ  सेल्युलर  जेल  उसको  देखा  ।  जो  हमारे  देश  के  विप्लवी

 उनको  बहां  रखा  गया  था  ।  हमारे  साथ  बहुत  सारी  बातें  उन  लोगों  ने  की  जो कि  अब  जीवित

 बचे  हैं  और  संयोग  से  मारे  साथ  एक  ही  जहाज  में  गए  थे  ।  अपने  सुख-दुख  की  सभी  बातें  उन्होंने

 कीं  ।  उन  के  बारे  में  बहुत  कुछ  सोचा  जाता  है  ।  यह  भी  सोचा  जाता  कि  उन  में  से  बहुत  से

 तो  मर  गये  हैं  और  बहुत  से  जो  बूढ़े  हो  गए  हैं  वे  भी  मर  जायेंगे  ।  लेविन  उनकी  हालत  आज

 क्या  है  ?  उन्होंने  जो  आज  अगर  मान  लिया  जाए  कि  वह  उन्होंने  न  किया  होता  तो  वे

 वैसे  ही  होते  जैसे  कि  हम  भौर  आप  सब  कोई  हैं  उनका  भी  परिवार  उनका  भी  घर-बार

 होता  ।  अपने  बच्चों  को  वे  भी  उसी  तरह  पढ़ाते-लिखाते  कन जस  कि  दूसरे  ।  वे  घर  से  दूर  वर्षों  बन्दी

 रहे  और  उन्हे  यह  कभी  उम्मीद  नहीं  थी  कि  वे  वापास  लौट  आयेंगे  ।  उनमें  जिनकी  भाायु  ae

 थीं  जिंदगी  अपने  परवार  और  अपने  देश  के  सौभाग्य  से  यातनाएं  सटक  र

 भी  बचे  और  आज  तक  जीवित  हैं  ।  उनके  बच्चों  ी  पढ़ाई-लिखा  शिक्षा-दीक्षा  कुछ  नहीं  हुई

 र
 rt

 या  तो  हुई  तो  बहुत  कम  ।  उनके  बच्चों  को  पढ़ाने  वाला  यहां  कौन  था  ?  कुछ  लोग  और

 उनमें  बूढे  हो  गये  जो  जवानी  में  बिन  ब्याहे  जेल  गए  थे  ।  अब  इस  बुढापे  सालों  के  बाद

 देखने  वाला  कौन है  ?  तो  क्या  यह  गलत  है  कि  am  मैं बियाह  का  सवाल  ही  नहीं है
 ।  उन्हें

 यह  कहूं  कि  आप  उनको  भी  वही  दर्जा  दो  जो  किसी  समय  हमारे  देश  ने  भीष्म  Fearn  को  fear

 जिनके  कि  कोई  संतान  नहीं  थी  ।  पिता  पितामह  का  तपंण  आरम्भ  किया  जाता  है  ।  भीष्म

 के  नाम  तपंग  से  ॥

 अपनत्रकाय  aera  तपंयामि

 मैं  उनकी  दो  चार  जो  मांगें  हैं  वह  मैं  आपके  सामने  रखना  चाहता हूं  |  उनकी  पहली  माँग

 है  कि  सेल्यूलर  जल  को  खानी  राष्ट्रीय  स्मारक  कहने  से  ही  काम  नहीं  चलगा  ।  वहां  पर  यह

 व्यवस्था  करनी  होगी  कि  लोग  ीं  भायें  मौर  वहां  से  प्रेरणा  लें  ।  वहां  कोई  म्यजियम

 बनाया  जाए  और  उसकी  व्यवस्था  सचारु  रूप  से  की
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 उसकी  दूसरी  मांग  यह  है--यह  कहने  में  तो  बहुत  कठिन  है  लेकिन  इसके  पीछे  एक  भावना

 है--कि  सेल्युलर  जेल  की  चार  शाखाओं  को  तोड़  कर  जो  अस्पताल  बनाया  गया  है  और  जिसका

 नाम  पड़ित  गोविन्दवल्लभ  पंत  हस्पताल  रखा  गया  है  ~aa  पंडित  गोविन्दवल्लभ  पंत  जी  के  लिए

 उनके  दिल  में  बहुत  आदर  और  सम्मान  है  और  पंडित  जी  ने  उन्हें  वहां  से  लगे  का  भी  प्रयास

 किया  था  वह  नाम  किसी  व्यक्ति  विशेष  पर  न  रख  कर  व्यवित  निर्विशेष  जैसे  शहीद  अस्पताल

 या  कुछ  और  इसी  तरह  पर  रखने  की  व्यवस्था  हो  ।  इसमें  पंड़ित  जी  के  आदर  और  सम्मान  को

 ठेस  पहुंचाने  की  भावना  नहीं  है  ।  इसी  तरह  से  वे  चाहते  हैं  कि  अण्डमान  का  नाम  भी  बदला

 जाना  पोर्ट  ब्लेलर  का  नाम  भी  बदला  जाना  च  हिए  ।

 साथ  ही  साथ  वे  यह  चाहते  हैं  कि  वहां  हर  साल  लोगों  को  जाने  का  अवसर  मिले  और

 पुरानी  स्मृतियों  का  याद  करने  का  अवसर  मिले  ।  साथ  ही  साथ  उनके  बच्चों  को  भी  ag  स्थान

 देखने  का  अवसर  मिलना  चाहिए  जिससे  कि  उन्हें  प्रेरणा  सके  कि  उनके  पिता  कसे

 थे  और  उन्होंने  केसी  कुर्बानी  की  ।  वे  भी  देदा  के  लिए  कुर्बानी  देने  में  समक्ष  हो  सकें  ।

 इस  के  अलावा  भब  मैं  दो-तीन  बातें  और  कहना  चाहता  हूं  ।  मुझे  इनकम  टेक्स  के  बारे  में

 बहुत  कुछ  कहना  है  ।  टेक्सिज  के  बारे  में  आपके  निर्णय  स्पष्ट  होने  चाहिए  ।  आप  कुछ  निर्णय  लेते

 हैं  az  वे  जाकर  के  आपके  आफिसरों  के  पास  रुक  जाते  हैं  ऐसा  क्यों  होता  पता  नहीं  चलता  ।

 मैं  एक  उदाहरण  आपके  सामने  रखूँगा  ।  अभी  अपने  निर्णय  किया  उत्पादित  शुल्क  के  बारे  में  ।

 तीस  लाख  से  कम  जिसका  उत्पादन  हो  उस  पर  यह  शुल्क  अब  तक  नहीं  लगता  इस  छूट  की

 राशि  को  घटा  कर  15  लाख  कर  दिया है  ।  यानि  जिसका  15  लाख  का  उत्पादन  उसके

 बाद  उसे  टेक्स  देना  पड़ेगा  ।  यहां  दो  सवाल  उठते  हैं  ।  उत्पादन  दो  किस्म  का  होता है  ।  एक  तो

 शुद्ध  उत्पादन  होता  है  भर  दूसरा  वह  होता  है  कि  ठेका  ले  करके  काम  कर  देते  दूसरा  कोई

 उनको  कच्चा  माल  दे  देता  है  और  उस  कच्चे  माल  को  तैयार  करके  वहू  उसको  दे  देते  हैं  ।  इसके

 बारे  में  सुप्रीम  कोट  भर  हाई  कोटेस  के  जजमेंट्स  हैं  ।  उनको  कोट  करके  मैं  भापफो  समय  नहीं  लेना

 चाहता  हूं  ।  इन  में  कहा  गया है  कि  इस  तरह  के  जो  काम  होते  माल  हैं  उनकी  कीमत  वहीं  लगाई

 जाएंगी  जोकि  उनका  खर्च  पड़ता  है  उनको  पैसा  मिलता  है  बनाई  मैनुफीक्चरिंग  sda  का

 क्योंकि  कच्चा  माल  दुसरे  का  है  और  पक्का  माल  भी  उसी  का  है  जिस  का  कच्चा  है  वह  fan

 बनाई  का  पैसा  ही  देगा  लेकिन  आप  के  यहां  बनाने  वाले  पर  पूरा  टेक्स  लगा  देते  याति  15

 लाख  की  दर  में  ठेके  के  काम  का  मुल्य  पुरा  का  पूरा  जोड़  देते  हैं  और  इसका  नतीजा  यह  होता  है

 कि  शुल्क  के  लिए  उसका  उत्पादन  पंद्रह  या  तीस  लाख  से  अधिक  का  हो  जाता  है  ।  साल  के  अन्त

 में  जा  कर  पता  लगता  है  कि  कुल  उत्पादन  कितना  हुआ  है  और  पहले  वह  इसको  जानता  नहीं  है  ।

 नब  सवाल  यह  ण्म पद  हो  जाता  है  कि  तीस  या  15  लाख  की  छूट  से  अधिक  उत्पादन  होने  पर  शुल्क

 तीस  या  पन्द्रह  लाख  से  अतिरिक्त  उत्पादन  पर  लगेगा  शुरू  से  सभी  पर  ।  अगर  शुरू  से  लग  जाए

 तो  वह  ग्राहक  से  कर  ले  भी  सकता  कर  का  उसको  पता  हो  कि  उसको  देना  पड़ेगा

 तो  ag  ग्राहक
 से  ले  भी  सकता  है  लेकिन  बाद  में  उत्पादन  बढ़  जाने  से  शुरू  से  लगाया  गया  कर

 कहां  से  और  किस  से  ag  age  करेगा  ?
 छूट  तथा  oe के  काम  के  बारे  में  एक  समान  fry  सब
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 जगह  में  ही  होता  है  ।  अफसर  "Ca  यह  कानून  में  दोष  नहीं  दोष  है  आपके  प्रचार

 व्यवस्था  आपके  शासन  में  ।  सुप्रीम  कोट  तक  के  जजमेंट  हैं  लेकन  फिर  भी  आपके  अफसर

 बही  करते हैं  जो  उनके  मन  में  आता  कलकत्ता  में  कुछ  और  बम्बई  में  कुद  और  ही  होता

 जहां  जिस  के  मन  में  जैसा  आता  है  वहू  करता है
 ।  इस  ओर  आपका  ध्यान  जाना  चाहिये  ।

 बात  आ  गई  हिंसा  की  लेकिन  वह  fear  ऐसी  थी  जिस  के  विरुद्ध  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है

 उन  आदमियों  के  त्याग  की  मैंने  प्रदंसा  की  है  ।  लेकिन  आज  एक  हसा  हसारे  सामने -  ऐसे  रूप  में

 भा  रही  है  जिस  की  जितनी  weaayr  और  निन्दा  की  जाए  कम  उसके  भी  दो  रूप  एक  बह

 है  जिस  पर  हाल  ही  में  बहस  हो  चुकी  है  जमदोदपुर  को  लेकर  ।  उसके  बारे  में  मैं  अधिक  नहीं a

 बोलूंगा  क्योंकि  वह  बात  हो  चुकी  है  ।  लेकिन  जो  नियोजित  गड़बड़  होती  जो  नियोजित  रूप  से

 हिसा  का  सारा  लिया  जा  रहा  है  और  कहा  जा  रहा  है  कि  हमारे  नेता  के  विरुद्ध  तुम  कुछ  नहीं

 कर  कुछ  न  करो  अगर  मुकदमा  चलाया  तो  मुकदमा  चलने  नहीं  अदालतों  को  चलने

 नहीं  देंगे  इसकी  चर्चा  मैं  करना  चाहता  हूँ  ।  अदालत  ने  किसी  को  दो  साल  की  सजा  दी  और

 उसके  बाद  कचहरी  में  जो  दंगा  हुआ  अदालत  के  दरवाजे  तोड़े  गए  से  जज  को  ही  पुलिस

 बाहर  निकाल  पाई  और  सभी  को  धमकियां  दी  गई  वह  सब  आपके  सामने  है  ।  नेता  को  संसद  ने

 सजा  इसके  विरोध  में  हवाई  जहाज  को  भी  लोगों  ने  पकड़  लिया  ।  भोर  नेता  ने  इसे  लड़कों

 चुलबुलापन  कहकर  मामला  खत्म  किया  ।  उसके  बाद  भी  जो  कछ  कर्नाटक  में  तथा  दूसरी

 जगहों  पर  और  जिन  में  कितने  आदमी  मारे  गए  सारे  देश  में  सत्याग्रह  के  नाम  पर  देता  हुआ

 ag  एफ  चेतावनी  है  इस  बात  की  कि  आगे  भी  aa  कुछ  होगा  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या

 न्य  स  इस  देश  वी  अदालतों  में  नहीं  होगा  और  क्या  वह  सड़कों  पर  होगा  ?  क्या  जलूस  निकाल

 कर  न्याय  प्राप्त  फिया  जाएगा  ?  क्या  इस  तरह  से  न्याय  की  हत्या  होते  हुए  हम  बरदाइत  कर

 सकते  हैं  ?  क्या  आप  इसके  डर  के  मारे  चुपचाप  बेठ  जाएंगे  और  कछ  करेंगे  नहीं  ?  जब  इनका

 राज  तब  तो  ये  किसी  से  पूछते  भी  नहीं  थे  और  न  अपील  और  न  दलील  atta  कुछ

 भी  नहीं  चलता  था  ।  जिस  को  चाहा  उसको  बन्द  कर  जाता  था  ।  किसी  ने  इंस्पेक्टर  को

 नाराज  किया  या  वलैक्टर  को  नाराज  फिया  या  किसी  नेता  को  नाराज  किया  सब  एक  समान  था

 और  उसको  बन्द  कर  दिया  जाता  था  ।  चाहे  उसका  दोप  हो  या  न  हो  यह  देखा  तक  नहीं  जाता

 था  ।  बोलने  तक  की  लोगों  को  छूट  नहीं  थी  ।  हम  कहते  है  कि  जो  काम  होगा  कायदे  से  ओर

 कानून  से  होगा  और  जो  कूछ  जज  कहेंगे  वही  होगा  अगर  जज  ने  कह  दिया  कि  छोड़  दो  इसका

 दोष  नहीं  &  तो  हमें  कोई  एतराज  नहीं  है  उसको  छोड़  देने  में  ।  अगर  जज  कहता  है  कि  दोषी  है

 शौर  उस  दोप  की  वह  सजा  देता  है  तो  वह  सजा  तो  उसको  मिलनी  चाहिये  ।  हम  नहीं  कहते  हैं

 कि  कोई  दोषी  है  या  निर्दोष  है  सारे  मामले  को  सुनकर  अभियुक्त  की  सफाई  सुनकर  ag  जज

 बताएगा  ।  लेकिन  ये  लोग  कहते  हैं  कि  हमारा  नेता  दोषी  है  इसको  हम  मानने  के  लिए  ही  तैयार

 नहीं  हैं  और  नदीं  मानेंगे  ।  हम  तो  कहते  हैं  कि  किसी  के  ऊपर  इल्जाम  है  तो  उसका  फैसला  होना

 चाहिये  आर  फैसला  अदालतों  से  ही  हो  सकता  है  लेकिन  ये  लोग  कहते  हैं  कि  अदालतों  से  फेसला

 नहीं  होने  अदालतों  को  नहीं  करने
 देंगे  ।  क्या  यहीं  आपका  तरीका  है  ?  अगर

 यहीं
 तरीका

 है  तो  दुनिया  के  सामने  यह  भी  साफ  साफ  आ  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  मैं  समझता हूं  कि  हमारे
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 यहां  प्रजातंत्र  है  ।  इस  में  सभी  बराबर  हैं  ।  साथ  ही  साथ  यहां  कोई  भी  कितना  भी  बड़ा  क्यों  त

 उसका  कोई  भी  स्थान  क्यों  न  किन्तु  सब  के  ऊपर  कानून  संविधान  है  और  कोई  भी

 ब्यक्ति  कानून  और  संविधान  के  ऊपर  नहीं  यह  हमें  मानना  सभी  को  मनवाना  है  ।

 श्री  Fo  लकप्पा  (qaRz)  :  लगभग  दो  दशकों  से  मैं  इस  विधामंडल  में  अपने

 चुनाव-क्षेत्र  प्रतिनिधित्व  करता  भा  रहा  हूं  और  मैं  यह  देखता  आ  रहा  हूं  कि  बजट  की

 समाप्ति  पर  हर  ag  वित्त  मन्त्री  महोदय  बड़ी  ही  सज-घज  के  साथ  वित्त  विधेयक  पुरास्थापित

 करते  हैं  और  बहुमत  से  इसे  पारित  करा  लतें  हैं  ।  हमारे  sa  महान  देश  वित्त-विधेयक  को

 इस  प्रकार  से  बड़े  ही  न्यायपरायण  तथा  रीतिपरायण  ढंग  में  परम्परागत  रूप  से  पुरःस्थापित

 करके  तब  तक  पास  नहीं  कराना  चाहिए  जब  तक  कि  वित्त-विधेयक  में  कुछ  और  कुछ

 दिशा-निर्देश  नहीं  कर  दिये  जाते  ।  कल  मैंने  मन्त्रीमण्डल  में  दूसरे  नम्बर  पर  आने  महान

 उपप्रधान  मन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  महोदय  अपने  मन  में  बड़े  ही  aa  के  जेसे  कि  वे  बजट

 को  और  अधिक  प्रगतिशील  बना  रहे  छोटी  रियायतें  दिये  जाने  के  बारे  में  घोषणा  करतें  हुए

 सुना  ।  प्रथमतः  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  उस  व्यक्ति  के  हाथों  देश  के  हाथों  देश  के  fad

 सुरक्षित  हैं  जो  कि  वित्त  मामलों  का  विशेषज्ञ  तक  नहीं  मैं  उन्हें  किसी  क्टर  शब्द  से  सम्बोधित

 नहीं  करू  परन्तु  वे  एक  शेखी  मारने  वाले  अथंशास्त्री  हैं  और  अपनी  ग्राग्य-पृष्ठभूमि  के  कारण

 बे  मतदाताओं  को  खुश  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  किसी  प्रकार  के  भूमि  क्सी  प्रकार  की

 उन्नती  और  फलमूलक  नीति  को  कोई  स्थान  इसमें  नहीं  दिया  गया  है  ।  उनके  द्वारा  प्रस्तुत  नये

 गये  बजट  की  आलोचना  हुई  जो  कि  न  केवल  इस  ओर  से  हुई  अपितु  दूसरी  भोर

 के  सदस्यों  ने  कहीं  ate  तीक्षण  शब्दों  में  इसकी  आलोचना  की  है  उन्होंने  तो  बड़े  ही  रुष्ट  शब्दों

 में  यह  भी  कहा  है  कि  वर्तमान  सरकार  ने  तो  अपने  दल  के  चुनाव  को  भी  पूरा  नहीं

 feat  है  ate  अन्तत  इस  महान  देश  को  भी  झुठला  दिया  है  ।  उनके  द्वारा  छोटी-छोटी  रिआयतों

 की  भोषणा  किए  जाने  के  बाद  यह  बजट  और  महान  बित्त-विधेसक  का  परिणाम  रहा  है  ।

 साधनों  के  जुटाने  और  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  में  फिजूलखर्ची  को  रोकने  के  मामले  वाई

 वर्षों  अनेक  समितियों  परिवतन  लाने  के  अनेक  ढंग  तथा  साधन  सुझाये  हैं  इन  बड़ी -

 बढ़ी  समितियों  की  बेठकें  faarefanat  हुआ  भौर  इन  पर  समय  तथा  धन  व्यय  परन्तु

 फिर  भी  उनके  द्वारा  दिए  गए  सर्वाघिक  फलमुलक  एवं  प्रगतिशील  सुझावों  को  लागू  नहीं  Prat

 गया है  इस  तरह  से  इस  देश  के  वित्त  और  अधंव्यवस्था  पूर्णरूप  से  अव्यवस्थित  अवस्था  में  है

 और  लड़खड़ा  रहे  हैं  चौकसी  झा  समिति  और  अन्य  समितियों  की  बात  ही  लो  ।  इन

 fastest  समितियों  द्वारा  की  ag  विभिन्‍न  सिफारिशों  में  हमने  वित्त-विधेयक  में  कुछ  अथंपूर्ण

 परिवततन  लाने  के  लिए  और  कराधान  पद्धति  में  कुछ  संरचनात्मक  परिवतंन  लाने  के  अभी

 भी  कुछ  अच्छे  सुझावों  को  कायंरूप  नहीं  दिया  है  व्  कोई  मेरी  राय  नहीं

 अपितु  विशेषज्ञों  की  राय  है  ।  वित्त  राज्य  मन्त्री  ने  एक  वक्तव्य  दिया  है  ।  और  ऐसा  समाचार

 feat  गया है  कि  छठी  में  70,000  करोड़  रुपए  तक  के  कराधान  प्रयास  होंगे  प्रति  वर्ष

 gar  अफ्योजन  और  इस  देश  की  भायोजना  अथं-ब्यवस्था  पर  इस  कराघान  प्रणाली  से  दबाव  बढ़
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 रहा  है  ।  हमने  एक  fafeaa  आयोजन  प्रणाली  विशेष  लागू  की  है  ।  इन  सभी  आयोजन  प्रणालियों

 को  पूर्णतया  अपक्षरित  कर  दिया  गया  क्योंकि  प्रत्येक  बजट  को  उन  आयोजन  के

 अनुरूप  तैयार  नहीं  किया  गया  जिन्हें  इस  देश  की  प्रायोजित  अर्थ-व्यवस्था  के  लिए  परिकल्पित

 किया  गया  |  इसमें  सन्तुलन  स्थापित  करने  के  योजना  आयोग  की  आवश्यकताओं  को

 पुरा  करने  के  आप  फेर  बदल  का  सहारा  ले  रहे  जिससे  कि  नौकरशाही  की  जरूरतें  पूरी

 और  जो  योजना  आयोग  योजना  बनाता  है  तथा  जो  मन्त्रालय  लागू  करता  है  उनका

 भी  ध्यान  रखा  जाता  है  ।.  भनेक  वर्षों  से  इस  देश  का  बजट  इसी  ढंग  से  तैयार  होता  आ  रहा  है

 और  गत  दो  ag  इसके  अपवाद  नहीं  रहे  हैं  ।  अतः  श्री  सतीश  अग्रवाल  नई  दिल्‍ली  में  एक

 सेमिनार  )
 में  बताया

 आत्मिक  बलविहीन  या  निबंल-हृदय  व्यक्ति  को  भयाक्रान्त  होने  की  आवध्यकता

 नहीं  है  ।  ऐसा  तो  हमने  योजना  alain  1978-83  की  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रकादित

 प्रारूप  के  आधार  पर  किया  है  ।  जिसमें  कहा  गया  केन्द्र  और  राज्य  सरकारों  के  स्रोतों  से

 वर्तमान  कराधान  दरों  पर  12,890  करोड़  रुपए  मिलने  की  आशा  जबकि  कराघान  के

 रूप  में  केन्द्र  और  राज्यों  द्वारा  अतिरिक्त  साधनों  के  दोहन  द्वारा  13,000  करोड़  रुपए

 मिलने  की  आशा  है  ।  दुसरे  Weal  में  यूं  कह  सकते  हैं  कि  छठी  योजना  के  लिए  धन  जुटाने

 के  लिए  केन्द्र  और  दोनों  को  कुल  faataz  25,890  करोड़  रुपए  के  कर-राजस्व  का

 अंशदान  करना  पड़ेगा  |  इनमें  से  13,000  करोड़  रुपए  में  लगाए  गए  अतिरिक्त

 करों  से  प्रप्त  किये  जायंगे  ।

 मैं  नहीं  जानता  कि  वह  कौन  कराधान  तरीके  विशेषज्ञ  हैं  ।  इतना  तो  मैं  जानता  हूं  कि  वह

 एक  सुयोग्य  वकील  हैं  ।  एक  सुयोग्य  वकील  न्यायालय  में  तो  ठीक  परन्तु  वे  तो  अपने  मामले

 पर  एक  fara  अदालत  में  बहस  कर  रहे  लोगों  की  एक  ऐसी  अदालत  जहां  के  80%,  लोग

 ग्रामीण  अनपढ़  हैं  और  कुत्तों  से  भी  बदतर  इस  देश  के  अभागे  लोग  हैं  ।  आपको  उन  लोगों  के

 लिए  बजट  बनाना  पड़ता  है  ।

 आपकी  नौकरशाही  प्रणाली  अनेक  वर्षों  से  कई  धारणाएं  व्याप्त  हैं  और  आप  उनके  द्वारा

 तैयार  किए  गए  आंकड़ों  को  तोते  की  तरह  दोहरा  देते  हो  ake  आप  इस  देश  में  अतिरिक्त  कर

 उगाही  करके  तथा  अधिकाधिक  कर  साधनों  को  जुटा  रहे  परन्तु  मैं  उदाहरण

 देना  चाहता  हूं  ।  इस  बजट  शिक्षा  मन्त्रालय  itd  शिक्षा  के  लिए  200  करोड़  रुपए  का

 प्रावधान  किया  गया  है  ।  यह  वह  शिक्षा  पद्धति  जिसको  इस  महान  श्री  चन्द्र  ने  जन्म

 दिया  शुरू  किया  है  ।  वह  कलकत्ता  के  रहने  वाले  हैं  और  वहां  पर  प्रोफेसर  थे  ।  अब

 यहां  मन्त्री  बनकर  उनका  केरियर  नष्ट  हो  गया  यहां  तक  कि  वे

 तो  संसद  में  हमारे  द्वारा  पूछे  गये  बहुत  से  seal  के  उत्तर  भी  नहीं  दे  पाते  ।  जनता  पार्टी

 राजनीतिक  षडयन्त्र  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  कंम्प के  ‘TERA  के  fat  इन  200
 करोड़

 रुपए  का  प्रावधान
 TA

 रित-प्रसा  रित
 att  कार्यरूप  में  अनुदित  avery

 जा  रहा  है  ।  आखिरकार  वे  भी  तो  भापकी  जनता  पार्टी  a  é |  उनको  किसकी
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 पोषित  feat  आयेगा  ?-  जनता  की  वीमत  पर  ।  इन  गरीब  लोगों  पर  कर  लगाकर  आप  एक

 राजनीतिक  संगठन  की  सहायता  करना  चाहते  हैं  ।  आप  अपने  राजनीतिक  उद्देश्यों  के  लिए  कर

 प्रस्तावों  का  दुस्पयोंग  करना  चाहते  हैं  ।  क्या  आप  इस  बात  का  जवाब  देंगे  कि  क्या  इस  घन  का

 राष्ट्रीय  aq  सेवक  संघ  के  कम्पों  को  अन्तःसरण  नहीं  किया  गया  ?  जब  हम  इस  मामले  को

 उठाते  हैं  तो  सरकार  की  ओर  से  कोई  उत्तर  नहीं  मिलता  ।  यह  तो  वह  भावना  नहीं  है  जिसमें

 लोगों  ने  मतदान  करके  आपको  सत्ता  सौपी  ।  परन्तु  आप  एक  नकारात्मक  नीति  अपनाकर  सत्ता

 में  आ  गए  हैं  अब  तो  जनता  पार्टी  लड़खड़ा  रही  हैं  ate  उनके  दिन  गिनती  के  हैं  ।  इस  तरीके

 से  तो  यह  सरकार  चल  नहीं  सकती  ।  इसी  ढंग  से  धम  को  व्यथ  में  उड़ाया  जा  रहा  है  ।  इसी

 प्रकार  समस्त  धन  का  दुरुपयोग  तथा  अपव्यय  हो  रहा  है  |

 मन्त्री  महोदय  आगे  कहते  हैं  :

 ऋणों  पर  योजना  प्रारूप  की  निभंरता  भी  काफी  विचा  रण  य  तथ्यानुगतरूप

 हाल  का  अथवा  आजकल  का  अनुभव  है  कि  जेसा  कि  योजना  आयोग  ने  अनुमान  लगाया

 gam  विपरीत  सरकार  लघु-बचतों  और  बाजारी-ऋणों  द्वारा  कुछ  और  अधिक  बड़े  स्रोतों  को

 गतिशील  करने  की  योजना  बना  सकती  है  ।''

 चूंकि  योजना  आयोग  एक  नियोजित  अधं-व्यवस्था  चाहता  है  राज्यों  और  केन्द्र  तथा

 विभिन्‍न  मन्त्रालयों  का  दिशा-निदाः  करने  के  लिये  आपके  पास  बजट  प्रस्ताव  हैं  ।  परन्तु  यह  बात

 विचारणीय  है  कि  आयोग  और  कराधान  उपायों  की  स्थिति  क्या  वे  खड़  कहां  हैं  ।

 आयोजना  और  कराधान  उपायों  के  बीच  गहरी  खाई  है  ।  राज्यों  का  काय  नहीं  करने  दिया  जाता

 राज्यों  को  करों  में  वृद्धि  करने  के  पुरे  अधिकार  नहीं  दिये  जाते  और  ना  ही  उन्हें  अपनी  पहले  से

 ही  चालू  की  गई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  दी  areal  हैं  ।  अकेले

 मेरे  राज्य  कर्नाटक  में  हीं  150  करोड़  रुपये  की  लागत  की  परियोजनाएं  ठप्प  पड़ी  हैं  और  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  साधनों  के  आवंटन  की  प्रतीक्षा  कर  रही  हैं  ।  हमें  उस  धन  से  कोई  लाभ  नहीं  हो
 > जो  हम  पहले  से  ही  व्यय  कर  चुके  हैं  ।  क्योंकि  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  में  विलम्ब  णी

 कार्यान्विति  लागत  बढ़ती  जाती  है  तो  केन्द्रीय  बजट  में  उसे  अवरण  प्रदान  करने  के  लिये

 अतिरिकत  कराधान  करना  पड़ता  है  ।  सहायता  की  उपयोगिता  की  ही  बात  लीजिये  ।  सभी

 साधनों  का  सदुपयोग  करना  होगा  भर  इस  देश  के  लोगों  की  इच्छा  के  अनुसार  देश  की  ae-

 व्यवस्था  को  स्वरूप  और  दिशा  प्रदान  करनी  होगी  ।  परन्तु  प्रश्न  तो  यह  है  कि  कया  सरकार

 इसको  इच्छुक  भी  है  ।

 आपने  कोई  भूमि  सुधार  लागू  नहीं किये  ।  और  आप  कहते  हैं  कि  यह  एक  किसा  न-मूल्क
 बजट  है  ।  इस  बजट  से  किसान  किस  प्रकार  लाभान्वित  हुए  ?  आप  छोटे-छोटे

 काइतकारों  की  ही  बात  लीजिये  ।  उनकी  आवश्यकताएं  बहुत  ही  थोड़ी  जैसे  5/  रुपये  की

 लागत  वाली  यूरिया की  एक  att  अधवा  कुछ  .  थोड़ा  सा  मिट्टी  का  तेल  ।  आप  उनको  इनमें  से

 कोई  भी  उपलब्ध  कराने  में  असमय  हैं  ।  आप  का  कहना  है  कि  पट्रोलियम  के  भाव  बढ़  गये  हैं
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 अतः  आप  मिट्टी  के  तेल  पर  राशन  लागू  करने  जा  रहे  हैं  फ़िर  आप  धन  कसे  जुटा  सकते
 हैं

 ?

 फिर  जब  तक  निवेश  न  धन  पैदा  नहीं  किया  जाता  और  निवेश  बचत  के  बिना  असम्भव है
 ।

 भाप  पूँजीगत  लाभों  की  ही  बात  लीजिये  ।  श्री  टी०  टी०  कृष्णाभाचारी  तीन  वित्त-मत्त्र

 कराघान  प्रणाछी  में  परिवतन  कर  चुके  हैं  yaya  वित्त-मन्त्री  और  बतंमान  गृहमन्त्री  जी

 ary  जिनके  शासन  में  लोगों  का  वध  किया  जाता  है--गो-वध  के  ara,  अब  लोगों  का  वध  किया

 जाने  लगा  है--कहा  है  कि  वर्तमान  वित्त-मन्त्री  द्वारा  छूट  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  |

 ऐसा  कहा  जाता  है  कि  लघु-उद्योग  के  लिये  करावकाश  होगा  ।  श्रमिक-मूलक  और

 मूलक
 कार्यक्रम  चलाये  जायेंगे  तथा  सारे  ही  देश  का  शहरीकरण  न  करके  ग्रामीणकरण  किया

 जायेगा  दुर्भाग्य  इन  सभी  तरह  के  ऊ  चे-ऊ  बड़े-बड़े  वायदों  के  बाद  भी  इस  क्षेत्र  का  बड़ा

 अहित  हो  रहा  है  ।  ऐसा  भी  कहा  जाता  है  कि  नये  उद्यमियों  के  लिये  कराबकाश  का  प्रावधान है
 ।

 आज  आप  बहु-राष्ट्रीय  और  कम्पनियों  को  फिर  से  इकट्ठे  होने  की  छूट  दे  रहे  क्योंकि

 उनका  पर्याप्त  सीमा  तक  दोहन  किया  जा  सकता  है  ।  बाप  एक  ग्रुप  को  निकालकर  उसके  स्थान

 पर  दूसरे  को  लाकर  बिठा  रहे
 हैं  बतंमान  सरकार  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  को  उनके  फिर  से

 इकट्ठा  होने  में  सहायता  कर  रही  नये  उद्यमियों  के  लिये  करावकाश  है  क्या  ?  अब  तो  आप

 उसे  समाप्त  कर  चुके  हैं  ।  फिर  आपका  कहना  है  कि  आप  श्रम-मूलक  हैं  ।  दियासलाई

 कम्पनी  में  कया  हो  रहा  है  ?  उन्होंने  a  एक  लम्बा  ज्ञापन  दिया  है  जिसे  मैं  मन्त्री  महोदय  के

 पास  भेज  दूंगा  :  अब  आपके  भाषण  में  मैं  उसका  हवाला  नहीं  दे  सकता  ।  बनियान  आदि  बनाने

 के  बीड़ी-उद्योग  सभी  मुसीबत  में  फरसे  क्योंकि  आपने  भाधिक  स्थिति  को  बिगाड़  कर

 रख  दिया  जहां  तक  इन  लोगों  का  सम्बन्ध  उनकी  कठिनाईयां  उचित  हैं  क्योंकि  जब  लोग

 अनुत्पादक  कामों  में  धन  लगायेंगे  तो  कालाबाजारियों  माल  दबौकर  जमा  करने  वालों

 लाभ  मिलता है  ।  महोदय  यह  संगत  है  और  मैं  इसे  उद्धृत  करना  चाहता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  लकप्पा  अब  आप  भाषण  समाप्त  करें

 att  के  लकप्पा  :  विकास  कायंक्रमों  के  लिये  प्रदान  की  गई  5000  लाख  रूबल  की  इस

 राशि  और  अन्य  विदेशी  ऋणों  को  भी  उपयोग  में  नहीं  लाया  गया  है  ।  केबल  उनका  ही  उपयोग

 ही  नहीं  किया  गया  है  ।  धन  का  सही  उपयोग  न  किये  किये  जाने  के  कारण  अल्मूनियम  परियोजना

 तथा  अन्य  विद्युत-उत्पादक  परियोजनाएं  अभी  तक  ठप्प  पड़ी  अधूरी  पड़ी  हैं  ओर  यहां  तक  जब

 हम  उनके  लिए  ऋण  लेते  हैं  और  परियोजनाओं  पर  लगाते  हैं  तो  भी  ये  परियोजनाएं  समय  पर

 पूरी  नहीं  हो  रहीं  हैं  और  सारे  के  सारे  रुपये  का  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  क्या  यह  इस  देश  की

 aA-s7qFeYT  के  लिये  बड़े  ही  दम  की  बात  नहीं  है  और  क्या  कारण  है  कि  इन  सभी  राशियों  का

 उपयोग  नहां  हो  रहा  ?  जब  पिछली  बार  यह  प्रशन  पुछा  गया  था  तो  मन्त्री  महोदय  ने  बताया  था

 कि  वह  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं हैं  ।

 इस  में  मैं  दितांक  15  1977  के  EISeT  से  एक  उद्धरण  बढ़ना

 चाहता  हुं  :
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 हरण  सोवियत  संघ  के  मामले  में  2500  लाख  रूबल  की  प्रदान  की  गई  समस्त

 सहायता  राशि  बिना  उपयोग  में  लाये  ही  पड़ी  वित्त-मन्त्रालय  रुपये  को  सहायता  से  चलने

 वाली  परियोजनाओं  की  ओर  इतनी  निराशापूर्ण  दृष्टि  से  देख  रहा  है  कि  2500  लाख  रूबल  में  से

 2009  लाख  रूबल  को  800  करोड़  रुपये  की  एलम्यूनियम  परियोजना  में  लगाने  का  सुझाव  दिया

 गया  है  ।  विदेश  मन्त्रालय  इस  सुझाव  का  विरोध  कर  रहा  क्योंकि  उत्पादन  प्रक्रिया  कार्पक्रम

 की  apart  परियोजना  एक  अंग  है  और  जैसे-जैसे  परियों  जना  तैयार  होती  जाती  सोवियत

 रूस  द्वारा  परियोजना  के  विदेशी  मुद्रा  के  निदचित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  ।  और  तो

 यहां  तक  कि  यदि  वित्त-मन्त्रालय  के  सुझाव  को  मान  लिया  जाता  तो  इससे  सोवियत

 सहायता  के  अनुपयोग  कीं  समस्या  को  हल  नहीं  किया  जा  क्योंकि  जैसा  कि  वित्त-मन्त्रालय

 ने  सुझाव  दिया  है  2000  लाख  रूबल  की  सहायता  को  खपाने  के  लिय  अलम्यूनियम  परियोजना

 को  कम  से  कम  दो  बष  का  समय  लगेगा  क्त

 “1975-76  भर  1976-77  के  दो  वर्षों  के  सहायता-राशि  के  उपयोग  को  तुलना  करने  से

 पता  चलता  है  कि  इनमें  300  करोड़  रुपये  कीं  fara  आई  है  उदाहरण  स्वरूप  ई०  छ०  सी०

 देवों  से  मिलने  वाली  सहायता  के  उपयोग  में  बड़ी  भारी  गिरावट  आई  |

 रुषये  के  स्रोतों  को  पदा  करने  समस्या  सरकार  का  ध्यान  आकृष्ट  किये  हुये  हैं  ।

 कारियों  के  एक  ay  की  राथ  इस  नतीजे  पर  पहुंची  हैं  कि  समस्या  का  समाधान  इस  बात  में  है  कि

 घाटे  की  अव्यवस्था  पर  भधिकाघिक  जोर  दिया  जाये  ।'  अतः  मेरा  यह  कहना  है  कि  पिछले

 दो  वर्षों  से  वित्त-मन्त्रालय  जिस  ढंग  से  बजट  को  तैयार  कर  है  और  उसे  कार्यरूप  दे  रहा

 वह  न  केवल  इस  देश  के  लिये  अनुत्पादक  सिद्ध  हो  रहा  अपितु  इसके  साथ  ही  साथ  यह  इस

 देश  को  अप्रगतिशील  बना  रहा  हैं  और  पीछले  20  वर्षों  में  जो  इमारत  तेयार  की  गई  थी  यह  उसे

 तहम-नहस  कर  रहा  है  वतंमान  सरकार  अपने  usa fara  हितों  को  सुरक्षित  करने  के  लिये  हर

 सम्भव  तरीके  से  इसको  नष्ट  कर  रही  है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  सदन  में  उत्तर  देने  में

 समयथं  है  और  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  वे  अच्छे ढ़ंग  से  बहस  का  उत्तर  देंगे  ।  परन्तु  मेरे  विचार

 से  अब  युवक  राजनीति  में  Fearquy  करने  लगे  हैं  अतः  मेरा  उनसे  विनम्र  निवेदन  है  कि  वे  उन

 सभी  प्रगतिदील  विचारों  और  धारणाओं  पर  विचार  करें  जो  किसी  भी  वर्ग  किसी  भी  दल  की

 ओर  से  भेजे  जायें  ।  आप  कृपया  इन  बातों  पर  विचार  करें  और  कुछ  कर  गुजरें  इन  aleazi  के

 साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं

 श्री  रासघारी  meat  (vextar)  सभापति  मैं  वित्त  मंत्री  जी  को  घन्यवाद  देना

 चाहता  हूं  कि  सबसे  पहले  उन्होंने  इस  तरह  का  बजट  प्रस्तुत  किया  जो  शहरों  की  ओर
 से  गांवों

 की  ओर  का  करता  है  ।  शायद  यह  भारतवर्ष  का  सबसे  पहला  बजट  है  जिसने  मगरों

 के  अलावा  गांवों  की  ओर  भी  देखने  का  प्रयास  किया  है  और  इसके  लिए  वित्त  मंत्री  जी  तथा  tra

 मंत्रालय  को  जितनी  भी  बधाई  दी  जाए  ag  थोड़ी  है  इसकी  जरूरत  क्या  पड़ी  ?  अब  तक  75

 हजार  करोड़  रपये  तमाम  यीजना  में  खर्च  किए  गए  ।  15  हजार  करोड़  रुपया  पब्लिक  सेक्टर  में
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 लगाया  गया  ।  बहुत  बड़े-बड़े  उद्योग  इस  देश  में  विकसित  हुए  ।  कल  कारखाने  लगाए  गए ।

 बड़े  पावर  aa  लगाए  गए  लेकिन  जब  नतीजा  देखा  गया  तो  मालूम  यह  हुआ  कि  बेकारी

 रोज  बढ़ती  गई  और  जिस  हुकूमत  के  लिए  अभी  एक  मित्र  ने  चर्चा  की  कि  कांग्रस  सरकार  ने  बड़ी

 उपलब्धियां  तो  यह  भी  उनकी  एक  उपलब्धि  है  कि  आज  अगर  हिसाब  लगाकर  देखें  तो  5

 करोड़  के  करीब  इस  देश  में  बेकार  हैं  और  यह  बेकारी  बढ़ती  जा  रही  है  ।  जब  TH  इसको  रोका

 जाएगा  मजबत  और  ठोस  कदम  उठाकर  तब  तक  यह  बढ़ती  जाएगी  और  सारे  मुल्क  के  लिए

 एक  समस्या  बन  कर  खड़ी  होगी  ।

 इस  सरकार  के  सामने  समस्या  क्या  इस  सारे  विकास  के  बावजूद  क्या  यह  सही  नहीं

 है  कि  इस  देश  में  60-70  फीसदी  लोग  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  हैं
 ?  क्या  यह  सही  नहीं  है  किं

 आज  भी  केवल  20  प्रतिशत  लोग  शहरों  में  बसते  हैं  और  80  प्रतिशत  लोग  गांवों  में  बसते  हैं
 ?

 कया  यह  सही  नहीं  है  कि  आज  जहां  80  फीसदी  जनता  बसती  है  वहां  कोई  सड़क  कोई

 रास्ता  पोई  बड़  कल  कारखाने  नहीं
 ?  उनके  लिए  कोई  ण्नीवरसिटी  नहीं  है  अगर

 इस  तरह  की  व्यवस्था  हो  तो  निश्चित  रूप  से  सरकार  को  कोई  न  कोई  अ।धघारभत  क्रांतिकारी

 कदम  उठाने  होंगे  ।  जब  तक  क्रांतिकारी  wea  नहीं  उठाए  जाते  और  ग्रामों  का  विकास  नहीं  होता

 तब  तक  यह  समझना  कि  यह  गांवों  का  बजट  इसमें  शहरों  की  उपेक्षा  की  गई  या  यह

 छोट  उद्योगों  का  बजट  बड़-बड़  उद्योगों  की  इसमें  उपेक्षा  है  बिल्कुल  गलत  होगा  |  जब

 तक  80  प्रतिशत  जनता  का  विकास  नहीं  उसमें  समद्धि  नहीं  आएगी  तब  तक  बड़े  कल+

 कारखानों  में  आप  कितना  ही  उत्पादन  करे  उसकी  कोई  खपत  नहीं  हो  सकेगी  ।  और  न  ही  इस

 देश  का  विकास  हो  सकेगा  ।  इसीलिए  वित्त  मंत्रालप  ने  ale  जनता  पार्टों  की  सरकार  ने  इस  बात

 का  प्रयास  किया  है  कि  गांवों  की  ओर  बजट  ag  बजट  गावों  की  ओर  देखे  तथा  शहरों  की

 ओर  देखने  की  प्रक्रिया  कुछ  ढीली  हो  ।

 सरकारी  आंकड़ों  के  मुताबिक  1950-51  में  जहां  गांवों  में  काम  करने  वाले  श्रमिकों  की  प्रति

 ब्यक्ति  आमदनी  198  रुपए  वार्षिक  थी  वहां  नगरों  में  काम  करने  वाले  399  यानी  400  के  करीब

 थी  ।  1977-78  में  यह  स्थिति  हुई  कि  गांवों  में  काम  करने  वालों  की  आमदनी  198  से  घटकर

 196  रुपए  रह  गई  |  जबकि  शहरों  में  काम  करने  वालों  की  आमदनी  399  से  बढ़कर  813  रुपए

 हो  गई  |  गांवों  और  शहरों  में  काम  करने  वालों  की  आमदनी  का  अनुपात  जहां  पहले  1  और  2  का

 था  वह  आगे  चलकर  1  और  4  का  हो  गया  ।  इससे  भाप  अन्दाजा  लगा  सकते  हैं  कि.गांवों  की

 किस  प्रकार  से  उपेक्षा  की  गई  छोट-छोट  उद्योगों  की  किस  प्रकार  से  उपेक्षा  की  गई  है  ।  गांवों

 में  छोटे-छोट  काम  करने  वाले  जूता  बनाने  वाले--वह  सभी  लोग  बर्बाद  भौर

 ध्वस्त  हो  गए  हैं  ।  कघ  का  काम  करने  वालों  की  कसी  उपेक्षा  हुई  है  उसका  यही  सबुत  है  कि

 1951  में  जो  ate  2
 का  अनुपात  था  वह  बजाए  कम  होने के  और  4  हो  गया  1  इससे  बड़ा

 अन्याय  हो  नहीं  सकता है  ।  ऐसी  हालत  में  वित्त  मंत्रालय  ने  जो  बजट  रखा  है  वह  स्तुत्य  बौर
 प्रशंसनीय  है  ।  बजट  में  पहली  बार  गांवों  की  ओर  देखने  का  प्रयास  किया  गया  है  हमारी  मांग
 थी  कि  आवश्यक  वस्तुओं  पर  कर  नार  घटे  तो  वित्त  मंत्री  ने  अपनी  पहली  घोषणा  31.45  करोड़
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 ी छु क  f  घषणा  की  और  कल  पुनः
 =

 त्होंने  16.29  करोड़  छूट  घोषित  दी  ।  मैं
 समझता हूं

 यदि  हमारी  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  ota  उसका  विकास  ढंग  से  frat  गया  होता  तो

 जिन  चीजों  के  दाम  बढ़ने  नहीं  चाहिए  थे  फिर  भी  बढ़  गए  ag  बढ़ने  नही  पाते  ।  सावंजनिक

 वितरण  प्रणाली  ठीक  न  होने  की  वजह  से  ही  दाम  बढ़  गए  ।  कल  राज्य  सभा  में  मंत्री  जी  ने

 अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि  3  8  प्रतिशत  थोक  के  दाम  बढ़े  हैं  ।  कैरोसिन  के  दाम  8  प्वाइन्ट  बढ़

 गए  हैं  और  वनस्पिति  में  बड़ी  भारी  वुद्धि  हुई  यह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  जोਂ  प्राइवेट

 उद्योगपति  हैं  वे  थोड़ा  सा  मौका  मिलने  पर  भी  किस  तरह  सेलूट-खसोट  कर  सकते  हैं  वनस्पिति

 का  सबसे  बडा  उत्पादक  कौन  है  ?  लीवर  ब्र दस  ।  वनस्पिति  उत्पादन  में  छोट-छोट  उद्योगपति

 नही ंहैं  ।  तो  जसे  ही  उनको  मौका  मिला  उन्होंने  लूट-खसोट  करनी  शुरू  कर  दी  ।  इसीलिए

 सरकार  को  मजबूर  होकर  घोषणा  करनी  पड़ी  कि  अगर  यही  स्थिति  va  तो  वनस्पति  का  भंडार

 को  लेकर  वितरण  करना  होगा  ।  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  आप  देखेंगे  कि

 कोआपरेटिव्ज  का  एक  जाल  बिछाने  की  योजना  सरकार  उसका  प्रयास  कर  रही है  ।  लेकिन

 मैं  आपके  माध्यम  से  कहना  चाहूंगा  कि  वस्तुओं  के  दाम  तय  करने  के  समय  अभी  तक  सरकार  की

 नीति  ag  रही है  कि  उपभोक्ताओं  को  ध्यान  में  रखा  जाए  ।  चाहे  अनाज  आलू  गन्ना

 चीनी  हो  उसका  दाम  निद्चित  करते  समय  उपभोक्ताओं  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  तथा  किसानों

 की  ब्राबर  उपेक्षा  होती  जा  रही है  ।  उदाहरण  के  लिए  मैं  यह  कहना  चाहता  कि  भारत  सरकार  के

 मुताबिक  एक  क्वींटल  चीन  पैदा  करने  में  औसतन  230  रुपए  ख्  होते  हैं  मगर  जब  चीनी  का

 दाम  मिलों  में  गिर  गया  और  वह  160-185  रुपये  प्रति  क्वींटल  बिक्री  बाजारों  में  2  30  रुपये

 विलो  हमारे  यहां  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  बिक  रही  थी  और  किसानों  के  गन्ने  को  कोई

 पूछने  वाला  नहीं  तबर  अत्रबारों  ने  यह  आवाज  नहीं  उठाई  भौर  राहत  देने  वाला  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  आया  लेकिन  जब  चीनी  का  दाम  समिल-मालिकों  की  सांठ-गांठ  सरकार  की  कोई

 eq  इसमें  नहीं  हुई  बल्कि  मित-मालिकों  ने  एक  प्रकार  से  रिलीज  सिस्ट  को  अपने  हाथ  में

 रखा  और  चीनी  तीन  रुपये  किलो  तो  लोकतभा  में  यह  भी  सवाल  आ  गया  भौर  सारे

 अखब्ारों  में  चर्चा  होने  लगी  और  खाद्य  मंत्री  जी  ने  यह  war  कि  275  रुपये  प्रति  क्वींटल  से

 अधिक  भगर  चीनी  तो  सरकार  इसमें  दखल  देगी  ।  ठीक  यह  पालीसी  का  सवाल  है

 fe  सरकार  क्या  करेगी  ?  लोगों  के  सस्ते  दामों  पर  चीनी  इसमें  हमारा  एतराज  नहीं  है

 लेकिन  सरकार  किसानों  की  कीमत  पर  एसा  न  सरकार  अपने  खजाने  से  aedy zy  दे  ।

 उत्पादन  व्यय  क्या  पड़ता  इसका  भी  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  |

 इसी  तरह  से  आलू  का  मामला  है  ।  आज  आलू  5  रुपये  मन  बिक  रहा  हैं  ऐसा  अभी  एक

 माननीय  मित्र  ने  कहा  ।  हमार  फारुखाबाद  में  एक  रुपये  का  पांच  किलो  आलू  बिक  रहा है  और  बोई

 लेने  वाला  नहीं  है  ।  मैं  आपको  बाऊ  कि  मेरे  सामने  एक  किसान  दो  टायर  वाली  गाड़ी  लेकर  आलू

 नैनीताल  जिने  में  ले  गया  लेकिन  वहां  कोल्ड  स्टोरेज  वालों  ने  कहा  किਂ  हमारे  पास  इसके  रखने  के

 लिए  जगह  नहीं  है  ।  आप  को  यकीन  नहीं  होगा  कि  उन  दोनों  गाड़ियों  के  आलुओं  को  उसने  वहीं  पर

 रख  दिया  और  कहा  कि  जिस  भाव  आलू  लेना  चाहते  हो  ले  जाओ  क्योंकि  यहां  से  इस  आलू  को  ले

 जाने  का  जो  खर्च  वहू  आलुओं  के  दाम  से  अधिक  होगा  ।  चुनावे  उसने  उन.आलुओं  को  वहां
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 किसी  भी  कोमत  पर  बेचना  ऊचित  समझा  ।  इसलिए  मैं  आप  से  माध्यम  से  वित्त  मंत्री  जी  से  कहा

 चाहता  हुं  कि  कुछ  घरेलू  उद्योग  धंधों  को  छूट दे  देने  से  या  गांवो  का  नाम  लेने  से  किसानों  को  लाभ

 होने  वाला  नहीं  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  किसानों  को  बचाने  के  लिए  कम्पलसरी  बीमा

 योजना  फसल  का  कम्पलसरी  बीमा  हो  ।  इस  पर  आप  को  ध्यान  देना  पड़  पा  |

 बाज  जो  आलू  पैदा  होता  उस  पर  कितना  खचं  आता  है  ।  रुद्रपुर  में  पंत  नगर  की

 एग्रीकल्चर  यूनीवसंटी  जो  वह  कहती  है  कि  एक  व्वींटल  बढ़िया  आलू  पैदा  करने  में  थ्  रुपये

 खर्च  होते  हैं  आप  हिसाब  लगा  लीजिए  ।  सरकारी  eA  में  जितना  खच  होता  उस  पर  जो

 बेक  13  प्रतिशत  सूद  देता  उस  सूद  को  जोड़कर  किसानों  को  दाम  दे  दीजिए  ।  आप  उनसे  उस

 दाम  पर  आलू  ले  लीजिए  ।  इसके  लिए  कोई  आपको  नहीं  रोकता  है  लेकिन  इतना  तो  कम  से

 कम  होना  चाहिए  ।  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  यहं  कहना  चाहता हूं  कि  बड़ी  तादाद  बड़ी

 संख्या  में  कोल्ड  स्टोरेज  का  निर्माण  एक  ag  के  अन्दर  हो  जाना  नद्दीं  तो  आलू  संकट

 झगले  साल  भी  पैदा  होने  वाला  आप  इसको  इस  तरह  से  बेठ  कर  रोक  नहीं  पाएंगे  और  मैं

 यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  से  श्री  मोहन  घारिया  आज  तेल  विदेशों  से  मांग  कर  रहे

 दालें  विदेशों  से  मंगा  रहे  उसी  तरह  से  आगे  चलकर  आलू  भी  faeat  से  मंगाने  पड़ेंगे  ।  इन

 की  जो  निर्यात  पालीसी  वह  इस  बात  पर  परखी  जाएंगी  कि  वे  इस  तरह  की  चीजों  के  लिए

 क्या  करते  हैं  ।  इनकी  जो  निर्यात  पालीसी  वह  इस  पर  बेस  नहीं  करती  है  और  इसलिए  मैं

 यह  कहना  चाहुंगा  कि  छोटें-छोट  उद्योग  aa  चालू  किए  जाए  ।

 इसी  सिलसिले  में  मैं  एक  बात  और  कह  देना  चाहता  हूं  ।  कृषि  के  विकास  के  यह  ठीक

 है  कि  इस  पर  बड़ी  चर्चा  हुई  कि  जो  ट्रेक्टर  रखने  वाले  किसान  उनको  इस  बजट  से  कोई  बहुत

 फायदा  नहीं  होगा  क्योंकि  ट्रेकटरों  के  दाम  पहले  से  बहुत  बढ़  गये  हैं  और  डीजल  के  दाम  भी  बढ़

 गये
 मगर  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  खेती  को  विकसित  करना  तो  इस  देश  में

 जापान  की  तरह  छोटे-छोटे  ट्रेक्टर  भाप  को  बनाने  अगर  आप  ने  छोटे  ट्रेक्टर  बनाने  का

 कोई  रखाना  स्थापित  नहीं  जिसकी  ओर  भब  तक  आप  का  ध्यान  नहीं  गया  वो

 आप  की  कृषि  विकसित  नहीं  हो  सकती  है  ।  आप  को  याद है  कि  रूप  के  तत्कालीन  प्रधान  मंत्री  श्री

 कुइचेव  के  जब  उनको  निकाला  तमाम  चाजज  जो  उन  पर  लगाए  गये  थे  उनमें  एक

 लिखित  चार्ज  यह  भी  था  कि  आप  के  जमाने  में  ट्रक्टर  का  निर्माण  कम  हुआ  जिससे  रूस  में  अनाज

 का  उत्पादन  कम  हो  गया  यह  एक  बड़ा  भारी  चाज  था  qo  |  ् जाजं॑  श्री  कुद्चेव  के  खिलाफ

 लेकिन  हमारे  देश  में  क्या  है  कि  लोग  तबाह  हो  तो  भी  कृषि  मन्त्री  जी  नहीं  निकाले  जा

 जमशेदपुर  में  मुद्ीबत  आ  भी  हमारे  गृह  मंत्री  जी  इस्तीफा  नहीं  दे

 सकते  और  सरकार  के  कान  पर  जूं  तक  नहीं  रेंगती  |  केवल  कहने  से  ही  कुछ  होने  वाला  नहीं  है

 उस  पर  अमल  उस  पर  अमल  करने  का  प्रयास  कीजिए  तब  जा  कर  हम  आगे  asa  |

 मेरे  बहुत  से  मित्रों
 ने  कहा  कि  बहुत  सी  चीजें  fat  नहीं  हैं  भोर  लाइन  लगानी  पड़  रही

 है  राशन  के  लिए  लेकिन  में  यह  कहना  हूं  कि  अभी  तो  aaa  पार्टी  की  सरकार  को  माए
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 हुए दो  साल  ही  हुए  हैं  ।  मगर  उसके  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  चीनी  लेने  के

 बनस्पति  घी  लेने  के  लिए  चोर  की  तरह  घंटों  खड़े  रहना  पड़ता  था  ।  उस  समय  यह  पता  नहीं

 था  fe  फलां  चीज  कल  सवेरे  मिलेगी  या  नहीं  मिलेगी  ।  लेकिन  आजकल  यह  हालत

 नही ंहै  ।  हां  थोड़ी-बहुत  मंहगाई  जरूर  है  लेकिन  भाज  वह  हालत  नही ंहै  कि  घंटों  चीजों

 के  लिए  लाइनों  में  खड़ा  रहना  पड़े  ।  आज  किसी  चीज  की  परेशानी  नहीं  अगर  परेशानी  है

 तो  गांव  वालों  को  डीजल  की  परेशानी  है  ।  जो  लोग  दहर  में  रहते  हैं  और  ट्रक  चलाते  हैं  उनको

 डीजल  की  परेशानी  नहीं  है  मगर  गांव  के  लोगों  को  अपने  ट्रेक्टर  के  लिए  डीजल  मिलने  में

 परेशानी  होती  है  ।  इस  की  तरफ  सरकार  का  ध्यान  जाना  चाहिए  ।

 मान्यवर  इस  बजट  के  पीछे  एक  और  भारी  सवाल  है  सारी  दुनिया  में  पश्चिमी  ay

 व्यवस्था  चल  रही  है--आदमी  मशीन  के  लिए  है  ।  आज  हमारे  देश  के  सामने  यह  बड़ा  भारी

 आधारभूत  सवाल है  कि  मशीन  आदमी  के  लिए  है  या  आदमी  मशीन  के  लिए  है
 ?  अब  तक  यह

 चला  आ  रहा  है  कि  आदमी  मशीन  के  लिए  है  ।  कारखाने  में  कितनी  मशीनें  लगेंगी  और  उनके

 लिए  कितने  आदमियों  की  जरूरत  होगी  ।  अब  तक  हमारे  विकास  का  क्रम  उलटा  जा  रहा  था  ।

 पहली  बार  यह  प्रयास  हो  रहा  है  कि  मशीन  जो  बने  वह  इन्सान  के  लिए  यह  सारा

 भौद्योगिक  विकास  और  कृषि  का  विकास  सब  मानव  के  विकास  के  लिए है  ।  ये  सारा  निकास

 इज  फार  दि  फुलेस्ट  एण्ड  फ्रीएस्ट  डवलपमेंट  आफ  ह् मन ्  बींग  ।  इसी  लिए  ये  मशीनें  हैं  ।

 पहली  बार  इस  दृष्टिकोण  से  बजट  में  प्रयास  किया  गया  हैं  कि  छोटे  उद्योग  पनपाये  जायेंगे  और

 गांवों  में  रहने  वाले  छोटे  छोटे  कारीगर  उत्पादन  कर  सकेंगे  ।  उनको  taal  में  अधिक  से  अधिक

 मुविधाएं  दी  गयी  हैं  जिससे  कि  अधिक  से  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिल  सके  |

 हमारे  देश  में  श्राज  पांच  करोड़  लोग  बेरोजगार  पढ़े  लिखे  ate  बेपढ़-लिखें

 दोनों  ।  आजकल  में  आये  दिन  जो  झगड़े  देखे  जाते  हैं  वे  इरालिए  होते  दे  कि

 लिखने  के  बाद  भी  लोगों  को  काम  नहीं  मिलता  ।  उनके  मां-बाप  सोचते  हैं  कि  लड़के  ने  हाई  स्कूल

 कर  अब  काम  नहीं  इन्टरमीडियेट  करने  के  बाद  काम  मिल  फिर  भी  काम

 नहीं  मिला  तो  सोचते  हैं  कि  ato  wo,  एम०  ए०  या  रिसचं  करने  के  बाद  मिल  जाएगा  ।  लेकिन

 उनको  काम  नहीं  मिलता  ।  इसपर  कोई  ध्यान  ह नड़ ्र  देता  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 जनता  पार्टी  के  घोषणापत्र  में  यह  कहा  गया  है  कि  हम  काम  के  अधिकार  को  फण्डमेंटल  राइट्स

 में  शामिल  हम  इस  बात  को  करेंगे  कि  जो  सक्षम  है  उनको  कामकाज  का  अधिकार  मिले

 मगर  इस  बजट  में  भी  उसकी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  जब  तक  इस  बात  को  स्वीकार  नहीं

 जब  तक  सब  लोगों  को  काम  देने  की  कोई  सर्वागीण  योजना  नहीं  बनंती  तब  तक  देश  का  faria

 नहीं  हो  सरकता  ।

 मान्यवर  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बड़े बड़े  कारखानों  में  काम  के  ate  घंटे  निर्धारित  हैं  ।

 उनकी  6  घंटे  किया  जाए  ।  सप्ताह  में  48  घंटों  की  बजाय  36  घंटे  काम  लिया  जाए  ।  हिन्दुस्तान

 में  जनसंख्या  और  बे  रोजगारी  को  देखते  हुइ  यह  बहुत  आवश्यक है  आई०  एल०  Uo  के  कंबेशत
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 में  हम  ने  यह  कहा  था  कि  हम  इसको  लागू  करने  का  प्रयास  करेंगे  मगर  इसको  भभी  तक  नहीं

 किया  गया  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  बेकारी  को  दूर  करने  के  लिए  आप  कारखानों  में  काम

 के  8  घंटों  को  घटा  कर  6  घंट  ।

 एक  बात  और  आप  से  कहनी  हैं  ।  इस  बजट  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  कि  तमाम

 सरकारी  महकमों  में  जो  फिजूलखर्ची  व्याप्त  हैं  वह  कंसे  दूर  की  जायेगी  और  वहां  मितव्ययिता

 अपनायी  जाएगी  |  अगर  आप  सरकारी  महकमों  की  फिजूलखर्ची  कम  कर  देते  हैं  तो  आपको  करों

 में  कटौती  करने  में  और  दूसरी  चीजों  पर  करों  में  कटौती  करने  में  आसानी  हो  जाएगी  ।

 एक  चीज  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  हमारे  वित्त  विभाग  में  एक  यह  तरीका  बना  हुआ  है

 fe  जो  खर्चा  हम  ने  इस  बजट  में  निर्धारित  किया  है  वह  खर्चा  कैसे  भौर  कहां  यह  वक

 आऊट  हर  साल  दिसम्बर  तक  किया  जाता  है  जौर  फिर  जनवरी  और  फरवरी  तक  द. पसो  मिलता

 है  और  महकमे  माचें  तक  उसको  खचं  करते  है  ।  इसमें  बड़ी  फिजूलखर्ची  होती है  ।  जब  तक  इस

 तरीके  को  नहीं  बदला  तब  तक  कुछ  होने  वाला
 नहीं

 है  ।

 श्री  मृत्युंजय  प्रसाद  ने  जिस  विषय  की  चर्चा  की  उसके  बारे  में  मैं  भी  दो  शब्द  कहूंगा  ।

 सिस्टम  पर  बहस  मैं  नहीं  करता  हूं  ।  फ्रीडम  फाइटर्ज  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दो  सौ  रुपये  महीने

 की  पेंशन  दी  जाती  है  ।  पचास  हजार  से  ज्यादा  दरखास्ते  आपके  सचिवालय  मोहन  सिंह  प्लेस

 जो  कनाटप्लेस  में  है  वहां  पड़ी  हुई  और  दस  बीस  बाबू  भी  वहां  बैठ  हैं  लेकिन  वे  दो  दरख्वास्तों

 पर  भी  रोज  फाइनल  आडंर  पास  नहीं  करते  न  मंजूरी  और  न  ना-मंजूरी  के  ।  में  चाहता  हूं
 कि  जल्दी  से  जल्दी  आप  इस  काम  को  निपटाएं  तब  तो  यह  काम  चलेगा  नहीं  तो  यह

 चलने  वाला  नहीं  हैं  ।  मैं  कहूंगा  कि  जसे  उत्तर  प्रदेश  सरकार  फ्रीडम  HIgeH  को  पुरकार  स्वरूप

 सौ  रुपया  महीन  कि पडान  देती  है  उसी  तरह  से  दिल्‍ली  की  सरकार  को  भी  संशोधन  करके  देनी

 चाहिये  |

 इन  asal  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  और  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  जी  को  इस

 बजट  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 Sto  पी०  जी  मावलंकर  नये  वित्त  मंत्री  ने  सत्तारूढ़  अपनी  पार्टी  के

 सबंविदित  सामाजिक  और  आर्थिक  दर्शन  का  भरपूर  करने  की  चेष्टा  की

 की  है  ।  बजट  के  इस  कां  में  बहुत  से  नेक  इरादे  जिन  सबका  मैं  रवागत  करता  परन्तु
 उसमें  निहित  बाघाएं  तथा  कमियां  भी  मुझे  दृष्टिगोचर  हो  रही  है  ।

 मैं  इस  में  शिकायत  नहीं  करना  चाहता  कि  वित्त  विघेयक  पर  चर्चा  के  समय  वित्त
 मंत्री  और  उप-प्रधान  मंत्री  सभा  में  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  वह  अस्वस्थ

 प्रो०  पी०  सावलंकर  :  इसी  लिए  मैं  शिकायत  नहीं  कर  रहा  ।  मैं  उम्मीद  करता  हुं  कि  वह
 शीघ्र  स्वस्थ  होंगे  परन्तु  मैं  चाहता  यदि  वह  मे  रे  wsat  =r ~  ा. क ब  का  तथ्यवार  उत्तर  देते ।
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 को  टट
 fossa  at चौधरी  area  ने  एक  पुस्तक  लिखी  थी  जो  कि  द ेक ब  ag  प्रकाशित  हुई  थी  भारत  नात  भर्थ -

 नीति-गान्वीवादी  दृष्टिकोण  ।  मैंने  उसे  खरीद  कर  दो  बार  पढ़ा  एक  बार  उनके  वित्त  मंत्री

 बनने  से  पु्॑  तथा  gad  बार  उनके  वित्त  मंत्री  बनने  के  बाद  --  यह  जानने  कें  लिए  सत्ता  में  आने

 के  बाद  उन्होंने  क्या  किया  है  की  आर्थिक  नीति  '  पुस्तक  में  का  यदि  संरलतम

 नहीं  तो  सरल  प्रस्तुक  गया  है  ।  मैं  यह  नहीं  कहना  चाहता  कि  पुस्तक  पढ़ने

 योग्य  नहीं  है  ।  परन्तु  बात  यह  है  कि  पूरी  समस्या  की  ओर  उनका  रवेया  ग्रमीण  गरीब  रोगी  तथा

 वंचित  समाज  को  आधुनिक  नया  तथा  वैज्ञानिक  और  आधिक  दृष्टि  से  विकसित  समाज  में  बदलने

 का  काय  है  मैं  समझता  हूं  जो  कोई  भी  इस  कार्य  को  करेगा  ag  इन  समस्याओं  का  सरलतम

 अथवा  सरल  समाधान  करवा  सकता  है  ।

 चौधरी  साहब  सादे  व्यक्ति  है  तथा  जेसा  कि  उन्होंने  बताया  कि  वह  विसान  के  बेटे  हैं  ।

 परन्तु  मैं  देखता  हूं  कि  उनकी  पंसद  नापसद  केवल  बजट  में  आ  गई  हैं  अपितु  बजट  पर  छाई

 हुई  यदि  उन्होंने  इसमें  अपनी  पंसद  सम्मलित  ही  की  होती  तो  मुझ  आपत्ति  न  होती  परन्तु

 उनकी  पंसद  तो  बजट  पर  इस  सीमा  तक  छाई  हुई  है  कि  बजट  कुछ  उनके  पूर्व-निर्धारित  इरादों

 से  भरपूर  लगता है  ।

 अब  करों  के  भार  को  ही  देखें  ।  करों  का  वोझा  उन्होंने  आंशिक  रूप  से  बजट  के  घाटे  का

 पूरा  करने  के  लिए  ही  किया  है  परन्तु  कर  लगाने  के  बाद  भी  उन्हें  लगभग  600  करोड़  रुपए  हीं

 उपलब्ध  होंगे  उसके  बाद  भी  घाटा  कई  करोड़  रुपए  का  रह  जाता  है  ।

 अब  उन्होंने  क्या  किया  है  ।  करों  का  भार  न  केवल  भारी  और  व्यापक  है  परन्तु

 हलक  दोषपूर्ण  तथा  अधिक  हैं  ।  होता  क्या  कि  जब  वित्त  मंत्री  अपनी  दृष्टि  बहुत  सी  वस्तुओं

 पर  रखते  हैं  तब  उन  वस्तुओं  के  निर्माता  जोकि  उनकी  दृष्टि  से  बच  गय  होते  हैं  अपनी  वस्तुओं  के

 दाम  बढ़ा  देते  हैं  मैं  आपको  माचस  का  उदाहरण  दे  सकता  हूं  ।  निःसन्देह  मशीन  कृत  क्ष त्र  पर

 कर  लगाये  गये  हैं  जोकि  अच्छी  बात  है  क्योंकि  इससे  लघु  उद्योगों  को  संवर्धन  और  विकास  की

 सुविधाएं  मिलती  हैं  ।  परन्तु  लघु  उद्योग  माचस  का  क्षत्र  ने  भी  अपनी  मूल्य  बढ़ा  कर  पैसे  कर

 दी  हैं  का  मुल्य  25  पेसे  हो  गया  है  ।  इसलिए  कर-मुक्त  वस्तु  तथा  कर-मुक्त  में  अंतर

 क्या  रहा  ?  कर  म्‌क्त  मद  तथा  कर  मुक्त  मद  में  अंतर  क्या  ?  क्या  सरकार  के  पास  कोई

 एजेंसी  नहीं  हैं  जिससे  कि  पता  जा  सके  कि  कौन  सी  मदों  पर  गलत  कर  लगा  है  ।  क्या

 ag  कोई  ऐसा  नियंत्रण  नहीं  कर  सकते  कि  उपभोक्ता  से  अनावस्थक  रूप  से  ज्यादा  पसे  न  लिय

 जाये  ।  इस  समस्या  पर  सरकार  द्वारा  गम्भीरता  से  विचार  जाना  चाहिए  क्योंकि  प्रति  वर्ष

 हम  देखते  हैं  कि  जब  उत्पादन-शुल्क  लगाये  जाते  हैं  तब  उन  वस्तुओं  के  मुल्य  भी  जिन  पर  शुल्क

 नहीं  लगाये  बढ़ने  लग  जाते  हैं  तथा  सरकार  इस  बारे  में  असमथ  लगती  वे  कहते  है  किਂ

 यदि  ऐसी  वस्तुओऔ  के  मूल्य  भी  बढ़ते  है  जिन  पर  कर  नहीं  लगाया  गया  तो  भी  सरकार  कुशद  नहीं

 कर  सकती  ।  भाप  उपभोक्ताओं  पर  दोहरा  कर  कंसे  लगाना  चाहते  ऐसी  मदों  पर  जिनपर  कर

 लगाया  गया  अथवा  जिनपर  कर  नहीं  लगाया  गया  ।  मैं  चाहता  हूं  सरकार  इसकी  जांच  करे  ।
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 यदि  मेरे  पास  समय  होता  at  मैं  ato  चरण  सिंह  की  पुस्तक  के  कुछ  उद्धरण  पढ़कर

 सुनाता  | |  उस  पस्तक  में  उन्होंने  दर्शाया  है  कि  अप्रत्यक्ष  करो  उपभोक्ताओं  पर  असाधरण  भार

 पड़ता  है  ।  परन्तु  वित्त  मंत्री  बनने  के  बाद  वह  उपभोक्ताओं  को  भूल  गये  हैं  ।  उन  पर  भार  बहुरा

 अधिक  ही  जेसा  कि  उन्होंने  अपनी  पुस्तक  में  बताया  है  परन्तु  यह  भार  गरीब  ग्रामी

 गरीब  स्थिर  आय  वाले  मध्यवर्गीय  तथा  स्थिर  आप  वाले  लोगों  पर  अधिक  पड़ता  है  |

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  अधिक  उत्पादन  wes  से  होने  वाली  परेशानियों  जिसमें  व्यापारियों  तथा

 निर्माताओं  की  परेशानी  भी  सम्मिलित  सरकार  अध्ययन  करे  ।  कई  बार  यह  उत्पादन  झुल्क

 इस  प्रकार  लगाये  जाते  हैं  कि  अनत्तनः  उपभोक्ता  के  तीन  चार  गुना  उत्पादन-शुल्क  देना  पड़ता  हैं ह

 क्योंकि  हर  कोई  माल  पर  उत्पादन  शुल्क  लगा  देता  परिणाम-स्वरूप  वस्तु  बहुत  मंहगी  हो

 जाती  हैं  ।  इसपर  भी  ध्यान  देना  है  ।

 निःसन्देह  मंत्री  महोदय  ने  पहले  और  कल  जो  करों  में  राहत  दी  मैं  उसका  स्वागत

 करता  मैं  सोच  रहा  था  कि  शायद  मंत्री  महोदय  अंतिम  दिन  राहतों  की  घोषणा  करेगे  ।

 उन्होंने  राहतों  की  शीघ्र  घोषणा  करों  निःसन्देह  मैं  उम्मीद  करता  हूँ  कि  वह  राहतों  की  एक

 और  किश्त  की  घोषणा  करगे  ।  यदि  ऐसी  बात  है  तो  मैं  वित्त  विधेयक  पर  वाद-विवाद  के  अंतिम

 दिन  भी  राहतों  की  घोषणा  का  स्वागत  करू गा  |

 मुझें  खुशी  है  उन्होंने  ऐसे  व्यक्तियों  को  राहत  दी  है  जिन्हें  घन  लाभ  से  पूंजी  लाभ  हुआ
 जो  लोग  इस  प्रवार  के  लाभ  को  ग्रामीण  विकास  परियोजनाओं  में  उन्हें  प्रोत्साहन

 दिया  है  i  मन्त्री  महोदय  को  याद  होगा  कि  मैं  उनसे  पहले  ही  निवेदन  कर  चुका  था  कि  ग्रामीण

 विकास  कार्यों  के  लिए  सावंजनिक  पूंजी  लगायें  ।  इस  प्रकार  यह  अच्छी  बात  परन्तु  मैं  नहीं

 जानता  7  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  प्रतिशत  की  दर  पर  जो  बलिदान  कर  मांग  रहे  हैं  वह

 उचित  है  अथवा  नहीं  ।  शायद  उस  पर  इस  ag  नहीं  तो  भगले  ag  सहानभूति  पूबक  विचार  की

 आवष्यकता  हो  ।

 भब  मैं  मूत्यों  में  स्थिरता  के  मामले  को  लेता  हैं  ।  दृदइय  तथा  श्रव्य  wet  निदेशालय  मे

 वित्त  मंत्रालय  की  ओर  से  पुस्तिकाएं  प्रचारित  की  हैं  जिनमें  बताया  गया  है  कि  बाजार  में  किस

 प्रकार  की  स्थिति  है  ।  निर्धरित  मूत्यों  पर  हर  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  नामक  पुस्तक  के

 पहले  पेरे  में  ही  कहा  गया  है  |

 अधिकांश  वस्तुओं  के  मूल्य  की  स्थिरता  उनकी  सरलता  से  उपलब्ध  करने

 में  सफल  रही  है  ।  जहां  तक  वस्तुओं  की  सरलता  पूर्वक  उपलब्धिं  का  प्रइन है  मैं  सरकार  के  दावे

 को  TAT IT  करता  हूं  ।  परन्तु  यह  कहना  गलत
 है

 कि  स्थिर  मूल्यों  पर  उपलब्ध  हैं  ।

 वास्तव  में  भधिकांश  वस्तुए  पिछले  महीनों  में  बहुत  मंहगी  हो  ग्रई  हैं  ।  इसलिए  इस  दावे  को

 स्वीकार  नहीं  क्या  जा  सकता  मैं  यह  इसलिए  कह  हूं--कि  यदि  मूल्यों  में  वृद्धि  रोकी  न

 जा  तथा  मूल्य  वृद्धि  वास्तविक  हुई  यह  बढ़ते  हुए  मूब्य  जनता  सरकार  को
 ~

 समाप्त  कर  दें दगे  ।  आपको  याद  होगा  कि  14  1972  को  मेरा  इस  सभा  में  पहला  भाषण
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 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  के  बढ़ते  हुए  मूल्य  पर
 स्थगन  प्रस्ताव

 के  बारे  में  था  ।  मुझे  यह  कहते  हुए

 खेद  है  कि  मुझे  ag  पश्चात  वैसी  ही  चेतावनी  देनी  पड़  रही  यदि  जनता  सरकार  मूल्य

 बृद्धि  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कदम  नहीं  उठाती  तो  जनता  इस  सरकार  को  उसी  प्रकार  चलता

 कर  देगी
 जसे

 कि  पहली  सरकार  को  किया  गया  था  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  विश्व  के  मूत्यों  की  तुलना  में  यहां  मूल्य  नहीं  बढ़े  हैं  ।  संसार  के

 कई  देशों  में  मूल्य  वुद्धि  हमारे  देश  से  अधिक  हो  सकती  है
 परन्तु  इससे  हमें  संतोष  केसे  मसिल

 सकता  है  आंकड़ों  के  अनुसार  भी  यह  सही  हो  सकता  है  कि  भारत  कुछ  हृद  तक  मूल्यों  में

 स्थिरता  बनाये  रख  सका  आपकी  इन  बातों  से  भारत  के  syataay  को  राहत  नहीं  मिल

 सकती  ।  आप  दूसरे  देशों  के  साथ  तुलना  करके  संतुष्ट  हो  सकते  हैं  कि  भाप  यहां  पर  कम  मूल्य  दे

 रहे  हैं  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  इन  तुलनाओं  से  सारककियों  पुस्तक  प्रकाशकों  को  तो  संतोष  हो

 सकता  है  परन्तु  इससे  उपभोक्ताओं  को  लाभ  नहीं  पहुच  सकता  |

 श्रीमान  करों  के  मामले  का  अध्ययन  बहुत  सी  समितियों  वायू  प्रत्यक्ष  करों  ।  अप्रत्यक्ष

 करो  पर  झा  समिति  ने  विचार  किया  है  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  सरकार  इन  समितियों  की

 fray  पर  गम्भीरता  पूर्वक  तक  संगत  ढंग  से  तथा  व्यवहाय॑  रीति  से  विचार  क्यों  नहीं  करती  ।  मैं

 समझता  हूं  उनमें  मे  अधिक  भाग  व्यवहायं  है  और  आप  उसे  पूरी  तरह  क्रिनान्वित  करें  ।

 सरकारी  व्ययों  के  बारे  में  भी  मैं  कुछ  कहना  चाहता  हू  ।  मैं  यह  नहीं  मानता  कि  सभी  प्र  कार

 कि  समितियां  अच्छी  नहीं  है  ।  समितियां  की  नियुक्ति  करनी  ही  पड़ती  है  क्योंकिइन  समितियों  द्वारा

 अध्ययन  के  बिना  सरकार  सुचारू  रूप  से  Hig  नहीं  कर  सकती  |  सरकार  एक  समिति  अथवा  भायोग

 की  नियुक्ति  कर  रही  है  जो  कि  इस  बात  पर  ध्यान  देगा  कि  सरकारी  व्ययों  को  कम  रखा  जा  सके

 समिति  को  बहुत  कम  समय  लेना  चाहिये  ।  सरकार  सरकारी  आयोग  जैसे  आयोगों  पर  करोड़ों

 रुपए  व्यय  करती  है  और  बाद  में  परिणाम  शून्य  प्रतिशत  ही  नहीं  अपितु  अचित  घाटे  का  ही  होता

 जिन  लोगों  की  नियुक्त  की  जाती  है  उन्हें  ऊ
 चे

 वेतन  तथा  अन्य  सुविधाए  नहीं  दी  जाती  ।

 इससे  तो  मामला  केवल  हास्यास्पद  बन  जाता  है  ।  गरीब  आदमी  को  ठगा  जाता  है  तथा  भाप

 उससे  उपहास  कर  रहे  हैं  ।  अत्यन्त  गरीबों  तथा  अत्यन्त  अमीरों  में  अन्तर  बढ़  रहा  इसलिए

 मैं  चाहता  हूं  कि  जीवन  यापन  की  प्रक्रिया  में  परिवतंन  किया  जाये  ।  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  अर्थात

 मंत्रियों  संसद  तथा  विधान  सभा  सदस्यों  के  जीवन  में  सादगी  तथा  ऊचे  विचार  आने

 चाहिए  |

 दोष  समय  में  मैं  मंत्रालय  के  महत्वपूर्ण  कार्यों  पर  प्रकाश  ड  क्योंकि  इसमें  समन्वय

 तथा  सीमित  संसाधनों  के  Waza  उचित  अग्रताओं  का  निर्धारण  तथा  उनकी  समुचित  क्रियान्विति

 का  दायित्व  निहित  है  यदि  ऐसी  बात  है  तो  मैं  चाहुंगा  कि  वित्त  मंत्रालय  को  इस  बारे  में  अधिक

 क्रियाशील  बनाया  जाये  ।  मुझे  दो  और  बातें  कहनी  हैं  जो  कि  मंत्रियों  तथा  सचिवों  तथा  उच्च

 अधिकारियों  के  बारे  में  है  ।  मैं  देखता  हूं  कि  कुछ  अपवादों  को  छोड़कर  मंत्रीगण  न  तो  मन  लगा
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 कर  कार्य  करते  हैं  और  न  ही  फाइलों  के  अध्ययन  और  मामलों  के  निर्णय  के  लिए  समय  निकालते

 हैं  ।

 मैं  तो  यह  कहता  हू  कि  इसका  परिणाम  ag  हुआ  है  कि  इसी  बीच  नौकरदाही  का  काम

 खुशी-खुशी  चल  रहा  है  और  उसे  भधिअ  शक्तियां  प्राप्त  हो  गई  हैं  ।  नौकरशाही  की  इस  बढ़ती

 हुई  शक्ति  पर  रोक  लगनी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मेरा  यह  कहना  है  कि  खाद्यन  अधिक्य  विदेशी  मुद्रा  भण्डार  जेसी  कुछ  अनुकूल  बातें

 भी  हैं  तथा  भाधिक  वृद्धि  पर  जो  कि  धीरे-धीरे  परन्तु  अनवरत  रूप  से  बढ़  रही  है  और  जसों  पहल

 थी  उससे  कहीं  अधिक  अच्छी  है  !  हमें  इन  आधिक  अनुकलताओं  से  लाभ  उठाना  चाहिए  तथा

 अपनी  उन  मूल  समस्याओं  को  हल  करना  चाहिए  जो  अधिकाधिक  हमारी  आंखों  में  गड़  रही

 जैसे  अज्ञानता  और  बेरोजगारी  की  समस्याएं  ।  यदि  इन  समस्याओं  पर  काबू

 पा  लिया  जाये  तब  मुझे  पूर्ण  विदवास  है  कि  नये  उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  महोदय  कुछ

 ठोस  परिणाम  प्राप्त  कर  सकेंगे  ।

 यदि  वे  ऐसा  नहीं  कर  सके  तो  मुझे  डर  है  कि  यह  बेकार  में  भारी  परिश्रम  भकारण

 पिंगा  ।  मैं  तो  fazara  करने  बाले  आदमियों  में  से  हूं  और  यह  कहा  जा  सकता  है  और  मैं  बड़े

 ही  दुःख  के  साथ  कहता  हूं  कि  हमारे  उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  स्त्री  महोदय  तथा  उनके

 दूसरे  उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  श्रघान  मंत्री  महोदय  को  एक  साथ  मिल  बेठकरं  अपनी

 बड़ी  मामूली  तथा  छोटी  या  कंसी  ही  भी  उनकी  कठिनाईयां  और  समस्याएं  क्यों  न  उनके  कुछ

 भी  उद  आकाक्षाएं  और  जो  कुछ  भी  उनका  सदा-सदा  के  लिये  हल  खोज  निकाले  ।  केवल

 तभी  इस  देश  को  भच्छी  और  प्रभावशाली  सरकार  निकल  सकती  है  और  तभी  लोगों

 की  समस्याओं  का  प्रभावशाली  ढंग  से  हल  निकल  सकता  है  an  घटिया  राजनीति  ate  उसके

 अन्दरूनी  झगड़ों  से  ऊब  चुके  हैं  और  मुझे  यह  अपने  लाखों  परिश्रमी  देशवासियों  की  भोर  से

 कहना  पड़  रहा  है  क्योंकि  इस  माननीय  सदन  में  उनकी  आवाज  को  बल  मिलना  चाहिये  घन्यवाद  ।

 डा०  बलदेव  प्रसाद  (aaTaz)  सभापति  इस  ay  के  जो  बजट-प्रस्ताव

 उनका  अंतिम  चरण  वित्त  विधेयक  के  रूप  में  सदन  के  सामने  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  की  ईमानदारी  पर

 दाक  न  करते  हुए  खेद  के  साथ  यह  कहना  चाहता  g  कि  जिन  लक्ष्यों  और  sew  को  लेकर  यह

 बजट  Ta  किया  गया  इस  बजट  से  उनमें  से  किसी  भी  उद्देइ्य  की  पूति  नहीं  होती  है  ।  न  तो

 इससे  डिसपैरिटीज  कम  न  इससे  उत्पादन  न  ही  बेरोजगारी  खत्म  होगी  ।

 सरकार  का  जो  अपव्यय  सरकार  की  मशीनरी  की  जो  फिजूलखर्ची  उसको  दूर  करने  के  लिए

 भी  इस  बजट  में  कोई  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  ।  भौर  वह  at  इतना  अधिक  है  fe  जहां

 1960-61  में  सरकार  की  मशीनरी  पर  खर्चें  433  करोड़  रुपये  वहां  1978-79  में  वह  बढ़कर

 4,000  करोड़  रुपये  हो  गया है  ।

 इतनी  गरीब  जनता  की  कमाई  का  इतना  रुपया  नौकरशाही  पर  खर्च  किया  जा  रहा
 fag  यही  बात  नहीं  बल्कि  आज  नौकरकाही  इस  देश  के  विकास  के  रास्ते  qua re  Aare
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 व्र  खड़ी  हुई  |  माज  अगर  हमारे  देश  का  अधिक  बिकास  नहीं  हो  रहा  बहुत  से  काम  रुके

 हुए  तो  उसका  कारण  है  लालफतीश।ही  में  फाइलें  एक  जगह
 दूसरी

 जगह  नहीं  जा  रही  हैं  आज  हम  रुपया  भी  खर्चे  कर  रहे  हैं  और  देश  का  नुक्सान  भी  हो  रहा  है  ।

 इस  बजट  से  बढ़े  कीमतें  बढ़ेंगी  भर  गरीब  जनता  पर  और

 बोझ  पड़ेगा  ।  मैं  संक्षेप  में  बताना  चाहता हूं  कि  इस  बजट  के  कारण  दाहरी  aa में  श्रमीर  आदमी

 का  घरेल  खच  30  मध्यम  वर्ग  20  परसेंट  और  गरीब  आदमी  चाहे  वह  हर

 का  हो  या  देहात  10  परसेंट  बढ़  जायेगा  ।  वित्त  मंत्री  के  पास  कोई  दलील  नहीं  है  कि  ag

 खर्च  नहीं  बढ़ेगा  ।  उन्होंने  कहा  था  फि  फिमतें  1  परसेंट  से  ज्यादा  नहीं  बढ़ेगी  ।  लेकिन  हालात

 बता  रहे  हैं  कि  कीमतें  अभी  से  इतनी  ऊपर  चढ़नी  शुरू  हो  गई  हैं  कि  सरकार  उन्हें  कंट्रोल  कर

 इसका  पता  नहीं  चल  रहा  है  ।

 इस  बजट  के  जरिये  1356  करोड़  रुपये  का  बोझ  देश  की  जनता  पर  डाला  गया  जिसमें

 रेलवे  का  पोस्ट्स  ए  ड  टेलीग्राफूस  के  रेट्स  में  वृद्धि  और  सी  डी  एस  वर्गरह  शामिल  हैं  ।

 इस  रकम  में  से  356  करोड  रुपये  का  बोझ  रूरल  गरीब  लोगों  पर  alt  1000  करोड  रुपये  का

 बोझ  दहरों  के  मिडल  क्लास  और  गरीब  लोगों  पर  डाला  गया  है  ।

 पिछले  तीस  सानों  से  बजट  जिस  ढंग  से  पेश  किये  जा  रहे  मैं  उसका  विरोध  करता

 सरकार  के  पात  अपनी  आमदनी  बढ़ाने  का  केवल  एक  ही  तरीका  है  :  वह  इनड!यरेक्ट  टेक्सिज  को

 बढ़ाती  चली  जा  रही
 है  ।  भाखिर  इनडायरेक्ट.टेक्सिज  को  बढ़ाने  की  कोई  सीमा  at  होनी

 चाहिए  |  आइटम  68  पर  पहले  एक  परसेंट  टेक्स  रखा  गया  और  वह  भी  रेवेन्यु  कलेक्ट

 करने  की  दृष्टि  से  नहीं  रखा  गया  वह  इस  लिए  रखा  गया  था  ि  हम  आंकड़े  इकट्ठे  कर

 जिससे  पता  चल  सके  फि  हम  किस  किस  आइटम  से  रेवेन्यु  प्राप्त  कर  सकते  हैं

 टेक्स  आज  कितना  है
 ?  पिछने  तीन  सालों  में  वह  1  परफेंट  से  2  2  परसेंट  से  5  परसेंट

 और  5  परसेंट  से  8  परसेंट  हो  गया  है  तीन  सालों  में  ag  भाठ  गुणा  हो  गया  है  ।

 हमने  छठी  योजना  के  बाकी  तीन  सालों  में  45,000  करोड़  रुपये  के  और  साधन  जुटाने  हैं  ।

 ga  तो  नजर  नहीं  अਂ  रहा  है  कि  सरकार  ने  साधन  जुटाने  के  लिए  ड्यूटी  के  अलावा

 और  कोई  तरीका  खोजा  है  ।  हमें  बताया  जाता है है  कि  हम  इस  लिए  साधन  जुटा  रह ेहैं  कि  हमने

 योजनाओं  पर  खतर  करना  बेरोजगारी  को  दूर  करना  है  और  उत्पादन  बढ़ाना  है  लेकिन  कहां

 खर्चे  हो  रहा  है  ?  प्लानज  पर  खर  पिछले  चार  सालों  में  लगातार  कम  हो  रहा  है  ।  1976-77  में

 प्लान  पर  fray  सान  की  अपेक्षा  31  परसेंट  ज्यादा  खच  1977-78  में  पिछले  के

 मुकाबले  में  27  परमेंट  ज्यादा  खर्च  हुआ  और  1978-79  में  पिछले  साल  के  मुकाबले  में  17  परसेंट

 ज्यादा  खर्च  हुआ  ।  इम  पाल  5  पर  पेंट  ज्यादा  खचं  हो  रहा  है  |  लगातार  टेक्स  बढ़  रहे  हैं  और

 प्लन
 के  ऊपर  जो  हम  ख़र्च  बढ़ाना  चाहते हैं  वह  नहीं  बढ़  रहा  है  ।  इसमें  से  कुछ  खर्चा  जो  प्लान

 का  है
 दै  वह  नान-प्ठान  में  इन  दिया  अगर  वह  भी  मिला  लें  तो  पिछले  साल  से  15  परसेंट

 ज्यादा है  ।  हम  10
 परं  केंट  से  15  परसेंट  पर  आ  गए  हैं  और  टैक्स  लगातार  बढ़ाते  चले

 रहे
 बित  मन्त्री  ने  अपने  भाषण  में

 कहा  है  कि  अगर  टैक्स  वही  एक  नया  पैसा  भी  हम  न
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 बढ़ाते  तो  658  करोड़  रुपये  टे बसों  से  अतिरिकत  आमदनी  होने  वाली  थी  ।  बम्पर  क्राप

 कल्चर के  क्षेत्र  में  आज  बहुत  उत्साहजनक  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  तो  फिर  और  टेक्स  लयाने  की

 कहीं  पर  कोई  जरूरत  नहीं  थी  ।  एक  गेप  छोड़ा  जा  सकता  था  ।  अगर  रुपया  हमें  इक्ट्ठा  चाहिए

 था  तो  में  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  feaa  बेक  से  2  हजार  करोड़  रुपया  ऋण  ले  सकते  थे

 फारन  एक्पचेंज  के  अगेंस्ट  और  अपनी  योजना  पर  जो  हमने  12511  करोड़  रुपया  रखा  है  उसके

 बजाय  15  हजार  करोड़  रुपपे  की  योजना  बना  सकते  आउट  ले  को  एनलाजं  कर  सकते  थे  ।  तब

 हम  कुछ  न  कुछ  जिन  लक्ष्यों  को  अपने  सामने  रख  कर  चल  रहे  हैं  उनमें  सफलता  प्राप्त  कर  सकते

 थे  ।  हमने  आज  ट कसों  की  भरमार  लगा  दी  है  और  योजना  पर  खर्चा  बढ़ाया  नहीं  है  ।  वह  वेसे

 का  वसा  है  ।  तो  उत्पादन  कहा  से  बढ़ेगा  ?  शौर  विषमता  को  आज  कल  काम  कहां  मिलता

 3
 id  ?  अगर  उद्योग  काम  शुरू  तो  लोगों

 को
 काम  मिलेगा  ।  लेकिन  हम  तो  काम  कम

 करने  की  तरफ  कदम  बढ़ाये  जा  रहे  हैं  ।

 जो  पहले  कुछ  रियायत  दी  गई  थी  जिसके  बारे  में  70  के  करीब  लोक  सभा  के  माननीय

 सदस्यों  ने  एक  WAIST  भी  उप  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  को  तथा  प्रधान  मंत्री  को  दिया

 उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  जो  स्माल  स्केल  सेक्टर  को  आइटम  नम्बर  68  में  30  लाख  रुपये  के

 टर्न-ओवर  पर  एग्जम्पशन  दी  गई  थी  वह  कम  कर  के  15  लाख  कर  दी  वजह  क्या  दी  गई
 v  = 12.0

 हैं  ?  कोई  वजह  ष  ं  30  लाख  की  क्यों  एग्जम्पदन  उसकी  वजह  है  कि  दस  लाख  रुपये
 की  एक  सीमा  रंम/ल  स्केल  सेक्टर  में  दस  लाख  रुपये  का  कैपिटल  लगाने  की  एक  सीमा  है  और

 बह  यूनिट  त  लाभप्रद  यूनिट  हो  सकती  है  जब  जितना  उसका  कंपिटल  इन्वेस्टमेंट  है  उसका

 तिगुना  उसका  टर्न-ओवर  हो  ।  यह  अनुपात  1  और  3  का  चाहिए  ।  अगर  दस  लाख  रुपये
 का  कंपिटल  स्माल  स्केल  सेक्टर  में  लगा  रखा  है  तो  30  लाख  का  काम  जब  तक  हम  नहीं
 30  लाख  का  ट्नें-भोवर  जब  तक  नहीं  होगा  तब  तक  वहू  वायवल  यूनिट  नहीं  हों  सकती  |  उसको
 बायवल  यूनिट  बनाने  के  लिए  30  लाख  का  टर्न-ओवर  होना  चाहिए  ।  तो  सरकार  का  यह
 कोण  कि  उसकों  हम  कोई  प्रोत्साहन  उसको  कोई  रिलीफ  दें  जिससे  कि  वह  यूनिट  जो

 बड़ी  यूनिट्स  हैं  उनके  मुकाबिले  में  खड़ी  हो  सके  ।  वरना  आप  एक  किरलॉश्कर  इंजन  बना

 रहा है  और
 एक  इंडस्ट्रियलिस्ट  पंजाब  के  अंदर  बैठा  हुआ  अपना  उद्योग  चला  रहा  है

 जिसकी  ि फंक्ट्री  में  दो  तीन  या  पांच  आदमी  काम  कर  रहे  हैं  ।  एक  दस  हजार  का  प्रोडक्शन  कर
 सकता  है  एक  महीने  में  और  वह  दस  का  भी  प्रोडक्शन  नहीं  कर  सकता  ।  तो  दोनों  की  बराबरी
 कसे  हो  सकती  है  ?  ऐसी  हालत  में  जहां  पर  उन  लोगों  को  एक  रिलीफ  दी  गई  थी  वह  उन  लोगों
 से  वापस  ली  जा  रही  है  और  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  अगर  यही  हमारे  बजट  का  क्रम  रहा
 तो  यह  15  लाख  की  एग्जम्पशन  भी  अगले  साल  खत्म  होने  वाली  है  ।  स्माल  स्केल  yaeyz,  काटेज
 इंडस्ट्री  और  हैंग्लूम  की  बात  की  जाती  है  लेफिन  इनको  जहां  पर  रिफील  देने  की  बात  गाती  है
 बहू  हम  दे  नहीं  सकते  ।  कयों  नहीं  दे  मैं  उसका  कारण  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  बिग
 इंडस्ट्रीज हैं  उनकी  लावी  इतनी  स्ट्रांग  है  और  व्यूरोक्र  गी  के  साथ  उनकी  मिली  भगत  इतनी

 मजबूत है  कि  यह  सरकार  या  कोई  भी  सरकार  आए  वह  उनको  कुछ  कर  नहीं
 को  हम  समाप्त  नहीँ  कर  संकते  ।

 उनकी  उस  लाबी
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 माननीय  मंत्री  सतीश  जी  यहां  पर  बेठ  उनको  पता Te  fis  हैंड  ह की पीवर  के  ऊपर  एक्साइज

 ड्यूटी  लगी  ।  यें  हैंड  प्रोसेससं  कोन  हैं  ?  चार  पांच  आदमी  इनमें  काम  करने

 वाले  होते  हैं  ।  सरकार  का  बहां  पर  पुरे  तौर  से  पालिसी  डेसीशन  था  कि  इनके  ऊपर  कोई  लेवी

 नहीं  लगेगी  ।  लेकिन  लग  गई  ।  कसे  लग  यह  कोई  महकमे  ata  नहीं  बता  सकता  ।  मैं  इनसे

 मिला  ।  यें  खद  हैरान  कि  कसे  लगी  ।  ये  खुद  उसको  प्लीड  कर  रहे  थे  ।  किसी  तरह  दो  महीने

 बाद  फिर  सरकार  ने  उसको  विदड़ा  विया  ।  यह  क्यों  लग  क्यों  कि  जो  बड़े
 बड़

 यूनिटत  वह  समझते  थे  कि  जब  यह  इनमें  ऊपर  नहीं  लगेगी  तब  तक  हमारा  कारोबार  नहीं

 चल  सकता  और  उन्होंने  नौकरशाही  से  faa  करके  चोरदरवाज  के  रास्ते  से  इनके  ऊपर  बहू

 लेवी  लगवा  दी  ॥

 पिछले  साल  एक  केस  मैं  इंडस्ट्रीज  मिनिस्टर  के  साथ  प्लीड  कर  रहा  था  ।  आप  जानते

 पंजाब  के  अंदर  हैंडलूम  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लगे  हुए  gi  शाड़ी  यान  से  गरीब  आदमियों  के  लिए

 कम्बल  और  कपड़ा  तेयार  होता  है  आज  वहू  शाडी  वूल  बाहर  से  आता  है  ।  उस  बूल  से  यान

 बनाने  के  लिए  कुछ  स्पिनस  एसोसिएशन  है  बहीं  उस  काम  को  करती  बही  उसका  यानें  बनाएंगी

 छोट  इंडस्ट्रियलिस्ट्स  और  हैंडलूम  diag  की  तरफ  से  मैं  डेपुटेशन  लेकर  इंडस्ट्रीज  मिनिस्टर  के

 पास  गया  भौर  उनसे  कहा  कि  ये  लोग  खद  इस  काम  को  कर  लें  तो  इसमें  आप  को  कपा  एतराज

 है
 ?

 उन्होंने  कहा  कि  कोई  एतराज  इसमें  किसी  को  क्या  एतर।ज  हो  सकता  है
 ?  यह  तौ

 el  जायगा  ।  लेकिन  आज  उस  बात हमारी  नीति  है  कि  हम  इनको  रिलीफ  देना  चाहते  य

 को  डेढ़  साल  हो  गए  ।  वह  रहे  हैं  कि  अडचन  है  ।  अडचन  बड़ी  लाबी  al  है--चाहे  ag  टाटा  हों

 या  बिड़ला  हो--वे  कभी  भी  हैंडलूम  स्माल  स्केल  सेक्टर  को  चलने  नहीं  दगे  ।  वे  सरकार  से

 कोई  न  कोई  एक्साइज  लगवायेंगे  जिससे  कि  यह  उद्योग  पनप  न  सक  tara  नियम  377  के

 अन्तर्गत  मैंने  इस  सदन  में  यह  बात  उठाई  थी  कि  पंजाब  में  50  हजार  छोट  कारखाने  बर्द  हो

 गए  हैं  और  आगे  भी  होंगे  क्योंकि  स्टील  नहीं  मिल  रही  कोयला  नहीं  Pie  रहा  है  फिर  कहां

 से  वे  टेक्स  देंगे  और  कहां  से  अपने  मजदूरों  को  तनख्वाह  देंगे  ?  सरकार  के  पास  इसका  कोई

 हन  नहीं  है  ।  लेकिन  यह  ऐसी  विषम  परिस्थिति  है  जिसमें  सरकार  को  कुछ  न  कुछ  रिलीफ  देनी

 चाहिए

 जहां  तक  उत्पादन  का  सवाल  आज  सेक्टर  आगे  बढ़  रहा  है  लेनिन  उसके

 मुताबिक  हमारा  इण्डस्ट्रियल  सेक्टर  नहीं  बढ़  रहा  है
 ।  पंजाब  में  अब  शुगरकेन  का  उत्पादन ब  हते

 ag  गया  है  लेकिन  शुगर  मिल  लगाने  के  लिए  लाइसेंस  नहीं  feat  जा  रहा  है  ।  क्या  रुकावट

 मुझे  पता  नहीं  ।  नौकरशाही  को  रूवाबट  है  या  बड़े  मिल  बालों  ५  तरफ  से  रूकावट  है

 नहीं  ।  लेकिन  आज  इस  बात  की  आवश्यकता  है  कि  रेडटॉपिज्म  को  खत्म  करके  प्रोडक्शन  बढ़ाने

 के  लिए  दगर  मिल  के  लाइस  स  दिए  जायें  ।  जितना  हो  रहा  है  उसके  लिए  आप  किसन

 को  क्या  राहत  देंगे  इसी  तरह  से  काटन  बहुत  पदा  हो  रही  है  और  उसके  भाव  गिर  रहे  हैं  ।

 सरकार  पर  जोर  डाला  जाता  है  कि  सपोर्ट  प्राइस  निश्चित  करे  ।  लेकिन  अगर  टेक्सटाइल  मिल

 खोलने  का  सवाल  आता  है  तो  ay’  रोक  सी  की  रूकावट  आवो  एम  आर  टी  पी  की  रूकावट
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 आती  है  दो  साल  हो  गए  हैं  लेकिन  अभि  तक  कम्पोजिट  टेक्सटाइल  यूनिट  खोलने  की  बात  तय

 नहीं  हो  पाई  है  ।

 इसी  तरह  से  पेपर  मिल  की  बात  है  पर  इतना  अधिक  व्हीट  का  हस्क  टेक्नालाजी

 उपलब्ध  हो  सकती  लेकिन  पेपर  मिल  नह्ठीं  लग  सकती  है  ।  चावल  की  इतनी  ज्यादा  हस्क  है

 जिससे  कहते  हैं  सीमेंट  aor  किया  जा  सकता  है  लेकिन  दो  साल  बात  करते  करते  हो

 परिणाम  कुछ  भी  नहीं  निकला  है  ।  अगर  आपको  प्रोडक्शन  को  बढ़ाना  है  तो  फिर  अकावट  क्या

 सरकार  को  वार  फर्डिंग भ्  पर  ध्यान  देना  होगा  ।  जबतक  फील्ड  में  जाकर  मिनिस्टर्स  निर्णय

 नहीं  करेंगे  तब  तक  व्युरोक्र सी  कोई  काम  नहीं  होने  देगी  ।

 जहांतक  बेरोजगारी  दूर  करने  का  सवाल  आज  कारखानों  में  अगर  वीवसं  चाहिए  तो

 वे  नहीं  मिलते  हैं  ।  बरोजगार  दूर  करने  के  लिए  सरकार  को  एजूकेशन  में  आमूलचूल  परिवतंन

 करना  होगा  |  इण्डस्ट्रियल  प्रोडक्शन  बढ़ाने  के  लिए  स्किल्ड  लेबर  बी  ए  और  एम  ए  पास

 नहीं  कर  सकता  है  ।  हमारे  पंजाब  में  इण्डस्ट्रीज  बहुत  हैं  लेकिन  उनके  लिए  स्किल्ड  लेबर  नहीं

 मिलते  हैं  ।'

 मैं  पोस्ट  ऐंड  टेलीग्राफ  डिपार्टमेंट  की  ओर  भी  ध्यान  दिलाना  चाहूंगा  ।  आज  टेलीफोन

 देने  के  लिए  सरकार  की  एक  नीति  है  वह  नीति  है--ओन  योर  टेलीफोन  ।  उसमें  75  परसेंट

 प्रायर्टी है  ।  अगर  कोई  5  हजार  खचं  कर  सकता  है  तो  उसे  फौरन  टेलीफोन  मिल  जाएगा  ।

 मान  लीजिए  100  टेलीफोन  देने  हैं  उसमें  75  भो  वाई  टी  वालों  को  मिलेंगे  बाकी  रहे  25  परसेंट

 उस  में  भी  10  परसेंट  जनरल  और  15  परसेंट  में  स्पेशल  कंटेग्री  वाले  हैं  ।

 aladt  पाघंती  कृष्णन  :  सेवा  मितृत  सरकारी  अधिकारी  प्रथम  श्रेणी

 अधिकारी  जश इ वग  के  अधीन  आते  हैं  ।

 डा०  बलदेव  प्रकाश  :  जो  पांच  हजार  खर्च  कर  सकता  है  वह  आज  ही  टेलीफोन  ले  सकता

 है  ।  दूसरी  तरफ  जनरल  केटेगरी  वानों  को  13-13  साल  हो  गए  हैं  लेकिन  टेलीफोन  नहीं  मिला  ॥

 मुझे  मिनिस्टर  साहब  से  जवाब  मिला
 है

 कि  3.0  साल  तक  टेलीफोन  न्हीं  दिया  जा  सका  at

 ऐसी  नीतियों  को  रिवाइज  करना  पड़ेगा  ।  इसमें  कहीं  न  कहीं  कोई  गलती  है  ।  कोई  पांच  हजार

 देता  है  तो  कल  टेलीफोन  faa  जायेगा ।  तो  क्या  हम  यह  समानता  लाना  चाहते  हैं  सरकार

 इस  बात  पर  सोचे  कि  हमें  दो  साल  हो  गये  हैं  और  अगर  दो  सालों  में  नीतियों  में  परिवतंन  नहीं

 कर  तो  कभी  भी  नहीं  कर  सकेंगे  |

 इतना  कह  कर  मैं  यह  बात  फिर  कहना  चाहता  हूं  कि  लघु  उद्योगों  के  स्माल  art

 के  ऊपर  जो  30  लाख  से  15  लाख  भाप  ने  कर  दिया  उस  ge  आप  फिर  से  विचार  करें  ।  मैं

 वित्त  मंत्री  जी  करा  इस  बात  के  लिए  स्वागत  करता  हूं  कि  उन्होंने  कुछ  रिलीफ  दिये  हैं  लेकिन

 केरोसियन  आयल  के  लघु  उद्योगों  के  ऊपर  और  पेट्रोल  के  ऊपर  भी  जो  रिलीफ  देने  की

 भावइयकता  &  उसके  बारे  में  वित्त  मंत्री  जी  विचार  करें  और  कल  या  परसों  जब  अपना  जवाब

 तो  इन  पर  रिलीफ  की  घोषणा  करें  ।  ऐसी  मेरी  उनसे  प्राथ॑ना  है  ।
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 इन  शब्द  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हु  ।

 श्रीमती  पावंती  कृष्णन  :  सभापति  कल  मैंने  वित्त  मन्त्री  महोदय  का

 भाषण  सुना  ।  मुझे  अलक्जेन्डर  पोप  कथन  याद  हो  आया  ।  उन्होंने  कहा है  :

 सौभाग्यशाली  है  जो  कुछ  आशा  नहीं  क्योंकि  वह  कभी  भी  निराश  नहीं  होगा  कल

 वित्त-विधेयक  पर  चर्चा  समाप्त  होने  से  वित्त  मन्त्री  महोदय  ने  एक  ऐसे  समय  में  जबकि  ag

 वित्त-विधेयक  पुरः  स्थापित  कर  रहे  करों  में  कुछ  भर  राहत्तों  की  घोषणा  एक  सर्वाधिक

 TATA ea  तरीका  |  सम्भवतः  ऐसा  लगता  हैं  कि  उन्होंने  बहस  शुरू  होने  स  ही  अपने

 कान  बन्द  रखने  की  ठान  ली  है  ।  यह  सब  यदि  उनके  मन  में  रहा  होता  तो  अन्तिम

 घोषणा  तो  वे  बहस  का  उत्तर  देते  समय  बयों[क  यह  बात  तो  पहले  ही  इस  बजट  से  पता

 चल  चुकी  है  कि  ag  sat  दिवालिया  बजट  है  ।  यह  कोई  बजट  थोड़  ही  है  ।  यह  तो  एक

 सरकार  का  दिवालिया  बजट  है  जिसमें  एक  एक  और  दूसरी  छूट  और  फिर

 एक  और  छूट  और  इसी  प्रकार  राहतों  पर  राहतें  दी  जा  रही  हैं  ।  हां  तक  कि  बजट  के  पूर्णतया

 लागू  होने  से  | द  आप  व्यावहारिक  रूप  में  इसमें  यहाँ--वहां  रूप  परिवर्तन  कर  रहे

 अब  उस  बारे  में  बातें  करती  जिसमें  प्रेस  के  अनुसार  सचिवालय  में  aN qs

 नौकरशाहों  का  यद  कहना  है  कि  कीमतों  में  केवल  1%  बढ़ोत्तरी  होगी  ।  और  फिर  बजट

 आने  के  कुछ  ही  दिनों  में  डीजुल  और  मिट्टी  के  तेल  को  बात  तो  छोड़  ही  हर  कहीं

 अनिवायं  वरतुओं  की  कीमतें  बढ़नी  शुरू  हो  गई  हैं  ।  मेरी  राय  मिट्टी  का  तेल  एक  आवश्यक

 बस्तु  वह  भी  विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  जिसकी  बातें  करते  हुए  तो  उप  प्रधान  मन्त्री  महोदय

 थकते  ही  नहीं  ।  क्या  मैं  यह  पूछ  सकती  हुं  कि  जहां  पहुंचकर  ऊर्जा  मन्त्री  महोदय  विद्यू/त  देने  में

 असमर्थ  रहे  वहां  रात  को  प्रामीण  क्षेत्रों  में  लोग  अपने  घरों  में  प्रकाश  फंसे  करते  है  ?  क्या  वे

 अल्लाऊदीन  के  चिराग  या  ऐसी  ही  किसी  चीज  से  बस  यू  ही  काम  चला  लेते  हैं  ?  ऐसी  बात

 बिल्कुल  भी  नहीं  है  ।  उन्हें  मिट्टी  का  तेल  काम  में  लना  पड़ता  है  और  अतः  सोचतीं  हूं  कि

 fret  के  तेल  को  तब  तक  के  लिये  इस  देश  में  आवश्यक  वस्तु  घोषित  कर  दी  जाये  जब  तक  कि

 ऊर्जा  मन्त्री  महोदय  सभी  प्रकार  की  ऊर्जा  अपने  ही  नियन्त्रण  में  नहीं  ले  आज  की  तरह

 देश  के  लगभग  सभी  राज्यों  में--फोयला  भौर  विद्यत  दोनों  ही  क्षत्रों  q—afafeaqaar  की

 स्थिति  समाप्त  नहीं  हो  जाती  ।

 मेरे  राज्य  तमिलनाडु  में  ही  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों  को  ही  बात  को  लीजिये  ।  बजट

 के  9-4-79  को  कीमतों  में  वृद्धि  कुछ  इस  प्रकार  थी  :  बन्द  गोभी  को  ही  लिजिये  ।  यह  एक

 भाजी  है  ।  यदि  मन्त्री  महोदय  नहीं  जानते  हो  भौर  शायद  वे  नहीं  इसके  भाव  1  रुपये  से

 लेकर  2.40  रुपये  तक  थे  ;  गाजर  के  दाम  1.30  रुपये  से  लेकर  2.40  रुपये  तक  थे  टमाटर  के

 1  रुपये  से  लेकर  2  रुपये  किलो  तक  और  इसे  केवल  1  प्रतिशत  ही  माना  जाता  है

 मैं  तमिलनाडु  की  बात  कर्‌  रही  हूं  ।  जसा  कि  आमतौर  पर  होता  आप  भी  तमिलनाडु

 के  बारे  में  बेखबर  हों  ।  रुपये  से  लेकर  2.40  रुपये  प्रति  रुपये  से
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 लेकर  1.20  रुपये  प्रति  किलो  ।  वहां  ग्रीष्म  ऋतु  पहले  ard  है  और  दाम  भी  जह्दी  ही  गिर  जाते

 हैं  मूंगफली  का  रुपये  परिष्कृत  तेल  9  रुपये  से  लेकर  10  रुपये  प्रति

 feats  रुपये  से  लेकर  4.45  रुपये ;  आपको  इडली  और  दोसा  के  बारे  में  बत।ने  की

 आवश्यकता  नहीं  जो  कि  अब  तो  असलियत  में  भोजन  बन  गया  है  ।  और  उन्हे  उड़द  के

 बिना  तयार  नहीं  fear  जा  सकता  |  दाल  रुपयें  से  लेकर  5.70  रुपयें  प्रति

 रुपये  से  लेकर  6.50  रुपये  प्रति  किलों  और  जलाने  वाली  किलो  9  रुपये  से

 लेकर  12  रुपये  तक  ।  मुझे  खेंद  है  कि  यह  सब  आपके  होने  बावजूद  हो  रहा  है  अन्यथा  आप  ही

 के  कारण  हो  रहा  है  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  तो  दक्षिण  में  हो  रहा  है  ।

 श्रीमती  पारवती  कृष्णन  :  यह  सब  कुछ  हो  रहा  है  wes  तो  सामान्य  ज्ञान  और  गाम

 समझदारी  की  बात  है  कि  हमारे  जेसी  पूंजीवादी  HY-BAITYT  जब  एक  बार  कीमतें  चढ़  जाती

 हैं  तो  उतरती  नहीं  हैं  ।  अतः  ग्राम-मूलक  बजट  के  रूप  हमें  व्यापारियों  का  बजट  बेचा  जा  रहा

 है  ।  मुझें  तो  बड़ी  मुश्किल  से  ही  कोई  पग्राम्य-मूलकता  इसमें  दृष्टिगोचर  होती  हैं  !

 इसी  हमने  यह  आदा  ८  थी  कि  आगे  से  कालाबाजार  को  रोकने  श्र  काले  धन

 की  उत्पत्ति  को  रोकने  के  चौधरी  चरण  fag  कम  से  कम  कुछ  उपाय  सोचेंगे  और  उन्हें  हमें

 बतायेंगे  तो  सही  और  यह  भी  कि  जो  कुछ  क्षत्र  में  पहले  से  ही  चल  रहा  vat  कहा  जाता  है

 कि  14,000  करोड़  रुपया  कालाबाजार  का  लगा  उसको  ठीक  करने  के  लिये  कौन  से  उपाय

 कम  में  लाये  उस  बारे  में  कुछ  भी  तो  नहीं  किया  गया  है  ।  उसके  फिर  से

 म्रामीण-क्षेत्र के  विकास के  नाम  पर  और  नये  छिदात्वेषण  किये  जा  रहे  बयोंकि  आप

 तथाकथित  ग्राम-विकास  के  काभ  को  पूरा  करने  के  लिये  निगमित-क्षत्र  को  करों  में  आयकर

 में  छूट  जो  दे  रहे  हैं  अथवा  उन  के  ग्रामीण-विकास  प्रशिक्षण  में  योगदान  देने  के

 लिये  जो  स्वीकृत  किये  जा  चुके  इसका  पता  लगाने  के  लिये  आपके  पास  क्या  व्यवस्था  है  ?

 हम  गत  ag  वी  कहानी  को  जानते  हैं  ।  ग्राम-विकास  के  नाम  पर  धन  को  खींच  लिया  जाता  है  ।

 कया  आप  मुझे  बता  सकते  हैं  कि  यह  जानने  के  लिये  कि  यह  उपयुक्त  काथंवाही  है  या  नहीं  आपने

 कौन  सी  निगरानी  बरती  हैं  ।  और  यह  कि  इस  प्रकार  से  करों  में  छूट  विकास  के  रूप

 क्या  आपको  उचित  लाभ  मिलेगा  भीं  यह  जानने  की  आपने  afer  की  इस  प्रकार  की  कोई  बात

 नही  तो  भर्थिक  सर्वेक्षण  में  edi  गई  भर  न  ही  मन्त्री  महोदय  ने  बताई  है  ।  यह  तो  सभी  कहते

 हैं  कि  यह  तो  एक  बहुत  ही  अच्छा  तरीका  है  जिसके  द्वारा  निगमिते  क्षत्र  उनके  काले  धन  को

 काम  में  लगा  सकता  है  ।  +्ह्  तो  हम  जानते  हैं  कि  निगमित  क्षत्र  कृषि-क्षेत्र  में  चला  गया  है  |

 आज  तो  आप  कृषि-क्षेत्र  में  पूंजीवाद  को  अपनायें  न "० बठ
 हैं  ौर

 उन  लोगों  पर  आज  कर  नहीं

 लग  रहे  ।  दूतरी  भोर  भूमि  सुधार  के  बारे  में  एक  भी  शब्द  नहीं  कहा  गया  ।  इस  बारे  में  भी  एक

 दाब्द  नहीं  बोला  कि  ग्रामीणों  के  लियें  रोजगार  जुटाने  के  लिये  कौनसी  रोजगार  योजनाएं
 ्

 तैयार  at  जा  रही  हैं  ।  <  0  ara  को  यहां  आपने  एक  महान  दृश्य  देखा  ।  सभी  समाचार  पत्रों  ने

 यह  लिखा  कि  आजादी  के  बाद  का  यह  एक  ऐतिहासिक  दृष्य  था  ।  पांच  लाख  से  भी  अधिक  खेंतों
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 में  काम
 करने  वाले

 श्रमिक  दिल्‍ली  आयें  और  आयें  भी  बड़ें  ही  शास्ति  में  ढ़ग  से  ।  उन्हों ने  दिलती

 के  सामाजिक  अथवा  भाधिक  जीवन  में  बाघां  नहीं  डाली  ।  यद्यपि  पांच  लाख
 '

 व्यक्ति  आयें  थे

 पर्त  वे  चाय  समाप्त  करने  के  लिये  चाय  की  दुकानों  पर  नहीं  गये  अथवा  जलपान  गृहों  के  खाने

 को  wet  करने  के  लियें  भी  उनमें  नहीं  वे  बेचारे  तो  अपना  ही  खाना  लाये  थे  ।  यहां  तो

 केवल  वे  एक  ही  आवाज  लेकर  arg  थे  कि  आप  लोग  विधि  के  विधान  को  पहचानों  |  अब  गांवों

 के  लोगों  में  जागृति  आ  गई  है  ।  वे  आपका  बजट  घोषित  कियें  जाने  बाद  आयें  ।  ऐसी  बात  नहीं

 है  कि  उन्होंने  ऐसा  अनुभव  किया  हो  कि  आपके  बजट  से  वस्तुए  मिलने  लगेगीं  !  वे  आपने  अनुभव

 यह  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  आपके  इन  नारों  का  क्या  ae  हैं  ।  एक  बार  गरीबी  हटाओ  का

 नारा  भी  दिया  गया  था  ।  एक  महिला  ने  कहा  कि  गरीबी  हटाओ  और  उसे  ही  ‘ger  दिया  गया

 अब  आप  फह  रहे  हैं  कि  गांवों  का  विकास  आपका  बिल्कुल  एक  भग्न  दिशा  में  विकास  ह

 जायेगा  ।  यदि  आप  ध्यान  नहीं  देंगे  तो  देख  लेना  कि  देर-सवेर  इस  देवा  में  आप  भी  अवि+सित

 बने  रह  जायेंगे  ।  यह  बात  तो  fafa  की  लेखनी  का  लेख  है  ।  अपने  निगमित  क्षत्र  को  ast

 दिखाते  हुए  कह  दिया  है  :  बढ़ते  जाओ  लोग  काले  बाजार  के  घन  की  बातें  कर  रहे  हैं

 और  आप  अब  ग्रामीण  घिकास  करो  आयकर  में  छूट  लो  ।  कर  बकाया के  रूप  में  बड़े-बड़े

 sarrafaat  से  ;  ग्यारह  करोड़  रुपये  की  भारी  रकम  उगहानी  है  एक  मामूली  कोई

 मध्यम-वर्ग  BT  कर्मचारी  आपके  करों  को  नहीं  मार  सकता  |  वह  मार  भी  Ha  सकता  है  ?  वयोंकि

 उन्हें  तो  आय  के  स्रोत  में  से  ही  काट  लिया  जाता  परन्तु  उन  बड़  घरानों  के  अपने  रंग-ढंग

 है  ।  हर  यह  जानता  है  कि  निगमित  क्षत्र  के  पास  दोहरे  खाते  एक  कर-निरीक्षक  के  लिये
 >

 और  दूसरा  अपने  और  अपने  परिवारों  के  लिये  ।  और  फिर  जब  वे  आप  में  झगड़  फ्ड़ते  ष  तो

 सरकार  पगे  भागे  आकर  उनको  ATA  हाथ  में  लेना  पड़ता  है  ।  मैं  मन्त्री  महोंदय  को  यह  याद

 दिला  देना  चाहती  हूं  निगमित  क्षत्र  को  राहते  देने  का  काम  बन्द  कर  देगा  afer  ।  मुझे  आशा

 है  कि  यह  घोषणा  भी  कर  दी  जायेगी  कि  निगत  क्षेत्र  के  साय  और  अधिक  सख्ती  बरती  जायेगी

 are  उसे  कम  फिया  जायेगा  ।

 इसके  बाद  दूसरी  बात  जो  मैं  जानना  चाहती  हुं  वह  यह  है  कि  लीवन  बीमा  आई०

 to  बी०  आई०  अदि  जसे  इस  देश  के  fasta  विभिन्‍न  कम्पनियों  को  शारी  मात्रा  में

 ऋण  दे  रहे  हैं  और  उन  कम्पनियों  के  बोरों  में  आपके  अपने  निदेशक  थी  काम  कर  रहे  हैं  ।  क्या

 मैं  यह  जान  सकती  हूं  ढ  उन  निदेशकों  के  काम  के  बारे  में  क्या  जांच  की  जाती  क्या  निगरानी

 रखी  जाती  है  ?  मेरे  विचार  से  यदि  आप  आंकड़  उठाकर  देखें  तो  स्थिति  संतोषजनक  नहीं है  ।

 दुर्भाग्य  से  हम  कम्पनी  विधि  कार्यों  पर  चर्चा  नहीं  कर  सके  ।  मैं  उस  बात  को  यहां  उठा

 रही  हूं  ।  मैं  जानना  चाहती  हूं  कि  भापके  कितने  अधिकारी  नियमित  रूप  से  बैठकों  में  भाग  लेते

 और  जिस  ढंग  से  ये  कम्पनियां  चल  रही  हैं  उसकी  जांच-पड़ताल  करते  हैं  मैं  यह  भी  जानती

 हू  कि  बहुत  से  निदेशकों  के  पास  अधिक  काम  है  ।  एक  ही  व्यक्ति  को  बहुत  सी  कम्पनियों  का

 काम  सौंप  दिया  जाता  है  ।  मुझे  अच्छी  तरह  से  याद  है  कि  जब  हम  कृषि-उद्योग  निगम  में  साक्ष्य

 लेने  गए  तो  हमने  पाया  कि  वहां  के  एकमात्र  सरकारी  प्रतिनिधि  अथवा  वितीय  संस्थान  के

 निधि  को  कई  बार  तीन-तीन  बैठकों  में  से  एक  हीं  में  जाना  पड़ता  था  जिससे  बहु  अपनी  सदस्यता
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 नखों  1  इस  बःतों  पर  fea  प्रकार  निगरानी  रखी  जाती  है  ?  कया  आप  रिपोर्ट  मंगवाते  हैं  और

 क्या  आप  उन  रिपोर्टों  को  जांच  करते  हैं  ।  मैं मैं  नहीं  जानती  कि आपने  चित्त  मंत्रालय  के  अधिका

 गण  क्या  करते  रहते हैं
 ?

 1%  की  हास्यपद  बढ़ोत्तरी  की  बातें  बताने  के  अलावा  उनके  पास

 और  क्या  काम  है
 ?

 आप  1000  करोड़  रुपये  से  अधि  ह  का  घाटे  को  बजट  लेकर  आये  हैं  ।  आप  उच्चतर  आय

 वाले  ay  को  छोड़कर  इस  देश  के  प्रत्येक  घर  को  घाटा  पहुंचा  रहे  हैं  ।  aa  के  प्रत्येक  घर  के  बजट

 में  15%  का  घाटा  बढ़  गया  है  और  अधिकारी  लोग  1  का  दावा  कर  रहे  सम्भवतः  उन्हें

 अपने  घरों  का  काम  नहीं  देखना  पड़ता  और  ना  ही  वे  बाहर  की  सच्चाई  के  बारे  में  चिन्तित  हैं  ।

 यह  आवश्यक  हो  जाता  है  कि  आप  इस  निगरानी  का  काम  संभालें  और  आपको  ag  भी

 देखता  चाहिए  कि  fart  कम्पनियों  के  विभिसन  निदेशक-बोर्डों  में  बेठ  हुए  ये  वित्तीय  संस्थानों  के

 प्रतिनिधि  क्या  कर  रहे  हैं

 अब  मैं  लघु  उद्योगों  के  प्रश्न  पर  आती  हूं  ।  आंकड़ों  में  इस  प्रकार  की  हेरा-फेरी  ।  लाख

 रुपये  और  उससे,अधिक  मैं  सहमत  नहीं  क्योंकि  जा  कि  एक  माननीय  सदस्य  ने  बताया  हैं

 कि  gc  तो  30  लाख  रुपये  तक  दी  गई  थी  ।  अब  आप  छूट  को  15  लाख  रुपये  तक  नीचे  ले  आए  हैं  ।

 भाप  15  और  30  लाव  रुपये  के  बीच  में  4%,  की  छुट  रहे  हैं  बौर  30  लाख  रुपए  से

 ऊपर  आप  फिर  से  8%  देने  लगते  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  लघु  उद्योग  को  यह  किस

 प्रकार  से  राहत  हुई  ?  ये  बातें  मैं  आपको  बता  सकती
 हं

 क्योंकि  मैं  तो  एक  ऐसे  क्षेत्र  की  रहने

 वाली  हू
 ह

 जहां  बनियान  अभियान्त्रिकी  भादि  में  बड़े  पैमाने  पर  काम  होता  है  ।

 यदि  15  लाख  पर  2  लाभ  होता  है  तो  वह  तो  ठीक  है  ।  wa  वे  30%  लाभ

 कमाते  हैं  तो  4%  कर  लग  जाता  है  तो  फिर  बच  क्या  रहता है
 ?  लघ-उद्योगों  अथवा  छोटे

 स्वामित्व  वाले  उद्यमों  ऐसे  धनी  व्यक्ति  नहीं  होते  जिनके  पास  काफी  संचित  राशि  हो  जो  आड़े

 समय  काम  आय  अतः  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  मंत्री  महोदय  को  यह  बात  अंगीकार  करनी  ले

 चाहिए  कि  लघु-उद्योगों  के  मामले  में  30  लाख  रुपये  को  पहली  उच्चतम  सीमा  को  फिर  से  लाग

 किया  जाये  ।  4%  कर  वानी  बात  उत्तमें  नहीं  होतो  चाहिए  ।  मैं  राज्यों  के  ससाधनों  के  प्रसत

 पर  चर्चा  नहीं  करना  चाहती  क्योंकि  इस  बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्य  पहले  ही  वोल

 चुके  हैं  अतਂ  अपने  पास  समय  की  कमी  को  देखते  मैं  उसकी  बात  नहीं  करूगी  |

 अन्त  मैं  एक  अत्यत्त  ही  महत्वपूर्ग  बात  उठाती  हूं  ।  यह  मुद्दा  की  पत्न

 से  संबंधित  है  साल-दर-साल  यह  मामला  उठाया  जाता  है  और  आये  साल  नय  वित्त  मंत्री  आते

 हैं  और  चले  जाते  फिर  चाहें  वे  जनता  पार्टी  के  हों  या  कांप्रेस  के  बात  वहीं  की  वहीं  बनी

 रहती
 है  ।

 हमारे  यहाँ  पेंशन  अधिनियम  तो  1871  का  लाग  है  भर  हमें  1947  में  स्वतंत्रता  प्राप्त  ge
 है  ।  परन्तु  उसी  पेंशन  अधिनियम  के  नियम  तथा  भावना  अभी  थी  चालू  है  जो  हमारे  ea  में
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 ए
 पका  पाता  ्  स् पेंशन  लेने  वालों को  अपना  शिकार  बनायें  ह छ् ;  गल्  |

 es हुर  बार  4 क  पेंशन  नियमों  4  परिवतंन  कर

 देते  इन  परिवर्तनों  का  उसके  पूर्व  सेवा-निवृत  हुए  लोगों  पर  कोई  असर  नहीं  पड़ता ।

 इसके  बहुत  से  वृद्धावस्था  के  पेंदानर  किः  1973  से  पहने  सेवा-निवुत

 हुए  उन  नये  संशोधनों  का  लाभ  नहीं  प्राप्त  कर  सकते  जो  कि
 पेंशनरों

 को

 प्राप्त  कर  सकते  इन  लोगों  को  जिन्होंने  अपने  सेवा  ata  में  बड़ी  ही  सेवा  भावना

 से  देश  की  सेवा  की  थी  की  की  उन्हें  उसी  पेंशन  पर  गुजारा  चलाने  के  लिए

 कहा  जा  रहा  जो  कि  आज  के  जीवन-परायन  लागत  मूल्य  से  रहीं  कम  लागत  पर  आधारित  थी  ।

 इस  देश  में  मुद्रास्फित  पुरे  वेग  से  चौकड़ी  भर  रही  है  ।  अपने  इसे  अब  चाहे  तो  काबू  में

 कर  लिया  हो  ।  परन्तु  उन  दिनों  में  भी  जब  मुद्रास्फित  जोर  पकड़कर  अपनी  पुरी  गति  में

 उनकी  पेन्शन  में  कोई  परिवतंत  नहीं  हुआ  ।  मेरे  पास  कुछ  आँ  गण्ड  हैं  ।  उदाहरणस्वरूप  उन  लोगों

 की  ही  बात  लीजिए  जो  1973  से  पहले  सेवा-निवृत  हुए  ।  किसी  की  पेंशन  उनमें  से  लगभग

 40)/
 धी  ।  कोई  sit  वेननमान  का  व्यक्ति  1977  में  सेवानिवृत  हुआ  तो  उसे  519/  रुपये

 मिलेगा  ।  भौर  जो  कोई  ब्यक्ति  1977  से  1979  के  बीच  सेवानिवृत  हुआ  तो  उसे  554  रुपये
 +

 मिलेंगे  ।  यह  कुछ  अधिक  है  ।  परन्तु  कुछ  ऐसे  लोग  भी  जिन्हें  केवल  60,90  120
 रुपये

 की  पेंशन  मिनती  है  क्या  आप  इसे  नैतिकतापूर्ण  बात  समझते  हैं  कि  यह  स्थिति  कायम  रहे  |

 उन्हें  इसलिए  दण्डित  क्यों  किया  क्योंकि  वे  पहने  ही  सेवानिवृत  हो  गए  ?  यदि  आप  cara

 दर  में  परिवतंत  करते  हैं  तो  इसे  पूर्वोचेशी  प्रभाव  क्यों  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ?  मुझे  ae  नहीं

 बताइये  कि  इस  पर  कई  करोड़  रुपये  व्यप्र  होंगे  ।  इसी  प्रकार  11  करोड़  रुपये  ही  aa  हो

 जाते  आपने  प्रकाया  धन  को  उगाहा  है  ।  मैं  जानती  हूं  कि  सतीश  अग्रवाल  जी  बड़े  ही

 ऊर्जश्त्री  रहें  हैं  बौर  आपके  उत्पाद-शुल्क  एकत्रित  करने  के  काम  के  अच्छे  परिणाम  निकते  हैं  |

 उसके  लिए  मैं  आपको  बधाई  देती  हूं  ।  आप  पेंशनरी  लाभों  या  दुष्टियात  क्यों  नहीं  करते  ?

 श्री  wats  वह  मेरे  अधिकार-क्षेत्र  में  नहीं  आता  ।
 मैं  तो  केव न  राजस्व  एकत्रित

 करने  का  ही  प्रभारी  हूं  ।

 श्रीमती  पावंती  कृष्णन  :  हमने  पेशन  अधिनियम  में  इस  ढंग  से  संद्योधन  कियाਂ  है  कि  यदि

 कोई  प्रथम  श्रेणी  सेवानिवृत  अधिकारी  अथवा  कोई  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाधीश  यदि  मंत्री

 या  अध्यक्ष  बनता  है  तो  वह  अपनी  पेंशन  के  साथ-साथ  मंत्री  या  अध्यक्ष  पद  का  वेतन  भी  पाता

 रहता  है  ।  परन्तु  केवल  60/  —VTF  की  पेंशन  पाने  बाने  व्यक्ति  को  मेंशन  अधिनियम
 में  संशो न

 करके  कोई  लान  नहीं  पहुंचाया  गया  है  ।

 श्री  विनोद  भाई  at,  सेठ  :  भूतपूर्वे  कमान्डर  इन  चीफ  जनरल  राजेन्द्र  सिंह  की  विधवा  at

 कों  केवल  30  की  पेंशन  मिल  रही  है  ।  मैं  arqat  बतों  से  सहमत हु

 श्रीमती  पारवती  कृष्णन  :  वह  कुछ  और  तथ्य  दे  रहे  हैं  उन्हें भी
 ले  लीजिए  ।  पेंशन  पाने

 वाले  हमें  प्रतिदिन  लिखते  रहते हैं  ।  वे  सरकार  और  संसद  को  छोड़कर  जा  भी  सकते हैं  ?

 अतः मैं  मंत्री  महोदन  से  निवेइ्य  करूंगी  फि  ह  विश्वा त  दिलायें कि  के  मामले
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 बिचार  किया  जायेगा  और  उन्हें  लाभ  दिए  जायेंगे  जिनकी  वे  मांग  कर  रहे  थे  ।  आप  उन्हें  दीघं

 आयु  होने  के  कारण  दण्डित  क्यों  कर  रहे  जबकि  आह  चाहते  हैं  कि  वे  दीघंजीवी  न  झाप

 कहत ेहैं  कि  आप  अमुक  दिन  अवश्य  मर  जायें  क्योंकि  आपकी  cara  caged  हो  गई  यदि

 ag  उस  दिनांक  तक  मर  नहीं  जाता  तो  उसे  दण्डित  किया  जाता  है  जबकि  ऐसे  बहुत  से  राजा

 लोग  हैं  जो  कि  अपनी  सम्पत्ति  के  मुआवजे  से  मौज  कर  रहे  हैं  ।

 अन्त  मैं  मजदूरों  के  बारे  में  कही  गई  बातों  के  समथन  में  अपनी  बात  भी

 ट कहना  चाहती  हुं  8000  के  लगभग  मजदूरों  को  बेकारी  का  शिकार  बनाया  जाने  वाला

 निर्माण-क्षेत्र  का  अंगदान  कुल  उत्पादन  का  वेवल  28%  है  ।  मन्त्री  कक्ष  के  छोटे-सार  मन्त्री  श्री

 जाज  फर्नास्डीस  के  साथ  निर्माण-क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  की  एक  gon  में  हुई  और

 उनके  बीच  एक  समझौता  हुआ  तथा  उन्होंने  उसे  एक  आश्वासन  दिया  कि  वे  अपना  विस्तार  नहीं

 करेंगे  और  हाथ  का  काम  करने  वाले  क्षेत्र  को  अपना  तकनीकी  ज्ञान  उपलब्ध  करायेंगे  ।  तो  मजदूरों

 को  दन्डित  क्यों  किया  जाए  ?  जो  कुछ  भी  आप  करें  कृपया  यह  अवश्य  देख  लें  कि  इन  8000

 मजदूरों  को  काम  मिलता  रहे  और  वह  भी  उसी  दर  पर  और  उन्हीं  शर्तों  पर  जैसा  कि  पहले  थीं  ।

 कृपया  इस  बात  की  भी  गारन्टी  दें  कि  घरेलू-उद्योग  कोउ  सकी  मेहनत  के  बराबर  मजदूरी  भी

 सिलेगी  जिससे  उनकी  जीवन  यापन  की  भावइ्यकताएं  पुरी  हो  क्योंकि  यह  याद  रखो  कि

 10  ag  बेकारी  समाप्त  करने  की  अवधि  में  से  2  वर्ष  व्यतीत  हो  चुके  आपके  पास  केवल  8

 वर्ष  का  समय  है  और  आप  तो  बेरोजगारी  फला  रहे  हैं  ।  मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  भापने  इस

 SHIT  के  बजट  के  आधार  पर  आप  अपना  लक्ष्य  कसे  प्राप्त  कर  सकते  हैं  क्योंकि  चाहे  कुछ  भी

 क्यों  न  हो  अगले  तीन  वर्षों  में  तो  आप  सत्ता  से  जाने  ही  वाले  हैं  ।

 wt  पवित्र  मोहन  प्रधान  महोदय  मैं  वित्त  मन्त्री  और  उप  प्रधान  मन्त्री  द्वोरा

 अपने  बजट  भाषण  इस  सदन  में  वित्तीय  प्रस्तावों  से  भरपूर  वित्त-विधेयक  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  अन्य  वक्ताओं  ने  यह  कहकर  इसकी  आलोचना  की  है  फि  यह

 विधेयक  और  बजट  राष्ट्र  का  कोई  हित-साघन  नहीं  करंगे  ।  मेरे  विचार  से  तो  यह  बजट  तथा

 भावी  बजट  जनता  पार्टी  के  चुनाव-अभियान  के  दिनों  के  वायदों  को  अवश्य  पूरा  करेंगे  ।

 राजनीतिक  और  राजनीतिज्ञ  लोग  हमेशा  दुहरी  चाल  चलते  हैं  ।  यही  तो  हमारा
 चरित्र  है  इसका  अथ  यह  है  कि  एक  ओर  तो  हम  लोगों  में  बांटने  के  लिये  सरकार  से  धन  की

 मांग  करते  हैं  और  दूसरी  भोर  जब  सरकार  कराधान  करती  है  तो  हम  उसकी  आलोचना  करते

 हते  हैं  और  उसके  धन-संग्रह  और  कराधान  के  रारते  में  रोड़े  अटकाते  रहते  हैं  ।  मेरे  विचार  से
 राजनीतिज्ञों  की  यह  दोहरी-नीति  न  तो  समाज  राष्ट्र  के  हित  में  है  ।

 पूरे  fas  से  इस  विधेयक  का  समन  करते  हुए  मैं  अनुरोध  करता  हूं  और  मांग  कर  तता  हुं कि  वित्त  मन्त्री  arIqty  चरण  सिंह  जो  कि  देठ  में  एक  ईमानदार  पिरि  और  सच्चे
 घ्रदासक  के  रूप  में  प्रसिद्ध  इस  सच्चाई  पर  ध्यान  दें  कि  विकास  कार्यों  के  लिए  जितना  भी  धन
 खर्च  के  लिए  नौकरझाहों  को  दिया  जाता  है  उसमें  से  50  %  तो  विला  सता
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 और  दुरुपयोग  के  रास्ते  चला  जाता  केसे  इसका  दुरुपयोग  किया  जाता  इसका  पास  मोटा

 ar  हिसाब  है  ।  राजनीतिक  हस्तक्षेप  15%  इसका  मतलब  केवल  सत्तारूढ़  दल  से  ही  नहीं

 है  बल्कि  सभी  राजनीतिक  दलों  से  है  ।  सरकारी  फिजूलखर्ची  12.5  ठेकेदारों  का  मुनाफा

 12.5  श्रमिक  शोषण  4  दान 3  प्रतिशत  तथा  विलासिता  पर  3  इस

 प्रकार  यह  50  प्रतिशत  asar है  ।  बल्कि  यह  इससे  कुछ  अधिक  ही  हो  सकता

 श्री  बसंत  साठ  (aarar)  :  आपको  12.5  प्रतिशत  का  कहां  से  पता  चला है  ?

 शी  पवित्र  मोहन  प्रधान  यह  मेरा  अनुभव  है  ।  यह  बात  यहां  बताने  की  नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  वह  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  हैं  ।

 श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान  :  वित्त  मंत्री  जो  कि  एक  निष्पक्ष  व्यविंत  और  ईमानदार

 प्रशासक  देश  की  वित्तीय  स्थिति  पर  नियंत्रण  करना  है  ।  स्वतंत्रता  के  पश्चात  अब  तक  aaa

 विधान  सभाओं  में  इस  बात  की  आलोचना  की  गई  है  कि  नौकरदा।ही  में  रिश्वत  का  बोलबाला  है

 किन्तु  किसी  भी  सरकार  ने  अभी  तक  इसको  रोकने  का  प्रयास  नहीं  किया  है  ।  मुझे  आदा  है  कि

 वर्तमान  वित्त  मंत्री  इस  दिशा  में  प्रयास  करेंगे  ताकि  इसे  रोका  जा  सके  ।  यदि  एक  ag  में  नहीं  तो

 कम  से  कम  तीन  वर्षों  में  90  प्रतिशत  रिश्वतखोरी  रोकी  जानी  मैं  अपने  अनुभव  के

 आधार  पर  कह  सकता  हूं  कि  यदि  ईमानदारी  तथा  गंभीरता  से  प्रयास  किए  जायें  तो  इस  पर

 90  प्रतिद्यात  तक  नियंत्रण  पाया  जा  सकता  सरकारी  धन  का  ऐसा  दुरुपयोग  अधिकांशतः

 सरकारी  क्षेत्र  के  संगठनों  में  हो  रहा  है  ।

 आज  प्रत्येक  चीज  के  राष्ट्रीयकरण  तथा  समाजीकरण  की  बात  की  जा  रही  है  ।  मेरा

 अनुभव  तथा  जानकारी  यह  है  कि  90  प्रतिशत  सरकारी  क्षेत्र  के  संगठन  घाटे  में  चल  रहे  हैं

 क्योंकि  वहां  नौकरशाही  तथा  फिजूलखर्ची  का  बोलबाला  है  ।  उद्योगों  के  राष्ट्रीयकरण

 की  बात  की  जा  रही  है  ।

 धीरेन्द्र  बसु  पीठासीन  :  ठीक है  आप  ऐसा  कर  सकते  इसमें  मुझे  कोई

 आपत्ति  नहीं  किन्तु  जब  तक  विभिन्‍न  मंत्रालयों  के  अधीन  कार्य  कर  रहे  उद्योग

 तथा  निगम  मुनाफा  नहीं  कमायेंगे  तब  तक  देश  के  हित  में  आपको  आगे  किसी  alt  उद्योग  का

 राष्ट्रीयकरण  करने  का  न  तो  नैतिक  अधिकार  है  और  न  ही  अधिकार  ।

 कुछ  ही  दिन  पहले  मैंने  समाचार  पत्रों  में  पढ़ा  था  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  यदि  किसी

 उद्योग  को  मुनाफे  के  साथ  नहीं  चलाया  जाता  है  तो  उसका  दोष  निगमं  के  प्रमुख  पर  डाला  जायेगा

 और  उसे  हटा  दिया  जायेगा  ।  राष्ट्र  इस  बात  की  उम्मीद  करता  है  कि  जब  प्रधान  मंत्री  ने  इस

 तरह  की  कोई  बात  की  है  तो  सरकार  को  तदनुसार  कार्य  करना  चाहिए  ।  चूंकि  वित्त  मंत्रालय  के

 दो  राज्य  मंत्री  यहां  उपस्थित  अतः  उन्हें  इस  बात  को  व्यवहार  में  लाने  का  प्रयास  करना

 चाहिए  ।  यदि  सरकार  के  asta  किसी  भी  मिगम  को  बाटा  हो  रहा  है  तो  उसके  प्रमुख  से  इस
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 बारे  में  स्पष्टी  मांगा  जाना  चाहिए  और  यदि  वह  सतोषजनक  ढंग  से  स्पष्टीकरण  नहीं  देता
 > [+  1.0  उद्योगों  को  चलाने  में

 है  तो
 उसे  सेवा  से  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ।  वर्तमान  कानून

 उनकी  असमथंता  इस  बात  को  सिद्ध  करने  के  लिए  पर्याप्त  है  कि  वे  असक्षम  हैं  और  इसलिए  बिना

 arg  कारण  बताए  उन्हें  सेवा  से  हटा  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन्हें  कानूनी  अदालत  में  जाने  दीजिए  ।

 न्यायालय  उनकी  बात  को  स्वीकार  नहीं  करेगा  |

 केन्द्र  से  राज्यों  को  जो  धन  दिया  जाता  है  उसकी  भी  वही  दुर्गति  होती  है  ।  यद्यपि  केन्द्र  का

 राज्यों  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  कोई  नियंत्रण  नहीं  xa  भी  मेरी  राय  में  आंप  पय॑वेक्षणकर्त्ता  तथा

 निरीक्षणकर्ता  तो  है  ही  |  किन्तु  आपके  अधिकारी  समुचित  ढंग  से  तथा  ईमानदारी  से  यह  कायं

 नहीं  करते  हैं  मेरा  यह  अपना  अनुभव  है  |

 अब्र  इस  तथ्य  पर  आता  हूं  कि  इस  सरकारो  धन  का  किस  तरह  दुरुपयोग  हो  रहा  है  ।

 यहू घन
 जो  कि  विकास  कार्यों  तथा  राष्ट्र  को  प्रगति  में  लगाया  जाना  उसका  दुरुपयोग

 किया  जा  रहा  है  ।  गत ्  दो  वर्षो  से  जनता  सरकार  में  एक  योजना  शुरू  की  है  ।  जिसे  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  लागू  किया  जायेगा  ताकि  वहां  काम  करने  वाले  इच्छुक  लोगों  रोजगार  दिया  जा

 सके  ।  दूसरी  बात यह  है  कि  करोड़ों  रुपये  का  गेहूं  विभिनन  राज्यों  में  भेजा  जा  रहा  है  ।

 मामलों में
 अधिकतम  40  प्रतिशत  खाद्यान्नों  का  सहो  उपयोग  कुछ  मामलों  में

 "30  प्रतिशत  कुछ  मामलों  में  25  प्रतिशत  कुछ  में  तो  10  प्रतिशत  का  भी  सही  उपयोग

 नहीं  हुआ  है  ।  किन्तु  परिणाम  शत  प्रतिशत  दिखाया  गया  सरकार  अन।ज  आदि

 सब  कुछ  देती  है  किन्तु  यह  सुनिश्चित  नहीं  करती  कि  क्या  इसका  समुचित  हो  रहा  अधवा

 नहीं  ।  र।ज्यों  को  गेहूं  दिया  गया  |  2  as  पूर्व  गेहूं  का  सरकारी  मूल्य  120  या  140  रुपये

 क्विटल
 था  ।  किन्तु  यह  गेहू  उन  ठकेंदारों  को  दिया  जिन्होंने  काय  का  ठेका  लिया  ।

 ठेकेदारों  ने  सरकारी  गेहूं  80  रुपये  प्रति  faqza  की  दर  से  बेचा  यह  सर्वविदित  बात  है  ।  लोग

 सरकार  का  समथंन  करते  हैं  और  कर  देने  के  लिए  तैयार  हैं  वे  इसका  विरोध  नहीं  कर  रहे  हैं  ।

 इसका  विरोध  राजनीतिक  समाचार  पत्रों  के  लोग  कर  रहे  किन्तु  वे  लोग  इस  पर

 आपत्ति  नहीं  कर  रहे  हैं  उनकी  आपत्ति  तो  यह  है  कि  उनके  लिए  जो  पैसा  किया  जा  रहो

 वह  उन  तक  नहीं  पहुंच  रहा है
 ।  इसमें  50.0  प्रतिशत  धन  का  घोटाला  वितरण

 आदि  हो  जाता  है  ।  और  दोष  50  प्रतिशत  बत  को  भी  किसी  न  किसी  तरह  से  नष्ट  कर  दिया

 जाता  है  ।  अत  जनता  की  शिकायत  यह  है  कि  उन  पर  जो  धन  व्यय  किया  जाये  उस  पर  समूचित

 निगरानी  रखी  जानी  चाहिए  ।  वे  इस  बात  की  शिकायत  नहीं  कर  रहे  हैं  कि  आपने  एक

 सलाई  पर  एक  पैसा  बढ़ा  दिया  है  यह  उनकी  शिकायत  नहीं  है  ।  यह  तो  मेरी  शिकायत है  क्योंकि

 मुझे  उनसे  वोट  लेने  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  बेरोजगारी  दूर  करने  का  प्रश्न  उठाया  है  जैसा  कि  मैंने  पहले  कहा
 था  भौर  अब  भी  कह  रहा  हूं  विश्व  की  कोई  भी  सरकार  ऐसी  परिस्थितियों  जो  कि
 भारत  में  विद्यमान  किसी  निर्धारित  भवधि  के  अन्डर  शिक्षित  लोगों  की  बेरोजगारी  दूर  नहीं
 कर  सकती  ।  न  तो  इंदिरा  गांधी  कर  सकी  और  न  ही  हमारे  प्रधान  मन्त्री  तथा  हमारे  चित्त  मंत्री
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 कर  सकते  हैं  ।  किन्तु  वे  वचन  दे  रहे  हैं  कि  बेरोजगारी  की  रसगम्स्या  10  वर्षों  में  हल  ax  दी

 जायेगी  अच्छा  वे  ऐसा  कर  दें  ।  मुझ  तो  इससे  बहुत  खुशी  होगी  ।  किन्तु  जव  तक  जन्मदर

 पर  नियंत्रण  नहीं  fear  जाता  और  शिक्षा  श्रणाली  में  परिवतन  नहीं  fear  जाता  दब  तक  आप

 20  वर्षों  में  भी  बेरोजगारी  दूर  नहीं  कर  सकते  ।  ज्यों  ही  बष॑  बीतते  जायेंगे  शिक्षित  बेरोजगारों

 की  संख्या  भी  बढ़ती  जायेगी  क्योकि  आजकल  छात्र  पढ़  नही  रहे  हैं  वे  केवल  हाजरी  लगा  देते  हैं  ।

 बस  उनके  लिए  इतना  ही  पर्याप्त  है  चाहे  यह  11  --2  या  1043  की  प्रणाली  हो  13  वर्षो  के

 पश्चात  उन्होंने  डिग्री  मिल  जाती है  और  फिर  वे  कहते  हैं  कि  हम  स्नातक  हैं  ।  हमें  नौकरी  दीजिए

 हीं  तो  हम  आपका  घेराव  कर  देंगे  या  फिर  आप  पर  पत्थर  या  सोडा  बोतल  फेंकेगे  इसलिए

 मव्त्री  लोग  अनमने  ढंग  से  उन्हें  ae  रोजगार  आदि  देकर  शांत  कर  लेते  हैं  ।

 जहां  तक  गरीबी  हटाने  का  सम्बन्घ  है  गांधी  ने  गरीबी  हटाने  का  प्रयास  किया

 किन्तु  गरीबी  हटाने  की  बजाय  उन्होंने  ऐसा  काम  Far  कि  बड़ी  संख्या  में  गरीब  लोग  ही  हटा

 दिए  ।  हम  भी  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  हमारे  प्रय।स  सफन  होने  चाहिए  ।  गरीबी  केवल  हट  सकती

 है  जबके  गरीब  आदमी  गरीबी  को  दूर  करने  के  लिए  ईमानदारी  से  अथक  परिश्रम  करें  ।  आप

 कती  गरीब  aad  को  मकान  बनाने  के  लिए  2,000  रुपये  देवर  उसकी  गरीबी  किस  तरह  हटा

 सकते
 हैं  |  उस  2,000  रुपये  में  से  500  ठकेदार  ले  300  रुपये  मेरे  दल  का  आपके  दल

 का  41a Tat  ले  लेगा  ।  क्या  शेष  1000  रुपये  से  उसकी  गरीबी  दूर  हो  जायेगी  ।  यह  बात
 sar fier

 मेरी  समझ  में  नहीं  आती  है  ।  Ha  उन  लोगों  की  सहायता  की  जानी  al  TON |  जो  कि  ईमानद।री

 से  भपनी  गरीबी  दूर  करने  के  लिए  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 इन  areal  के  साथ  मैं  उम्मीद  करता  g  fe  वित्त  मन्त्री  धन  पर  नियत्रण  करने  की  भरसक

 चेष्टा  करेंगे  ताकि  राष्ट्र  की  इच्छाएं  पूरी  की  जा  सरक  |

 श्री  बसंत  साठ  :  आज  वित्त  विधेयक  पर  बोलते  हुए  मैं  marae  न  मदों  पर  आकड़ों

 संबंधी  व(द-विवाद  में  जो  कि  प्रशासन  का  लिपिकीय  कें  में  न  पड़  कर  कुछ  भूलभूत  बातें  उठाना

 चाहता  हूं  ।  मैंते  सोचा  कि  वहीं  समय  मैं  उन  प्रश्नों  को  जो  कि  मैने  सोचे  हैं  अथवा  सोच  रहा  हु

 पर  लगाऊ  ताकि  संसदीय  प्रणाली  के  अन्तगत  मूलभूत  आर्थिक  समस्याओं  पर  विकल्पी  पार्टी  के

 बारे  में  कमी  को  पूरा  किया  जा  सके  ?

 हम  सभी  चाहते  हैं  कि  भारत  और  उसके  64  करोड़  व्यक्तियों  का  समान  रूप  से  सर्वागीण

 विकात  हो  ।  शुरू  से  ही  प्रत्येक  नेता  यह  बात  कहता  भाया  है  ।  वास्तव  में  पूरी  अधं-नीति  हमारे

 देश  में  अपनायी  गई  आयोजित  अ  नीति  का  लक्ष्य  इसी  उद्  श्य  को  प्राप्त  करना  था  ।  आइए  अब

 हम  इसका  मूल्यांकन  करें  ।  मैं  ऐता  पढ़ले  भी  कह  चुका हूं  ।  कहा  जा  सकता है  कि  एक  ही

 पार्टी  होने  के  कारण  उन्होंने  परवाह  नहीं  की  उनके  अपने  निद्चित  विचार  थे  ।  ठीक  है  --  कम  से

 कम  अब  तो
 हमें  राष्ट्रीय  दृष्टि  से  सोचना  चाहिए  कि

 क्या  हम  सही  दिशा  की  ओर  चल  रहे  हैं

 अथवा  नहीं  ।  यदि  आप  ऐसी  को  अपनाते  हैं  कि  जिसके  अंतगंत  आधिक

 कलापों  से  पूंजी  के  निर्माण  की  खुली  छूट  रहती  है  तो  उसका  परिणाम  वें मान
 व्यवस्था  होगी
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 जिसमें  पूर्जी  निर्माण  कुछ  ही  व्यक्तियों  के  लाभ  में  होता है  ।  हमने  देखा  कि  75  वर्ष  पूर्वे  एक  प्रदन

 पूछा  गया  था  कि  पूँजी  कहां  जा  रही  है  ।  वृद्धि  से  किसे  लाभ  मिल  रहा  है  ।  इसके  लिए  जब  एक

 समिति  बनाई  गई  तो  पता  चला  कि  इस
 देश  में  एक  समानान्तर  अथं-व्यवस्था  चल  रही  है  जो  कि

 काले  घन  की  अधथं-व्यवस्था  काले  धन  के  प्रसार  का  अध्ययन  करने  वाली  तथा  उसे
 समाप्त

 करने  के  उपायों  पिछली  प्रवर  समिति  का  अनुमान  है  कि  इस  देश  में  20000  करोड़  रुपये  का

 काला  धन  मौजूदा  जो  कि  रुपए  के  रूप  में  नहीं  अपितु  सम्पत्ति  के  रूप  में  है  ।  हम  इस  प्रणाली

 को  जब  तक  यह  चला  रहे  हैं  ।  भाप  इसे  पूंजीवादी  अथवा  जो  भी  नाम  देना  चाहे  दे  सकते  हैं

 जिसके  अन्तगंत  कुछ  व्यक्तियों  की  ही  उन्नति  तथा  अन्य  व्यक्तियों  की  अवनति  होती  है--यहां

 ऊचे  लोगों  की  सवृद्धि  होती  है  तथा  साधारण  व्यवितयों  की  गरीबी  बनी  रहती है  हमने  देखा  कि

 जिन  व्यक्तियों  केपास  इतनी  क्रय  शक्ति  है  कि  उपभोक्ता  वस्तुओं  की  खरीद  कर  सके  उनकी

 संख्या  करोड़  है  तथा  मासिक  आय  200  रुपये  है  ।

 यदि  मेरे  आंकड़े  गलत  हैं  तो  वित्त  मंत्री  महोदय  पता  करके  सही  आंकड़  बता  सकते  हैं  ।

 मैं  कई  वर्षों  से  ag  बात  कह  रहा  हू  ।  यदि  मैंने  गलत  बात  कही  है  तो  मैं  उसे  सुधारना  चाहुगा  |

 1000  रुपये  से  ऊपर  की  आप  वाल  मुश्किल  से  1.76  sfaad  है  ।  एक  लाख  से  ऊपर  की  आय

 वालें  व्यक्तियों  तथा  निगमित  निकायों  की  संख्या  3000  है  जो  $0  प्रतिशत  कर  की  अदायगी

 करते हैं  ।  पूरे  देश  की  अथ  व्यवस्था  वास्तव  में  3000  कर  faatixfaat  द्वारा  नियंत्रित  होती

 है  पिछले  कई  ag  से  मैं  यह  कहता  आया  हूं  ।

 यह  पूंजीवादी  HY-SYqETT  के  जारी  रहने  का  परिणाम  है  ।  यह  पूंजीपतियों  का  दोष  नहीं

 है  अपितु  पूंजीवादी  yy -s7qeqy  का  दोष  है  ।  इसलिए  यह  तय  हुआ  था  कि  हम  पृथक  प्रणाली

 अपनायेंगे  ।  वहू  प्रणाली  समाजवादी  थी  ।

 कुछ  लोगों  को  उस  शब्द  पर  भी  झापत्ति है  इसपर  मैं  झगड़ा  नहीं  करूगा  ।  परन्तु

 गांधी  जी  को  उद्धृत  करना  चाहता  अब  हम  गांधीवादी  समाजवाद  की  बात  करते  हैं  ।

 समाजवाद  के  बारे  में  गांधी  जी  की  संकल्पना  क्या  थी  ?  AY-SAqCAT  की  कसौटी  क्या  है  ?  क्या

 यहू  समतावादी  HY-3AqeT  एक  न्याधिक  अधं-व्यवस्था  है  ।  कमला  गदरे  द्वारा  लिखित

 के  लिए  आने  वाला  ज संघषं  शीर्षक  पुस्तक  के  पृष्ठ  42  पर  को  नहीं

 पूजीवाद  को  समाप्त  करो  ।  गांधी  जी  ने  कहा

 उपायों  द्वारा  हमें  पूंजीपतियों  का  नहीं  पूंजीवाद  की  समाप्ति  चाहिए  |

 काय wid हमें  पूंजीपतियों  को  अपने  को  उन  व्यक्तियों  के  लिए  ट्रस्टी  का  करने  के  लिए  भामंत्रित

 करते  हैं  जो  उन्हें  धन  उसे  बनाये  रखने  तथा  उसकी  बद्ध ध  में  उसकी  सहायता

 करते हैं  ।

 आगे  उन्होंने  कहा  है  :
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 प्त्म  ए

 anes

 र्फ  vir  द्वारा  घन  के  दुरुपयोग  से  नहीं  हुआ  ।  जैसा  कि  मेरा  तक

 है  समाजवाद  और  साम्यवाद  भी  ईकोपनिपद व ेके  पहले  मंत्र  में  ही  लक्षित  होता  है
 :

 इद्यावास्यमिदं  सब

 यह्किचित  जगत्याम  जगत  |

 तेन  त्यक्तेन  भंजी था

 wear  कस्य  feqaaa  i

 जो  कुछ  भी  इस  चलायमान  जगत  में  विद्यमान  है  उस  सब  में  परमात्मा  का  वास  है  ।  उसके

 दिए  gu  पदार्थों  का  त्यागभाव  से  सेवन  कर  ।  लोभ  मत  क्योंकि  यह  समग्र  घन  किसका

 अर्थात  उस  ay  का  है  ।

 बाद  में  उन्होंने  कहा  है

 द्वारा  स्वेच्छापव॑क  अपने  को  CHT कग  ४ गने  तथा  सभी  की  वास्तविक  खुशी

 प्राप्त  करने  तथा  पंजीपति  द्वारा  समय  पर  न  चे
 लिय  oe तस  करोड़ों  लोग  खड़े  होकर  ऐसी  स्थिति

 पेदा  कर  देंगे  जिसे  कोई  शक्तिशाली  सरकार  भी  अपने  सन्य  बल  से  दबा  नहीं  सकती  ।'

 यद  चेतावनी  गांघी  जी  ने  बहुत  समय  पूरव  दे  दी  थी

 यदि  घन  का  अथवा  धन  से  पैदा  होने  वाली  शक्ति  सबके  साझे  हित  में
 स्वे दि ी

 च्छा  से  त्याग

 नहीं  किया  जाता  तो  एक  न  एक  दिन  हिंसापर्ण  खूनी  क्रांति  afaarg  है  क्

 यह  है  गांधी  जी  की  संकल्पना  ।  आगे  उन्होंने  zeel fir  के  सूत्र  दिये  हैं  :

 दिप  वतंमान  पूंजीवादी  व्यवस्था  को  समतावादी  व्यवस्था  में  बदलने  का  साधन  है  ।

 यह  सम्पत्ति  के  निजी  स्वामीत्व  की  स्वीकृति  नहीं  देता  ।  इसके  अंतगंत  सम्पत्ति  के  स्वाभीत्व

 के  लिए  कानूनी  विधान  की  ब्यवस्था  नहीं  है  ।  इसके  अन्तगंत  सम्पत्ति  का  निजी

 उद्देश्यों  के  लिए  उपयोग  नहीं  कर  सकता  ।

 समाजवाद  की  पूरी  संकल्पना  लोकतंत्रीय  संरचना  के  आधार  को  कितनी  सुन्दरता  से

 अभिव्यक्त  किया  गया है  ।  हम  उसके  बारे  में  क्या  कर  रहे  हैं
 ?  जैसा  कि  मैंने  बताया  यह  किसी

 एक  ब्यक्ति  का  दोब  नहीं  यह  हमारी  प्रणाली  का  दोष  है  आज  आपने  जबरदस्ती  gan  वाद

 व्यवस्था  को  स्वीकार  किया  है  ।  इस  प्रणाली  की  कठिनाई  क्या  है
 ?  यही  है  कि  पूंजी  के  निर्माण

 को  कुछ  ही  व्यक्तियों  के  हाथों  में  होने  दिया  उन्हें  इस  बारे  में  स्वतन्त्रता  रहे  और  आप

 सरकार  के  नाते  कर  के  रूप  में  सरकार  चलाने  तथा  कल्याणकारी  कार्यों  को  करने  के  लिए  हिस्सा

 चाह  ।  इस  प्रकार  पहले  पंजी  कमाने  तथा  उसे  जमा  करने  की  स्वतन्त्रता  दें  और  बाद  में

 उसका  एक  अंश  करों  के  रूप  में  ले  मैं  आपको  उसे  क्यों  दूं  ।  मैं  उसका  एक  अंश  ही

 दिखाऊंगा  जिसपर  आप  कर  सकेंगे  ।  इस  प्रकार  यह  प्रणाली  ही  त्रुटिपूणं
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 Dal द्र  लज्  ह  ॥  at  —
 प्रणाली  है  ।  आप  प्रतिवष  qsic  तैयार आपका  i rol  कया  है  ।  यह  ne

 करते  हैं  उ  पढ़ते  हैं  तथा  तब  वित्त  विधेयक  लाते  मैं  श्री  जेसे  प्रगतिवादी  विचारों

 के  व्यक्ति  से  उम्मीद  करता  हूं  कि  वह  राष्ट्रीय  स्तर  पर  इस  मौलिक  मापले  पर  वार्ता

 करेंगे  और  इस  बुनियादी  seq  पर  विचार  करेंगे  क्या  आप  उस  पद्धति  को  बनाये  रखना  चाहते

 हैं  जिसमें  व्यक्तियों  कुछ  द्वारा  बहुत  से  व्यक्तियों  का  शोषण  फिया  जाता  है  ?  वर्तमान  प्रणाली  में

 यह  निहित  है  ।  मुझे  समाजवादी  दाब्द  से  कोई  विशेष  प्रेम  नहीं  है  तथापि  गांधी  जी  ने  कहा  था

 कि  मैं  एक  अच्छा  समाजवादी  तथा  कहीं  अच्छा  साध्यवादी  हूं  ।  ठीक  >
 a  यदि  आप  समाजवादी

 तथा  साम्यवादी  दाब्दों  को  नहीं  पसंद  करते  तो  मेरा  आपसे  कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।  मैं  केवल  यही

 पूछ  रहा  हूं  कि  क्या  इस  प्रणाली  में  परिवतंन  किया  जा  सकता  है  तथा  क्या  हमारी  लोकतंत्रीय

 प्रणाली  में
 परिवर्तन

 fear  जा  सकता  है  ।

 आर्थिक  क्रिया-कलाप  प्रकार  के  होते  एक  उत्पादनकारी  और  दूसरे  वितरणकारी  ।

 सरकारी  क्षेत्र  तथा  निजी  क्षेत्र--यह  दो  विभाजन  क्यों  किए  गए  हैं  ।  देश  में  एक  ही  क्षेत्र--जनता

 को  क्षेत्र  अधवा  राष्ट्रीय  क्षेत्र  होना  चाहिए  ।  यदि  आपका  यह  विचार  हो  तो  सभी  राष्ट्रीय

 व्यापार  क्रिया-कलाप  एक  ही  क्षत्र  में  लाये  जा  सकते  हैं  ।  जैसे  सभी  को  अनिवायंतः

 भारतीय  चिकित्सा  अधिनियम  के  अंतरगत  eqaqaifan  पंजीयन  किया  जाता है  अन्यथा  वे  --

 व्यवसाय  नहीं  कर  सकते--उसी  प्रकार  समूचे  व्यवसायिक  औद्योगिक  समुदाय  का  एक

 राष्ट्रीय  औद्योगिक  सोसाइटी  के  अंतगंत  पंजीकरण  किया  जाना  चाहिए  ।  तभी  भाप  अग्रताएं

 निर्धारित  कर  सकते  हैं  ।  अग्रताओं  का  निर्धारण  निहित  के  अनुवार  fear  जानों  चाहिए  ।

 प्रत्येक  उद्योग  से  नियंत्रण  की  एक  त्रिमूर्ति  होती  कर्मियों  जो  उत्पादन  करते  उद्यमियों

 अथवा  पूंजीपतियों  जो  धन  लगा  सकते  हैं  तथा  सरकारी  अथवा  वित्तीय  एजेंसी  की  जो  कि

 आजकल  80  प्रतिशत  धन  की  व्यवस्था  करती  है  ।  आप  प्रत्येक  उद्योग  में  ऐसी  संरचना  की  कल्पना

 करें  ।  आज  जो  ऊचे  मुनाफे  कमाये  जाते  हैं  वे  सरकार  द्वारा  खरीदे  और  बेचे  जाने  वाले  माल

 पर--चाहे  वह  कच्चा  माल  हो  अथवा  ि तथार  वस्तुएं  हों  — sae  छल-कपटपूर्ण  व्यवह।र  से  किया

 जाता है
 ।  इस  प्रकार  यदि  त्रिमूर्ति  स्थापित  हो  जाती  है  तो  यह  सबके  हितों  की  रक्षा  कर

 पायेगी  ।  इस  प्रणाली  के  चलाने  के  लिए  आंतरिक  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  यदि  आप  राष्ट्रीय  स्तर

 पर  एक  विपणन  संगठन  बनायें  तो  प्रत्येक  खुदरा  व्यापारी  प्रत्सेक  थोक  विक्रेता  उसका  सदस्य

 यदि  थोक  उस्तका  नेतृत्व  करते  हैं  तो  कोई  बात  नहीं  तब  आप  विनियमन  कर

 सकगे  ।  आप  उन्हें  कह  सकते  हैं  कि  थोक  के  स्तर  पर  उनका  कितना  लाभ  होना  चाहिए  आप

 उन्हें  1,  अथवा  2  प्रतिगत  लाभ  दे  सकते  हैं  ।  थोक  व्यापारी  इससे  खुद  हो  जायेंगे  ।  श्री  कंवर

 लाल  गप्त  भी  इस  बारे  में  बता  सकते  हैं  ।

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  मेरा  संबंध  उतसे  नहीं  है  पर  मैं  जानता  हूं  ।

 श्री  बसंत  साठ  :  मैंने  यह  जानकारी  उनके  भाई  श्री  मानीराम  गुप्त  से  ली  है  जो  थोक

 व्यापारी  संघ  के  अध्यक्ष  हैं  ।
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 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  :  तब  आप  उनका  नाम  मेरा  नहीं  ।

 श्री  बसन्त  साठ  :  ठीक  में  श्री  भानी  राम  गुप्ता  का  उद्धरण  देता  उनका

 कहना  ५ ग्ड्ठ  प्रतिशतਂ  ।  मेरा  कहना  ‘afz  मैं  आधा  प्रतिशत  अधिक  दूं  तो  at  वह  तो

 मालामाल  हो  जायेंगे  साहब  |  उनका  कहना  है  कि  वे  अतीव  vara  होंगे  ।  दो  प्रतिदात  तो

 उन्हें  दे  दिया  गया  ।  फिर  फूटकर  बेचने  वालों  की  बात  उनका  लभांश  22  से  3.

 शत  तह  का  है  ।  उन्हें  पांव  प्रतिशत  दे  दीजिये  ?  फिर  तो  सारे  के  सारे  फुटकर  चाहे  वे

 देश  श्सी  भी  कोने  में  कयों  न  बहुत  प्रसन्न  हो  जायेंगे  ।  अब  अन्तर  पर  दृष्टिपात  कीजिए  ।

 मैं  इस  निर्णायक  बात  पर  आ  रहा  जिसमें  श्री  चरणसिंह  जी  की  रूचि है  ।  आप  उपभोक्ता  को

 surfed  fa  कृषि-उत्पादक  को  लाभप्रद  मूल्य  देना  चाहते  हैं  ।  वया  ऐसी  बात  नहीं  है  ?

 यदि  आप  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  जीवन-स्तर  में  सुधार  लाना  चाहते  हैं  और  मजदूरों  को  अधिक्  अच्छी

 न्यूनतम  मजदूरी  दिलाना  चाहते  हैं  भाप  उत्पादक  को  लाभप्रद  मुल्य  दिये  बिना  ऐसा  कं  करं

 सकते  हैं  ?  अब  आप  कह  सकते  एक  गेहूं  उत्पादक  को  130  रुपये  देना  चाहता  हूं  और

 चावन  उत्पादक  को  100  रुपये  ।'  आप  बेसा  कहिये  और  परिणाम  देखिंये  ।  यदि  सारे  ही  व्यापार

 को  चलाने  के  लिये  राष्ट्रीय  विपणन  संगठन  है  तो  फिर  बीच  में  कया  a  area  रह  जाती  है  ।  यदि

 इसमें  7%  जोड़  दिया  जाये  तो  यह  140  रुपये  या  143  रुपये  हो  जाता  है  ।  देश  की  अन्तिम

 फुटकर  दुकान  में  अप  व्यापारी  का  कोई  नुकसान  किये  व्यापारी  का  शोषण  किये  बगेर

 या  उसे  हानि  पहुंचाये  140  रुपये  प्रति  क्विन्टल  के  हिसाब  से  विक्रय  कर  सकते  |  और

 देखो  उपभोक्ता  कितना  खुश  होता  है  ।  आज  उपभोक्ता  काले  बाजार  में  250  रुपये  से  लेकर  300

 रुपये  तक  दे  रहा  है  ।  मैं  तो  इसी  बात  पर  जोर  दे  रहा  हूं  ।  कोई  राष्ट्रीय  विधान  होना  चाहिये  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  परिवहन  के  बारे  में  क्या  कहना  है  ?

 श्री  वसन्त  साठ  :  उसमें  परिवहन  का  व्यय  भी  है  ।  सुतली  का  टुकड़ा  तक  ।  यही

 तो  श्री  मनीराम  ने  मुझे  बताया  धा  ।  यदि  यह  भी  मान  लिया  जाये  कि  उसमें  परिवहन  व्यय

 सम्मिलित  नहीं  हैं  और  आप  इसे  अब  जोड़े  तो  यह  गु  जल-मु'जल  नहीं  रह  सकती  और  इसके

 बीच  लागत  2  रुपये  प्रतिकिलो  नहीं  हो  सकती  ।  राष्ट्रीय  विपणन  संगठन  जैसी  कोई  सुदृढ़

 वितरण  तकनीक  हम  इसे  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  नियमों  का  उल्लंघन

 करता  अवहेलना  करता  है  तो  उसका  लाइसेन्स  रद्द  कर  दिया  जाये  और  समाज-बिरोधी  तथा

 राष्ट्रविरोधी  गतिविधि
 के  लिये  उसे  जेल  में  व्स ध  देना  चाहिये  ।  उन  पर  कोई  दया  मत्त  दिखाइये  ।

 अब  आप  यह  निश्चित  कर  सकते  है  कि  एक  बार  आप  इस  विपणन  नियन्त्रण  को  लागू  कर

 दें  तो  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  क्या  उत्पादन  किया  जाए  ।  तो  देखना  यह  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उत्पादन

 करने  में  क्या  कठिनाईया ंहैं
 ?  आप  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  रोजगार  दिलाने  में  पर्याप्त  रूचि  ले  रहे

 समस्या  का  यहीं  पैचीदा  मामला  है  ।  रोजगार  जुटाना  क्यों  सभंव  नहीं  है  ?  जो  कुछ  भी  वे

 उत्पादित  करते  हैं  sat  लिये  कोई  बाजार  नहीं  है  क्योंकि  मण्डी
 तो  केवल  शहरों  में  ही  होती

 मैं  तो  सेव  साबुन  का  ही  उदाहरण  देता  हूं  ।  ग्रामीग  क्षेत्र
 के

 किसी  yatat  मेट्रीकलेट  द्वारा
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 अथवा  HTT  FRAT  द्वारा  बनायें  गये  साबुन  की  बिक्री  नहीं  होगी  जो  बड़ी  कम्पनियां  साबुन

 बनातीं
 हैं  वे  प्रत्येक  गाँव  में  अपने  साबुन  का  विज्ञापन  करती  हैं  ।  जो  कोई  भी  ट्रान्जीस्टर  या

 रेडियो  सुनता  है  यही  aqua  करता  है  कि  वह  लक्स  को  प्रयोग  में  लाये  ।  भाखिर  क्यों  ?  क्योंकि

 हेमा  मालिनी  जो  लक्स  का  उपयोग  करती  है  ।  वही  तो  विज्ञापन  बाजी  है  ।  विज्ञापन  पर  कितना

 खपया  बहाया  जाना  है  ?  हमारी  अर्थ-व्यवस्था  आखिर  कंसी  है  ?  यह  तो  एक  बनावटी

 व्यवस्था  है

 उदाहरणतः  चप्पलों  को  ही  लीजिए  ।  बड़े  उद्योगपति  घरानों  का  उस  पर  एकाधिकार

 उस  दिन  गुप्ता  जी  भौर  मैं  उस  समिति  में  विचार  विमर्श  कर  रहे  थे  ।  हमने  पाया  कि  30  रुपये

 वाली  एक  जोड़ा  चप्पल  या  संण्डल  बाटा  द्वारा  दुकान  में  79.99  रुपये  की  बेची  जाती  है  ।  आपको

 तो  यह  सुनकर  areas  होगा  ।  यही  तो  शोषण  है  ।  आप  आखिर  अर्थ-व्यवस्था  को  चालू  कसे  रख

 सकते  हैं  ?  मैं  आप  से  पूछता  हूं  कि  केवल  तीन  करोड़  व्यक्तियों  वाले  इस  लघु-भारत  को  चलाने

 वाली  इस  अर्थ-व्यवस्था  में  आप  ग्रामीण  क्षेत्रों  को  रोजगार  कंसे  दे  सकते  हैं  ?  इस  देवा  की  सम्पूर्ण

 उत्तादक  गतिविधियां  इन  तीन  करोड़  लोगों  के  लिय ही  हैं  जो  भसली  मण्डी  या  बाजार  को  रूप

 देते
 हैं  60  करोड़  लोग  तो  बाजार  के  सीमा  क्षेत्र  में  आने  ही  नहीं  ।  मैं  पूछता  हूं  कि आप  इसको

 कौन  से  दृष्टिकोण  से  देखते  है  ।  इसका  किसी  दल  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  मेरा  इस  सरकार  से

 निवेदन  है  कि  श्री  अग्रबाल  जी  आपको  भौर  कुछ  और  लोगों  को  मिलाकर  एक  छोटा  सा  ग्रूप
 बना  दिया  ऐसे  लोगों  को  मिलाकर  जो  इस  qa  समस्या  पर  विचार  करने  को  राजी  हों

 चलिये  हम  एक  साथ  मिलकर  काम  करें  ।  आईय  हम  राष्ट्रीय  स्तर  पर  वार्तालाप  करें  ।  तभी  हम

 इसको  हल  कर  सकते  हैं  ।  मैं  आपको  बतलाता  हूं  कि  हमारे  देश  में  बहुत  अधिक  जनशवित  है  ।

 बहुत  सी  वस्तुओं  का  उत्पादन  किया  जा  सकता  है  ।  वस्तुएं  तो  पैदा  होती  हैं  ।  यदि  आप  कहीं
 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  को  क्रय-शक्ति  प्रदान  कर  दें  तो  और  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  आपको  करनी

 भी  चाहिये  तो  तुरंत  रोजगार  उपलब्ध  हो  जायेगा  तथा  आप  fara  को  माल  से  पाट  सकते  हैं

 इस  देश  में  इतनी  अधिक  ayaa  है  !

 He  व्यवस्था  में  परिवतंन  आवश्यक  है  ।  हमारी  aq -eqqeyl  में  संस्थानात्मक  परिवतेन

 करना  होगा  ।  पूंजीवादी  ढांचे  को  नष्ट  करना  है  ।  यह  ठीक  है  फि  गांधी  जी  इसको  शक्तिपूर्ण  ढंग
 से  तथा  लोकतान्त्रिक  ढंग  से  करना  चाहते  थे  और  जब  तक  आप  ऐसा  नहां  करते  तब  तक  इस

 प्रकार  के  बजटों  का  कोई  उपयोग  नहीं  है  ।  ये  बजट  पेदा  करना  और  कराधान  और  कुछ  नहीं

 अपितु  लूट  में  एक  हिस्से  की  मांग  भर  कराधान  की  यही  आपकी  विचारधारा  और
 संकल्पना  है  ।

 यदि  आप  इस  नीति  को  लेकर  आगे  बढ़ना  चाहते  हैं  तो  आगे  वढ़िये  भगवान
 आपको  सफलता  दे  ।  पूंजीवादी  qe  के  इस  ताने  बाने  के  अन्दर  बढ़ते  जाइ  परन्तु
 आप  इस  देगा  की  समस्या  को  हल  करने  में  ays  नहीं  हो  सकते  ।  जुटाना  असम्भव  है
 anita  आपके  पास  उत्पादक  क्रिया-कलाप  अथवा  बाजार  में  से  किसी  को  भी  उपलब्ध  कराने  का
 araey  महीं  है  और  ना  ही  आप

 नियन्त्रण  करना  चाहते  हैं  ।
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 मेरे  बिचार से  तो  ऐसा  केवल  लोकतान्त्रिक  ढ़ांचे  में  ही  सम्भव  है  ।  भगवान  के  वास्ते मैं  ए एक

 बार  फिर  अपील  करता  हूं  ।  अब  समय  आ  गया  है  ।  आज  इस  देश  में  हम  असम्बद्ध  समस्याओं

 और  गेर-अग्रताओं  पर  रसातल  को  जा  रहे  हैं  ।  धम  और  सभी  बातों  के  आधार  पर  समस्त

 राष्ट्र  पटरी  से  उतरने  वाला है  यही  एकमात्र  आर्थिक  एवं  असल  समस्या  आओ  हम  सब

 मिलकर  एक  हो  जायें  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री  महोदय  और  उपप्रधान  मन्त्री  महोंदय  और  देश  तथा

 जनता  पार्टी  में  हर  किसी  से  निवेदन  करता  हूं  कि  आओ  हम  राष्ट्र  हित  की  बतिं  जि

 लिये  यही  समय  है  ।

 माननीय  सभाषति  वित्त  विधेयक  पर  जब  हम श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री

 चर्चा  कर  रहे  हैं  तो  हमें  कुछ  भन्तनिरीक्षण  करना  होगा  और  यह  सोचना  होगा  कि  पिछले  2  वर्षों

 में  हमने  क्या  किया  है  और  अब  कितना  समय  हमारे  लिये  बाकी  है  ।  इस  बजट  के  बाद  अब

 वर्तमान  सरकार  को  केवल  2  बजट  और  पेश  करने  दो  बार  ही  मौका  उसे  फिर  1982

 का  बजट  तो  नई  सरकार  पेश  करेगी  ।  हमने  जो  वायदे  किये  उसकी  तरफ  हमें  ध्यान  देना

 चाहिये  क्योंकि  यह  हमारा  बजट  सारे  देश  की  अ्थ-व्यवस्था  का  निर्देशक  होता  है  हम  इस  बजट

 द्वारा  देश  में  आर्थिक  परिवतंन  ला  सकते  समुचे  सामाजिक  ale  आधिक  परिवर्तन  लाने
 की

 क्षमता  इस  faa  व्यवस्था  में  होती  है  ।  जब  इसको  हम  अपने  सामने  रखकर  बजट  पर

 दृष्टिपात  करते  हैं  तो  यह  बात  सहीं  है  कि  हमने  एक  सही  दिशा  जिसकी  भोर  देश  को  जाना

 है  ।  पुरानी  राह  को  छोड़कर  हमने  कम-से-कम  इतना  तो  समझा  है  कि  यह

 देश  मांवों  में  निवास  करता  है  और  गांवों  की  स्थिति  को  सूधारने  के  लिये  हमको  इस  देश  की

 आर्थिक  सत्ता  का  उपयोग  करना  चाहिये  |

 इसलिये  इस  वित्त  विधेयक  में  जो  प्रावधान  गांव  के  पुननिमाण  भौर  गरीबों  की  आर्थिक

 दा  को  सुधारने  के  अन्त्योदय  के  कार्यक्रम  के  फूड  फार  वक  के  इन्टेग्रटेड  रूरल

 हेवलमैंट  के  वहू  tqMTA-ATT  कदम  हैं  और  मैं  समझता  हूँ  कि  यदि  उन्हें  अच्छी  तरह  से

 कार्यान्वित  किया  ईमानदारी  नई  स्प्रिट  से  यह  मानकर  कि  हमारे  सामने  कोई  लक्ष्य  है

 थोड़े  से  समय  में  हमें  इसे  पूरा  करना  इसके  लिये  सारी  शक्ति  लगा  देनी  अगर  यह  सोचकर

 हम  इस  दिशा  में  आगे  तो  सचमुच  देश  को  एक  नई  राह  पर  हम  आगे  बढ़ाकर  ले  जायेंगे

 मंजिल  तक  पहुंच  यह  तो  नहीं  कहा  जा  लेकिन  मंजिल  की  तरफ  बढ़ने  का  यह  एक

 अच्छा  और  शुभ  प्रयास  है  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  आशापें

 देश  की  जनता  को  वे  धीरे-धीरे  कुछ  धूमिल  होती  चली  जा  रही  और  जो  भगीरथ  प्रयास

 होना  चाहिए  वह  नहीं  हो  पा  रहा  है  ।  हमने  कुछ  वादे  किये  थे  ।  हमने  वादा  किया  था  किਂ

 हम  वेतन  और  कीमतों  के  सम्बन्ध  में  एक  राष्ट्रीय  नीति  का  निर्धारण  करेंगे  वर्ष

 बीत  गये  हैं  ।  क्या  इस  बजट  में  भी  हमने  वेतन  और  कीमतों  के  सम्बन्ध  में  कोई  राष्ट्रीय

 नीति  निर्धारत  को  है
 ?  क्या  कीमतों  पर  हमारा  कोई  नियंत्रण  है

 ?  क्या  हम  कुछ  सोच  पाय  हैं

 कि  विभिन्‍न  आमदनियों  में  क्या  रिश्ता  होना  चाहिए
 ?

 हमने  वादा  किया  था  कि  हम  आमदनी  में

 1  और  20  का  फक  रखेंग  ।  क्या  हम  उस  तरफ  ayer  थी  कदम  उठा  पाथे  हैं
 ?  क्या  हमारा

 बजट  उस  दिया  में  जरा  भी  आगे  बढ़ा  है
 ?
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 यह  सही  है  कि  सम्पन्न  वर्गों  पर  faq  लगाये  गये  लेकिन  से  इनडांयरेकंट  टैक्सिज

 का  बोझ  गरीबों  पर  इतना  अधिक  पड़ने  वाला  है  कि  गरीबी  और  अमीरी  के  बीच  में  अन्तर  भौर

 अधिक  बढ़ने  वाला  कम  नहीं  होने  बाला  है  ।  इनडायरेक्ट  टंक्सिज  का  बोझ  भौर  प्रभाव  केंवल

 गरीबों  पर  ही  पड़ता  और  यह  बात  हम  सामने  देख  रहे  हैं  ।  बजट  Aa  होने  के  बाद  से  गरीबों

 के  उपभोग  में  आने  वाली  चीजों  की  कीमते  बहुत  अधिक  बढ़ती  चली  जा  रही  हम  सम्पन्न

 वर्गों  से  कितना  टैक्स  ले  उसमें  तो  संदेह  क्योंकि  हम  ने  टेक्स  इवेजन  पर  रोक  लगाने  की

 कोई  ध्यवस्था  नहीं  की  यद्यपि  माननीय  उपप्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हम

 काले  धन  को  बाहर  निकालने  के  लिए  भरपुर  प्रयास  लेकिन  वह  प्रयास  क्या  अभी

 तक  वह  परिभाषित  नहीं  हुआ  अभी  तक  उसकी  कोई  रूप-रेखा  सामने  नहीं  आई  है  ।  हम

 सम्पन्न  वर्गों  &  वि.तना  टेक्स  ले  उसमें  तो  संदेह  लेकिन  इनडायरेक्ट  geal  से  गंरोबों

 पर  जो  प्रभाव  पड़  रहा  वह  हमारे  सामने  है  ।

 हम  देखते  हैं  कि  जो  मिट्टी  का  तेल  पहले  1-28  रुपये  प्रति-लिटर  ar  1-30  रुपये

 मिलता  आज  उसकी  कीमत  1-60  रुपये  प्रति-लिटर  और  देहात  में  तो  वह  2  रुपये

 लिटर  के  हिसाब  से  मिल  रहा  है  ।  भले  ही  कोई  कहे  कि  इस  बजट  से  कीमतों  पर  केवल  एक  ही

 प्रतिशत  प्रभाव  पड़ने  वाला  लेकिन  वास्तविकता  को  नजर-अंदाज  नहीं  कियां  जा  सकता  है  ।

 छोटे  लोगों  को  जो  भूगतना  पड़  रहा  उससे  हमें  आंखें  बन्द  नहीं  करनी  बल्कि  उसकी

 तरफ  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 केवल  facet  का  तेल  ही  बल्कि  गरीबों  के  उपयोग  में  आने  वाली  छोटी-छोटी  चीजे

 महंगी  हो  गई  जेसे  कपड़े  और  बनस्पति  की  आज  महंगाई  है  ।  नमक  से  बढ़  कर  उपयोगी

 उससे  अधिक  भावश्यक  और  afrary  कोई  दूसरी  नहीं  हो  सकती  है  ।  यद्यपि  उसपर  कोई

 टैक्स  नहीं  लगाया  गया  लेकिन  चूंकि  अन्य  चीजों  पर  टेक्स  लगा  इस  लिए  उसके  दाम  भी

 बढ़  गये  हैं  ।  अप्रत्यक्ष  टैक्स  का  प्रभाव  नमक  पर  भी  पड़  रहा  हैं  आज  देहात  में  नमक  रुपये  का

 डेढ़  या  दो  किलो  बिक  रहा  है  ।  यह  गांधीजी  का  देश  जिन्होंने  नमक  के  लिए  सत्याग्रह  किया

 था  |  हम  गांधीवादी  नीतियों  को  अपना  रहे  हैं  हम  ने  उनकी  समाधि  पर  दापथ  ले  कर  काम

 करना  शुरू  किया  था  ।  इस  लिए  हमें  कम-से-कम  यह  व्यवस्था  तो  कर  देनी  चाहिए  कि  इस  देश  के

 लोगों  को  नमक  तो  सही  कीमत  ata  भाव  उपलब्ध  कराया  जा  सके  ।  बजट  का  प्रभाव

 नमक  पर  भी  पड़ा  है  और  वह  अत्यन्त  महंगा  बिक  रहा  देश  के  गरीब  लोगों  की  पहुंच  के  बाहर

 होता  चला  जा  रहा  है  ॥

 हम  असमानताओं  को  दूर  करने  की  बात  करते  हैं  असमानताये  तो  अनेक  किस्म  की  हैं  ।

 शहर  और  गांव  के  बीच  में  असमानता  जिस  को  दूर  करने  के  लिए  माननीय  उपप्रधान  मंत्री

 और  वित्त  मंत्री  ने  बहुत  अच्छा  प्रयास  किया  है  और  उसकी  तरफ  कदम  बढ़ाया  लेकिन

 केवल  शहर  औरਂ  गांव  की  असमानता  ही  नहीं  गांव  में  भी  घनी  और  गरीब  के  बीच  में

 असमानता  क्षेत्र  और  क्षेत्र  में  असमानता  है  ।  प्रदेश  और  प्रदेश  में  कितनी  बड़ी  असमानता  है  ।

 क्या  हम  उस  असमानता  को  दूर  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ?  हमारे  देश  में  एक  प्रदेश  और
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 दूसरें  प्रदेश  में  असमानता  की  faq  बड़ी  खाई  हरियाणा  और  गुजरात  में  जो

 व्यक्ति  औसत  आय  उसकी  एक  तिहाई  भीं  मध्य  प्रदेश  में  नहीं  है  ।  उड़ीसा  राजस्थान

 मणिपुर  में  उस  कीं  एक  fears  भीं  आमदनी  नही ंहै  ।  इतनी  गड़ी  असमानता है  प्रति  व्यक्ति

 ayaa  ara  में  ।  हम  लौग॑  दुनिया  में  बांत  करनें  जाते  हैं  कि  ईगलिर्टरियन  ऐंड  जस्ट  वल्ड

 एकॉनांमिक  HST  होनी  समतामूलक  अधथं-श्यवस्था  दुनिया  की  होनी  दुनिया

 के  अंदर  विषमता  समाप्त  होनी  चाहिए  |  हम  यंह  कहते  हैं  लेकिन  अपने  देश  के  अंदर  हम  क्या

 कर  रहे  कया  जो  क्षेत्र  पिछड़े  हुए  हैं  उन  की  असमानता  को  दूर  करने  का  कोई  प्रयास  है  ?

 कृपि  और  सिंचाई  मंत्रालय  की  तरफ  से  ग्राम  विकास  के  संबंध  में  जो  एक  प्रतिदेदन  ar

 लोगों  को  दिया  गया  हैं  उस  की  तरफे  मैं  ध्यान  आकृष्ट  करना  चाहुंगा  ।  इसके  पृष्ट  9  को  देखें  ।

 at  ईटीग्रेटेड  रूरल  डवलपमेंट  का  प्रोग्राम  हमारे  देश  में  सन्‌  76  में  जों  अभी  भी  चल  रहा

 उस  में  हमाटे  देश  के  कुछ  प्रान्तों  के  जिले  लिए  गए  हैं  जिनमें  में  यह  काम  चल  रहा  है  ।  इस

 रिपोर्ट  के  नवें  पृष्ठ  पर  लिखा  हुआ  हैं  कि  किस  किस  जिले  Pra  किस  प्रान्त  में  ag  इंटीग्रेटेड

 रूरल  डैवनपमेंट  का  प्रोग्राम  चल  रहा  है  ।  मैं  अपनी  स्मरण  शक्ति  सें  बता  रहा  हूं  में

 आसाम  में  बिहार  मैं  कर्नाटक  में  केरल  में  कननानोर

 महाराष्ट्र  में  qatar  और  चन्द्रपुर  उत्तर  प्रदेश  में  टिहरीं  गढ़वाल  और  मिर्जापुर  ।  इस  में  मध्य

 प्रदेश  का  एक  भी  जिला  नहीं  है  ।  यह  सरकार  की  दी  हुई  रिपोर्ट  हरयाना  में  पजाब

 में  ये  जिले  लिए  गए  हैं  ।  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  हरयाना  के  हिसार  ake  पंजाब  के

 होडियारपुद्दै  जिले  क्या  मध्य  प्रदेश  के  किसी  भी  जिले  से  अधिक  गरीब  और  पिछड़  है  ?  मध्य

 प्रदेश  का  एक  भी  जिला  बताइए  जो  इन  जिलों  से  बहुत  नीचे  स्थिति  में  न  हो  ।  हम  अन्त्योदय

 बी  बात  करते  इस  में  मध्य  प्रदेश  का  नाभ  नहीं  राजस्थान  का  नाम  नहीं  जम्म  भौर

 काइमीर  का  नाम  नहीं  मेघालय  का  नाम  नहीं  मणिपुर  का  काम  नहीं  भरूणांचल  का

 नाम  नहीं  मिजोरम  का  नाम  नहीं  त्रिपुरा  का  नाम  नहीं  है  ।  ये  कितने  पिछड़े  हुए  प्रदेश

 हैं  ?  फिर  हम  कहते  हैं  कि  इन  पूर्वी  प्रदेशों  में  की  बात  चलती  थें  देश  से  अलग

 होने  की  बात  करते  हैं  ।  बया  चाहते  हैं  हम  ?  अगर  हम  क्षेत्रीय  असमानता  को  बढ़ाएगे  तो  इस

 देश  की  अखंडता  को  हम  काथम  रख  सकंगे  क्या  ?  मध्य  प्रदेश  के  लोग  यह  बात  नहीं  कर  सकते

 चाहे  उनके  साथ  कितना  बड़ा  अन्याय  क्यों  न  हो  ?  राष्ट्रीय  एकता  ate  राष्ट्रीय  हितों  के  लिए

 जितना  बलिदान  आप  चाहते  हों  वह  करने  के  लिए  वह  तैयार  हैं  ।  लेकिन  उन  के  सथ  यह  अन्या

 होना  चाहिए  क्या  ?

 इंस  के  बाद  इसी  पुस्तक  के  चौदहवें  qse  को  आप  देखें  ।  जो  नई  नीति  हम  ने  अख्तियार

 की  ब्लाक  लेवेल  प्लानिंग  विकास  खण्ड  स्तर  की  जो  योजनाएं  हमने  बनाई  हैं  उसमें  इसी

 चौदहवें  पृष्ठ  मैं  बताया  गया  है  कि  किस  प्रदेश  के  कितने  ब्लाकों  में  बह  प्लानिंग  शुरू  हो  गई

 कितने  sata  में  यह  योजना  बनाई  गई  है  और  कितने  में  यह  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।  इस  में

 भी  देख  लिया  यह  मैं  सदन  के  पटल  पर  रखने  को  तैयार  पह  सदन  के  पट  न  पर  रखा

 यह  सरकारी  प्रकाशन  हम  लोगों  को  दिया  गया  इस  में  आन्ध्य  में  170  बिहार  में

 180  भासाम  में  39  हरियाणा  में  39  हिमांचल  प्रदेश  में  1!
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 Weltea  मं  116  उत्तर  प्रदेश  में  160  गोवा  मन  7  किन्तु  ner  प्रदेश  का  एक

 भी  एक  भी  विक्रास  खण्ड  नहीं  है  ।  राजस्थान  का  एक  भी  विकास  खंड  नहीं  उड़ीसा  का

 एक  भी  विकास  खंड  नहीं  है  ।  और  वही  मिजोरम  का  एक

 भी  ब्लाक  नहीं  है  ।  यह  आज  की  स्थिति  है  ।  इस  असमानता  को  रखते  हुए  हम  कौन  सा  विकास

 करने  जा  रहे  हैं  ?,  भगर  इस  तरह  का  भेदभाव  चलेगा  तो  क्या  हम  सचमुच  अपने  लक्ष्य  की  ओर

 पहुंचने  का  सपना  देख  सकते  हैं  ?

 दुसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है--हम  बात  तो  करते  हैं  कि  बेरोजगारी  समाप्त  हो  ।  इस  में

 कोई  शक  नहीं  कि  बेरोजगारी  समाप्त  होने  की  दिशा  में  आप  ने  कदम  उठाया है  ।  जो  छोटे

 उद्योगों  का  जाल  बिछाने  की  हमारी  योजना  है  गांव  गांव  यह  बड़ा  स्तुत्य  प्रयास  है  और  इस
 on
 से  लोगों  at  काम  मिलेगा  ।  खास  तौर  से  फूड  फार  काम  के  लिए  अनाज  की  जो  योजना

 चल  रही  है  इस  से  लोगों  को  काम  मिलेगा  ।  भभी  इस  साल  को  जो  रिपोर्ट  हमें  मिली  आधिक

 समीक्षा  जो  हमें  देखने  को  मिली  है  उस  में  बताया  गया  है  कि  78-79  में  40  करोड़  मानव-दिवसों

 का  काम  लोगों  को  मिलेगा  ।  ऊपर  से  लोग  पढ़ते  हैं  तो  लगता  है  कि  बहुत  बड़ा  काम  40

 करोड़  मैनडेज  का  काम  मिलेगा  |  लेपित  जब  आप  जनसंख्या  को  गांवों  में  जो  बेकार  लोग

 हैं  उनकी  संख्या  को  देखें  तब  यह  कितना  होगा  ?  सात  करोड़  लोग  इस  देवा  के  गांवों  में  बेकार

 हैं  40.0  करोड़  दिवसों  में  एक  व्यक्ति  को  6  दिन  का  काम  भी  नहीं  मिलेगा  ।  40  करोड़  दिवस

 लिख  देने  से  ऐसा  लगता  है  कि  बहुत  बड़ा  काम  हो  गया  है  लेकिन  ऐसा  वास्तव  में  नहीं  है  ।  इसमें

 हमको  आत्मसंतोष  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  गांवों  में  कितने  दिन  लोग  बेकार  रहते  हैं  इस

 सम्बन्ध  में  एक  art -ATeay  का  कहना  1974  के  आधार  कि  एक  साल  में  140  दिन  लोग

 बेकार  रहते  हैं  यानि  करीब  पांच  महीने  ।  आप  6  दिन  का  काम  देंगे  तो  उससे  उनको  क्या

 मिलेगा  ?  इससे  उनका  कौन  सा  जीवनस्तर  ऊंचा  हो  सकेगा  ?  उनकी  कौन  सी  बेरोजगारी  दूर

 हो  जायेगी  ?  फूइ  फार  वर्क  के  द्वारा  आप  उनको  स्थायी  रूप  से  काम  नहीं  दे  पायेंगे  |

 यदि  स्थाई  रूप  से  गांवों  में  लोगों  को  काम  देना  है  तो  उसके  मात्र  दो  तरीके  हैं

 एक  तो  आप  ग्रामीण  उद्योग-बंधों  को  पुनर्जीवित  करें  विभिन्‍न  प्रदेशों  में  आपने  जो

 जिला  औद्योगिक  केन्द्र  खोले  हैं  वे  अभी  कागज  पर  ही  उनका  काम  ठीक  प्रकार से  मह

 चल  रहा है  ।  छोंटे  उद्योग-घंधों  की  बात  जो  आपने  कही  वे  जब  खुलेंगे  तो  कोई  सन्देह

 नहीं  कि  लोगों  को  काम  मिल  सकेगा  लेकिन  अभी  वह  काम  ठीक  तरह  से  नहीं  चल

 रहा  है  ।  कहा  गया  है  कि  804  वस्तुयें  छोटे  उद्योगों  के  लिए  सुरक्षित  कर  दी  गई  है  लेकिन

 अभी  इसको  are  रूप  में  परिणत  नहीं  किया  गया है
 ।  क्या  यह  वस्तुयें  बड़े  उद्योग-धंघों

 में  उत्पादित  नहीं  होती  ?  क्या  इनके  उत्पादन  के  लिए  आपने  बड़े  उद्योगों  qz  कोई  प्रतिबंध

 लगा  दिया  है  ?  क्या  बड़े  उद्योग  चमड़े  का  सामान  नहीं  बनाते  ?  क्या  बड़े  उद्योग  साबुन
 और  कपड़ा  नहीं  बनातें  ?  इसलिए  यह  तो  अभी  हुआ  नहीं  है  अभी  faaee  एकोनामी  चल  रही

 है  और  इस  प्रकार  से  छोटे  उद्योग-धंध  नहीं  चल  पायेंगे  ।  अभी  यह  केवल  कहने  की  ही  बात  है  ।

 तो  एक  तरीका
 यह  है

 कि  छोटे  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  आपने  जो  कहा  है  उसकी  व्यवस्था
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 उसको  कार्य  रूप  में  परिणत  करने  के  लिए  आप  भगीरथ  प्रयास  करें  और  दूसरे  आप  उनको

 स्थायी  रोजगार  दें  ।

 इसके  साथ  ही  भूमि  सुधार  के  कार्यक्रमों  को  दिलचस्पी  के  साथ  तथा  पूरी  ईमानदारी  के

 साथ  लाग  क्रिया  उसमें  किसी  प्रकार  की  कोई  कोर-कसर  बाकी  न  रखी  जाए  ।  चाहे  जितने

 लोग  नाराज  हो  आपको  इसके  लिए  कठोर  कदम  उठाने  पड़ेंगे  तभी  यह  काम  सम्भव  हो

 पायेगा  ।  यह  कहना  कि  अब  18  और  27  एकड़  से  अधिक  के  किसान  नहीं  रहे  -  गलत  है  ।  अभी

 भी  हजारों  एकड़  के  किसान  मौजद  हैं  ।  इसलिए  सीलिंग  के  कानून  में  परिवतंन  करने  की  बड़ी

 आवश्यकता  है  तथा  चोर  दरवाजे  को  बन्द  करने  की  भी  आवश्यकता  है  ताकि  बड़े  लोगों  से  भूमि

 निकल  सके  भमिहीनों  को  मिल  सके  ।

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  इस  देश  में  काले  धन  की  समानान्तर  अर्थ-व्यवस्था  चल  रही  है  ।

 जबतक  इसको  समाप्त  नहीं  किया  जाता  तबतक  इस  देश  के  विकास  के  लिए  पूंजी  नहीं  मिल

 सकेगी  ।  इसके  लिए  आवश्यकता  है  कि  सौ  रुपए  के  नोटों  का  प्रचलन  ara  कर  दिया  जाए

 जबतक  यह  नहीं  तब  तक  इस  देवा  में  काला  धन  तथा  समानान्तर  अधथे-व्यवस्था  समाप्त  नहीं

 होगी  ।

 गे
 अपने  लक्ष्य  तक मैं  आदा  करता  हूं  कि  इन  बातों  पर  सरकार  विचार  करके  इस  देव  को

 पहुंचाने  के  लिए  सार्थक  प्रयास  करेगी  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  प्रस्तुत  वित्त  विध॑यक  का  समर्थन  करता  हुं  ।

 श्री  के ०  टी  कोसलराम  (faeasz)  सभापति  मैं  वित्त-विधेयक  के  उपबन्धों

 पर  कुछ  दाब्द  बोलना  चाहता  हुं  महोदय  माननीय  श्रीमती  पावंती  कृष्णन  सदन  को

 qa  ही  यह  बता  चुकी  हैं  कि  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने  के  बाद  कसे  सभी  चीजों  के  दाम  बढ़  गये

 हैं  उन्होंने  बताया  है  कि  कंसे  सब्जियों  को  मिलाकर  सभी  वस्तुओं  की  कीमतों  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 इपी  तरीके  से  गरीब  से  गरीब  और  मध्यम  वर्ग  व्यक्ति  को  चोट  पहुंचा  चुका  है  ।

 यह  बात  बहुत  tq'e  है  और  हर  कोई  इसके  बारे  में  जानता  है  ।  यद्यपि  मैं  इस  विधेयक  की

 भालोचना  का  रहा  तो  भी  उप  प्रधानमन्त्री  और  वित्त  मन्त्री  ato  चरणसिंह  के  प्रति  अपना

 आभार  प्रकट  करता  हूं  कि  उन्होंने  चिननामुट्टम  मत्स्य--क्षेत्र  को  विकसित  करने  की  मेरी  प्राथ॑ना

 को  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  है  ।  यदि  इस  परियोजना  पर  2  करोड़  रुपये  खं  करें  हम  यह

 आशा  कर  सकते  हैं  कि  यह  प्रति  ag  28.0  करोड़  रुपये  की  आय  दे  सकता  हस  झींगा  मछली

 का  अमरीका  ate  जापान  को  नियति  करते हैं  इस  क्षेत्र  से  इस  किस्म  की  मछली  क़रा

 निर्यात  करके  अब  तक  हम  2  करोड़  रुपये  प्रति  ag  की  विदेशी-मुद्रा  की  आमदनी  लते  रहे  हैं

 दि  हम  इस  मछली  पालन  स्थल  का  विकास  कर  ले  हम  प्रति  वर्ष  28.0  करोड़  रुपये  की

 विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते हैं  यह  विशेषज्ञों  द्वारा  दी  गई  राय  अब  स्थिति  यह  है  कि  धन  के

 सिवाय  सभी  प्रकार  की  आवश्यक  मंजूरियां  दे  दी  गई  हैं  ca  तमिलनाडु  सरकार  ने  इस  उद्देश्य
 की  प्राप्ति  के  लिये  इंस  सम्बन्ध  में  हर  आवश्यक  सहांयता  देंने  की  मंजूरी  दे  दी  मन eft  महोदय
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 से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  कृपा  करके  वर्ष  1979-#0  में  इस  परियोजना  के  लिये  2.0  करोड़

 रुपये  की  राशि  अलग  रख  दें  ।  इसके  लिये  वे  मुझे  पहले  ही  वचन  दे  चुके  हैं  कि  वे  मामले  पर

 विचार  करेंगे  ।  मैं  उनसे  निवेदन  करता  हुं  कि  वे  कृपा  करके  अपने  उत्तर  Awe  बता  दें  कि

 वे  कब  इस  परियोजना  को  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  ।

 नब  मैं  एक  उस  अन्य  महत्वपूर्ण  बात  का  जिक्र  करू  जो  चौधरी  साहब  ने  इस  देश  में

 कृषि  के  विकास  के  लिये  की  है  ।  उन्होंने  मुझे  उस  प्रावधान  के  बारे  में  लिखा  है  जो  गंगा-कावेरी

 मिलन  सर्वेक्षण  को  पुरा  करने  के  लिये  किया  गया  है  ।  अपने  चौधरी  साहब  के  इस  gal

 कार्य  पर  भारत  देश  के  किसान  उन्हें  बघाई  देंगे  ।  परन्तु  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस

 को  पुरा  करने  के  लिये  कितने  धन  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 सौभाग्य  से  वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  यहां  उपस्थित  हैं  और

 यह  बात  में  उन  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थानों  के  बारे  में  उनके  ध्यान  में  लाना  चाहता  जो

 छोटे  उद्योगों  के  कतई  भी  हित  में  नहीं  हैं  तथा  जिनके  बारे  में  उपप्रधान  मंत्री  महोदय  और  चित्त

 मन्त्री  महोदय  की  अभ्भिरूचि  विज्ञेषरूप  से  है  ।  राज्य  के  छोटे  उद्योगों  को  मद्यीन

 खरीदने  के  लिये  तमिलनाडु  उद्योग  निवेदा  निगम  ऋण  देता  है  ।  वित्तीय  निगम  और

 अन्य  साज-सामान  खरीदने  के  लिये  छोटे  एककों  को  आर्थिक  सहायता  देते  हैं  ।  परन्तु  इसके  साथ

 ही  साथ  वे  alg  चालन-पूंजी  नहीं  दे  रहे  हैं  ।  राष्ट्रीयकृत  बेर  तथा  अन्य  बेक  ही  कार्यचालव-पूंजी

 प्रदान  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  यहां  इन  मामलों  सरकारी  क्षेत्र
 के

 वित्तीय  निगमों  को  frag

 माग  दर्शन  में  कार्य  करना  पड़ता  है  ।  जब  कभी  जहां  कहीं  कोई  छोटा  एकक  अपनी

 farzay  के  भुगतान  में  भवहेलना  दिखाता  है  यथा  2000  रुपये  या  2000  रुपये  के  लगभग  तो  तुरंत

 घन  देने  वाले  बेंकों  को  यह  सूचित  कर  दिया  जाता  है  कि  अमुक  एकक  का  भुगतान  बकाया  पड़ा

 है  ।  बेकर  तुरंत  सावधान  हो  जाते  हैं  और  वे  यह  अनुभव  करते  हैं  कि  अमुक  एकक

 शायद  बन्द  कर  दिया  उस  एकक  को  और  अधिक  घन  न  दिया  जाये  ।  इस  सम्बन्घ  में

 मैंने  मन्त्री  महोदय  को  लिखा  है  गौर  उन्होंने  भी  मुझे  उत्तर  में  यह  बताया  है  कि  मेरे  सुझाव  को

 सम्बन्द्धविभाग  को  भेज  दिया  गया  है  ।  यदि  सम्बद्ध  उद्योग  किश्त  के  भुगतान  में  कुछ  देरी  करता

 हैं  तो
 टीਂ  आई०  भाई०ਂ  सी ०  को  सम्बद्ध  मन्त्रालय  से  arts  करना  चाहिये  ।  यदि  feed

 के  भुगतान  के  प्रति  उदासीन  है  भार  आर  अधिनियम  के  अधीन  देनदारी  को  वसूली  के  लिये

 टी०  आई०  आई०  सी ०  कदम  उठा  सकती  है  ।  वे  घन  प्राप्त  कर  सकते हैं  तथा  उन्हें  बेकरों  को
 लिखने  की  आवश्यकता  नहीं  ।  इस  तरीके  को  अपनाने  के  टी  ०  आई०  आई०  सी  उस  बैक
 को  लिख  देती  है  जिसने  टी०  आई०  argo  सी ०  के  धन  की  गैर-अदायगी  की  स्थिति  में  उद्योग  को
 कार्यचालन  पूंजी  की  सहायता  दी  था  ।  इससे  बेक  और  उद्योग  के  बीच  मतभेद  पैदा  हो  जाते  हैं  ।
 इसलिए  मन्त्री  महोदय  को  भारतीय  fead  बेक  को  निर्देश  देना  जिससे  कि  वित्तीय
 संस्थान  से  सहायता  प्राप्त  करने  वाले  छोटे  उद्योग  उत्पादन  गतिविधियों  में  अपने  को  संलग्न  रख
 सकें  ।  और  सरकारी  क्षेत्र  के  वित्तीय  संस्थान  प्रत्यक्षरूप  से  इसमें  कोई  रूकावट  न  डाल  सकें  |

 छोटे  उद्योगों  को  कर  देने  की  अवधि  में  जो  ड्ढ्ट  की  रियात  दी  wat  1979  के  वित्त
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 विधेयक  ने  उसे  समाप्त  कर  fear  है  ।  उप  प्रधान  मन्त्री  महोदय  छोटे  उद्योगों  की  प्रगति  के  लिये

 वचन  बद्ध  हैं  ।  उन्हें  छोटे  उद्योगों  के  लिए  कर  देने  की  अवधि  में  छूट  की  रियायत  को  फिर  से

 लागू  करना  चाहिये  ।  इस  मामले  आप  छोटे  उद्योगों  प्रगति  की  कंसे  आशा  कर  सकते  हैं  ?

 अपनी  प्रस्तावना  सम्बन्धी  टिप्पणियों  24.4  79  को  चौधरी  साहब  यान्त्रिक--क्षेत्रें

 की  उचित  बातों  को  सही  ठहराने  वाले  कुछ  अभ्यावेदनों  की  प्राप्ति  की  बात  स्वीकार  की  थी  ।

 परन्तु  उन्होंने  यान्तिक-क्षेत्र  को  बढ़े  हुए  उत्पाद-शूल्क  के  साथ  ही  काम  करने  की  सलाह  दी  है  ।

 यह  तो  ड्यते  हुये  व्यक्ति  से  तिनके  को  पकड़े  हुए  रहने  को  कहने  वाली  बात  हुई  ।  इस  बढ़ोतरी  से

 यान्त्रिक-क्षेत्र  की  आर्थिक  आत्मनिमंरता  पर  आघ  तत  पहुंचा  है  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  सरकार  को

 तंग  करने  की  गरज  से  ही  यान्त्रिक  क्षेत्र  बन्द  होने  की  कोई  धमकी  दे  रहा  कुछ  मामलों  में

 लघु-उद्योग  क्षेत्र  और  यान्त्रिक  क्षेत्र  के  बीच  असमानता  है  यात्त्रिक-क्षेत्र  के  मामले  में

 उत्पाद-शुल्क  की  उगाही  में  की  गई  वृद्धि  उत्पाद-शुल्क  में  कोई  वृद्धि  किये  faa  में

 भेजा  जा  रहा  है  ।  तमिलनाडु  के  तीन  तालुकों  में  हस्त  निर्मित  क्षत्र  द्वारा  उत्पादित

 सलाईयों  की  कीमतों  में  वृद्धि  हस्त-उद्योग  क्षत्र  के  मालिकों  को  15  करोड़  रुपये  प्राप्त  होंगे  ।

 यहां  तक  फि  हस्त-उद्योग  क्षेत्र  ने  भी  यह  मांग  की  है  कि  उनके  ate  यान्त्रिक  क्षत्र  के  बीच

 उत्पाद-शुल्क  का  अन्तर  केवल  1.50  रुपये  होना  चाहिये  ।  मैंने  यह  बात  वित्त  राज्य  मन्त्री  को

 बताई  और  उन्होंने  मेरी  यह  बात  मान  ली  है  कि  हस्त  क्षत्र  के  1.50  रुपये  के  अन्तर

 को  बनाये  रखने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाये  ।  यान्त्रिक-क्षेत्र  दियासलाई  की  एक  डिब्बी

 को  बाजार  में  20  पेसे  में  बेच  रहा  है  तथा  उसके  साथ  ही  साथ  हस्तनिर्मित  क्षत्र  भी  20  पैसे  के

 हिसाब  से  बेच  रहा  है  ।  हस्तनिर्मित  क्षत्र  की  इस  कायंवाही  से  सरकार  को  कितना  घाटा  हो  रहा

 है  ?  यह  घाटा  लगभग  15  17  करोड़  रुपये  का  आता  है  सरकार  उस  राशि  से  वचित  हो  wat

 है  ।  इस  तरह  से  आप  काले  धन  को  पैदा  कर  रहे  इसके  विरूद्ध  भाप  में  पूर्वी  ग्रह  कयों  है  ?

 दियासलाई  उद्योग  के  यान्त्रिक  क्षत्र  पर  40,000  लोग  निभंर  करते  हैं  ।  मन्त्री  महोदय  से

 अनुरोध  है  कि  वे  यान्त्रिक  क्षेत्र  और  हस्तनिर्मित-क्ष त्र
 1.50  रुपय  के  अन्तर  वो  बनाये  रखें  ।

 इस  विषय  पर  श्रीमती  पावंती  कृष्णन  भी  अपने  विचार  प्रकट  कर  चुकी  हैं  ।  सूती  बनियानों
 =

 जेसे  अन्य  उत्पादनों  पर  उत्पाद-शुल्क  ग्रहण  के  लिये  30  लाख  रुपये  रही

 विधेयक  में  इसे  15  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  है  ।  इससे  तमिलनाडु  में  2000  से  भी  अधिक

 है  fa बनियान  बनाने  वाले  छोट  एककों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़गा  ।  मेरा  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन

 30  लाख  की  सीमा  को  इन  लोगों  के  लिये  फिर  से  लागू  करें  ।

 एक  और  बात  है  ।  बिरला  cafe  अनुसंधान  संस्थान  ने  यह  बात  उठाई है  कि  ear  की

 अर्थ-व्यवस्था  को  चलाने  के  लिये  बनाए  गये  कानूनों  को  लागू  करने  वाले  उच्य  प्रशासनिक  ढांचे

 पर  करदाताओं  का  412.5  करोड़  रुपया  say  किया  जाता  है  ।  at  1978-79  कीमतों  पर

 नियन्त्रण  रखने  वाले  विनियमों  पर  तथा  वितरण  लागत  पर  1162  6  करोड़  रुपये  हुये  तथा

 अकेले  सरकार  की  ब्यवस्थापकीय  गतिविधियों  पर  आर्थिक  हायता  तथा  अनुदानों
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 रूप  यह  राशि  बढ़  कर  FA  1575  कोर  BTA  हो  गई  |  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  इसकी

 जांच  करे  तथा  ठीक  प्रकार  से  इसका  परीक्षण  करके  WAAR  कार्यवाही  करे  ।

 थी  ए०  सी०  जाज  (qaraqza )
 :  पिछले  डेढ़  दिन  से  वित्त-विधेयक  पर  बहस  चल  रही

 हैथर  मंत्रियों  तथा  जनता  सदस्यों  ने  यह  देखा  होगा  कि  इस  बित्त-विधेयक  के  लिए  समर्थन  या

 प्रसंशा  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ओर  न  ही  ऐसी  कोई  मुझ  संभावना  है  ।  मैं  जनता  पाटीं  के

 दिग्गजों  के  भाषणों  को  ध्यानपूर्वक  सुनता  भा  रहा  हूं  जिसमें  बहुत  से  यथाथंवदियों  ने  जो  कुछ  इस

 ब्िघेयक  में  दिया  गया  है  उसको  रहने  की  चेष्टा  नहीं  की  है  ।  वित्त  मंत्री  महोदय

 तथा  say  विभाग  ने  एक  बक्‍्तव्य  जारी  किया  है  बजट  प्रस्तावों  के  प्रभावस्वरूप  HlAayY  में

 केवल  एक  प्रतिदात  की  वद्ध र  होगी  ।  मैं  इसे  हास्यपद  नहीं  कहना  चाहता  क्योंकि  यह  तो  उससे

 भी  गई  गुजरी  बात  है  ।  वे  उस  भाषण  को  अपने  घरों  में  नहीं  दोहरा  सके  क्योंकि  उनकी  परिनयां

 जो  कि  बजट  की  मार  से  दुखी  होंगी  उनकां  पीछा  नहीं  छोड़ंगी  ।

 मैं  गत  एक  ददाक  से  बजट  प्रस्तावों  का  अध्ययन  करता  रहा  हूं  ।  यह  fafeaa  रूप  से  कह

 सकता  हूं  कि  गत  एक  या  दो  दशकों  में  कभी  भी  ऐसा  बजट  नहीं  आया  जिसमें  इस  प्रकार  का

 त  हुआ  हो  ।  कीमतें  बढ़  गई  हैं  और  यहां  तक  कि  सरकार  के  आंकड़ों  के  अनुसार  भी  8

 प्रतिशत  की  बढ़ोत्तरी  हुई  यहां  तक  कि  मंत्रिपरिषद  के  सदस्य  जो  आवश्यक  वस्तुभों  की

 नागरिक  पति  का  काम  देखते  हैं  उन  श्री  मोहन  घारिया  ने  भी  राज्य  सभा  में  यह  स्वीकार  किया

 है  कि  कीमतों  में  अकल्पनीय  वृद्धि  होगी  ।  हमारे  योजना  आयोग  के  सदल्य  श्री  राजकृष्ण  ने  भी

 दर्शन  भेंट-वार्ता  में  बताया  है  कि  यदि  वृद्धि  10%  तक  ही  रह  जाये  तो  भी  हम  बड़े  भाग्यवान  हैं  |

 कांग्रेस  सरकार  के  शासस  में  प्राप्त  वी  गई  कीसतों  की  स्थिरता  को  विशेषकर  गत  दो  या  तीन

 विस्कुूल  नष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  हमते  भारत  को  विकासशील  देशों  की  पंक्ति  में  बहां

 लाकर  खड़ा  कर  दिया  था  जिसमें  कीमतों  में  स्थिरता  आ  गई  मुद्रास्फिति  को  समाप्त  कर  दिया

 दिया  गया  था  और  कीमतें  बढ़ने  के  स्थान  में  गिरनी  शुरू  हो  गई  थीं  इस  स्थिति  को  सदैव

 के  लिए  समाप्त  कर  दिया  गया  आखिर  fea  लिए ?  थे  कर  लगाये

 जब  > जाते  हैं  ?  हम  बजट  प्रस्तावों  दृष्टिपात  करते  तो  पाते  हैं  कि

 ऊपरी  खर्चों  में  वृद्धि  के  अतिरिक्त  एक  भी  कारण  उसमें  नहीं  दिया  गया  है  ।  दिकास  संबंधी

 fear  कलापों  के  लिए  आबंटित  राशि  में  कोई  उत्साहवद्धक  नहीं  की  गई  है  ।

 मेरे  fazta  मित्र  श्री  वेकटारमन  ने  यह  बात  बताई  हैं  कि  जो  कुछ  भी  कर  लगाए  जा  रहे  हैं  उनका

 विकास  के  लिए  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  उदाहरणस्वरूप  उस  प्रस्ताव  को  ही  जिसको

 कई  सदस्यों  ने  उठाया है  कि  लघु-उद्योगक्षेत्र  की  30  लाख  रुपये  पर  कर  लगाने  की

 सीमा  को  घटाकर  15  लाख  रुपये  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  तिरुमपुर  के  बनियान

 वाले  श्रमित  सघनता  एककों  कोयम्बतूर  के  निकट  इंजीनियरी

 सामान  बनाने  वाले  उन  सभी  एककों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  और  तथाकथित  प्रोत्साहन

 पूर्णतः  बेकार  जायेगा ।  दियासलाई  उद्योग  के  बारे  में  मंत्रालय  कों  झांसा  दिया
 गया  है  और  मेरे  बिचार  से  तो  मंत्री  महोदय  भी  उस  ज्ञांसे  में  आ  गये  वास्तविकता  जाने
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 बर्गर  ही  उन्होंने  यह  कंसे  मान  लिया  कि  दक्षिण  भारत  के  कुछ  ae T-SaNT  क्षेत्र  गरीबों  और

 कमजोर  वर्गों  के  स्वामित्व  में
 हैं  ।  श्री  कोद्यलराम  ने  यह  बात  fazarz  से  बताई  है  ।  17  करोड़

 रुपयों  का  लाभ  केवल  17  परस्पर  संबंधित  परिवारों  को  प्राप्त  होगा  ।  ध्टड्ड  में  य

 बात  प्रकादित  की  गई  है  कि  किस  प्रकार  ये  परिवार  संबद्ध  है  ।  यह  तो  मशीनीकृत  क्षत्र  हैं  ।

 उद्योग  मंत्री  महोदय  ने  अपनी  और  अपनें  विभाग  की  इस  घोर  अज्ञानता  को  यह  कहकर

 उद्घाटित  किया  है  कि  यह  बहुरास्ट्रीय  कुछ  चींजों  की  वकालत  करना  अच्छा  नहीं  समझा

 जाता  ।  विमको  बहुराष्ट्रीय  नहीं  है  ।  कुंछ  चीजों  के  विरुद्ध  बोलना  भी  फशन  हो  गया  है  ।  बह  एक

 मशीनरीक्रत  क्षेत्र  यह  एक  पारिवारिक  क्षत्र  है  तो  इसे  हम  ag  क्षत्र  तो  कह  नहीं  सकते  ।  इस

 छोटे  से  क्षेत्र  पर  17  समद्ध  घरानों  नियंत्रण  है  ।  उन्होंने  कीमत  ऐसे  बढ़ा  दी  है  मानी  कि  उन

 पर  लगाया  गया  हो  ।  उपभोक्ता  को  अश्रिक  मलय  देना  पड़  रहा  है  ।  कराधान  में  विभिन्नता  के

 एक  साघारण  बहाने  पर  उन  पर  कर  नहीं  लगाया  जाता  ।  उन्होंने  अपना  व्यापार  बढ़ा  दिया  है

 भौर  इससे  राजकोष  को  घाटा  हो  रहा  लाभ  किसे  हो  रहा  है  तथा  अधिक  मलय  कौन  दे  रहा

 है  ?  उपभोक्ता  को  दियासलाई  के  लिए  अधिक  मलय  देना  पड़  रहा
 है  ।  भारत  सरकार  को  घाठा  हो

 रहा  है  ।  किसको  हो  रहा  है
 ?  उन  17  परिवारों  को  मुनाफा  हो  रहा  हे  जो  आपस  में  मिले

 कि  वित्त  मंत्रावय  में  राज्य  जो  उत्पाद  शल्क  तथा  राजस्व  का  प्रभारी हुए  हैं  ।  मुझे  आशा

 मंत्री  इस  पर  पुररविचार  करेंगे  और  इस  विभिन्नता  या  अन्तर  को  दूर  करने  का  तरीका

 निकालेंगे  |  लाभ  उपभोक्ताओं  पहुंचना  चाहिए  ।

 मैं  कुछ  और  बातें  बताता  मैं  ब  किंग  क्षत्र  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  मुझे  पता  कै  fe  az

 इस  कार्प  को  सीधे  तौर  से  नहीं  निपटा  रहे  हैं  ।  जेसा  कि  मैं  प्रायः  दोहराता  हं  भारतीय  रुपये  का

 ay  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीयों  ने  बरकरार  रखा  हुआ  वाणिज्य  मंत्रालय  का  काय  सव  विदित

 है  1976-77  में  निर्यात  प्रगति  दर  27  प्रतिशत  थी  ।  जब  कांग्रस  सरकार  ने  वाणिज्य  मंत्रालय

 जनता  सरकार  को  सौंपा  था  तो  हमारे  पास  82  करोड़  रुपये  अधिक  था  ।  अगले  ही  वर्ष  निर्यात

 गति  दर  27  प्रतिश्त  से  घटकर  4.5  प्रतिशत  हो  गई  ate  मेरा  ख्याल  हैं  अब  स्थिंतिं  तो  इसके

 विपरीत  होगी  ज्  मंत्रालय  आंकड़े  निकालने  का  प्रयास  कर  रहा  है  तों  यह  स्वाभाविक  है  कि  वह

 थोड़ा-बहुत  चढ़ा-बढ़ाकर  आंकड़ें  निकालेंगे  ।  किन्तु  वास्तविकता  यह
 है  कि  निर्वात  प्रगति  दर

 की  स्थिति  अब्र  विपरीत  है  ।  इस  असफलता  के  बावजूद  भी  आपके  पास  5122  करोड़  रुपये  के

 मूल्य  की  मुद्रा  कंसे  है
 ?  ये  पैसा  विदेशों  में  रह  रहे  भारतीय  लोग  भेजते हैं  ।  यह  उनके  खून  पसीने

 की  कमाई  है  ।  यह  उनके  कठिन  परिश्रम  का  ही  परिणाम  है  कि  हमारी  विदेशी  मुद्रा  बढ़  रही  है  ।

 वे  विदेशी  मुद्रा  को  गंवाने  का  हर  संभव  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  वाणिज्य  मंत्रालय  तथा  वित्त

 मंत्रालय  विद्युत  चालित  इलेक्ट्रोनिक्स  उपकरणों  का  आयात  करके  इस  विदेशी  मुद्रा  को

 नष्ट  कर  रहे  है  जबकि  भारतीय  इ  जीनियर  आदि  इनका  निर्माण  स्वयं  भारत  कर  संकते  हैं  ।
 वाणिज्य  मंत्रालय  erat  करता  &  ।  किन्तु  उसके  बावजूद  भी  वहां  5  कंरोड़  रुपये  के  मूल्य

 की  विदेशी  मुद्रा  है  ।

 291



 25  1979
 वित्त  बिधे  यक

 1979

 4 arr
 एक  बात  ध्यान  में  रखी  जानी  चचा  हुए  ।  axa  विदेशों  से  जो  पैसा  आ  रहा  है  उसमें  भी  कमी

 भा  रही  हाल  ही  में  मैंने  एक  पत्रिका  में  एक  विज्ञापन  देखा  जो  fe  अमरीका  में  प्रकाशित

 होती  है  उस  विज्ञापन  में  कहा  गया  है  कि  किसी  विशेष  पते  पर  सम्पकं  कीजिए  i  वहां  वे  आपसे

 डालर  ले  लेगे  att  उसके  बदले  में  रुपये  दे  देंगे  ।

 मैं  बेकिंग  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  उन्होंने  कुछ  उत्तर  भारतीय  गेर  राष्ट्रीयक्त

 dat  को  खाड़ी  के  देशों  में  अपनी  शाखायें  खोलने  की  अनुमति  दी  जब  इस  बात  के  संकेत

 मिल  रहे  हों  कि  विदेशों  से  मुद्रा  कम  मात्रा  में  आ  रही  है  तो  यह  आवद्यक  है  कि  केरल  में  स्थित

 साउथ  इडियन  बेक  फंडरेल  बैक  कंथोलिक  सीरिंयन  लाडं  कृष्णा  बेक  वो  खाड़ी  देशों  में

 अपनी  शाखायें  खोलने  की  अनुमति  दी  जाये  ।  वेसे  भी  इन  बेकों  का  काम  केरल  में  बहुत  बढ़िया

 चल  रहा  आखिर  भावात्मक  मोह  भी  तो  होता  है  ।  एक  बार  मैंने  वित्त  मंत्री  से  पूछा  है  कि

 आप  न्यू  इंडिया  पंजाब  एंड  सिंध  बैकों  को  वहां  अपनी  शाखाएं  खोलने  की  अनुमति  क्यों  दे

 रहे  चूँकि  ag  पंजाबी  हैं  इसलिए  उनका  इन  बेकों  के  साथ  कुछ  लगाव  40  प्रतिशत  मुद्रा

 केरल  के  बेकों  से  आ  रही  इसलिए  केरल  स्थित  बेकों  को  खाड़ी  देशों  में  अपनी  शाखाएं

 खोलने  की  अनूमति  दी  जानी  चाहिए  ।  किन्तु  हो  क्या  रहा  है  ?  मैं  आपको  बताता  बेकिंग

 विभाग  से  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  कि  तमिलनाडु  तथा  केरल  में  अब  और  कोई  शाखा  न  खोली

 जाये  |  उनके  अनुसार  वहां  बेंकों  की  सख्या  पहले  ही  अधिक  है  ।  घन  जमा  उन  क्षत्रों  से  होता  है

 और  व्यय  कलकत्ता  बम्बई  में  होता  है  मेरा  कलकत्ता  से  कोई  झगड़ा  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि

 यह  नीति
 बदली

 जाये  और  अधिकाधिक  शाखाएं  खोली  जायें  ।

 श्री  वयालार  रवि  :  रिजर्ब  बेक  द्वारा  दक्षिण  भारत  के  विरुद्ध  भेदभाव  करने

 का  यह  स्पष्ट  मामला  है  ।  जिसे  हम  सहन  नहीं  करेंगे  |  हम  आन्दोलन  करेंगे  |  भाप  दक्षिण  भारत

 से  खिलवाड़  सत  कीजिए  ।

 भी  go  ato
 जाजें

 :  बेकिंग  विभाग  क्रांति  पैदा  कर  रहा  है  ।  हमारी  मांग है  कि  जिन

 dal  का  मुख्यालय  केरल  में  है  उन्हें  खाड़ी  के  देशों  में  अपनी  शाखाएਂ  खोलने  की  अनुमति  दी  जाये

 और  तमिलनाडु  तथा  केरल  में  नई  शाखाएं  खोलने  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को  हटा  दिया  जाये  ।  उनका

 तर्क  यह  है  किः  दक्षिण  के  विन्ध्या  प्रदेश  में  अधिक  बैंकों  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 देश  के  चार  बड़-बड़  पत्तनों  में  कोचीन  भी  एक  यह  अरब  सागर  की  रानी  समझा

 जाता  है  a  खाड़ी  देशों  तथा  समुद्ध  देशों  की  ओर  है  ।  इस  पत्तन  के  विकास  में  बाघा  पहुंच  रही

 है  क्योंकि  इसके  इदं-गिर्द  समूहों  में  समुचित  संयोजन  नही ंहै  ।  बम्बई  में  उन्होंने  अच्छा  काम

 किया  है  ।  कोचीन  पत्तन  के  विकास  के  लिए  हमें  सहोदरन  पुलों  की  आवश्यकता  है  ।  यह  नाम  एक
 प्रसिद्ध  स्वतंत्रा  सहोदरन  अय्याप्पन  के  नाम  पर  रखा  गया  है  ।  इन  पुलों  द्वारा  वीपीन

 द्वीप  को  वाल्नारपदम  से,.वाल्लारपदम  द्वीप  को  मुलावुकद  द्वीप  सुलावुकद  द्वीप  को  एरणकुलम
 द्वीप  से  जोड़ा  जायेगा  ।  इस  बारे  में  एक  प्रस्ताव  था  :  परिवहन  मंत्रालय  ने  सुपर  टेकर  आयल
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 टर्मिनल  नामक  प्रस्ताव  रखा  था  जो  कि  अधूरा  था  ।  इस  पर  में  पहले  ही  5-6  करोड़  रुपये  व्यय  हो

 चुके  थे  ।  किन्तु  फिर  ARCATA  किसी  ने  कहा  कि  ag  लाभप्रद  नहीं  होगा  और  इसे  स्थगित  कर

 दिया  गया  ।  यह  उचित  समय  है  कि  कोचीन  पत्तन  का  विकास  किया  जाये  क्योंकि  बम्बई  पत्तन

 पर  भीड़  भाड़  अधिक  है  इसके  लिए  किसी  वैकल्पिक  पतन  की  आवद्यकता  है  और  कोचीन  पत्तन

 इसके  लिए  बिल्कुल  उपयुक्त  है

 मत्स्य  पालन  के  विकास  के  लिए  कृषि  मंत्रालय  को  अधिक  धन  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 इस  समय  मत्स्य  पालन  में  अनुसंधान  करने  वाले  एकक  बिखरे  हुए  हैं  ।  कृषि  मंत्रालय  की  भारतीय

 कृषि  अनुसंघान  परिषद  के  अस्तगत  मत्स्य  पालन  की  6  महत्वपूर्ण  गाखाए  हैं  ।  मत्स्य  पालन  की

 एकक  समूह  का  विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  मैं  इस  बात  पर  जोर  नहीं  देता  कि  यह  दहर  के

 मध्य  में  ही  हो  ।  यह  कोचीन  तट  के  समीप  जि  सी  उपयुक्तस्थान  पर  हो  सकता है  |  इसके  लिए  कृषि

 मंत्रालय  को  धन  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ताकि  एक  बहुत  बड़े  मत्स्य  पालन  एकक  समूह  की

 स्थापना  की  जा  सके  जिसके  अ'तर्गत  सभी  बिखरे  हुए  एकक  लाये  जा  सके  ताकि  उनके  कार्य  में

 समन्वय  स्थापित  किया  जा  सके  ।  नहीं  तो  अनुसंधान  कार्य  अलग-अलग  स्थानों  पर  हो  रहा  हैं  ।

 इसका  समुन्वित  ढंग  से  करना  है  ।

 उद्योगों  के  मामले  में  केरल  के  साथ  भेदभाव  किया  जा  रहा  है  |

 एक  araata  सदस्य  पिछले  30  वर्षों  में  क्या  हो  रहा  था  ?

 भी  एस०  ato  जाज  :  मैं  उससे  इन्कार  नहीं  करता  ।  मैं  यह  नहीं  कहता  किः  इसके  लिए

 केवल  जनता  सरकार  ही  जिम्मेदार  यह  पहले  से  ही  चला  आ  रहा है  ।  हाल  ही  में  एक

 ही  प्रस्ताव  किया  गया  था  कि  केरल  तथा  तमिलनाडू  की  सीमा  पर  पालघाट  नामक  स्थान  पर

 दूसरे  इन्टेग्नाल  कोच  फंक्टी  की  स्थापना  की  जायेगी  ॥

 श्री  बायालार  रवि :  इसे  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  के  राजकोटम  क्षेत्र  में  स्थापित  करने  का

 प्रस्ताव  था  ।

 श्री  ए०  ato  जाज॑  :  हम  उसकी  भी  सोच  सकते  हैं  किन्तु  इसे  केरल  में  स्थापित  किया

 जाना  है  ।

 श्री  हरिकेष  बहादुर  :  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  भी  तो  बोलिए  ।

 श्री  go  सी  मैं  यह  जानता  हुं  कि  यह  बहुत  ही  उपेक्षित  राज्य  मजे  की  बात

 तो  यह  है  कि  मद्रास  में  इन्टेगल  कोच  फैक्ट्री  1955  में  आरम्भ  की  गई  थी  और  इसने  प्रौद्योगिकी  के

 क्षेत्र  में  अग्रता  हासिल  कर  ली  ।  यह  एशिया  की  बड़ी-बड़ी  कोच  फैक्ट्रियों  में  से  एक  इसने

 निर्वात  से  ही  12  करोड़  की  मुद्रा  कमाई  है  ।

 मंत्रालय  का  अनुमान  है
 कि  1983  में  हमें  2500  कोचों  आवश्यकता  पड़ेंगी  ।  अतः  यह

 fra  किया  गया  कि  अधिकांश  सहायक  सामग्री  aa  तथा  इसके  इदं-गिदं  के  क्षेत्रों  से
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 सप्लाई  कौ  जाती  afe  केरल  में  ति  जती  orice ज  जननी  मात्रा  में  उ नाज  Ne  ह  कि  वहां  ताजे

 पानी  की  सप्लाई  की  कोई  समस्या  नहीं  है  चूकि  वहां  काफी  संख्या  में  निपुण  कमेंचारी

 उपलब्ध  अतः  इसकी  केरल  की  किसी  उपयुक्त  स्थान  पर  की  जानी

 चाहिए  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  कुछ  लोग  इसे  प्रस्तावित  स्थान  से  कहीं  अन्यत्र  स्थापित

 करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ।  वे  अब  किसी  और  स्थल  की  खोज  में  हैं  यहं  केरल  के  साथ  बहुत

 बड़ा  अन्याय  होगा  ।  केरल  के  साथ  सौतेला  व्यवहार  किया  जा  रहा  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  वित्त

 मंत्री  केरल  की  समस्याओं  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार  करेंगे  कम  से  कम  बेकों  की  शाखाएਂ

 खोलने  पर  गये  प्रतिबन्द्ध  को  हटा  fear  जाना  चाहिए  केरल  में  बैकों  की  और  भधिक

 ara  खोली  जानी  चाहिए  ।  यह  आपके  अपने  ही  हित  में  होगा  क्योंकि  अगले  बजट  में  आपको

 गंवाने  के  लिए  काफी  धन  मिल  जायेगा  ।

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  श्री  adda  बीच  में  बोलने  के  लिए  मुझे  क्षमा

 करें  |  दक्षिण  में  बैकों  की  शाखाओं  के  विस्तार  पर  प्रतिबन्ध  से  आपका  क्या  मतलब  है  ।  मैं  हाल

 ही  में  हैदराबाद  एक  शाखा  खोलने  के  लिए  गया  ।

 श्री  ए०  सी  जाज॑  :  हो  सकता  है  यह  fara  पिछले  वर्ष  किया  गया  हो  केरल  में  राष्ट्रीयकृत

 बैकों  की  नई  शाखाएं  खोलने  पर  प्रतिबन्ध  है  आप  पता  कीजिए  आर  हमें  सही  स्थिति  बताइये  ॥

 चूकिपमेरे  मित्र  ने  कहा  है  कि  मैं  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में  भी  कुछ  अतः  मैं  केवल  इतना  ही

 कहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  एक  पिछड़ा  हुआ  राज्य  और  इस  पर  सहानुभूति  पूर्वक  विचार

 करने  की  आवश्यकता  है  |

 श्री  नमंदा  प्रसाद  राय  :  सभापति  मैं  अपनी  बात  कहने  से  पहले  आपको

 धन्यवाद  देना  चाहता  क्योंकि  आज  मुझे  पहली  बार  बोलने  का  अवसर  मिला  है  ।  मैं  वित्त

 विधेयक  का  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  बजट  के  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  चहुंमुखी  विकास

 के  लिए  जो  धनराशिਂ  रखी  गई  उससे  जनता  में  बड़ी  खुशी  लेकिन  साथ  ही  मैं  कहना

 चाहता  हूं  कि  मिट्टी  के  तेल  पर  जो  टैक्स  लगाया  गया  उससे  जनता  में  बहुत  रोष  है  ।  मैं

 वित्त  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करू गा  कि  उन्होंने  मिट्टी  के  तेल  पर  जो  कर  लगाया  वह
 उसको  वापस  ले  क्योंकि  इस  देश  की  जो  80  प्रतिशत  जनता  देहात  में  रह  रही  इस  कर

 का  बोझ  उस  पर  पड़ा  है  ।  अधिकांश  गांवों  में  बिजली  न  होने  के  कारण  वे  लोग  अभी  भी  खेतों

 और  घरों  में  facet  के  तेल  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  ।

 मैं  शिक्षा  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करूगा  कि  जनता  पार्टी  ने  अपने  चुनाव-घोषणापत्र  में

 यह  वादा  किया  था  कि  सत्ता  में  आने  के  बाद  हम  पब्लिक  स्कूलों  को  समाप्त  कर  देंगे  दो वर्ष

 बीत  चुके  मगर  शिक्षा  मंत्रालय  ने  अभी  तक  पठ्लिक  स्कूलों  के  बारे  में  कोई  नीति  निर्धारित
 नहीं  की  है  और  न  ही  वह  पब्लिक  स्कूलों  को  समाप्त  करने  के  बारे  में  घोषणा  कर  रहा

 पब्लिक  र्कलों ह  में  पहले  भी  भ्रष्टाचार  होता  रहा  और  आज  भी  हो  रहा  है  ।  कांग्रेसी
 शासन  में  उन्हीं  के  रिश्तेदारों  और  भाई-भतीजों  ने  ट्रस्टों  के  नाम  से  उन  स्कूलों  को  खोला  और
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 वे  आज  भी  सरकार  से  अनुदान  ले  रहे  हैं  ।  उन  स्कूलों  में  इतना  भ्रष्टाचार  फला  हुआ  है  कि

 शिक्षकों  को  पूरा  वेतन  नहीं  मिल  रहा  छात्रों  को  छात्रवृत्ति  नहीं  मिल  पाती  वे  लोग  गलत

 हिसाब  मेनटेन  करते  हैं  ।  जनता  सरकार  के  समय  में  भी  वहां  इस  तरह  का  श्रय्टाचार  पनपा  हुआ

 मैं  दिक्षा  मंत्री  से  निवेदन  करूगा  कि  वहू  इस  बारे  में  विचार  करें  और  पब्लिक  स्कूलों  को

 तत्काल  समाप्त  कर  के  सरकार  उन्हें  अपने  हाथ  में  a

 अब  मैं  अपने  क्षेत्र  की  बात  कहना  चाहता  हूं  ।  मैं  मध्य  प्रदेश  में  सागर  युरक्षित  क्षेत्र  से

 चुन  कर  हूं  वह  बहुत  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  नाम  तो  उसका  सागर  परन्तु  विकास  के

 मामले  में  वह  frogs  निल  है  ।  तीस  बरस  के  कांग्रेसी  शासन  में  वहां  कोई  विकास  नहीं  हुआ

 सर  हरिसिंह  गौड़  सागर  के  थे  ।  उन्होंने  डेढ़  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एक  विश्वविद्यालय  वहां

 पर  स्थापित  किया  ।  वहां  पर  इतना  भ्रष्टाचार  पनपा  कि  उससे  ag  डेढ़  करोड़  रुपये  की  राशि

 तो  समाप्त  ही  हो  लेक्नि  उसको  जो  अनुदान  मिलता  उसमें  भी  घपले  हो  रहे  हैं  ।  मैंने

 कई  बार  मध्य  प्रदेश  के  राज्यपाल  को  भी  ज्ञार्पन  दिया  वहां  के  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के

 लिए  ।  अभी  ay  महीने  फरवरी  में  हमारे  विष्वविद्यालय  के  छात्रों  ने  एक  बड़ा  व्यापक

 आंदोलन  किया  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  विद्वविद्यालय  बो  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।  परन्तु  हम  बड़ी

 मुकल  से  उन  छात्रों  को  समझा  कर  के  इस  बात  पर  लाए  कि  हम  इस
 विश्वविद्यालय

 के  लिए

 भधिक  से  अधिक  भनुदान  यह  एक  बड़ी  कठिन  समस्या  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इसको

 अपने  हाथ  में  उस  के  लिए  विधेयक  बनाना  पड़ेगा  ANZ  उस  में  समय  लगेगा  ।  तो  इस  विधेयक

 पर  चर्चा  करते  हुए  मैं  शिक्षा  मंत्री  से  कहूंगा  कि  फिर  ae  स्थिति  न  आ  जाय  भान्दोलन  उस

 के  लिए  अधिक  से  अधिक  ग्रान्ट  दें  क्योंकि  यह  बजट  सत्र  चल  रहा  है  ।

 दूसरी  बात  मै  यह  कहूंगा  कि  हमारे  यहां  वीना  नदी  पर  सिंचाई  के  लिए  बांध  बांधा  जा

 रहा  था  |  सागर  जिला  एक  बहुत  बड़ा  उत्पादन  का  जिला  है  ।  वहां  गेहू  और  चना  इतनी  अधिक

 मात्रा  में  होता  है  कि  दूसरे  प्रान्तों  की  भी  इस  जिले  से  पूर्ति  की  जाती  है  ।  पांच  सात  नदियां

 बहां  हैं  ।  इतनी  बड़ी-बड़ी  नदियों  के  होते  हुए  भी  आज  तक  32  वर्षों  में  कोई  बांध  वहां  नहीं  बांघा

 गया  ।  भभी  जब  हम  चुन  कर  के  आए  तो  हम  ने  उस  के  लिए  प्रयास  किया  ।  तो  कृषि  मंत्री  जी

 के  माध्यम  से  वीना  नदी  का  सव  हो  रहा  था  ।  परन्तु  वह  सर्वे  तीन  चार  महीने  से  बन्द  है  ।  मैंने

 कृषि  मंत्री  को  पत्र  लिखा  था  ।  पत्र  में  मैं  ने  पुछा  था  कि  मैं  उस  क्षेत्र  में  दौरा  करने  के  लिए

 राहतगढ़  क्षेत्र  वह  है  जहां  वीना  नदी  पर  सर्वे  का  काम  हो  रहा  वह  सर्वे  बन्द  हो  गया  उस

 का  क्या  कारण  है  ?  यह  योजना  अधर  में  पड़  गई  या  इस  योजना  को  कर  दिया  गया  ?

 लेकिन  दो  महीने  हो  कृषि  मंत्री  की  तरफ  से  हमें  कोई  उत्तर  नहीं  मिला  ।  हमारे  यहां  की

 जनता  में  बड़ा  रोष  है  ।  पहले  बड़ी  खुद्दी  कृषि  मंत्री  जी  ने  हमारे  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में

 बताया  था  कि  वीना  नदी  पर  बांध  बंघ  जाने  से  सागर  जिले  की  और  अन्य  कई  जिलों  की  77

 लाख  एकड़  भूमि  की  सिंचाई  होगी  ।  परन्तु  वह  योजना  खटाई  में  पड़  गई  या  क्या  हो  क्यों

 वह  सर्वे  बन्द  कर  दिया  गया  ?  कृषि  मंत्री  इस  का  भी  स्पष्टी  करण  इसी  बजट  में  करेंगे  कि  उस

 योजना  को  वह  भागे  सफल  बना  रहे  हैं  और  वह  बांध  सिंचाई  के  हक  में  बांधा  जायगा

 या  नहीं  ?
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 मैं  उद्योग  मंत्री  का  भी  इस  ओरध्यान  ः  श्लाऊंगा  कि  हमारे  सागर  जिले  में  और  पुरे  सागर  संभाग

 में  बीड़ी  का  उद्योग  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  है  ।  मगर  वहां  मगरमच्छ  उद्योगपति  उन  मजदूरों  और

 गरीबों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  जो  वहां  बीड़ी  बनाते  हैं  इतना  द्योषण  उनका  होता  है  कि  जरदा

 पत्ती  में  दाम  काट  लेते  हैं  और  उन  को  उन  की  मेहनत  का  पूरा  पैसा  नहीं  मिलता  ।  मैं  ने  मांग  की

 थी  अपने  प्रदन  के  माध्यम  से  और  safeana  पत्र  लिख  कर  fe  यहां  कोई  बड़ा  भारी  उद्योग

 खोला  जाय  ।  हमारे  यहां  सागर  जिले  से  हमेशा  यह  मांग  आती  रही  है  कि  बड़े  बड़े  उद्योगपतियों

 द्वारा  हमारे  सागर  संभार  का  शोषण  हो  रहा  यहां  कोई  अच्छा  उद्योग  ख़ोला  जाय  जिस  में

 तीस  चालीस  हजार  बेकार  लोग  काम  में  लग  सकें  ।  सागर  जिले  में  बहुत  सा  जंगल  पहाड़

 है  जहां  कि  बहुत  सा  कच्चा  माल  उपलब्ध  हो  सकता  है  ।  मैं  ने  कुछ  स्थान  बताए  थे  कि  वहां  सर्वे

 कराया  जाय  ।  वहां  बहुत  सा  ae  faa  मिल  सकता  कारखाने  के  लिए  कच्चा  माल  मिल

 सकता है  ।  परन्तु  उस  की  तरफ  पहल  नहीं  की  अभी  हमारे  सागर  जिले  के  एक  क्षत्र

 हीरापुर  का  कुछ  सर्वे  हु  आ  है  तो  वहां  राक  फास्फेट  निकला  है  ।  परन्तु  कारखाने  के  सम्बन्ध  में

 उद्योग  मंत्री  जी  चुप  हैं  ।  मैं  ने  अपने  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  सकलेचा  जी  से  भी  बात  की  थी  कि

 हमारे  यहां  एक  कारखाना  वह  खोल  दें  ।  परन्तु  वह  चप  रह  गए  ।  उन  की  ऐसी  इच्छा  दिखाई

 देती  है  कि  वह  उस  कारखाने  को  अपने  क्षत्र  की  तरफ  ले  जाना  चाहते  हैं  ।  इसी  प्रकार  से  हमारे

 जिले  की  ate  हमारे  सागर  संभाग  की  हमेशा  उपेक्षा  होती  पुव  के  शासन  में  भी  होती  रही  1

 हम  भाशा  करते  थे  कि  जनता  सरकार  के  आने  से  इस  में  कुछ  बदलाहट  आएगी  काम  की  दृष्टि  से

 भौर  उद्योग  की  दृष्टि  से  ।  परन्तु  अपने  सागर  जिले  को  भाज  भी  हम  उपेक्षित  देख  रहे  हैं  ।

 सभापति  आपके  माध्यम  से  मैं  एक  सुझाव  और  देना  चाहता  gi  हरिजन

 भादिवासियों  की  बहुत  बातें  की  जाती  हैं  ।  पहली  सरकार  भी  करती  रही  और  भाज  हमारी

 सरकार  भी  कर  रही  हम  देखते हैं
 कि  हरिजन  आदिवासियों  को  जो  भूमि

 वितरित  की  जाती  है  उसमें  दो  ढ़ाई  एकड़  का  पट्टा  उन्हें  fear  जाता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि

 अगर  सरकार  उन  लोगों  को  रोजगार  देना  चाहती  है  तो  कम  से  कम  पांच  एकड़  जमीन  get

 पर  उनको  देनी  चाहिए  ताकि  वे  4-5  लोगों  का  भरण-पोषण  कर  साथ  ही  सरकार

 को  साधन  भी  tat  के  लिए  पेपा  देना  चाहिए  ताकि  वे  उस  भूमि  को

 आबाद  कर  सकें  ।  भभी  दो  तीन  एकड़  का  पट्टा  जो  उनको  मिलता  है  वह  दो  तीन  साल  में

 पूंजीवाद  लोगों  के  हाथ  दो  तीन  सौ  रुपए  में  वह  बेच  देते  हैं  ।  यह  हमारा  अनुभव  है  ।  इसलिए  मैं

 सरकार  से  अनुरोध  करू गा  कि  वह  राज्य  सरकारों  को  आदेश  दे  कि  हरिजनों

 वासियों  को  भूमि  देते  समय  पांच  एकड़  का  फट्टा  निश्चित  रूप  से  करना  चाहिए--इससे  कम

 भूमि  नहीं  जानी  चाहिए  ।  अन्त  में  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  पुनः  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  वे

 मिट्टी  के  तेल  पर  से  कर  हटा  लें  |

 इन  शब्दों  के  साथ  भापको  तथा  वित्त  मंत्री  जी  को  घन्यवाद  देते  हुए  वित्त  विधेयक  का

 qt  रूप  से  समथंन  करता  हूं  ।
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 salt  To  (farara  :  अण्णाद्रमुक  दल  की  ओर से  मैं  वित्त  1979  के

 बारे  में  कुछ  कहना  चाहता

 सव  प्रथम  मैं  छोटें  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिए  उत्पाद  शल्क  छूट  सीमा  को  30  लाख  रुपये

 से  15  लाख  रुपये  करने  का  उत्लेख  करूगा  ।  मैं  सरकार  के  इस  विचार  की  आलोचना  करता  हूं

 क्योंकि  इससे  कई  छोटे  उद्योगों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  ।  मैं  तमिलनाडु  में  faege  2000

 छोटे  हौजरी  उद्योगों  का  उदाहरण  देता हूं  जो  कि  ga  की  बनियाने  आदिं  बनाते  हैं  ।  उत्पाद

 वल्क  की  सीमा  कम  करने  के  फलस्वरूप  वे  सब  एकक  संकट  में  पड़  गए  हैं  ।  क्या  जनता.सरकार

 छोट  उद्योगों  ही  सहायता  डसी  प्रकार  से  करना  चाहती  है  ?  मेरा  सुझाव  है  कि  उत्पाद  शल्क  छूट

 की  पुनः  तत्काल  30  लाख  रुपये  कर  दी  जाये  ताकि  बनियाने  आदि  बनाने  वाले  छोटे  एककों

 को  संकट  से  बचाया  जा  सके  ।

 इसी  तरह  मैं  मशीनीकृत  दियासलाई  उद्योग  पर  उत्पाद  शुल्क  में  की  गई  अंधाधंघ  वृद्धि  का

 भी  उलनेख  करता  हूं  ।  हस्त  निर्मित  दियासलाई  की  कीमत  20  पसे  प्रति  faqraars  है  .  और

 मशीन  से  बनाई  गई  दियासलाई  की  कीमत  भी  20  पैसे  ही  हाथ  से  बनाई  गई  दियासलाई  पर

 गाये  जाने  वाले  उत्पाद  शह्क  में  कोई  वद्धि  नहीं  की  गई  है  ।  फिर  भी  हाथ  से  दियासलाई  बनाने

 वाले  क्षत्र  ने  दियासलाई  का  मूल्य  बढ़ा  दिया  है  ।  विमको  ने  दियासलाई  का  मुल्य  बढ़ाया

 सका  कारण  यह  कि  उसमें  उत्पाद  शल्क  बढ़ाया  गया  है  ।  किन्तु  faraaraty  क्वायलपटटी

 तथा  मत्तूर  में  स्थित  हाथ  से  बनाने  के  उद्योगों  पर  17  समृद्ध  घरानों  का  अधिकार  ।

 ने  उन  पर  उत्पाद  शल्क  नहीं  बढ़ाया  है  तो  क्या  उनके  लिए  दियासलाई  का  मलय

 बढ़ाना  उचित  है  ?  उपभोक्ताओं  को  हानि  होती  है  इस  प्रकार  से  जुटाये  गए  संसाधन  सरकारी

 कोष  में  नहीं  जाते  ।  बल्कि  वे  गेर-सरकारी  लोगों  के  हाथों  में  जाते  हैं  ।  सरकार  को  इस  मामले

 पर  विचार  करना  चाहिए  और  स्थिति  में  सुधार  करना  चाहिए  ।  सरकार  को  दियासलाई  के  इन

 छोटे.छोटे  एककों  को  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ॥

 1979-80  के  बजट  में  छोटे  पमाने  के  क्षेत्र  पर  भी  कर  लगाया  गया  है  ।  पहले  वे  कर  से

 मुक्त  थे  ।  यह  वित्तीय  व्यवस्था  छोटे  उद्योगों  के
 लिएं

 उपयोगी  सिद्ध  नहीं  होगी  ।  उन्हें  कर  से

 मुक्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 दान  नियमों  में  ततकशाल  सुधार  करने  की  आवइ्यकता  है  ।  जो  लोग  1973  से  पहले
 सेवा

 निवत्त  हुए  वे  बहुत  संकट  में  हैं  ।  पेंशन  अधिनियम  समुचित  ढंग  से  gate  जाना

 चाहिए

 सरकार  को  देश  के  अशिक्षित  युवा  बेरोजगारों  को  बेरोजगार  भत्ता  मंजूर  करना  चाहिए  ।

 यदि  उनकी  सहायता  नहीं  की  गई  तो  स्थिति  विस्फोटक  बन  जायेगी  ।

 क्वायंबतुर  में  200  से
 अधि

 चक  ढलाईघर  इस्पात  की  कमी  के  कारण  बन्द  होने  की  स्थिति  में

 न्तमिल  में  दिए  गा गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  fzedy  रूप्रंतिरण
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 पहुंच  गए  हैं  ।  एक  ओर  वित्त  मंत्री  ने  उत्पाद  शुल्क  छूट  वी  सीसा  30  लाख  से  कम  करके  15

 लाख  कर  दी  है  जबकि  दूसरी  भोर  इस्पात  मंत्री  इस्पात  के  मुल्य  में  50  प्रतिशत  की  वृद्धि  कर  रहे

 छोटे  उद्योगों  की  सहायता  करने  का  यह  तरीका  नहीं  है  ।  जनता  सरकार  छोटे  उद्योगों  के

 विकास  के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहती  किन्तु  वास्तविकता  यह  है  कि  वे  केवल  कोरी  सहानुभूति

 दिखाते  सरकार  को  इन  छोटे  उद्योगों  की  सहायता  के  लिए  कार्य-प्रधान  कार्यक्रम  कार्यान्वित

 करने  चाहिएं  ।  कथनी  तथा  करनी  में  जो  अंतर  वह  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 कई  एकाधिकार  कम्पनियां  अपने  व्यक्तिगत  लाभ  के  लिए  लाभांश  का  दुविनियोजन  कर

 रहीं  हैं  सरकार  को  इन  कम्पनियों  के  लाभांश  पर  भारी  कर  लगाना  चाहिए  ।

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  मैं  यह  कहना  चाहुंगा  कि  लघु  उद्योग  सेवा  संस्थानों  को

 मजबूत  किया  जाये  ताकि  वे  छोटे  उद्योगों  की  बेहतर  सेवा  कर  सकें  ।  इस  समय  ये  संस्थान  कुछ

 नहीं  कर  रहे  हैं  और  इनमें  काम  कर  रहे  कमंचारी  बिना  किसी  काम  के  वेतन  ले  रहे  हैं  ।  इन

 संस्थानों  को  मजबूत  किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  छोटे  उद्योगों  की  समुचित  सहायता  कर  सकें  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता हूं  ।

 श्री  जी०  argo  कृष्णन  :  सभापति  मुझे  डर  है  कि  बजट  के  पब्चात

 कीमतों  में  वुद्धि  होमे  से  मुद्रास्फ़ीति  पनप  जायंगी  और  इसका  हमारी  Ht  व्यवस्था  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ेगा  |  पहले  मुद्रा  स्फ्रीति  पर  काफी  हद  तक  नियंत्रण  पा  लिया  गया  थी

 देश  में  भारी  मात्रा  में  उपलब्ध  जनशक्ति  को  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा  रहा  है  ।  उदाहरण

 के  लिए  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्रों  में  श्रमिक  बड़ी  संख्या  में  उपलब्ध  हैं  ।  हाल  ही  में  राज्य  सभा  में  यह

 घोषणा  की  गई  है  कि  कोलार  स्वर्ण  क्षेत्रों  में  काम  ठप्प  होने  वाला  है  और  10-15  वर्षों  में  स्वरण

 खानों  के  बन्द  हो  जाने  की  संभावना  है  ।  इनके  बन्द  हो  जाने  से  इन  श्रमिकों  को  बेरोजगार  होना

 पड़ेगा  जिन्होंने  इन  खानों  में  अपने  खून  पसीने  की  मेहनत  से  सोने  का  उत्पादन  किया है  ।  सरकार

 उस  सोने  को  बाजार  मूल्य  पर  भी  नहीं  लेती  है  ।  सरकार  उस  सोने  को  पुराने

 मृत्य  पर  कम्पनी  से  खरीदती  है  ।  कम्पनी  को  प्रतिवर्ष  बाध्य  होकर  घाटा  दिखाना  पड़ता  है  ।

 aq  कम्पनी  को  राज  सहायता  दी  जाती  है  किन्तु  उससे  प्रयोजन  विशेष  रूप  से  सिद्ध  नहीं  होता  ।

 श्रमिकों  को  पीढ़ियों  से  बहुत  संकटों  तथा  मुसीबतों  का  सामना  करना  पड़  रहा  मैं  यह

 मामला  weal  तथा  अन्य  रूपों  में  उठाता  आ  रहा  हूं  ।  उनके  पास  रहने  के  लिए  उपयुक्त  घर  नहीं

 वे  गंदगी  में  रहते  हैं  ।  कम्पनियां  उन्हें  जो  चिकित्सा  सुविधाए  देती  वे  नगण्य  होती

 है  क्योंकि  उनके  पास  इसके  लिए  पर्याप्त  घन  नहीं  होता  ।  श्रमिक  इत  नीकठिनाइयों  का  सामना

 करने  के  बावजूद  भी  देश  को  इतना  सोना  दे  रहे  जिससे  हमारा  देश  बड़ी  मात्रा  में  विदेशी  मुद्दा
 कमा  रहा  है  ।  यदि  10-15  वर्षों  में  सोने  की  ये  खाने  बन्द  हो  जायेंगी  ।  तो  हजारों  श्रमिक

 गार  हो  जायेंगे  सोने  का  उत्पादन  करने  में  उनकी  इतनी  लम्बी  सेवा  करने  तथा  इतना

 पसीना  बहाने  के  बाद  भी  वे  बेघरबार  हो  जायेंगे
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 दुर्भाग्य  से  इनमें  से  98  प्रतिशत  श्रमिक  अनुसूचित  जातियों  के  हैं  सरकार  ने  सभा  में  तथा

 बाहर  कई  स्थानों  पर  अनुसूचित  जातियों  के  लोगों  का  उत्थान  करनें  का  वचन  दिया  है  ।  किन्तु

 कोलार  स्वर्ण  खानों  में  काम  कर  रहे  अनुसूचित  जातियों  के  श्रमिकों  की  आज  भी  दयनीय  स्थिति

 जब  ये  खानें  बंद  होंगी  तो  उस  समय  बहुत  से  श्रमिक  अपनी  सेवा  के  अतिम  दिनों  में  होंगे

 और  कई  अपनी  सेवा  के  आरम्भ  में  ।  इन  दोनों  ही  वर्मों  के  लोगों  को  बहुत  कठिनाइयां  होंगी

 इतना  ही  नहीं  उनके  बच्चे  भी  कठिनाई  में  पड़  जायेंगे  ।  उन  श्रमिकों  को  अपने  बच्चों  की  पढ़ाई

 तथा  विवाह  आदि  के  बारे  में  कठिनाइयां  होंगी  ।  जब  उनके  पास  रहने  के  लिए  घर  नहीं
 im

 होगा  तथा  जीविका  का  कोई  साधन  नहीं  होगा  तो  उनकी  परेशामियां  बढ़  जायेगी  ।  बार-बार  मेरी

 इस  मांग  के  बावजूद  भी  उन्हें  रहने  के  लिए  घर  तथा  अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  की  जा

 रही  हैं  ।

 इन  खानों  के  बंद  हो  जाने  पर  इन  श्रमिकों  का  चरणवार  ढंग  से  पुनर्वास  fear  जाना

 चाहिए  अन्यथा  उनकी  gaia  होगी  ।  उस  क्षे  त्र  में  असंख्य  श्रमिक  हैं  ।  वहां  की  जनसंख्या  2  लाख

 से  कुछ  अधिक  जिनमें  से  श्रमिकों  की  एक  लाख  से  कम  नहीं  होगी  ।  उन  लोगों  को

 रोजगार  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  वहां  तत्काल  भारी  उद्योग  स्थापित  करना  चाहिए  ।  यह

 ara  अभी  से  आरम्भ  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  उनके  पुनर्वास  का  काम  अभी  से  आरम्भ  कर

 दिया  जाना  चाहिए  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इस  उद्दे्य  के  लिए  भारत  अध पव सं  ने  काय

 आरम्भ  कर  दिया  है  ।  उद्देश्य  इपका  भी  कोलार  tat  खानों  के  श्रमिकों  का  पुनर्वाप्त  करना  ए
 *

 किन्तु  भारत  अथ मूव सं  में  स्वणं  खानों  के  20  प्रतिशत  श्रमिकों  का  भी  पुनर्वास  नहीं  किया  गया

 वहां  Peat  भी  प्रस्तावित  उद्योग  के  आरम्भ  करने  में  इस  बात  की  पुनरावृति  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  स्थानीय  श्रमिकों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  चाहिए  ।  उसमें  90  प्रतिशत  से  भी  अधिक

 स्थानीय  श्रमिकों  को  लिया  जाना  चाहिए  ।  समय  बद्ध-का्बक्रम  के  अनुसार  हमें  उन  श्रमिकों  का

 समुचित  उपयोग  करना  चाहिए  और  उन्हें  मकान  भादि  देने  चाहिएं  |

 किसी  भी  उद्योग  को  आरम्भ  करने  के  लिए  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  पानी  और  परिवहन

 की  होती  है  ।  जहां  तक  जल  का  सम्बन्ध  उस  क्षत्र  में  पानी  का  संकट  है  इस  कमी  को  वहां

 कुछ  परियोजनाएं  आरम्भ  करके  दूर  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  घन  की

 ब्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  क्योंकि  उस  क्षत्र  में  केन्द्रीय  सरकार  के  ही  उद्योग  qa  केद्रीय

 सरकार  को  वहां  के  लिए  धन  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।

 जहां  an  परिवहन  का  सम्बन्ध  बंगलौर से  मद्रास  तक  एक  दुहरी  लाइन  या  एक

 समानान्तर  लाइन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।  बंगलौर  से  बंगरापेंट  तक  दुहरी  लाइन  का  निर्माण

 हो  चुका  वंगरापेट  से  कुप्पम  तक  अभी  इसका  निर्माण  होना  है  ।  वर्तमान  लाइन  जो

 होकर  जा  रही  उपयोग  भरी  कुप्पम  तथा  विशनाथम  को  मिलाकर  दूसरी  लाइन

 के  रूप  में  किया  जा  सकता है
 ।  इनकी  दूरी  केवल 3  मील है  इस  तीन  मील  की  दुरी  को

 मिलाने  से  व्यय  में  ही  कमी  नहीं  होगी  बल्कि  यह  दुहरी  लाइन  का  काम  भी  करेगी  ।  इससें
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 परिवहन  की  समस्या  भी  हल  हो  जायेगी  और  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दिए  जाने  बाले  धन  कों

 लगाकर  भूमिगत
 जल  को  बाहर  निकाला  जा  सकंता  है  ।

 जहां  तक  अन्य  परिवहनों  का  सम्बन्ध  वतंमान  छोटी  लाइनों  को  मीटर  गेज  बड़ी

 लाइनों  में  बदलने  का  पहले  ही  प्रस्ताव  है  ।  इनसे  गु  टकल  या  मदनापले  रोड  को  मिलाया  जायेगा  |

 इससे  प्रयोजन  हल  होगा  तसा  श्रमिकों  को  उद्योगों  में  लगाया  जा  सकेगा  तथा  इससे  उस  क्षत्र  का

 विकास  हो  सकेगा  और  यह  श्रमिकों  लिए  ही  नहीं  बल्कि  देश  की  प्रगति  के  हित  में  भी  होगा

 श्री  राम  नरेश  कुशवाहा  :  मैं  माननीय  उप  प्रधान  मंत्री  और  वित्त  मंत्री  को

 सबसे  पहले  बंधाई  देता हूं  कि  आजादी  के  इतिहास  में  पहली  बार  उन्होंने  एक  उद्देश्यपूर्ण  बजट

 पेश  किया  है  ।  बजंट  पहले  भी  बनते  कहां  से  पैसा  आए  ate  उल्का  क्या  करना  है  इसको  पहले

 भी  सोच  लिया  जाता  था  लेकिन  उसका  कोई  उद्देश्य  नहीं  रहता  था  ।  लेकिन  जहां  तक  इस  बजट

 का  सम्बन्ध  है  इसका  सीघा  सीधा  उद्देश्य  है  अमीरी  को  कम  गरीबी  को  मिटाने  को  ओर

 आगे  बढ़ना  और  रोजगार  दिलाना  |  बजट  में  अमीरों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  वस्तुओं

 पर  टेक्स  लगाए  गए  मशीनीकरण  या  मशीनों  द्वारा  तयार  मसाल  पर  टेक्स  लगाने  को  न्यवस्था

 की  गई  जहां  पर  हाथ  से  काम  होता  है  वहां  पर  टक्सों  को  हटाया  गया  है  या  कम  किया  गया

 है  पहली  बार  ग्रामीण  अर्थ-व्यवस्था  की  ओर  उन्मुख  हो  कर  बजट  बनाया  गया  हैं  इस  वास्ते

 इसकी  जितनी  भी  सराहना  की  जाए  कम  है  ।

 एंक  बात  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  आप  अपने  चुनाव  घोषणा  पत्र  को  देखें  ।  उस  में  बिक्री  कर

 समाप्त  करने  की  बात  कही  गई  है  ।  लेकिन  भष  तरह  तरह  के  बहाने  बनाए  जा  रहे  हैं  और  कहा

 जा  रहा  है  कि  राज्य  तयार  नहीं  हो  रहे  इतना  इससे  घाटा  हो  जाएगा  ।  मैं  कहता  हूं  जहां

 चहा  राह  ।  आप  राह  चाहिये  और  चाह  कर  निकालें  ।

 बाट  और  माप  के  बारे  में  भी  मैं  एक  बात  कहना  चाहता  हूं  आप  ने  मीटरी

 >
 मीटरी  बाट  चालू  किए  हैं  ।  हर  साल  उन  पर  मुहर  लगवाए  जाने  का  नियम  आपने  बनाया  ट  ||

 अब  जो  बाट  होते  हैं  उन  पर  मुहर  लगवाने  का  जो  खर्चा  होता  है  वह  तो  होता  ही  है  लेकिन  उसके

 साथ  जो  हैरानी  और  परेशानी  होती  है  वह  अलग  से  होती  तो  हर  साल  बाट  ख़रीदो

 वर्ना  जो  मुहर  लगाने  वाले  होते  हैं  वे  कुछ  लेते  हैं  भौर  सब  बराबर  हो  जाता है  ।  अनाज

 भादि  के  जो  बाट  हैं  उन  पर  मुहर  लगाने  का  आपने  क्यों  नियम  बना  रखा  है  ?  कितने  ग्राम  वह

 घिसता  ?  लोहे  के  बाट  होते  हैं  उससे  कितना  oh  पड़ता  होगा  ?  उतना  तो  पासंग  में  ही

 चला  जाता  होगा  ।  जबदंस्ती  आप  मुहर  लगवाते  हैं  सोना  areal  के  लिए  तो  मैं  समझ  सकता

 हूं  कि  मुहर  लगवाई  जाए  हर  क्योंकि  शायद  ग्राम  में  काफी  Ga  पड़  हो  लेकिन  जहां

 तक  गल्ले  और  मोटे  अनाजों  के  बाटों  का  सम्बन्ध  है  उनके  वास्ते  हर  साल  मुहर
 लगवाने  का  जो  आप  ने  नियम  बनाया  है  मैं  समझता  हूं  कि  यह  लालफीताशाही  की  करामात

 कुछ  कमिशन  उनका  बनता  होगा  इस  वास्ते  उन्होंने  यह  नियम  बना  दिया  है  |  ऐसा  नियम  बना

 कर  आप  व्यथं  में  व्यापारी  को  ओर  दुकानदार  को  परेशान  कर  रहे  हैं  ।  इसको  आप
 समाप्त  करें  |
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 सहकारी  बकों  की  जो  आपने  व्यवस्था  की  उसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  दूसरी

 जगहों  का  तो  मुझे  पता  नहीं  है  लेकिन  हमारे  यहां  जो  कर्जा  मिलता  है  वहां  पर  उस  पर  ब्याज

 बहुत  अधिक  देना  पड़ता  महाजन  से  जत्र  कर्जा  लिया  जाता  है  तो  वह  सवाए  पर  मिल  जाता

 है  यानि  25  परसेंट  पर  मिल  जाता  है  और  महाजन  अगर  ऊसर  खेत  ले  लेता  है  तो  एक  पेसा  भी

 ब्याज  का  नहीं  लेता  है  ।  आपने  हमारी  सुविधा  के  हम  को  स्वर्ग  भेजने  के  लिए  सहकारिता

 तैयार  की  है  ।  चौदह  परसेंट  तो  ब्याज  वह  लेती  है  और  तीस  जून  तक  अगर  कजें  अदा  नहीं

 किया  जाता  है  तो  चार  परसेंट  जुर्माना  लगता  है  और  इस  तरह  से  ag  18  परसेंट  हो  जाता  है

 दस  परसेंट  बसूली  के  नाम  पर  ले  लिए  जाते  है  जिस  का  कोई  हिसाब  खाता  नहीं  होता  है  ।  इस

 तरह  से  यह  28  परसेंट  हो  जाता  है  ।  गांव  का  महाजन  तो  25  ऊसर  खेत  दे  दें  तो  एक

 पैसा  भी  ब्याज  नहीं  और  आप  हमारा  इतना  भला  कर  रहे  हैं  कि  हम  को  सहकारिता  से  28

 परसेंट  पर  दिला  रहे  हैं  यह  कौन  सी  व्यवस्था  है  ?  अब  क्या  कहें  एक  कथा  है  ।  एक  जी

 गये  अपने  चेले  के  यहां  तो  वह  दो  भाई  थे  एक  चेले  ने  एक  पेर  ले  लिया  और  दूसरे  चले  ने  दूसरा

 पैर  ले  और  दबाने  लगे  ।  एक  चेले  को  मजाक  सूझी  उसने  गुरू  की  टांग  में  एक  तमाचा  मार

 दिया  ।  तो  दूसरे  चेले  ने  दूसरे  पैर  में  दो  तमाचे  मारे  ।  इस  प्रकार  मार  बढ़ती  चली  गयी  ।

 आखिर  में  एक  चेले  ने  लाठी  उठा  कर  मार  दी  और  गह चके  जी  का  पेर  ही  टूट  गया  |  तो  आप  चले

 थे  हम  को  राहत  देने  और  उल्टे  हमारी  हजामत  बना  रहे  हैं  ।  उधर  बेक  के  कमंचारी  रोज

 हड़ताल  करते  हैं  कि  उनकी  तनख्वाह  बढ़ाओ  |  और  दूसरी  तरफ  उनकी  तनख्वाह  देख  कर  दूसरे

 att  कहते  हैं  कि  हमारी  तनख्वाह  भी  बढ़ाओ  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  आप  अपनी  अधं-ब्यवस्थां

 को  जरा  सुधारिये  ।

 अब  प्रौढ़  शिक्षा  पर  अप  बहुत  व्यय  कर  रहे  हैं  एक  तरफ  तो  हमारे  भाई  प्रधान  मंत्री

 और  राष्ट्रपति  जब  पढ़ने  जाते  हैं  तो  घर  से  बोरी  ले  कर  जाते  स्कूलों  की  यह  हालत  है  कि  उन

 पर  छत  नहीं  हैं  और  कहीं  कहीं  तो  पेड़  की  छाया  भी  नहीं  है  ।  भौर  दूसरी  तरफ  भाप  बुड्ढों  को

 पढ़ा  रहे  हैं  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  नाम  पर  पैसा  GH  रहे  हैं  ।  यह  सब  जाल  बट्टा  खत्म  कीजिये  |

 उस  पैसे  से  प्राइमरी  स्कूल  बनाइये  ate  उपकरण  दे  दीजिये  पढ़ने  के  लिये  ।  कौन  कहे  कि  तिवारी

 के  घर  में  भूसा  है  ।  हमारे  नेताओं  को  प्रौढ़  शिक्षा  की  सनक  सवार  है  ।  इसमें  रुपया  डुबाया  जा

 रहा  है  जब  कि  हमारे  बच्चों  को  पढ़ने  के  लिये  ब्लैक  as  aH  नहीं  इस  पर  पुनर्विचार

 किया  जाय  |

 दूसरी  बात  यह  fe  सारे  बजट  में  हमारे  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  हमेशा  से  बेइमानी  होती

 आयी  है  ।  सौतेले  बेटे  की  तरह  ब्यवहार  होता  रहा  है  ।  कभी  समझा  ही  नहीं  गया  कि  उत्तर

 प्रदेश  को  भी  कोई  स्थान  प्राप्त  रहना  चाहिये  या  नहीं  ।  कहने  को  उत्तर  प्रदेश  के  वित्त  मंत्री  हैं

 लेकिन  करेंगे  कया  देश  में  289  जिले  हैं  जिनमें  से  29.0  सबसे  पिछड़े  और  उसमें  से  15  जिले

 पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  हैं  ।  देश  के  कुल  पिछड़े  क्षेत्रों  में  जितनी  आबादी  है  उसका  ा  परसेंट

 आबादी  उत्तर  प्रदेश  में  और  मध्य  प्रदेश  में  10.2  परसेंट  और  बाकी  सब  हमारे

 चौथाई  भर  दसवें  हिस्से  से  नीचे  उत्तर  प्रदेश  के  68  प्रतिशत  जिले  पिछड़े  हैं  बर  उनमें  61

 301



 क्ति  विधेयक  1979  25  1979

 प्रतिशत  आबादी  पिछड़ी  है  1960-61  में  देश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  230  रु०  उस  समय

 उत्तर  प्रदेश  की  आय  261.33  रु०  थी  और  पूर्वी  जिलों  में  इतनी  असमानता  थी  कि  उनमें  168

 रु०  प्रति  व्यवित  आय  थी  |  1962  में  250  रु०  और  1974  में  घट  कर  198  रु०  हो  ज्यों

 ज्यों  आपकी  योजनायें  बढ़ती  गयीं  सरकार  ने  गरीबी  मिटाने का  उपाय  उतना  ही  हम

 गरीब  होते  चले  गये  ।  1950-51  में  1948-49  के  भाव  पर  जहां  पूरे  देश  की  प्रति  व्यक्ति  आय

 217.*0  रु०  थी  वहां  उत्तर  प्रदेश  में  260  रु०  थी  ।  लेकिन  1968-69  में  जहां  देश  की  प्रति

 व्यवित  आय  315  थी  वहां  पर  उत्तर  प्रदेश  की  प्रति  ब्यक्ति  घट  कर  249.50  रु०  हो  गई  ।  सारा

 देश  तरक्की  कर  रहा  है  और  हम  पिछड़  रहे  हैं  ।  1950-51  में  सारे  देश  की  प्रति  व्यक्ति  आय

 247.50  रु०  थी  भौर  उत्तर  प्रदेश  की  259.62  रु०  प्रति  व्यक्ति  आय  थी  ।  लेकिन  1961  में  सारे

 देश  की  आय  310  रु०  थी  और  उत्तर  प्रदेश  की  प्रति  व्यक्ति  आय  घट  कर  245.88  द्  गई  ।

 1965-66  में  315.30  पैसे  थी  सारे  देश  की  प्रति  व्यक्ति  उत्तर  प्रदेश  की  प्रति

 आय  घट  कर  के  हो  गई  244  56  रु०  1970  में  और  घट  गया  ।  जहां  सारे  देश  की  आय  450

 रुपये  प्रति  व्यक्ति  हो  गई  वहां  उत्तरप्रदेश  की  253  रुपये  रह  गई  ।  इस  प्रकार  जहां  से  योजना

 वहां  पर  हमारी  आमदनी  घटते-घरते  आधी  हो  गई  ।

 जनसंख्या  1962  के  हिसाब  से  362  आदमी  प्रति  वर्गमील  देश  की  उत्तरप्रदेश  की  प्रति

 वर्गमील  650  है  भौर  ade  हमारे  जिले  की  1250  के  ऊपर  है  ।  प्रति  वर्गमील  जनसंख्या  का

 घनत्व  वहां  पर  बढ़ा

 औद्योगिक  प्रतिशत  कया  है  ?  जहां  प्रति  लाख  935  सारे  देश  में  औद्योगिक  श्रमिक

 वहां  उत्तर  प्रदेश  में  केवल  481  यानी  लगभग  आधा  है  ।

 सहायता  में  भी  पक्षपात  होता  है  ।  अभी  वहां  बाढ़  की  सहायता  बांटी  गई  थी  ।  आपवी

 रिपो  में  तमिलनाडु  में  कुल  80  लाख  हैक्टर  में  बाढ़  से  नुकसान  उत्तरप्रदेश  में  38.80  लाख

 हैक्टर  और  पश्चिम  बंगाल  में  13.28  लाख  हैक्टर  ।  जनसंख्या  प्रभावित  हुई  तमिलनाडू  में  20

 लाख  64  उत्तरप्रदेश  में  225  लाख  और  पश्चिम  बंगाल  में  152  लाख  55  हजार  ।

 यता  कितनी  मिली  ?  तमिलनाडु  में  24  करोड़  51  उत्तरप्रदेश  में  73  करोड़  62  लाख  और

 पश्चिम  बंगाल  में  88  करोड़  93  लाख  |  अर्थात्‌  कुल  बाढ़  ग्रस्त  क्षेत्रफल  का  प्रतिशत  तमिलनाडु
 38  प्रतिशत  उत्तरप्रदेश  में  और  13  प्रतिशत  पदिचिम  बंगाल  में  और  salad  जनसंख्या  का

 तमिलनाडु  में  3  उत्तरप्रदेश  में  34  प्रतिशत  और  पश्चिम  बंगाल  में  23  प्रतिश्त
 परन्तु

 सहायता  का  अनुपात  क्या  है  ?  उत्तरप्रदेश  का  1  पश्चिम  बंगाल  का  3,  और  तमिलनाडु  का

 15  है  ।

 इस  तरह  विषमत।पूर्ण  जो  हमारे  साथ  ब्यवहार  कर  रहे  क्या  इसका  कोई
 भौचित्य  है  ?

 मैं अ।पसे  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  तो  आप  कृषि-जन्य  वस्तुओं  का  रूयाल  कीजिए  |
 बार-बार  सरकार  कहती  है  कि  उत्पादन  उत्पादन  बढ़ाओ  लेकिन  जब  हम  उत्पा  दस  बढ़ा  देते
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 हैं  तो  लावारिस  हो  जाते हैं  ।  फिर  कोई  मां-बाप  उसका  नहीं  है  चीनी  का  उत्पादन

 कोई  पूछने  वाला  तम्बाकू  और  कपास  का  उत्पादन  बढ़ाया  कोई  पूछने  वाला  नहीं  है
 मैं  कहना  चाहता  हू  कि  यह  आप  बे  डंडे  की  फौज  और  वे  मेह  की  काहे  को  कर  रहे  हैं  ।

 अस्त  में  एक  बात  और  कहना  हूं  ।  धर्मादा  हर  जगह  कटता  है  और  कितने  ही

 पारियों  का  सभ्पूगं ५  व्यापार  भाज  धर्मादा  से  ही  चल  रहा  है  आप  धर्माध  खाते  को  वृक्ष

 gaia  में  कितना  रुपया  किसने  आज  तक  काटा  उसका  हिसाव  लीजिए  और  सारा  रुपया  लेकर

 ay  का  काम  आप  खुद  बजाय  इसके  कि  उन  सेठों  के  हाथ  में  छोड़  दीजिए  ।  मेरी  निजी

 जानकारी  है  कि  हमारे  छीटे  से  कस्बे  में  कई  व्यापारियों  का  पूरा  बगीचा  सब

 पूरा का  पूरा  धर्मादा  और  धमंशाला  है  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हु  ॥

 श्री  उग्रसेन  :  माननीय  सभापति  मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  के  इस  बजट

 का  समधन  करता  हूं  लेकिन  मैं  सरकार  का  और  वित्त  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  दो-तीन  बातों  की

 ओर  खींचना  चाहता  हूं  ।

 पहली  बात  यह  कहना  चाहता  हु  कि  जहां  से  मैं  आता  हुं  देवरिया  जिले  वहां  पूरा

 बहराइच  से  लेकर  बलिया  तक  बहुत  पिछड़ा  हुआ  है  ।  गूजिक्ता  30  सालों  में  उस  के  पिछड़ेपन

 को  दूर  करने  के  लिए  हमने  बहुत  लड़ाई  लड़ी  भौर  मैं  10.15  बरस  सेਂ  यह  काम  कर  रहा  हूं  कि

 वहां  जो  बाढ़  का  इलाका  है  जिसमें  तीन  प्रमुख  नदियां  घाघरा  भोर  अगर  इन

 नदियों  की  बाढ़  समाप्त  हो  जाये  तो  पूर्वांचल  के  साढ़े  3  करोड़  लोगों  की  गरीबी  मिट  जाये  ।

 मैं  प्रघान  मंत्री  को  और  विदेश  मन्त्री  को  धन्यबाद  देता  हूं  कि  ये  नैपाल  गये  और  वहां

 उन्होंने  पंचेश्वर  शारद  के  करनाली  घाघरा  के  लिए  और  भालूवंग  राप्ती  के  इन  तीन

 योजनाओं  की  मंजूरी  एक  तरह  से  ले  ली  ।

 दोनों  देशों  के  इंजीनियरों  की  एक  संयुक्त  सरवे  टीम  बन  गई  और  वहां  सर्वेक्षण  हो  रहा  है  ।

 नेपाल  के  प्रवक्ता  ने  तीन  दिन  पहले  काठमांडू  में  कहा है  कि  हम  करनाली  योजना  के  aes

 वक  को  दरखास्त  दे  कर  उससे  पैसा  ले  रहे  हैं  ।  लेकिन  हमारे  सिंचाई  मंत्री  ने  हमें  लिख  कर

 aata  दिया  है  कि  हमने  are  बेक  को  दरखास्त  नहीं  दी  है  इस  बारे
 में  भी  कहीं  लुंबिनी  जैसा

 हाल  न  हो  जाए  ।  यू०  एन०  ओ०  उसके  विकास  के  लिए  पेसा  देता  है  ।  नेपाल  कहता
 है  कि  हम

 बनायेंगे  और  हम  कहते  हैं  कि  वह  महात्मा  बुद्ध  की  जन्मस्थली  हम  बनायेंगे  ।

 अगर  केन्द्रीय  सर्कार  ने  पूर्वांचल  का  विकास  करना  वहां  के  गरीब  लोगों  की  साढ़े  तीन

 आने  रोज  की  आमदनी  को  कम  से  कम  एक  रुपये  तक  लाना  तो  इन  तीनों  योजनाओं  के  बारे

 में  वह  पूरी  मदद  वह  नेपाल  सरकार  से  बातचीत  करें  और  करनाली  योजना  का  काम  प्रारंभ

 कर दे
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 जहां  तक  दिक्षा  का  सम्बन्ध  हम  लोग  अनुसंधान  से  परेशान  हैं  दुनिया  के  दूसरे  लोग

 शुक्र  और  सयंलोक  में  पहुंच  रहे  हैं  ।  लेकिन  हमारे  यहां  कया  स्थिति  है  ?  आपको  जान

 कर  Teas  होगा  कि  आई०  सी०  To  आर०--इंडियन  कौंसिल  आफ  एग्रीकल्चरल  सी
 ०

 एस०  भाई०  बरेली  का  आई०  वी०  आर०  आई०  इंडियन  वेटेरिनरी  fraq  इंस्टीट्यूट

 कानपुर  और  बम्बई  के  आई०  आई०  टी
 ०  आदि  रिसचं  इंस्टीट्यूट्स  में  वैज्ञानिक  खोज  का  प्रबन्ध

 गांव  समाओ  और  को-आपरेटिव  सोसायटियों  की  तरह  चलाया  जा  रहा  है  ।  वहां  फर्जी  ज बोड  बने

 हुए  हैं  ।

 कानपुर  और  बम्बई  के  आई०  आई०  eto  में  बंगलिंग  है  ।  हमने  इस  बारे  प्रइन  उठाया  है  ।

 आई०  आई०  कानपुर  में  रजिस्ट्रार  ने  जब  ्रष्टाचार  का  सवाल  तो  डायरेक्टर  ने

 उनको  मुअतिल  कर  दिया  ।  अगर  सरकार  इन  संस्थानों  को  ठीक  तरह  से  लाना  चाहती  तो

 वह  उन्हें  कानून  के  HeaTA. wT  ।  जहां  तक  सी०  एस०  आई०  भार०  का  सम्बन्ध  मेनन

 साहब  साइंस  ए  ड  टेक्नालोजी  विभाग  के  संक्रटरी  भी  हैं  बर  सी  ०  एस०  algo  आर०  के

 रेक्टर  भी  हैं  ।  सरकार  को  इस  संस्था  के  लिए  कोई  और  आदमी  नहीं  मिला  उसके  लिए

 भगला  डायरेक्टर  होना  चाहिए  ।  वहां  पर  करोड़ों  रुपये  का  घपला  है  ।  बरेली  के  भाई०  वी  आर ०

 argo  के  17  प्रोफेसर  रो  रहे  हैं  और  हाई  कोर्ट  में  मुकदमा  लड़  रहे  हैं  ।  मेरे  पास  देहरादून  से

 चिट्ठी  भाई  है  कि  वहां  पर  पेट्रोलियम  fraq  इंस्टी  ट्यूट  के  वैज्ञानिकों  की  बुरी  हालत हैं  | AAS

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  कल  जारी  रख  सकते  है  ।

 काय  मंत्रणा  समिति  33  वा  प्रतिवेदन

 संसदीय  कार्य  तथा  श्रम  मंत्री  रवीन्द्र  :  श्री  मैं  ae  मंत्रणा  समिति  का

 33  at  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 इसके  RATA  लोक  सभा  26  1979

 6  1901  के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 ि  वाए


